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प्रकाशकीय 


आधुनिक शासन प्रणालियों में संघात्मक शासन प्रणाली का विशेष महत्व है। 
इसमें संघवाद के सिद्धान्तों को विविध ढंग से समाविष्ट किया गया है। प्राचीन तथा 
मध्य यूग में संघ बनाने की प्रथा थी, किन्तु वर्तमान युग में तो वह विशेष रूप से 
व्यापक और लोकप्रिय हुई है | संघवाद में निहित सिद्धान्तों के प्रयोग एवं अनुकरण 
' से सहयोग एवं सहकारिता की भावना में परिवृद्धि होती है, आधुनिक समस्याओं 
का समाधान होता है तथा समाज के विभिन्न हितों की रक्षा होती है।। संघवाद और 
संघात्मक शासन” में इसी संघात्मक शासन प्रणाली के ऐतिहासिक एवं आधुनिकतम 
परिवेश का विशद अध्ययन है। इसके विद्वान लेखक डा० बी० एम० शर्मा ने संघवाद 
की वृद्धि और विकास, संघवाद का इतिहास, आधुनिक संघों का इतिहास, भारत एवं 
पाकिस्तान के संघ, संघ शासन में शक्ति वितरण, संघीय संस्थाएँ, वित्तीय पद्धतियाँ, 
संघवाद तथा अल्पसंख्यकों के हित, भारतीय संघवाद, संघीय संविधानों की संशोधन 
विधियाँ, संघवाद का भविष्य जैसे सम्बद्ध विषयों का विस्तृत विवेचन भ्रस्तुत करके 
इस पुस्तक को सर्वांगीण रूप से उपयोगी बनाने का श्रेयस्कर श्रयास किया है । 

आशा है, राजनीति के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी तो सिद्ध होगी 
ही, इस विषय से अभिरुचि रखनेवाले तथा इससे व्यावहारिक रूप से सम्बन्धित 
अन्य पाठकों का यह अपेक्षित मार्गे-दर्शन भी करेगी । 


सुरेन्द्र तिवारी 
सचिव, हिन्दी समिति 
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अध्याय १ 
संघवाद ओर उसका क्षेत्र 


इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मानव-जाति, अपनी वर्तमान स्थिति पर 
पहुँचने से पहले, अनेक प्रकार की सफलताओं और विफलताओं के क्रम से गुज़र चुकी 
 है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मानव-व्यवहार और प्रगति में अनेक्‌ क्रियाएँ 
और उपक्रियाएँ हो चुकी हैं। मानव-जाति निरंतर प्रगतिशील रही है, प्रगतिशील 
है और रहेगी। इस प्रगतिशीकूता का आधार मानव की बुद्धि है जिसके बल और तक 
से मनुष्य ने अपने जीवन को निरंतर सभ्य, सुखी और अधिक सम्पन्न बनाने का प्रयास 
किया है, अपने मार्ग की कठिनाइयों को दूर किया है, और बदलते हुए वातावरण में 
अपनी नित नई आवश्यकताओं की पूर्ति की है। यहाँ हमें अरस्तू का यह कथन कि 
'मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है', यह स्मरण कराता है कि सहस्नों 
वर्षो के इतिहास में मनुष्य ने अपने विभिन्न पहलुओं को तरह तरह के समुदाय बना 
कर ज़ाहिर किया है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मनुष्य ने अनेक 
समुदाय बनाये हैं और संस्थाओं तथा संवासों की स्थापना की है। परन्तु राजनीतिक 
संगठन में (जिसे राज्य की संज्ञा दी गई है) मनुष्य के कौशल्य और चतुरता की परा- 
काष्ठा हो गई है । 

राज्य की सर्वोचक्चता--राज्य के विकास का इतिहास भी बड़ा रोमांचकारी 
है। विभिन्न दाश्निकों ने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 
है। किन्तु वे सभी यह बात स्वीकार करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण 
मनुष्य की आवश्यकताएँ थीं। एक बात और भी इन दार्शनिकों के विचारों से सिद्ध 
होती है, जिसका समर्थन इतिहास से तथा पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसंधानों से होता 
है, और वह यह है कि राज्य के वर्तमान रूप का विकास सहस्नों वर्षों का परिणाम 
है। इस लंबे काल में मनुष्य कई प्रकार के जीवन-प्रयोग कर चुका है। आरम्भ में घुम- 
क्कड़ टोलियों ( ९0709 0॥0 ४0746 8 ) / पशु-पालक जातियों ( क्‍9886007%] ॥0 698 ) र 
पारिवारिक जीवन और ग्रामीण अथवा सामूहिक जीवन से निकलकर आधघु- 
निक राजनीतिक जीवन के चरण तक पहुँचा है | सुसंगठित राज्य ( 5086 ) में 
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ही व्यक्ति अपने सर्वोत्तम अहं' की प्राप्ति का साक्षात्कार समझता है। और इसी' 
प्रकार के जीवन में ही वह उन लोगों का भी हित साधन कर सकता है जिनके साथ' 
वह रक्त, भाषा, मेष, भाव, धर्मोपासना, और आर्थिक तथा सामाजिक एकता के कारण 
बंधा हुआ है। एक सुसंगठित राज्य में ही रह कर मनुष्य अपनी सम्यता और विज्ञान 
की प्रगति, कलाओं की वृद्धि, सिद्धान्तों का प्रतिपादन, साम्पत्तिक उन्नति, नैतिक 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। राज्य में' 
ही रहकर मनुष्य के अधिकारों की रक्षा सम्मव है। इसलिए राज्य ही मनुष्य के निर्मित 
संवासों अथवा सामाजिक संस्थाओं में सर्वोच्च है । 

राज्य में संविधान की आवदयकता--राज्य का वर्तेमान स्वरूप इतना जठिल 
है कि उसको सुसंगठित रखने और सुचारु रूप से चलाने के लिये संविधान की आव- 
इयकता हैं।। राजनीतिक संगठन सदा एक-सा नहीं रहा । जैसे-जैसे मनृष्य के जीवन 
का वातावरण बदलता गया, उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती गईं, राज्य और व्यक्ति के 
सम्बन्ध भी बदलते गये, और राज्य के ध्येय तथा कतंव्यों, अधिकारों तथा कार्य-द्षेत्र' 
में मी परिवर्तन होता गया। प्राचीन काल में राज्य का कार्य-क्षेत्र सीमित था; राज्य 
का मुख्य ध्येय शान्ति की स्थापता और नागरिकों के झगड़ों का निपठाना ही 
मुख्य समझा जाता था। सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ. आवश्यकताएँ बढ़ीं तो राज्य' 
के कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि हुईं। अतएवं आधुनिक राज्य के कार्यों का आदर्श उस समाज 
से बिलकूल भिन्न है जो शताब्दियों पहले था। वर्तमान विचारधारा के अनुसार राज्य 
“कुक समाज सेवी” अथवा “कल्याणकारी राज्य” (श०(४०७ 808॥७० ) है जिसका 
कतंव्य नागरिकों के अनेक हितों की (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक ) 
रक्षा करना है। राज्य अपने कतंव्य पालन के लिये किस प्रकार विधि (7४७) का 
निर्माण करे, प्रशासन का क्या ढंग हो, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की हो, इन सभी 
बातों के क्रम और प्रक्रिया का वर्णन संविधान में किया जाता है। विभिन्न यूगों में 
विभिन्न राज्यों ने अपनी मौगोलिक, आथिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक 
परिस्थितियों में अपने-अपने संविधान बनाये, और क्योंकि सभी राज्यों की परिस्थितियाँ 
एकसम न थीं, उनके संविधान भी विभिन्न प्रकार के बने जिसके कारण शासन का 
स्वरूप भी विभिन्न प्रकार का रहा । इस सबसे संसार के भिन्न-भिन्न भागों और राज्यों 
में रहनेवाले लोगों में राजनैतिक व्यवस्थाओं तथा शाससों में भेद का कारण स्पष्ट 
हो जाता है। किसी भी राज्य की समृद्धि उसके शासन के रूप पर निर्भर है। बर्क 
(507८०) ने ठीक ही कहा है (सरकार मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये मानवीय 
बुद्धि का एक आविष्कार है। मनुष्यों का यह अधिकार है कि यह बुद्धि उनकी आब* 
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इयकताओं की पूर्ति करे) । इसलिये कॉजिन (0०ए»7 ) नें ठीक ही कहा है, आप 
लोगों की सेवा करके ही उन पर शासन कर सकते हैं ।”* मनुष्य अपने हितों की रक्षा 
स्वयं ही कर सकता है। प्रगतिशील और कल्याणकारी राज्य वही हो सकता है जिसका 
संविधान नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हुए निर्माण किया 
गया है । इससे यह परिणाम निकलता है कि शासन के विभिन्न अंगों पर नागरिकों 
का नियंत्रण होना आवश्यक है। इस नियंत्रण का आधार ही लोक-संप्रभुता 
(?2079णं४० 80ए०:९ ४7४७ ) है। इस सिद्धान्त के अनुसार वेधानिक शासन वह है 
जिसमें विधि अथवा कानून का ही राज है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं । 

आधुनिक विधानों का परीक्षण करने से पता चलता है कि इन विधानों में शासकों 
और शासितों के सम्बन्धों, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तिओं और अधिकारों 
तथा उनकी रचना और पारस्परिक सम्बन्धों की दृष्टि से, इन विधानों का कई प्रकार 
से वर्गीकरण किया जा सकता है। प्राचीन काल में संविधानों अथवा शासनों का वर्गी- 
करण सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तू ( 4.080006 ) ने किया था। उस 
चर्गीकरण का मुख्य दृष्टिकोण यह था कि शासन-सत्ताधिकारी एक ही व्यक्ति है, 
अथवा अनेक कुलीन व्यक्ति हैं, अथवा शासितों की बहुसंख्या है। इसी आधार पर 
'उसने शासन को राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा लोकतंत्र की संज्ञा दी। पिछले सहस्रों वर्षों 
में मानव समाज बिलकुल बदल गया है। आथिक, सामाजिक और राजनैतिक ढाँचे 
' 'पहले की अपेक्षा अब कुछ और ही हो गये हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव-जीवन 
“और विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया है । पूर्वजों के राजनैतिक विचार कुछ 
ओर ही थे, हमारे राजनैतिक विचार दूसरे ही हैं। इनके अनुसार आधुनिक संविधानों 
का निर्माण नवीन दृष्टि और नवीन ढंग से किया जाता है। इसी कारण इन विधानों 
के अध्ययन में उनका वर्गीकरण भी और ही दृष्टि से किया जाता है। आज के संसार 
की शासन प्रणालियाँ मध्यकालीन तथा प्राचीन शासन प्रणालियों से अनेक प्रकार 
भिन्न॒हैं। द 
संघात्मक शासन प्रणाली 
आधुनिक शासन प्रणालियों में संघात्मक शासन प्रणाली का विशेष स्थान और 

महत्व है। इसमें संघवाद (#०५०7७)४४7) ) के सिद्धान्तों का विभिन्न प्रकार से अनु- 
द 4. “(0०ए०एाए९७॥४ 78 & 00 ए87906 0 हरप्रा87 ज्ञांउ407 0 97097006 
607 प्रप्ा॥॥ ज&003, ऐै0 78०6 & एहुत। (80 ॥7686 'ज&70॥083 06 7076० 
07 0ए ॥08 छ8007॥ 
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करण किया गया है। यों तो संघ बनाने की प्रथा प्राचीन तथा मध्य यूग में भी थी और 
राजनीतिक ही नहीं, वरन्‌ आथिक और सामाजिक जीवन में भी विभिन्न व्यक्ति 
तथा मंडल और समुदाय अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के निमित्त संघ बनाते 
थे, किन्तु वर्तमान युग में संघ-प्रथा विशेषतया व्यापक और लोकप्रिय हो गई है। इसका 
मुख्य कारण है संघवाद के कुछ सिद्धान्तों की उपयोगिता । इन रिद्धान्तों का प्रयोग 
और अनुकरण करने से आधुनिक समस्याएँ सुलुझ जाती हैं और अशांति का भय 
दूर हो जाता है। साथ ही साथ ये सिद्धान्त विभिन्न हितों की रक्षा करते हुए एक ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें सहयोग और राहुकारिता की भावना बढ़ जाती 
है। प्राचीन यूनान में छोटे-छोटे नगर-राज्य थे जो अपने अस्तित्व की रक्षा करना 
और अन्य राज्यों से सर्वथा स्वतंत्र रहना राजनैतिक जीवन की चरम सीमा समझते' 
थे। आगे चलकर उन्होंने भी संघों की स्थापना की । रोम ने अपने उन्नत यूग में दूरस्थ 
देशों पर विजय पाकर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसमें अनेक संस्थाओं को' 
जन्म दिया और विभिन्नता होते हुए भी रोम-साम्राज्य के प्रदेशों में एकता स्थापित' 
करने का प्रयास किया गया । उस समय आदर राज्य यूनानी नगर-ध्यतरथा न रहकर 
साम्राज्य माना जाने लगा । 

पूर्वी संसार में ( ७४०॥॥ ) भी साम्राज्य स्थापना को अन्तिम उद्देश्य सान' 
कर मिस्र, मारत ओर चीन में बड़े-बड़े सम्राट्‌ राज्य करने रंगे । इत साम्राज्यों में 
स्थानीय शासकों को अपने अधिक्वत प्रदेशों में बहुत कुछ स्वतंत्रता थी । भारतीय 
साम्राज्यों में चक्रवर्ती राजा के प्रति छोटे-छोटे राज्यों के शासकों को श्रद्धा की शपथ 
लेनी पड़ती थी। रामायण और महाभारत काल में इस प्रकार के साम्राज्य थे। उस 
काल के पद्चात्‌ सामन्तवाद तथा चत्रवर्ती साम्राज्यवाद की प्रथा अपनाई गई $ 
बोद्ध धर्म ने संघवाद के कुछ अंशों का प्रयोग किया । 

मध्यकालीन योरुप में राष्ट्रीय राज्यों की (2४४0॥७ 8(७॥08) की स्थापना 
हुई ओर ईसाई संसार ( 0४४80०४१००७ ) के टुकड़े होने गे, रोम के पोपष का 
आधिपत्य धारमिक मामलों तक ही सीमित रहा । 

पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक योरुपीय जातियों ने पहले 
तो व्यापार के लिये और तत्पश्चात्‌ राजनीतिक दृष्टि से औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित 
कर अफ्रीका, एशिया, अमरीका और आस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में अपना शासन स्थापित 
कर एक नई शासन-व्यवस्था स्थापित की । अमरीका के उपनिवेशों में स्थानीय स्वतं- 
न्ञता की भावना जाग्रत हुई और उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन हुआ । इसी केः 
फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका का जन्म हुआ जहाँ संघवाद के सिद्धास्तों का पूर्ण- 
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तया अनुकरण कर आधुनिक संसार का प्रथम संघात्मक संविधान बनाया गया । योरुप 
के अन्य देशों में राजतंत्र के विभिन्न रूप अपनाये गये जहाँ विभिन्न प्रकार के संविधानों 
का प्रादुर्माव हुआ । ह 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विजेता राज्यों ने राष्ट्र- 
संघ (7/००»४०४ ० .४०७॥7078 ) की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्सा- 
हन मिला । कुछ लोग इस संघ के प्रति यह आशा प्रकट करने रूगे कि वह विश्व संघ 
का रूप (४४००५ #64०७००७४०० ) घारण कर लेगा । परन्तु बीस वर्ष के भीतर ही 
दूसरा विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया और राष्ट्रसंघ की पूर्ण असफलता सिद्ध हो गई । 
किन्तु विश्व के प्रमुख नेता यह अनुभव करने लगे कि बिना किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
के न तो विश्व-शांति ही रहेगी और न विभिन्न राष्ट्रों की संप्रमुता पर कोई अंकुश 
लगाया जा सकेगा। फलत: संयुवत राष्ट्र ( ए-४४०० ९०४०४४७ ) की स्थापना १९४५ 
में हुई जिसके संविधान में संघवाद के कुछ सिद्धान्तों को अपनाया गया । 

वतंमान शताब्दी में संघवाद अत्यन्त लोकप्रिय हो गया है।. बीसवीं शताब्दी 
का श्रीगणेश ही नवीनतम संघात्मक शासन की स्थापना से हुआ । रानी विक्टोरिया 
ने १ जनवरी १९०१ को एक घोषणा द्वारा कामनवेल्थ आँफ़ आस्ट्रेलिया! नामक 
संघात्मक राज्य आस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थापित किया । इस राज्य के संविधान को 
बीसवीं शताब्दी का प्रथम शिशु संबोधित कर राजनीतिज्ञों ने उसका स्वागत किया 
और उसकी सफलता की कामना की । उसके पद्चात्‌ दक्षिणी अफ्रीका, मेक्सिको, 
साम्यवादी रूस, प्रथम युद्धोपरान्त जमनी," यूगोस्लाविया, चीन, भारत, जर्मनी के 
संघात्मक (पश्चिमी ) गणराज्य आदि में भी संघवाद के सिद्धान्तों के अनुसार लोक- 
तंत्रीय शासन-विधान अपनाये गये । 

सभी महाद्वीपों में अनेक राज्यों में संघात्मक शासन-प्रणाली अपनाई गई है, 
और अब यह सबसे अधिक व्यापक प्रणाली है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक 
क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का हल इसी प्रणाली के प्रयोग से हो जाता 
है । संसार की वतंमान प्रगति बड़े से बड़े राज्यों के निर्माण की ओर है। संसार के 
विभिन्न देश अपने जीवन में एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित होते चले जा रहे हैं । 


१. वीमार (४७४7४७०) के संविधानानुकूल जम॑नी में १९१९५ में संघीय गणराज्य स्थापित 
हुआ; हिटलर ने अप्रल १९३४ में उसको केन्द्रित तानाशाही शासन में बदल दिया | द्वितीय 
महोौसमर में इसका अ्रन्त हुआ और जम॑न राज्य के दो माग पर्चिमी और पूर्वी जर्मनी 
हो गये । 
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कोई भी राज्य अथवा देश सर्वेथा स्वावलंबी नहीं रह सकता | प्रकृति ने भी कुछ 
ऐसा ही रचा है कि विभिन्न भूखंडों में प्राकृतिक पदार्थ अधिकता से तो मिलते हैं, परन्तु 
सभी आवश्यक पदार्थ एक ही मूखंड अथवा देश में परियाप्त मात्रा में नहीं मिलते । 
अतएव आथिक दृष्टि से ही विभिन्न राज्यों में पारस्परिक व्यापार द्वारा घनिष्ठता 
और निर्भरता की वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक अनुसंवाों ने दूरस्थ देशों के बीच याता- 
यात के ऐसे साधन उपलब्ध कर दिये हैं कि उनमें व्यापारिक, स|स्कृतिक और राज- 
नतिक सहयोग बढ़ता जा रहा है। इसी सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में नवीन विचार 
उत्पन्न होते जा रहे हैं। अणुशक्ति के क्रियात्मक प्रयोग से भी यहो आशा को जाती 
है कि राज्यों में सहयोग बढ़ेगा और संघवाद के सिद्धान्तों का मी और अधिक सहारा 
'लिया जायगा । सिजविक की भविष्यवाणी को सत्यता सिद्ध हो रही है । उसने कहा 
था जब हम भूत से भविष्य की ओर दृष्टि डालते हैं तो संववाद का विस्तार ही मुझे 
सरकार के रूप के विषय में सबसे अधिक संभावित राजनैतिक भविष्यवाणी माल्स 
होती है” । 

आज का व्यक्ति संकुचित क्षेत्र में रहकर अपना जोवन अपूर्ण और परिमित 
होने का अनुमव करता है । वह अपनी अनेक प्रवृत्तियों को जाग्रत ओर क्रियात्मक 
देखना चाहता है। आथिक, सामाजिक, धारमिक, संस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों 
में उसके ज्ञान की वृद्धि हो रही है और उसी ज्ञान के आधार पर अपने कृटुम्ब, जाति, 
गाँव, ज़िला, प्रदेश, राज्य और सारे संसार के प्रति उसके विचारों और सम्बन्धों में 
भी परिवर्तन हो रहा है । इसी परिवर्तन के फलस्वरूप और उसकी रचनात्मक बुद्धि 
के कारण वह अपने जीवन का विकास कर रहा है। वह पशुओं को भांति स्थावर नहीं 
है जो सदा से एक-सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह तो अपने वातावरण को बदल रहा 
है और अपनी आच्तरिक प्रेरणा का पूर्ण विकास कर अपने अहं' का विकास करने 
पर उतारू है । लछास्की काकथन सत्य ही है कि “मानव की शक्ति प्रगतिशोल है, और 
नये-नये हल नवीन समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं।” इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य 
सामाजिक जीवन में विभिन्न संवासों के साथ अपने सम्बन्धों में परिवर्तेन करे। बहुलवाद 
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का सिद्धान्त इस अंश में तो सत्य ही है कि मानव-जीवन का पूर्ण विकास विभिन्न प्रकार 
की संस्थाओं में रहकर ही हो सकता है। रूास्की के कथन की सत्यता प्रकट होती है, 
जब उसने कहा था, समाज का ढाँचा संघात्मक होना चाहिए यदि वह संतोषपूर्ण' 
होना है। उस ढाँचे की मुख्य समस्या केवल व्यक्ति और राज्य, अथवा व्यक्ति और 
उसका जाति-समूह, किन्तु यह सब और इनके पारस्परिक सम्बन्ध भी हैं ।! अतएव' 
आधुनिक प्रगतिशील, लोकतंत्रात्मक राज्य ऐकिक सर्वेशक्ति सम्पन्न राज्य नहीं, वह 
तो बहुलवादी राज्य ( ?]07४॥४४० 9000० ) है जो सफल होने के लिए संघात्मक 
रूप का ही हो सकता है। किन्तु इस प्रकार का संघात्मक ढाँचा राज्य तक ही सीमित 
नहीं रह सकता है। इसका क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आर्थिक समस्याएँ 
और राजनैतिक परिस्थितियाँ विभिन्न प्रमुता सम्पन्न राज्यों को एक दूसरे के निकट 
ला रही हैं। आज के विश्व में औद्योगिक और सामाजिक क्रान्ति इतने बड़े क्षेत्र में 
हो रही है कि कोई भी राज्य इसके परिणामों से अप्रभावित नहीं रह सकता। वायु 
मार्गों, तार रेडियो, बेतार द्वारा सम्पक बढ़ने से पृथ्वी रिक्‌ड-सी गई है, जिसके कारण” 
विभिन्न राज्यों को अपनी प्रभुसत्ता का थोड़ा अंश बलिदान कर अन्य राज्यों के साथ 
आश्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सहयोग बढ़ाना ही पड़ रहा है। कोई भी राज्य 
कप मण्डूक' की भाँति अपना अस्तित्व नहीं रख सकता | जिस दिन सन्‌ १९४५ में" 
हिरोशिमा नगर पर अणुबम गिराया गया था जिसके कारण सहस्रों स्त्री-पुरष और 
वे मारे गये थे तभी से वेज्ञानिकों के आविष्कारों से 'बसघेव कटम्बकम' के भाव 
जाग्रत होने लगे हैं। मानव के सर्वेनाश के शस्त्र आज दो महान देशों के पास इतनी 
संख्या में हैं कि यदि दुर्भाग्यवश कहीं युद्ध छिड़ गया तो मानव-जाति, सभ्यता और 
पृथ्वी का नाश ही हो जायगा । 
छोटे-छोटे राज्यों के अस्तित्व का प्रश्न आज संसार में जितना महत्वपूर्ण हो गया 
है, उतना पहले कभी न था। वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनके पास अधिक सम्पन्न" 
ओर सम्‌द्धिशाली बनने के साधन नहीं, वे संसार में अन्य देशों की अपेक्षा आदर नहीं 
पा सकते । अतएव उन्हें उन्नतिशील बनने और अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए... 
आपस में मिलकर राजनेतिक सहयोग स्थापित करना पड़ता है, जिसमें संघवाद केः 
सिद्धान्तों को अपनाना ही सरल उपाय है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि छोटे' 
राज्यों नें आपस में मिलकर अनेक प्रकार और रूप के राजनैतिक समदाय अथवा, 
संघ बनाये हैं। वे न तो एकसम थे और न उनके शासन में एकरूपता हो सकती । उनके 
भेद हे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सामग्रिक समस्याओं की छाया कहे जा 
सकते हैं । 
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राजनेतिक समदायों और संघों के रूप हो 
विभिन्न यगों और परिस्थितियों में राज्यों के मिलने से जो संघ बने उनका परी< 


क्षण करने से उनके विशेष लक्षणों और रूपों का अध्ययन हम कर सकते हैं। इस अध्ययन' 
से हम चार प्रकार के संघ पाते हैं । 

(१ ) व्यक्तिगत संघ ( 7268080708/ (777078 ) ऐसे संघ का उदाहरण 
आधुनिक काल में सन्‌ १७१४ से १८३७ तक इंगलेंड और हेनोवर का था विलियम' 
तृतीय और रानी मेरी की मृत्यु के परचात्‌ सन्‌ १७०२ में इंगलैंड के राजसिहासनः 
का प्रश्न उठा क्‍योंकि ये दोनों शासक निःसंतान थे । पालियामेंट ने एक कानून द्वारा 
रानी ऐन (470७ ) को उत्तराधिकारी बनाया,परन्तु जब सन्‌ १७१४ मैं वह भी नि:संतानः 
मर गई तो राजवंश के निकटतम सम्बन्धी जार्ज को, जो जेम्स प्रथम की सबसे छोटी' 
प्रपुत्नी सोफिया का पुत्र और उस समय अपनी पैतृक सम्पत्ति हेनोवर का शासकः 
(९०४०४ ० प%7०४७/) था, इंगलैंड का शासक बनाया । जाजं प्रथम सर्वाश में: 
जर्मन था, केवल जर्मन भाषा जानता था, जर्मन पोशाक पहनता था और हेनोवर के' 
प्रति अधिक प्रेम रखता था। वह इंगलैंड और हेनोवर दोनों का शासक रहा, किन्तु इन' 
दोनों राज्यों में केवल एक ही' शासक होने के अतिरिक्त और कोई राजनैतिक सम्बन्ध 
न था । जार्ज प्रथम के पश्चात्‌ उसके तीन उत्तराधिकारी जाज॑ द्वितीय (१७२७- 
१७६०), जार्ज तुतीय (१७६०-१८२० ), जाजं चतुर्थ (१८२०-१८३० ) और विलि- 
यम (१८३०-१८३७) तक दोनों राज्यों, इंगलैंड और हेनोवर का, व्यक्तिगत संघ" 
रहा केवल एक शासक होने के नाते के कारण, किन्तु अन्य सभी प्रकार वे पृथक्‌ पृथक्‌ः 
रहे । न तो आन्तरिक शासन नीति में और विदेशीय नीति में उनका किसी प्रकार 
भी मेल हुआ । इस बड़े काल में इंग्लैंड की उन्नति की सीमा न रही, उसके उपनिवेश'- 
सभी महाद्वीपों में स्थापित हो गये, व्यापार, उद्योग आदि में भी वह योरुपीय साम्राज्य- 
वादी राज्यों में अग्रगण्य हो गया और उसकी ख्याति बढ़ गईं । दूसरी ओर, हेनोवर' 
का महत्व पहले की अपेक्षा घट गया। फ्रांस की राज्य-क्रांति, नेपोलियन के युद्धों तथा' 
हेंज़ियाटिक संघ ( मि४878०७४० 7,608०० ) के छिन्न-भिन्न होने से हेनोवर को' 
जागीर एक साधारण नगर रह गई । जाजं तृतीय, जाज चतुर्थ और विलियम इंग्लैंड 
की भाषा, भेष और द्ाासन में अपने जर्मन रक्त को भूल गए और इंगलंड को ही अपना" 
देश समझने लगे । अतएवं जब सन्‌ १८३७ में विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गईं तो रानी" 
विक्टोरिया इंगलैंड के राजसिहासन पर बैठीं और विलियम के भाई, कम्बरलड के: 
ड्यूक को हेनोवर की जागीर दे दी गई। इस प्रकार इंगलैंड और हेनोवर के बीच व्यक्ति 
गत राजनैतिक बन्धन का अन्त हो गया । 


१२ । संधवाए और संवाताक पासम 


(२) बास्तबिक मेल और एकता ( रिछ्क (7णा )->यहे दूसरी प्रकार 
का राजनैतिक गेल और संध होता है जिसमें सम्मिलित होने वाले राज्य अपने पृथक 
अधितत्व का त्याग कर सवीद में ॥ के राज्य बच अर्थाति एक बया साम धारण 
कर एक ही शासन में विलीन हो जाते हैं। ऐसे रूप का प्रज्वलत उदाहरण इंगलैंड 
और रकासलैंट के सम्‌ १७०७ में मिल जाने का है। जेब सभ॑ १६७३ में तानी एफिजा 
बेथ की मृत्यु हुई, तो इंगलैड के राजेसिहासन के उत्त राधिका? का प्रह्भ उठा | उस 
समय एंगर्लट के राजबंश का निकटतम सम्बन्धी सकाटर्लड का राजा जेम्स पष्ठ था, 
और क्योंकि रानी एलिजाबेथ ने मुत्युशैया पर ही जेम्स को अपनी उत्तरी 
बनाये जाने की रवीकति दे दी थी, गर्ल 5 को वॉजियागें । ने जेम्स को | गे | के राजन 
पशिष्टासन पर घैंलने के छिये जाम॑वित विला और इस पकार जूस») गलत का सजा 
जेग्य प्रथम के नाम से बनाया गया। साथ ही साथ जेम्स से स्काटर्लेड का शासन भी 
जारी रखा। किस्तु दोनों राज्यों में पृथक पते पाडियागे : रहीं, दौनों की विदेशीय 
नीति भी मिश्रित ने होकर पथ ए रही, दोनों के कामूस, सिक्के, बाठ आदि भी पृथक 
रहे, दोनों की शासन पद्धति भी पहले की भाँति ज्यों की हयों रही । केबल मेल इतने 
ही रहा कि दोनों का शासक राजा एक ही. थ। -.।। साराज गहे है कि सन्‌ १६७ ३ 
में इंगलेड और २काह ४ का व्यक्तिगत संध बसा | सत्‌ १६२६ में जेम्स की मृत्य के 
पश्चात्‌ उसका पूत चात्स परचम से टरंगट 5 का राजगु+ घारण किया । बचशवि हकाट- 
ऊँ में भी नाल्स राजा रटा फियु इसने जाफ पंप तक स्का ' हक न.) गया । सेन १६ ३ ३ 
में बह स्काटलंड की राजधानी एडिनबरा गया और बही घमबाम के साथ उसका 
'राजतिकक ( (0709७00॥ ) हुआ । इस प्रकार इंगलैड और स्काटलेंड विभिन्न 
राज्य र८, उनका शासन, कामून ॥। दि भी पेय रहे, ।. 5 ! का विल दीनों का 
शासक रहा। सभ्‌ १७०७ तक इंगलेंड और २+253 5 +। ब्य कय गत साजवलिक मेक 
और संघ रहा जो प्रायः इंगलैंड और हेनोवर के १७१४-१८३७ शक के व्यक्तिगल 
रांघ के समान था। सन्‌ १७०७ में इंगलैंड जौर स्का दे की पालजिया गे ? मै निश्चय 
किया कि दोनों राज्यों फो एक ही राज्य में विलीन टीकर गा की बचा राज्य बन जान। 
चाहिए । इस प्रकार विलियम तृतीय पी शासनकाल मैं सन्‌ १७०७ में दोनों देशों में 












































समझौता हुआ जिसमें यह निश्चय टुआ कि (१) दोनों राज्यों को ग्रेट किन नाम 
के एक ही राज्य में मिल जाना थाटिए; (२) हेसोबर की एलेक्रेस सोफिया (४09० 
४8) और उसके उत्तराधिकारियों को, सा ये प्रोटेस्टेण के के जनयाथों हों, इस 
नवीन राज्य का राजधिहासन दिया जाये; (३) झभी जिएि। उपरनितेशों और जि 
अपरगा्टी में स्काच निवासियों को अंग्रेजों के समाव भतिया और अधिकार मिलेंगे ; 
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(४) सम्मिलित ब्रिटिश पालियामेंट में स्काटलैंड के १६ पीयसे प्रत्येक पालियामेंट 
द्वारा निर्वाचित हाउस ऑफ़ लाडे स में रहेंगे, और जनता प्वारा निर्वाचित ४५ सदस्य 
हाउस अ.फ़ कामन्स में रहेंगे; (५) स्काटलैंड प्रेसबीटेरियन चर्च कायम रहेगा, 
और स्काटर्लड के न्यायालय अपरिन पित रहेंगे; (६) रकाटैड फी भेड़ें, पशु, कोयला 
और कपड़ा इंगलैंड से पृथक रहेंगे जिससे स्काटलैंड के हित सुरक्षित रहें । 

इस प्रकार सन्‌ १७०७ के 'एक्ट आफ यूनियन! ( ४00 ०६ एशा०४ 00 
जितह्ठी80त धयते 800॥87.. ) द्वारा इन दोनों राज्यों को सर्वधा मिलाकर प्रेट« 
भटेन' नाम का एक वारतबिक राम्मिछित राज्य स्थापित हुआ जो एक ही पार्लियामेंट, 
एक ही कार्यपालिफा तथा एक ही व्यापारिक नीति से शासित होने रूगा । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि जहाँ स्काटलैंड अधिक समृद्धिशाली, घती और उन्नत होने लगा, 
संसार में प्रेट ब्रिटेन की शक्ति बढ़ गई और अन्य देशों की दृष्टि में ग्रेट ब्रिहेन के प्रति' 
अधिक श्रद्धा हो गई । 

इन दो ऐतिहासिक उदाहरणों से सिद्ध होता हैंकि जब दो स्वतंत्र राज्यों का 
व्यक्तिगत संघ अथवा गेल होता है तो उनका मतिष्य विभिन्न परिरिथितियों पर निर्भेर 
रहता है। स्काटलैंड और दंगल दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। दोनों के 
आशिक हितों में बहुत कुछ एकता है। बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने में दोनों ही का 
हिल-साथन सट्टा था। दोनों ही योश्पीय राजनसिफ संझटों से बचना चाहते थे । एक 
दसरे में सम्पर्क बढ़ना और यारतनिक एकोकरण ट्रोना स्वाभाविक था। अतः १६० ३ 
१७०७ तक के सहयोग में उसके हित लगभग एकसभ हो गये, एकता को प्रोत्साहन 
मिला, अस्त भें उसका राजनैतिक एकीकरण ही हो गया, यह राब उनके बीच केर्द्र 
शिसारी शर्त के सबऊझ होने का परिणाम था। 

जब उसी काल में केवल सात वर्ष पश्तात्‌ छूगभग एकसी ही परिरिथत्ति में जाज॑ 
प्रथम के अंग्रेशी राजसितारान पर आरूढ़ होने पर इंगलेंड के राज्य का हनोवर को 
जागीर से व्यक्तिगत गठ बंधन हुआ (१७१४ में) तो यह मेल एक हाथी और बड़े 
के मेल के समान था। कहाँ इंगलैंड का बड़ा राज्य जो ग्रेट ब्रिटेन बस गया था, और 
कहाँ मध्य योद्प में द्रस्थ स्थित हेनोवर नगर की जागीर जो चारों जोर बटे-यड़े 
राज-डोझपना से पूर्ण प्रशिया, फ्रांस, आस्ट्रिया आदि से घिरे हुए भूखण्ड में थी ? 
नतों दोनों की कोई तुलुता थी और ने उस जागीर पर अपना अधिकार बनाये रखने 
में फिसी प्रकार भी इंगलैंड का हित था, बहिक ४सी जागीर की रक्षा के लिए ४ग 
ही नेवी लियन के यहा में जाग ऊेैगा पड़ा था। जाजे प्रथम का तो, जन होने के कारण 


हैनोबर के प्रति भावनात्मक आकर्षण था, किन्तु उसके उत्तराधिकारी देगोवर के 
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प्रति अधिक श्रद्धा न रख अंग्रेज़ी भाबों से ओतप्रोत हो गये और सन्‌ १८३७ में इंगलैंड 
ने अपने राजनीतिक उत्तरदामित्य से पीछा छूड़ाया, हैनोवर की जागीर से सम्बन्ध 
तोड़ दिया, १२३ वर्ष के व्यक्तिगत मेल का अस्त हो गया क्योंकि इंगलेंड भीर 
केंद्र पसारी शक्ति ((७फ्रातषओं #0700) प्रबललभी। फिर सन्‌ १८६७ में उत्तरी 
जर्मन साम्राज्य की स्थापना होने पर हेनोवर भी उसी में न था ही हो गया, 
क्योंकि उसी राज्य के साथ उसके हित सम्बद्ध थे । 

(३) समूह शासन अथवा अस्थायी अनुसंघ (एतारस्तिहाफऋ09 ता का। [077९ 
3॥800०)--तीसरे प्रकार का राजनैतिक बंधन बह है जो दो या दो से अधिक 
पूर्णतया स्वतंत्र राज्यों में, अस्थायी तौर से अपने आधथिक अथबा ४जनाविक 
अथवा अन्य प्रकार के स्पष्ठतया वर्णित हितों की सामूहिक रक्षा करने 
के लिये एक लिखित समझौते या संधि द्वारा स्थापित किया जाता है । ऐसे रूप 
के मेल को अनसंघ अथवा अस्थायी संघ कहा जाता है । इस प्रकार के सम्मिलित 
संघ में प्रत्येक रादरग-राज्य अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व बा अस्तित्व को तो बनाये रखता 
है, किस्तु कुछ वर्णित कार्यों वा हितों को मिलकर सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक 
संस्थायें अथवा मशीन स्थापित कर इूसरे सदस्यों के साथ एकता था सहयोग कर 
लेता है। किन्तु यह बंधन स्पष्टतया वणित समय या अवधि के लिये होता है । जिन 
नई स्थापित संयकक्‍त संस्थाओं द्वारा उस हितों की रक्षा हीती हैं, उनको संख्या 
परिमित और शक्ति अथवा अधिकार क्षेत्र सीमित होता है । इन संस्थाओं के निर्णय 
भी सदस्य राज्यों को संस्तुति ([000070॥0॥08४0०॥ ) के रूप में भेजे जाते ८, पर्याय 
रूप से उस पर स्वतः छागू नहीं होते । इस प्रकार के 2; अंधनों के तीन 
उदाहरण आधुतिक काल में मिलते हैं, अमरीका का अनुसंध [ 5४१७), 
स्विस अनुसंघ (सत्‌ १८७४ तक) और जारट्ो-ज्मन अनुसंघ (सन्‌ १८६७ तक) 
आस्ट्रो- हंगेरियन अनुसंध (१८६७-१९१९) । इन चारों का वर्णन आगे किया 
गया है । ऐसे अनुसंत्र बाहरी रूप में, अर्थात्‌ जतर्राटीय सम्बन्धों में तो एक ही 
राज्य के समान दिखाई देते हैं और क्रिया भी करते हैं, किन्तु उन्हें बद्ध रखने 
और एक ही रहने की शक्ति इतनी निर्बल होती है कि वे आन्तरिक रूप से भिश्न 
होते हुए अपनी बाहरी अभिन्नता को अधिक समय तक बनाये रखने में असमर्थ होते 
हैं. और किसी महत्वपूर्ण राजनैतिक घठना से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने में 
असमर्थ हो जाते हैं 
रियन अनुसंध (१८६७०१९१९) ४ तिपटत प्रभम विश्व बन्मू 
से हो गया था, अन्यथा आवश्यक परिस्थितियों के दबाब से बे 
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की शरण लेकर संघ-राज्य ( 7'०0७०४४०॥ ) स्थापित कर छेते हैं जैसे स्विस 
अनुसंध ने १८७४ और अमरीकी अनुसंघ ने १७८९ में किया था। 

(४) संघात्मक राज्य (#00078४0०॥ ) ---चौथी प्रकार का राजनैतिक बन्धन 
संघात्मक बन्धन है जिसके फलस्वरूप दो या अधिक स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर, 
स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्र शक्ति का कुछ भाग त्याग कर एक नये स्थापित शासन 
को सौंप कर अपने ऊपर एक नवीन संविधान द्वारा, एक केन्द्रीय सरकार स्थापित 
कर लेते हैं, इस शासन अथवा सरकार की शवितयाँ वा अधिकार संविधान में स्पष्ट 
कर दिये जाते हैं और वह सरकार उनका प्रयोग कर नवीन निर्मित संघात्मक राज्य 
पर शासन कर सदस्य-राज्यों के हितों की समदृष्टि से रक्षा करती है। इस प्रकार 
संघात्मक बन्धन से संघीय राज्य का नवनिर्माण होता है जिसकी शक्ति कानून 
निर्माण, कानून को छागू करना, न्याय करना, अपने आय के लिये अपने कर लगाना 
और अपने प्रशासन के लिये जानश्यक कर्मचारियों की भर्ती करता , सभी कछ शामिल 
होता है। केन्द्रीय सरकार और सदस्य राज्यों अथवा संघ में सम्मिलित राज्यों की 
सरकारें स.(-जितल्त के सिद्धान्त पर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंततापर्बक 
शारान करती हैं; ऐसे ही संघ-राज्य में संघवाद के सिद्धान्तों का पारूत होता है 
और संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रायोगिक रूप देखने में आता है। आधुनिक 
युग में सबसे प्रथम ऐसे संध-राज्य की स्थापना सत्‌ १७८७ में बनाये गये संविधान 
के अनुकूल ४ मार्च १७८९ को संयकत राज्य अमरीका के नाम से हुई थी जिसकी 
सफलता देख कर कनाडा (१८६७), स्विट्जरलंड ( १८७४),जारडेलजिया, (१९०२) 
ने भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया । प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ तो 
ंघवाद की छोकभियता बहुत बढ़ गई और इसके फलस्वरूप आज संसार में अनेक 
संघ-राज्य दिखाई देते हैं जिन्होंने संघवाद के विकास में अपने अनुभव की देन दी है। 





अनुसंघीय राज्य और संघ-राज्य में भेद 

संघ-राज्य (#००७१४४०॥) अनुसंधीय राज्य ((०7०१०७7७४६१07) में बहुत 
भेद है। यह भेद उनको रूपों, जवविकारों, उद्देदयों, (णिविधि, उसके पारस्परिक 
सम्बन्धों, प्रशाशतोय प्रणालियों और उनके जातार भूव सिद्धास्तों और प्रक्रियाओं 
में होता है, यद्यपि वे दोनों संघवाद के सिद्धान्तों के अनुकूल बनते हैं। संघ-राज्य 
में तो संधवाद का पूरा प्रयोग होता है किसखु अनुसंधीय राज्य में यह सिद्धान्त 
एक बहुत परिमित सीमा तक ही छागू होता 


आप 


अनुसंधीय राज्य अथवा कन्प्री2सेशन एक ऐसा राज्य है 








जिसके निर्माण 
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असाधारण परिस्थितियों में होता है। जब दो अथवा अधिक स्वतंत्र राज्यों को अपनी 
स्वतंत्रता पर बाहिरी शक्तियों के अतिक्रमण से आघात पहुँचने का मय होता है 
तो वे तत्कालीन अतिक्रमण के भय से अपनी रक्षा करने के लिये एक ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं जिसमें उनकी रक्षा हो जाती है ।इस निमित्त से वे एक समझौता 
या संधिं करते हैं और उसकी शर्तों के अनुसार कुछ संस्थायें स्थापित कर लेते' 
हैं जो संस्थायें उनके सहयोग को बढ़ाकर अनुसंघ को बली बना देती हैं। 
साथ ही साथ वे राज्य अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व को ज्यों [का त्यों रहने देते हैं, केवल' 
उस क्षेत्र में जिसमें वे आपसी हितों की रक्षा के लिये मिल कर काम करना चाहते 
हैं, एकमत होकर निश्चित नीति अपना लेते हैं और इस नीति का संचालन उन 
संस्थाओं द्वारा होता है जिनको वे इसी हेतु स्थापित करते हैं।अतएव अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि में तो वे अनुसंघ के रूप में एक ही राज्यः समझे जाते हैं किन्तु सभी 
आन्तरिकः शासन में अपना व्यक्तित्व भिन्न रखते हैं । आधुनिक काल में ऐसा 
अनुसंघ थोड़े ही काल के लिये! सफल हो सकता है । इसके' विपरीत अथवा इससे 
रूप में भिन्न एक संघीय राज्य है जिसकी स्थापना दो या अधिक स्वतंत्र राज्य 
अपने? अधिकार क्षेत्र' का. कुछ भाग एक ऐसे शासन को सौंप देते हैं जो एक 
संविधान द्वारा, स्थायी रूप से शासन के विभिन्न. अंगों, विधान मंडल, कार्यपालिका, 
न्यायपालिका, स्वतंत्र आय के स्रोत, निजी कर्मचारियों का वर्ग, सभी राज्य- 
सम्बन्धी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होता है। ऐसा संघात्मक राज्य' प्रभु सत्ताधारी'. 
होता है । इसमें सदस्य' इकाइयों अथवा सम्मिलित राज्यों की स्वतंत्रता बहुत 
परिमित हो जाती हैं क्‍योंकि वे राज्य संघः स्थापित करते समय एक नवीन 
शासन पद्धति अर्थात्‌ संघात्मकः शासन को अंगीकृत कर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार 
की व्यवस्था करते हैं जिसके अधिक सम्पूर्णतया संविधान में वर्णित तथा उसी स्रोत 
से प्राप्त होते हैं । उस केन्द्रीय सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मान्यता 
मिलती है। ऐसे संघ में राज्यों (उप-राज्यों) को संघ में केन्द्रीय शासन के प्रति 
बहुत श्रद्धा होती है, और केन्द्रीय सरकार तथा उपराज्य की सरकार के सम्बन्ध, 
अनुसंघ की अपेक्षा, अधिक घनिष्ठ होते हैं, उनमें अधिकतम सहयोग होता है । 
.. अनुसंघ में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र राज्य अपने व्यक्तित्व को अविछिन्न 
रखते हैं, वे केवल उन्हीं न्यूनतम अधिकारों को अनुसंघीय सरकार को देते हैं जिनको 
देने के लिये सामयिक बाह्य परिस्थितियाँ उन्हें मजबूर करते हैं । वे राज्य अनुसंघ' 
केवल इसीलिये बनाते हैं कि उनका संकट दूर हो अथवा भावी विपत्ति अथवा' 
आगे आनेवाले संकट की संभावना न रहे । ऐसे राज्यों में सहयोग की भावना बहुत 
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सीमित, और वह भी परिस्थितियों से उत्पन्न भय से उत्पन्न होती है। वे अपनी 
स्वतंत्रता पर केवल उतना ही बन्धन लगाते हैं जो उस समय की परिस्थिति में 
परमावश्यक होता है, अतएव अनुसंवीय सरकार अथवा संस्थाओं की शक्ति परिमित' 
होती और उसके बढ़ने की संभावना नहीं होती । इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन उस 
समझौते ( 876०7४०४४$ ) अथवा सन्धि ( 77९७४४ ) में कर दिया जाता है जिसके 
अनुसार अनुसंघ की स्थापना की जाती है। संघात्मक राज्य ( #९व७४४०४ ) 
में शामिल होने वाले राज्य एक स्थायी संविधान द्वारा एक नये राज्य की स्थापना 
करते हैं । जिसमें केन्द्रीय (संघीय) सरकार के अधिकार बहुत विस्तृत होते हैं । 
संघ-राज्य में सम्मिलित हुए राज्यों रे सहयोग की इच्छा कहीं अधिक होती है; 
वे अपना अस्तित्व रखते हैं, न तो संघ में विलीन ही हो जाते हैं और न संघ की 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारों को इतनी कठोरता से सीमित करते हैं कि आवश्यकता 
पड़ने पर उनमें वृद्धि हो ही न सके । संघ में दोनों ही स्तरों के शासन (केन्द्रीय 
तथा प्रांतीय अथवा उपराज्यीय) अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र और एक 
दूसरे के अतिक्रमण से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि संविधान दोनों स्तरों के शासनों को 
वैधानिक दृष्टि से उनके वणित क्षेत्रों में समान प्रभुत्व देता है। संघीय राज्य में 
दोनों स्तरों की सरकारों का नागरिकों पर सीधा अंकुश होता है, किसी माध्यम 
अथवा मध्यस्थ द्वारा नहीं । 

उद्देश्य की दृष्टि से भी अनुसंघों और संघों में बड़ा भेद है। अनुसंघ इस उद्देश्य 
से बनाया जाता है कि उसमें शामिल होने वाले राज्य एक वर्णित संमय तक जिसको 
समझौता अथवा संधि में या तो स्पष्ट ही कर दिया जाता है और या यह कह दिया 
जाता है कि जब तक उसमें सम्मिलित राज्यों की इच्छा है तब तक यह सहयोग 
व्यवस्था जारी रहेगी, अर्थात्‌ अनुसंघी स्थायी नहीं होता | इसके विपरीत संघ- 
राज्य का निर्माण इसलिये किया जाता है कि सम्मिलित उपराज्यों को स्थायी तौर 
पर एक ऐसे राज्य में रहना अधिक लामदायक और हितकारी मालम होता है जो 
उनके स्वेच्छा से शासन की सभी प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित उनके कुछ हितों 
की सदा ही रक्षा करता रहे, इसलिये संघात्मक राज्य स्थायी होता है और उसके 
विघटन की कोई संभावना, वैधानिक दृष्टि से नहीं रह जाती । यही कारण है कि 
अनसंघों का कालान्तर में या तो विघटन ( 7078807४०४ ) हो जाता है जैसे 
नीदरलैंडस के अनुसंघध का, और आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य का १९२९ में 
हुआ था, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य अनुसंघ बनाने के पूर्व की दशा के अनु- 
सार पूर्ण स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर लेता है; अथवा अनुसव में सहयोग. बढ़ने 
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से वह पूर्णरूपेण संध-राज्य में परिणत हो जाता है जसे १८७४ में स्विस अनसंघ 
और १७८९ में अमरीकी अनुसंघों नें किया था। सारांश यह है कि अनुसंघ का उद्देश्य 
अस्थायी व्यवस्था है और संघ का उद्देश्य स्थायी शासन व्यवस्था है । 

अनुसंघों और संघों की निर्माण विधियों में भी मेद होता है। स्वतंत्र राज्य जब 
अनुसंघ बनाते हैं तो आपस में समझौता या सन्धि कर लेते हैं जिसमें वे सभी शर्तें 
भी वर्णित होती हैं जिन पर वे एकमत हो कर अपना अस्थायी राजनैतिक सहयोग 
करते हैं और अनुसंघ के कार्य-क्षेत्र तथा उस कार्य को पूरा करने के लिये स्थापित 
संस्थाओं के अधिकारों का वर्णन होता है । इस समझौते की शर्तों को बदलने का 
अधिकार अथवा अनुसंघ के विघटन करने की अवस्था भी स्पष्ट कर दी जाती है। 
ऐसे अनुसंघ में राज्यों के अधिकार समान होना आवश्यक नहीं होता । किन्तु संघ- 
राज्य की स्थापना राज्यों में हुए अनुबन्ध के अनुसार होती है । यह अनुबंध एक 
सम्पूर्ण संविधान होता है, जो एक नवीन सरकार की स्थापना करता है, जो 
केन्द्रीय तथा उपराज्यों की सरकार के कार्यक्षेत्रों को स्पष्ट करता है और दोनों 
स्तरों के शासनों के अधिकारों की रक्षा के निमित्त एक न्यायालय स्थापित करता 
है। वही न्यायालय संविधान की सर्वोच्च सत्ता को रक्षित करता है। ऐसे 
संघ-राज्य को एक बार स्थापित कर सदस्य-राज्य उसका विघटन नहीं कर 
सकते क्योंकि वह राज्य स्थायी है जिसके विघटन की माँग करना एक राजनैतिक 
विद्रोह है जिसे दबाने का पूरा-पुरा अधिकार संघ की केन्द्रीय सरकार को संविधान 
में ही प्राप्त होता है । फिर बदलती हुईं परिस्थितियों में उस संविधान में संशोधन 
भी उसके अन्तर्गत वरणित प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। इस प्रकार संघराज्य प्रगतिशील 
होकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता हुआ स्थायी रहता है | अनुसंघ की शक्ति 
और अधिकारों का आधार एक समझौता है, उसके सदस्य स्वतंत्र राज्यों की जनता 
नहीं है, किन्तु संघ के अधिकारों का आधार संविधान है जो संघ की जनता द्वारा 
अंगीकृत होता है। अतएव अनुसंघ के निर्णय उसमें सम्मिलित राज्यों की सरकारों पर 
लागू होते हैं और उनके द्वारा वहाँ की जनता पर । इसके विपरीत संघ-सरकार 
के निर्णय सारे संघ की जनता पर स्वतः छाग होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि अनुसंघ स्वतंत्र राज्यों की सरकारों की इच्छा पर कायम रहता है किन्तु 
संघ, संविधान से प्राप्त अधिकारों के कारण, संघ की जनता से सीधा सम्बन्धित 
होता है । 

अनुसंघ के अधिकार सीमित रहते हैं, उन अधिकारों को कार्यान्वित करने के 
_ लिये जो संस्थायें स्थापित होती हैं उनके निर्णय राज्यों की सरकारों को स्तुतियों के 
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रूप में भेजे जाते हैं। उन पर विचार करने के पश्चात्‌ ही ये सरकारें अपने विधान 
मंडलों द्वारा विधि बनाकर (यदि विधि की आवश्यकता होती है) या कार्यपालिका 
. की स्वीकृति लेकर, लागू करती है, अर्थात्‌ ऐसे निर्णयों का लागू किया जाना राज्यों 
की सरकारों की इच्छा पर निर्भर रहता हैं । किन्तु संघ-राज्य में संघ की सरकार 
स्वतंत्र रूप से अपने विधान मंडल द्वारा आवश्यक विधि बनाती है, अपनी कार्यपालिका 
द्वारा प्रशासकीय आज्ञाएँ जारी करती और उनको लागू करने का प्रबन्ध अपने कर्मे- 
चारियों द्वारा करती है । अनुसंघ अपने अधिकार में प्राप्त विषयों जैसे देश की रक्षा 
के लिये सेना का रखना, तथा वैदेशिक नीति और सम्बन्धों को कार्यान्वित करने 
के लिये उचित कदम उठाना आदि में जो घन की आवश्यकता होती है उसके लिये 
या तो राज्यों से धन की माँग करती है या उन सीमित करों और आय के साधनों 
द्वारा जो अनुसंघ के समझौते या संधि में उसे दिये गये हैं, धन का प्रबन्ध करती 
और घाटे को पूरा करने के लिये राज्यों से धन की माँग करती है। इसके विपरीत 
संघ की केन्द्रीय सरकार के अधिकार, अधिक विस्तृत होते हैं, उसे घन के लियें 
उपराज्यों का मुँह नहीं ताकना पड़ता है क्योंकि आय के साधन उसको इतनी मात्रा 
में प्राप्त होते है कि वर्तमान अनुमव यही कहता है कि वह उपराज्यों की सरकारों 
को उलटी अपनी ओर से आर्थिक सहायता देती है। अनुसंघों में राज्यों के सम्बन्ध 
अनुसंघ से बहुत संकुचित और सीमित रहते हैं । संघ में उपराज्यों के केन्द्रीय सर- 
कार के बीच विधायिनी, प्रशासकीय, आथिक तथा सभी प्रकार के क्षेत्र में बढ़ते ही 
जाते हैं। इन उपराज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ, 
बहुत विस्तृत और अधिकाधिक सहयोग के आधार पर बढ़ते रहते हैं जिससे संघ का 
शासन अधिक सफलता के साथ चलता हैं । द 
अनुसंघों और संघों की शासन प्रणालियों में भी भेद होता है। किसी भी अनु- 
संघ में सम्मिलित राज्य अपनी शासन व्यवस्था और प्रणाली को पूर्ववत्‌ रखते हैं, 
उनकी प्रभुसत्ता भी अविछिन्न रहती है, राज्य और उसके नागरिकों के सम्बन्ध और 
शक्ति तथा अधिकार भी अनुसंघ की स्थापना के पहले की भाँति ही रहते हैं, केवल 
जिन हितों की रक्षा के लिये वे राज्य सहयोग स्थापित करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में 
शासन की व्यवस्था की प्रक्रिया बदल जाती है। वह प्रक्रिया और व्यवस्था आपस 
में हुए निर्णय के अनुसार होती है जिसमें राज्यों के नागरिकों से कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता, क्‍योंकि वे तो केवल अपने राज्य के ही नागरिक रहते हैं, उसी के कानूनों 
का पालन करते, उसी के कर्मचारियों से शासित तथा उसी के न्यायालयों से न्याय 
आप्त करते हैं । किन्तु संघ में सम्मिलित राज्यों की शक्ति और अधिकारों का 
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बटवारा नई स्थापित केंद्रीय सरकार तथा पूर्व राज्य की सरकार में हो जाता है 8 
अर्थात्‌ संघ में सम्मिलित राज्यों के नागरिकों के ऊपर दो सरकारें, केंद्रीय सरकार. 
और राज्य की सरकार का अधिकार स्थापित हो जाता है, वह केंद्रीय सरकार के: 
अधिक्षत क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के कानूनों, प्रशासकीय आज्ञाओं और न्यायालयों, 
के निर्णयों से उतना ही बाध्य हो जाता है जितना की राज्य की सरकार के क्षेत्र में. 
राज्य के कानूनों, प्रशासकीय आज्ञाओं, न्‍्याय-व्यवस्था तथा करों से बाध्य रहता है + 
और क्योंकि यह शासन व्यवस्था एक स्थायी रूप की हो जाती है, नागरिक के ऊपर. 
दो सरकारों का अधिकार होने के कारण उसकी राजनैतिक स्थिति, अनुसंघ केः _ 
नागरिक से, बहुत भिन्न हो जाती है । द 
अनुसंघों और संघों की शासकीय प्रक्रियायों में भी विभिन्नता होती है। अनु- 
संघ का शासन उसके विभिन्न राज्यों की शासन-पद्धतियों के अनुसार चलते रहने: 
के कारण ऐसा संभव हो सकता है कि अनुसंघ में सम्मिलित कुछ राज्यों में राज- 
तंत्रीय शासन प्रणाली हो, अर्थात्‌ वहाँ की शासन व्यवस्था में एक राजा ही राज्य- 
सत्ताधारी हो, कुछ में कुलीन तंत्र हो और कुछ में लछोकतंत्रीय शासन व्यवस्था हो, 
क्योंकि अनुसंघ के सामूहिक हित केवल विदेशीय नीति, बाह्य आक्रमणों से तथाः 
कुछ में व्यापार तक ही परिमित रहते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी तक संघों में भी इस 
प्रकार राज्यों की शासन-पद्धतियाँ भिन्न प्रकार की, सैद्धान्तिक दृष्टि से, हो सकती 
थी, यद्यपि उस शताब्दी में प्रायोगिक क्षेत्र में ऐसे किसी संघ का निर्माण नहीं हुआ 
था। किन्तु आधुनिक काल के किसी संघ के सदस्य-राज्यों में विभिन्न शासन-सिद्धान्तों: 
पर आधारित शासन प्रणालियाँ नहीं हो सकती। संघों का आधुनिक रूप केवल लोक- 
तंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं । लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धान्त है शक्ति कः 
प्रसार अथवा विकेन्द्रीकरण जिसमें अधिक से अधिक लोगों को शासननीति निर्घा- 
रित करने, प्रशासन में भाग लेने तथा धींगाधींगी से बचने का अवसर मिले ४ 
आधुनिक संघों के संविधानों का परीक्षण करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, 
कि उन संविधानों का स्रोत संघ का लोकमत है और नागरिकों द्वारा ही संघीय 
सरकार को शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान' 
की प्रस्तावना कहती है, हम संयुक्त राज्य अमरीका के लोग, अधिक पूर्ण मेल (संघ) 
निर्माण करने, न्याय स्थापित करने, घरेल शान्ति को स्थायी बनाने, देश की रक्षा: 
करने, सामान्य हित को बढ़ाने और अपने तथा आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता 
के लाभ देने के निमित्त इस संविधान को निर्धारित तथा स्थापित करते हैं।. किन्तु 
१७७६ से १७८७ तक के अमरीकी अनुसंब के समझौते की शक्ति और अधिकारों: 
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का ख्रोत अनुसंघ में सम्मिलित तेरह स्वतंत्र राज्य (अर्थात्‌ वे तेरह उपनिवेश जिन्होंने 
अंग्रेजी साम्राज्य से सम्बन्ध तोड़ने का निर्णय कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर 
दी थी ) थे। अनुसंघ की एकमात्र संस्था वहाँ की वह कांग्रेस थी जिसमें उपनिवेश्ञों 
के प्रतिनिधि अपने स्वतंत्र राज्यों के सामान्य हितों की रक्षा करने के लिये अपनी 
अपनी सरकार की राय को प्रकट करते थे, वहाँ की जनता से उनका कोई सम्बन्ध 
न था। किन्तु १७८९ में १७८७ के संघात्मक संविधान के अनुसार संयक्त राज्य 
अमरीका में संघ की स्थापना हो गई तो संघ के विधान मंडल में (जिसका नाम, 
'यूववत्‌, कांग्रेस ही रहा) निचले सदन में जनता के प्रतिनिधि पहुँच गये ओर संघीय 
(केंद्रीय ) शासन तथा उपराज्यों के शासन का आधारभूत सिद्धान्त ही बदल गया। 
. अनुसंघ की शासन प्रतिक्रिया यह है कि वहाँ की संस्था (जिसमें सम्मिलित 
राज्यों की विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं) जिन निर्णयों पर पहुँचती है, 
निर्णय विभिन्न राज्यों की सरकारों के पास संस्तुति ( .86007777670&007 ) 

के रूप में मेज दिये जाते हैं। वे सरकारें अपने विधान मंडलों अथवा कार्यपालिकाओं 
के सामने (निर्णयों की प्रकृति के अनुसार) विचारार्थ रखती हैं । फिर ये ही सर- 
कारें अपने कर्मचारियों द्वारा इन निर्णयों को यथासम्भव कार्यान्वित करती हैं । 
इसके विपरीत संघ की केंद्रीय सरकार अपने कानूनों, शासन नीति तथा प्रशासकोय 
आज्ञाओं को अपने ही कर्मचारियों द्वारा नागरिकों पर कार्यान्वित करती है। अनुसंघ 
अपने सामान्य व्ययों के लिये राज्यों से पूर्व निर्धारित अनुपात के अनुसार धन की माँग 
करती हैं जो उन राज्यों की ओर से अनुदान (97205) का रूप होता है, किन्तु 
संघ की केन्द्रीय सरकार के पास संविधान से प्राप्त वित्तीय स्नोत और शक्ति होती 
है जिसका प्रयोग कर वह नागरिकों से वह अपने छाप किये करों को वसूल 
कर पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर अपना शासन कार्य चलाती हैं; उन्हें राज्यों 
की सरकारों से अनुदान प्राप्ति के लिये प्रार्थना नहीं करनी पड़ती | इन आधारित 
सेद्धान्तिक भेदों के कारण संघ एक सबल, शक्तिपूर्ण, स्थायी केंद्रीय सरकार के 
आधीन रहता, किन्तु अनुसंघ निर्बेल, अस्थायी तथा शक्ति शून्य संस्था द्वारा चलाया 
जाता है । द द 

प्रायः अनुसंघ उपरोक्त कारणों से अस्थायी ही सिद्ध हुए हैं। उनका विघटन 

किसी विशेष परिस्थिति में हो गया है । किन्तु जहाँ किसी अनुसंघ को सफलता 
प्राप्त हुई है तो वह अधिक बली, शक्तिशाली तथा राज्यों के हितों का अधिक आवश्यक 
और अनिवार्य सहयोग का वाहक सिद्ध हुआ है तो पूर्ण संघ (#'प] ऋ०१७४४४०० ) 
में परिणत हो गया । 
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किसी अनसंब के सफल सिद्ध होकर संघ में परिवर्तित हो जाने का प्रज्ज्वलन्त 
उदाहरण संयक्‍त राज्य अमरीका (१७७६-१७८९) के वैधानिक विकास से स्पष्ट 
हो जाता है, जिसका यहाँ वर्णन करना संघवाद के सिद्धान्तों को पूर्णतया समझने के 
लिये आवश्यक है । जब ४ जुलाई १७७६ को अटलांटिक तटस्थ तेरह उपनिवेशों , 
ने ब्रिटेन से शासन-सम्बन्ध तोड़कर अंपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो उन्होंने 
उक्त घोषणा में निम्न अन्तिम शब्दों द्वारा अपना निश्चित निर्णय प्रकट किया : 

“अतएव संयुक्त राज्य अमरीका के हम प्रतिनिधि इस सामान्य महासभा (क'ग्रेस) 
में समवेत......सत्यनिष्ठा से प्रकाशित और घोषित करते हैं कि ये एकत्रित उपनिवेश 
अपने अधिकार से स्वतंत्र और बंधनयक्त राज्य हैं और होने चाहिये; कि वे ब्रिटिश 
राजमुकुट के प्रति समस्त निष्ठा से निमु क्‍त किये जाते हैं और उनके तथा ग्रेट 
ब्रिठेन के राज्य का पारस्परिक सारा राजनेतिक सम्बन्ध पूर्णतया विघटित किया 
जाता है और विघटित रहना चाहिये; और यह कि स्वाधीन और स्वतंत्र राज्यों 
की भाँति उन्हें युद्ध करने, शान्ति (संधि) करने, मैत्री सम्बन्ध करने, व्यापार स्था- _ 
पित करने, और वे सभी कृत्य और विषय करने का जो स्वतंत्र राज्य साधिकार 
करते हैं, पूर्ण अधिकार (सत्ता) है ।” 

उपनिवेशों ने अपने पूर्णतया निमु क्त और स्वतंत्र राज्य हो जाने, तथा सभी 
प्रगणित कृत्यों तथा विषयों के करने की, जो स्वतंत्र राज्य स्वाधिकार से करते हैं, 
करने के स्वाधिकारी होने की घोषणा कर दी । इस घोषणा के शब्दों से यह निश्चित 
' है कि प्रत्येक उपनिवेश को व्यक्तिगत रूप में पूर्ण स्वतंत्र राज्य होने का संकेत है । 
और इसी साधिकार से उन्होंने अगले वर्ष १५ नवंबर १७७७ प्रसंधान के अनुच्छेदों 
(470068 ० 007०१४:७४४०४ ) का निर्माण किया। इन अनुच्छेदों का ध्येय नवस्वतंत्र 
राज्यों का शाइवत संघ (९००७०४०७] ए7०७ ) स्थापित करना था, जिसमें ते रहों राज्यों 
को नामांकित किया गया था। प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है “इस प्रसंधि का नाम _ 
संयुक्त राज्य अमरीका है| यद्यपि यहाँ पर सम्मिलित राज्य को प्रसंधि (अथवा 
अनुसंघीय राज्य) से संबोधित किया गया है किन्तु अगले अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि 
नवराज्य का ध्येय शाइवत संघ था । दूसरे अनुच्छेद के अनसार प्रत्येक राज्य को 
. अपनी व्यक्तिगत प्रभुता, स्वतंत्रता और स्वाधीनता, और प्रत्येक शक्ति, राज्यक्षेत्र 
ओर अधिकार जो इस प्रंसंधान से संयुक्त राज्य अमरीका की महासभा को स्पष्टतया 
प्रत्यायुक्त नहीं किये गये हैं, स्वयं रखने का अधिकार है”। तीसरे परिच्छेद में 
ओर मी स्पष्ट कर दिया गया था कि ये विभिन्न राज्य “अनेक होते हुए मैत्री 
के दृढ़ संघ में एक दूसरें के साथ संबद्ध होते हैं, अपनी सार्वजनिक रक्षा, अपनी 


संघवाद और उसका क्षेत्र श्रे 


स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित रखने और पारस्परिक सामान्य हितों के निमित्त ” 

इन अनुच्छेदों के अनुसार एक सार्वजनिक संस्था जिसका नाम “महासभा में 
एकत्रित संयुक्त राज्य” रखा गया था जिसके सदस्यों को विभिन्न राज्य अपने नियुक्त 
प्रतिनिधियों के रूप में भेजते थे । इन प्रतिनिधियों की राज्यों की जनसंख्या के अनु- 
सार प्रत्येक राज्य से २से ७ तक थी, किन्तु महासभा (कांग्रेस) में प्रतिनिधियों की 
संख्या कुछ भी हो प्रत्येक राज्य को एक ही मत (वोट )देने का अधिकार था, अर्थात्‌ 
प्रसंधान के सार्वजनिक निर्णयों में सभी राज्यों को समान अधिकार था । कांग्रेस के 
मध्यावकाश में एक समिति, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक सदस्य होता था, कार्य- 
सम्पादन करती थी । जब कभी दो अथवा अधिक राज्यों के बीच, सीमा संबंधी, 
अथवा राज्य क्षेत्र संबंधी, अन्यथा किसी अन्य कारण से मतभेद वा झगड़ा होता था 
तो उसका निपटारा कग्रेस करती थी । कपग्रेस के निर्णय के लिये कम से कम नो 
राज्यों की अनमति आवश्यक थी। ये निर्णय सभी राज्यों पर बंधनकारी थे। तेरहें 
अनच्छेद में कहा गया था कि “इस प्रसंधान के अनुच्छेद अनतिक्रम्य रूप से प्रत्येक 
राज्य को पाल्नीय होंगे, और संघ शाइवत रहेगा; आगें इन परिच्छेदों में किया 
गया कोई भी संशोधन तब तक न होगा जब तक प्रस्तावित संशोधन पर कग्रेस 
की अनमति और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल की स्वीकृति प्राप्त न हो जायगी 7? 
इस प्रकार यह प्रसंघान वा संघ शाइवत, अनिवततेनीय था जिसमें कोई भी परिवतेन 
राज्यों की सर्वसम्मति से ही हो सकता था । 

सैद्धान्तिक दृष्टि से कांग्रेस में एकत्रित संयुक्त राज्य” को शक्तियाँ विस्तार 
और क्षेत्र में तो पर्याप्त थीं । नवें अनुच्छेद में इन शक्तियों की प्रगणना इस प्रकार 

गई थी 

“कांग्रेस में एकत्रित संयक्‍्त राज्य को ही शांति और युद्ध का अन्तिम निर्णय 
करने का, अनुच्छेद में वणित दशा में नहीं, राजदूत भेजने और प्राप्त करने, संधियाँ 
और मैत्रीय संबंध..... (व्यापार संधियों पर कुछ शर्तों सहित) स्थापित करने का 
एकमात्र और अनन्य अधिकार होगा । 

ग्रेस में एकत्रित संयक्त राज्य को अपनी और राज्यों की आज्ञानुकूल ढाले गये 

सिक्के की मिश्र धातु और मूल्य को विनियमित करने; समस्त संयुक्त राज्यका माप और 
तौल का स्तर निश्चित करने; किसी भी राज्य अनिवासी इण्डियनों से व्यापार और _ 
संबंधों का विनियमन करने (इस शर्त पर कि. किसी राज्य के अपने क्षेत्र में प्राप्त अधि- _ 
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श्डं संघवाद और संघात्मक शासन 


कारों पर अतिक्रमण न हो) सारे संयुक्त राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में डाक 
ले जाने का तथा उस डाक पर मुद्रांक निश्चित करने ( उक्त कार्यालय के व्यय के 
लिये ) ; संयुक्त राज्य की सेवा संहूग्त मूमि-सेना सभी पदाधिकारियों (महावायिनी 
के पदाधिकारियों को छोड़कर) की नियुक्ति करने; जल-सेना के समस्त पदाधि- 
कारियों की नियुक्ति, संयुक्त राज्य की सेवा में संझग्न समस्त पदाधिकारियों की भर्ती 
करने, उपरोवत भूमि और जल सेना के अनुशासन और नियमन तथा उनके संकायों 
के निमित्त सभी नियम बनाने का भी एकमात्र और अनन्य अधिकार होगा । 
उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस में एकत्रित संयुक्त राज्य की विधायिनी 
दक्तियों का जो विस्तार बहुत था, परन्तु वे निरर्थक थीं क्योंकि इस संस्था की 
कार्यपालिका शक्ति सहविस्तृत न हो कर बहुत संकुचित थी, उसके पास ऐसे साधन 
पर्याप्त न थे जिनके द्वारा वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके । सैद्धान्तिक दृष्टि 
से तो यह प्रसंघधान सशक्त और बली था क्योंकि वह अविखण्डनीय और शाश्वत 
([77670०20]6 874 ?67००४ए७) था, किन्तु संस्थाओं की दृष्टि से वह निबंल था, उसका 
शासन अशक्त था। प्रसंधान का न तो कोई विधान मंडल था जो सार्वजनिक विषयों 
पर कानून बनाता और .न उसके पास कोई कार्य पालिका संस्था थी जो शासन 
को बल दे कर संघ के राज्यों की निष्ठा प्राप्त करती । जैसे जैसे समय बीतता गया, 
विभिन्न राज्य एक दूसरे से अलग होते गये । राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुँचती गई । 
योग्य नेताओं ने कांग्रेस का सदस्य होना अस्वीकृत किया, इसका परिणाम यह हुआ 
कि सन्‌ १७८६-८७ में कांग्रेस की बेठकें कई मास तक गणपूर्ति (९४०००) भी 
उपलब्ध न हुई ।१ यद्यपि कांग्रेस के निर्णय सिद्धान्ततः आज्ञारूपी (समाज्ञापक) 
थे, किन्तु वे सिफारिश के तौर पर राज्यों की सरकारों को भेजे जाते थे, वहाँ की 
जनता को नहीं । फलतः उन निर्णयों के पालन में ढीलढाल होती थी, क्योंकि प्रसंघान' 
की अपनी सरकार न थी जो उसके निर्णयों को संयुक्त राज्य के नागरिकों पर स्वतंत्र 
शासन करती और उनकी निष्ठा प्राप्त कर सकती । प्रसंधान का रूप स्वतंत्र राज्यों के मैत्री 
संघ (7/०8878 ०६ #'धं००१७४॥४७) का जैसा था । फिर आइचर्य क्या था कि कभी- 
कभी उसके निर्णयों के समय कांग्रेस में २०प्रतिशत ही सदस्य उपस्थित रहते थे । 
सन्‌ १७८६ में वाशिंगटन ने इन दाब्दों में अपना विचार प्रकट किया । भ्पर्वेवत्‌, 
पृष्ठ 'मेरे विचार से तो जब तक हम यह व्यवस्था न करें कि संघ में कहीं ऐसी 
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2. पूव व॒त पृष्ठ ११९ 


संघवाद ओर उसका क्षेत्र श्प्‌ 


शक्ति रख दी जाय जो सारे संघ में अपनी शक्ति को इतने ही बल से जितने से राज्यों 
की सरकारें अपने क्षेत्र में प्रयोग करती हैं, व्यापक कर सके, हम एक राष्ट्र के रूप में 
न रह सकेंगे ।” सन्‌ १७८७ में हेमिल्टन ने भी कुछ ऐसे ही विचार और भी अधिक 
बलपूर्वक प्रगट किये थे, 'शायद ही हम किसी. ऐसी बात का अनुमव न करते हों 
ज्यों किसी स्वतंत्र राज्य के स्वाभिमान को चोट न पहुँचाती हो अथवा 
हमारे चरित्र को न गिराती हो . . . राज्य के अपचारों ने राष्ट्रीय सरकार के पहियों 
की गति रोक दी है . . . इसकी कमजोर इमारत अब गिरना ही चाहती है, जो हमें 
अपने खंडहरों के नीचे नष्ट कर देगी । इस निर्बंछता का कारण कांग्रेस के पास शक्तियों 
का अभाव अथवा कमी न था; उसके पास वे साधन थे जिनके द्वारा अपनी शक्ति _ 
'को कार्यान्वित करती । उसका सम्बन्ध राज्यों की सरकारों से था, वहाँ की जनता 
से कोई सम्पर्क न था। प्रसंधान के अनुच्छेदों ने राज्यों के ऊपर कोई सरकार स्थापित 
नहीं की थी जो अपनी शक्त द्वारा संयुक्त राज्य को बलवान बनाती; उनके द्वारा 
स्वतंत्र राज्यों का कतिपय स्पष्टतया गिनाये गये हेतुओं के लिए एक अबद्ध और शिथिल 
संघ स्थापित हुआ, कोई नवीन सरकार का जन्म नहीं हुआ था । प्रसंधान द्वारा एक 
अशक्त मशीन की स्थापना हुई थी जिसको सार्वजनिक कार्यों का संचालन सौंपा गया । 

जब यह स्पष्ट हो गया कि काग्रेस में एकत्रित संयुक्त राज्य एक शक्तिद्वीन संस्था 
है तो अमरीका के विचारशील नेताओं ने उन साधनों को खोजना आरम्म किया जिनके 
द्वारा उस समय की असुविधाओं और कष्टों का निवारण हो सके । ये कष्ट तीन प्रकार 
के थे; प्रथम उन बाह्य आक्रमणों का भय था जो ब्रिदेन के साथ पुनः युद्ध होनें की 
आशंका से , तथा स्पेन के द्वारा मिसिसिपी की घाटी में अतिक्रमण से उत्पन्न हो रहा 
था; द्वितीय, विभिन्न राज्यों में कर वसूली और न्याय स्थापना के विरुद्ध होते हुए 
सशस्त्र आदोलनों से था जिनसे संयुक्त राज्य में अनुशासनहीनता और अराजकता 
फैल रही थी, तुतीय आथिक आपदा बढ़ती जा रही थी क्योंकि सिक्के (चलार्थ) का _ 
अवमूल्यन ( 70०77००४४४०० ) होने से विदेशों से व्यापार में साख कम हो रही थी 
और सामान्य विश्वास के घटने से सभी उद्यमों में रुकावट हो रही थी । इन्हीं कष्टों 
का निवारण करने के लिये सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन अन्नापोलिस 
में सन १७८७ में बलाया गया कि वह अनुच्छेदों में उचित संशोधन कर प्रसंघान को 
सशक्त बनावे । 

इसी सम्मेलन में कछ प्रतिनिधियों ने सबसे प्रथम फेडरल” (7०१०४) ) शब्द 
का प्रयोग कर संघात्मक शासन की स्थापना करने की ओर संकेत किया था। निस्सन्देह 
उपनिवेश निवासियों की १७७६ में इच्छा तो यही थी कि एक स्थायी संघ की स्थापता 
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हो परन्तु संविधान के अनुच्छेद बनाये गये उनसे राज्यों का वास्तविक एकीकरण 
नहीं हुआ; आरम्म से ही वे बालू की रस्सी के समान जिससे कोई नहीं बाँधा जा सकता 
था. ..। वे केवल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के समान थे।” ? कांग्रेस केवछ सम्मति दे सकती 
थी। वह राज्यों से धन की माँग तो कर सकती थी, किन्तु उसके पास कोई ऐसा साधन 
न था जिससे वह अपनी माँग को पूरा करा सके; वह संधि व समझौता कर सकती 
थी पर उसकी शर्तों का पूरा करना राज्यों पर छोड़ना पड़ता था; वह ऋण ले सकती 
थी किन्तु उसे चुकाने के लिये राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। स्वतंत्रता के युद्ध 
के परचात्‌ वह राज्यों को एकसूत्र में बाँधने में असफल रही । इसलिए अज्ञापोलिस 
के सम्मेलन में केवल पाँच राज्यों के प्रतिनिधि ही आने पाये थे कि उन्होंने आपस में 
बात-चीत आरम्भ कर दी और वे इस परिणाम परपहुंचे कि संयुक्त राज्य के सामने जो 
राजनैतिक और आथिक समस्याएँ हैं वे इतनी गहरी, गम्भीर और व्यापक हैं कि केवल 
अनुच्छेदों में जहाँ तहाँ संशोधन करने से न सुलझ सकेंगी, उनको सुलझाने के लिये 
एक नया संविधान बनाकर ही एक सशक्त शासन स्थापित हो सकेगा और अन्य राज्यों 
के प्रतिनिधियों के आने पर यह प्रस्ताव किया कि सभी राज्य अपने निर्वाचित प्रति- 
निधि भेज कर फिलेडेलफिया ( ?४84०७॥7& ) में संविधान द्वारा एक नया 
संविधान बनाने का विचार करें, अन्यथा राज्यों में शान्ति और सहयोग असम्भव 
हो जायगा। तद्नुसार फिलेडेलफिया सम्मेलन ने कई मास के विचार विमर्श के पदचात्‌ 
एक संविधान तैयार किया, जिसके २१ जून १७८७ को स्वीकृत होने पर शक्तहीन 
ब्रसंघान के स्थान पर संयुक्त राज्य अमरीका का संघीय शासन की स्थापना हुई जिसके 
विधान मंडल (कांग्रेस) का पहला अधिवेशन ४ मार्च १७८९ को हुआ । वही संविधान 
आज “उस महान्‌ देश में कुछ संशोधनों सहित आज तक संघ का आधार है। इस संघीय 
विधान के अनुसार केंद्रीय सरकार को विधायिनी शक्ति कांग्रेस द्वारा, कार्यपालिका 
शक्ति एक निर्वाचित राष्ट्रपति ( ??7०अं१७७॥) द्वारा और न्यायपालिका शक्ति 
उच्चतम न्यायालय ( 5ए०7७7० 00४०६ ) द्वारा प्रयोग करने का अधिकार 
है, जिसके निमित्त उसे वित्तीय अधिकार तथा अपने कर्मचारियों द्वारा अपने निर्णयों 
को कार्यान्वित करने का पूरा-पूरा अधिकार है । यह है संयुक्त राज्य अमरीका के 
असंधान के संघीय राज्य में परिणत होने की संक्षिप्त कहानी । 

इस प्रकार स्थापित संघ की शक्ति का आधार वहाँ के नागरिक हैं जिनके ऊपर 
दो सरकारें (केंद्रीय तथा राज्य की) सह-अस्तित्व, सहयोग और नागरिकों का हित 
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साधन करती हैं । प्रत्येक का राज्य क्षेत्र स्पष्टतया वर्णित है, दोनों के पास अपने कार्य 
संपादन के लिये उपयुक्त साधन है । भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में 
बह संविधान संशोधित हो सकता है। 

यहाँ पर हम संक्षेप में एक अनुसंघ अथवा प्रसंधान ( ९०एईप७:४४४०॥ ) 
और संघ ( 7#०१०:४४००७ ) का भेद इस प्रकार कर सकते हैं : (क) अनुसंघ सम्मि- 
लित राज्यों के ऊपर एक अबद्ध अथवा शिथिल संघ है, किन्तु संघ एक सशक्त और 
स्वाधिकारी शासन है जिसको नागरिकों से शक्ति प्राप्त होती हैं और उन्हीं से उसका" 
सीधा सम्बन्ध है; (ख) अनुसंघ की स्थापना एक ऐसे समझौते वा संधि के द्वारा होती' 
है जो एक निश्चित समय के लिये की जाती है और यदि सदा के लिये भी हो तो उसकी 
दर्तें समयानुकूछल बदली जा सकती हैं, किन्तु संघ की स्थापना एक शाश्वत मेल के 
आधार पर संविधान द्वारा होती हैं, जो संविधान केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों 
की शक्तियों का स्रोत है, अत: कोई सरकार दूसरे के राज्य क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; (ग) अनुसंघ (प्रसंधान) में सार्वजनिक संस्था की शक्तियाँ बहुत परि- 
मित और संक्चित होती हैं और उनको लागू करने के लिये उसे राज्यों पर निर्भर 
रहना पड़ता है, किन्तु संघ में केंद्रीय सरकार के अधिकार और शक्तियाँ अधिक विस्तृत' 
होते हैं जिन पर उसका स्वाधिकार होता है और जिन्हें वह अपने विभिन्न साधनों 
द्वारा लागू कर सकती है; (घ) अनुसंघ में एकत्रित राज्यों का प्रसंधि से पृथक्‌ होकर 
पूर्व॑वत्‌ स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार होता है, किन्तु संघ की स्थापना हो जाने 
पर कोई भी राज्य संघ से निकलकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर सकता, 
ऐसा करना संघ के खिलाफ़ विद्रोह करना है और ऐसी दशा में केंद्रीय सरकार अपनी 
पूरी शक्ति का उपयोग कर विद्रोह का दमन करने और विद्रोही राज्य को संघ में" 
रहने के लिये बाध्य करने का अधिकार रखती है; (छः) अनुसंघ वा प्रसंधान में एक- 
त्रित राज्य अपनी प्रभता ( 50ए०/०ं४87४% ) पूर्ववत्‌ रखते हैं, किन्तु संघ में राज्यों 
_ की सरकार प्रमुत्वपूर्ण नहीं रहती; (च) अनुसंघ में सार्वजनिक संस्था एकत्रित 
राज्यों के अधीन अथवा मातहत होती है, किन्तु संघ में राज्य की सरकार और केंद्रीय 
सरकार सह-अस्तित्व रखती हुईं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार सघ एक 
शाइवत मेल है और अनुसंघ एक अवसरानुकूल अस्थायी मेल अथवा मेत्री है जिसमें 
एकत्रित राज्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता रखते हुए कुछ समय के लिये, कतिपय थोड़े से 
सावंजनिक हितों की रक्षा करनें के लिये सहयोग करते हैं । 


इस प्रकार के मेद की आलोचना करंते हुए , संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्ध 
में हवीअर (#४९४:०) का कहना है कि, “तथ्य तो यह है कि १७८७ तक फेडरल 
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श्शब्द का अर्थ यह था कि वह विभिन्न पक्षों की शुम भावना पर निर्भर राज्यों का संघ 
(,०४४५० ) था, और यही प्रसंधान के अनुच्छेदों का प्राकृतिक वर्णन था। वास्तव 
'में दी फेडरेलिस्ट' ( 7704 #०१७7७॥४४४ ) के लेखकों का यह कहना सत्य न था 
(के १७८७ के संविधान ने एक अदक्ष संघ के स्थान पर एक दक्ष संघ की स्थापना की 
ी। साथ ही साथ जिस नये संविधान का उन्होंने समर्थन किया था उसके द्वारा, उन्हीं 
क्े विचार में, एक भिन्न और नव-सिद्धान्त पर आधारित शासन (सरकार ) की स्थापना 
की थी, जिस सिद्धान्त के अनुसार केंद्रीय (सामान्य) सरकार और क्षेत्रीय सरकारों 
'में शक्ति-विभाजन हो गया और वे एक दूसरे सेस्वतंत्र थीं। १ यही बात कुछ हेर-फेर 
करे साथ अन्य स्थानों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं, जहाँ मी अनुसंघ (प्रसंधान) 
और संघ में भेद किया जाता है। अनुसंघ और संघ,दोनों ही, में शासन की शक्ति का 
“विभाजन होता है । कुछ शक्तियाँ सामान्य सरकार को मिलती हैं और कुछ क्षेत्रीय 
'सरकारों के पास रहती हैं, मेद इतना है कि अनुसंघ की सामान्य सरकार क्षेत्रीय सरकारों 
'के (जो पूर्ववत्‌ प्रमुसत्ताघारी बनी रहती हैं) अधीन रहती है, किन्तु संत्र की सामान्य 

(केंद्रीय) सरकार राज्यों की सरकारों से स्वतंत्र रहती है और वह उन दक्तियों 
'का स्वाधिकार से उपभोग करती है जिनको राज्यों से स्थायी रूप से, उनकी प्रभुसत्ता 
"को कम कर, ले लिया जाता है। किन्तु यंह नहीं समझना चाहिए कि संघ की केंद्रीय 
सरकार संविधान से अपनी शक्ति पाकर राज्यों की सरकारों से किसी प्रकार अधिक 
उच्चतर हो जाती है; दोनों ही स्तरों (केन्द्र तथा राज्य) की सरकारें अपने-अपने 
राज्य क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। सारमूत बात यह नहीं है कि शक्ति विभाजन 
'इस प्रकार होता है कि राज्यों (क्षेत्रों) की सरकारें संविधान में अवशिष्ट अनुरिक्थ- 
ग्राही ( 8०अंतप७०ए 7,2०0००४ ) हो जाती हैं; किन्तु यह कि शक्ति का विभा- 
जन इस प्रकार किया जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसी को भी मिलें, दोनों सर- 
कारों में कोई भी एक दूसरें के अधीन नहीं होती । यह सत्य है कि अविशेष शक्तियाँ . 
कहाँ पर रहें, क्योंकि इसी पर संघ में शक्ति का संतुलन निर्मर है । जब पूर्व स्वतंत्र 
राज्य मिलकर अपने स्वेच्छा से सार्वजनिक हितों की रक्षा के निमित्त सारे संघ के 
ऊपर एक केंद्रीय शासन स्थापित करते हैं तो उसको केवल गिनायी हुईं शक्तियाँ ही 
देते हैं ओर शेष शक्तियाँ अपने अधिकार में रखते हैं। आगे चलकर अपने अनुभव 
के अनुसार शक्तियों के विभाजन में संविधान के संशोधन द्वारा अथवा अन्य व्यावहारिक 
तरीकों से दोनों स्तरों की सरकारों में शक्ति-संतुलन होता रहता है। 
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उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि संघ में दोनों सरकारों का सह-अस्तित्व रहताः 
है; अनुसंघ में एकत्रित स्वतंत्र राज्यों की प्रभुसत्ता अविछिन्न रहती है, वास्तविक ऐक्यो# 
(86४ ए07०॥8) में राज्यों का सम्पूर्णतया विूयन हो जाता है; व्यक्तिगत ऐक्योः 
(?०7४००७] ए०७७) में राज्य सर्वेथा स्वतंत्र रहते हुए एक शासक से शासित 
होते हैं। द 
संघवाद की परिभाषा 


जब दो या अधिक राज्य मिल कर एक ऐसी नई राज्य व्यवस्था (शासन ) स्थापित- 
करते हैं जिसमें कुछ सावंजनिक हितों की रक्षा के लिये गिनी हुई शक्तियाँ एक नवीन" 
सरकार को सौंप कर शेष शक्तियाँ अपने पास रख लेते हैं, तो वे एक संघ का निर्माण" 
करते हैं। अतएव संघवाद के सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित संघ में राज्य क्षेत्र दो समाना- 
धघिकारी संस्थाओं (केंद्रीय सरकार तथा राज्य की सरकार) में बट जाता है जिनमें: 
प्रत्येक एक नवीन संविधान द्वारा नियमित होती है । हमेंन फाइनर (सिशा॥89: 
ऋ५४७०) के अनुसार 'संघ-राज्य वह है जिसमें राज्य की शक्ति और अधिकार: 
तो स्थानीय क्षेत्रों की सरकार के पास रहते हैं और अन्य शक्ति और अधिकार एक' _ 
केंद्रीय संस्था वा सरकार के पास रहते हैं ।” आचार्य डायसी (79००5) ने .कहा है 
कि “'संघवाद का अर्थ है राज्य की शक्ति का विभाजन ऐसी समन्वयी संस्थाओं में: 
जिनकी दाक्ति का स्रोत एक ही संविधान होता है जो उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता" 
है।" ” ऐसे संघ-राज्य में केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों का सह-अस्तित्व और सहयोग' 
रहता है क्योंकि दोनों ही नागरिक के संगठित जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करती: 
हैं। अतएव संघवाद के अनुसार संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों की सरकारों की* 
शक्तियों में कुछ कमी हो जाती है और वे संप्रभुत्तापूर्ण नहीं रहतीं क्योंकि वे कुछ गिनायी- 
हुईं शक्तियाँ केंद्र की सरकार को स्वेच्छा से देती हैं। जिस व्यवस्था में एकत्रित राज्य 
अपनी संप्रभुता को ज्यों का त्यों रखते हैं उसे हम संघ न कहकर केवल अनुसंध हीः 
कहेंगे। संघ में केंद्रीय और राज्य की सरकारों की शक्तियाँ संघ के संविधान में वणित" 
रहती है, और प्रत्येक सरकार संघ के संविधान द्वारा नियंत्रित रहती हुई अपनी शक्ति 
का अपने राज्य-दक्षेत्र में उपभोग करती है। संत्र में सम्मिलित राज्यों की सरकारें अपन[ए 
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'विलयन नहीं करतीं, वरन्‌ वे राज्य कुछ राज्य-प्षेत्र में एकता स्थापित करते हैं और 
इसलिए अपनी शासन शक्ति का एक स्पष्टतया वणित भाग एक केंद्रीय सरकार को 
सौंपते हुए, शेष भाग अपने पास रख कर अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व कायम रखते हैं। 
'जिन शर्तों पर वे ऐसे संघ-शासन की स्वेच्छा से (किसी के दवाब से नहीं ) स्थापना 
करतें हैं वे एक अनुबंध के रूप में संघ के संविधान में वर्णन कर दी जाती हैं। यह संविधान 
उन राज्यों का वह पवित्र राजनैतिक अनुबंध (0०707४8०$) हो जाता है जो उन 
'राज्यों की शक्तियों का स्रोत तथा उनके ऊपर नियंत्रण रखनेवाला यंत्र तथा उनके 
अस्तित्व का आधार होता है । यद्यपि ऐसे संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों की 
'पूर्व स्वतंत्रता में कुछ घाटा अवश्य हो जाता है, किन्तु उन्हें संघ की शक्ति का बल 
मिल जाने से छाभ अधिक होता है। इसी लाभ से ही आकर्षित होकर वे संघ बनाते 
हैं। फ्रीमेन (#7४००7७॥ ) के अनुसार इस विस्तृत अर्थ में “संघात्मक शासन की संज्ञा 
एक ऐसे राजनैतिक मेल को दे सकते हैं जो ऐसी कई इकाइयों के एकत्रित होने से उत्पन्न 
होता है, जिसमें एकता का स्तर केवल मैत्री से अधिक होता है और साथ ही साथ प्रत्येक 
'इकाई की स्वतंत्रता वा शक्ति नगरपालिकीय स्वतंत्रता से अधिक होती है ।१” अतएव 
'किसी संघ के निर्माण के लिये दो लक्षण आवश्यक हैं; प्रथम तो उस संघ के सदस्य- 
- राज्य अपने अपने उस राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र हों जो उनके लिये निर्धारित किया गया 
है; द्वितीय वे सब उस सार्वजनिक शक्ति अथवा शासन के नियंत्रण के अधीन हों जो 
उनके सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिये, केंद्रीय सरकार के रूप' में स्थापित की गई 
'है। सारांश यह है कि संघात्मक संविधान वह है जो राज्य की शक्ति को जो सार्वजनिक 
हित के लिये आवश्यक है, एक केंद्रीय सरकार को देता है और उस शक्ति को जो प्रत्येक 
'ज़िले, प्रदेश वा देश के भाग के हित में आवश्यक है, उसे स्थानीय सरकार को देता 
है जो भाग पर शासन करती है । संघात्मक संविधान और ऐकिक अथवा एकात्मक 
संविधान में यही भेद है, कि संघात्मक संविधान एक राजनैतिक अनुबंध जो राज्य 
की शासन शक्तियों को दो भागों में विभाजित कर दो सरकारों में बाँटता है, केंद्रीय 
सरकार जो सारे संघ पर शासन करती है और सदस्य राज्य वा इकाई की सरकार 
जो केवल स्थानीय क्षेत्र पर शासन करती है, किन्तु एकात्मक संविधान राज्य की सारी 
शक्ति एक ही सरकार को देता है जो उस एकात्मक राज्य पर पूर्णतया शासन करती 
है।. 


संघ में दोनों स्तरों की सरकारें (केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार) सह- 
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६ मप्रज अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त रहती 
92: #[लन करती हैं। संघ में रहनेवाला निवासी दोनों के प्रति निष्ठा 
का राज्य क्षेत्र सारा देश है, कि तु सदस्य-राज्य की सरकार 
का राज्य-क्षेत्र केवल वही भूखण्ड है जो पहले से उसके पास था; वे दोनों सरकारें 
अपने-अपने राज्य क्षेत्र पर शासन करती हैं और एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप 
नहीं कर सकतीं । क्योंकि दोनों सरकारों की शक्तियाँ स्पष्टतया वर्णित होती हैं वे 
शांतिपूर्वक शासन करती हैं; दोनों का उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है। 

संघ का सारा क्षेत्रफल कई प्रान्तों (?7०ए7००४) अथवा राज्यों ( 50&068 ) 
अथवा गणों (7४००००४०४) में विभक्त रहता है। विभिन्न संघ-राज्यों में सदस्य- 
राज्यों का जो संघ बनाते हैं, विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। संयुक्त राज्य 
अमरीका, आस्ट्रेलिया और भारत में उन्हें राज्यों (80४80०४) की संज्ञा दी गई 
है; कैनाडा में वे प्रांत (_ ?7०शं:०७४ ) कहलाते हैं; साम्यवादी रूस में गण-राज्य 
( ४००ए०४०४ ) और स्विट्जरलैंड में केन्टन कहे जाते हैं । केंद्र की सरकार 
सारे क्षेत्रफल पर शासन करती है, केवल उन विषयों में जो उसे संविधान द्वारा दिये 
गये हैं; परन्तु राज्यों की सरकारें अपने-अपने सीमित क्षेत्रफल पर शासन करती 
हैं, उन विषयों में जो उन्हें संविधान से प्राप्त हैं। इन दो प्रकार और स्तरों की सरकारों 
के शासन की स्थिति और उनका सम्बन्ध इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है। 
न्‍्अ 





ब्‌ 
शा का । ग। अबस द किसी संघ-राज्य (?०१००७४४००) के अधीन 

देश है, जिसमें छः उपराज्य अथवा प्रान्त क, ख, ग, घ, च 
स और छसम्मिल्त हैं। केंद्रीय सरकार सारे संघ पर राज्य 
करती है, उसके कानून, आदेश तथा न्यायिक निर्णय सारे देश अ, ब, स,द 
पर लागू होते हैं; किन्तु प्रत्येक प्रांत की सरकार का शासन अपने अधीन क्षेत्रफल 
पर ही होता है। उदाहरणार्थ, क प्रांत का निवासी दो सरकारों के प्रति निष्ठा रखता 
है, केंद्रीय सरकार के प्रति जो अपनी निर्दिष्ट राज्य-शक्ति सारे देश पर रखती है 
और प्रांतीय सरकार के प्रति जिसकी राज्य-शक्ति क प्रांत के क्षेत्रफल पर उन विषयों 
में रहती है जो उसे संविधान से प्राप्त हैं । भेद केवल इतना ही है कि दोनों शासनों 
के अधीन विषय पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से कर 
दिया जाता है। ये दोनों सरकारें अपना कार्य प्रत्येक समय करती रहती हैं । फ्रीमेन ने 
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डीक कहा है, “हम एक यथार्थ और पूर्ण संघ को राज्यों का संग्रह कह सकते हैं जिसमें. 


राज्यों के आन्तरिक विधि निर्माण वा विधान में केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप उतना 
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अवैध होगा जितना राज्य सरकार का विदेशों से राजनयिक सम्बन्ध रखता |” 


संघात्मक संविधान के सारभूत लक्षण 

संघात्मक तथा एकात्मक संविधान का अध्ययन करने से हमें संघात्मक संविधान 
के ऐसे अत्यावश्यक अथवा सारभूत लक्षणों का पता चलता है जो उसकी विशेषताएँ' 
हैं और उसके एकात्मक संविधान से भिन्न करती हैं। ये छक्षण इस प्रकार हैं : संधात्मक 
संविधान में दोनों स्तरों की सरकारों के बीच विधायिनी शबिति और शासनाधिकारों 
का विभाजन, उप-राज्यों का संघ-विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व; दो शासनाधिकारी 
शक्तियों का सह-अस्तित्व; संविधान की अनम्यता अथवा कठोरता; आय सम्बन्धी 
विशेष प्रबन्ध; न्यायपालिका का विशेष (महत्वपूर्ण) स्थान; राज्य की नागरिकता 
अथवा राज्य के प्रतिनिष्ठा; सम्बन्ध विच्छेद के सिद्धान्त का अभाव । 

दो सरकारों का सह-अस्तित्व (00०:808709 ०६ $छ० ज०ए०शा७॥॥४ )--- 
संघानीय शासन में दो सरकारें, केंद्रीय सरकार तथा उपराज्यों की सरकारें, सान्निध्य 
में रहती हैं । इन दोनों की शक्तियों का विभाजन संविधान में कर दिया जाता है, 
इसलिए वे स्वतंत्र रूप से अपने शासन क्षेत्र में एक दूसरे के न तो अधीन होती हैं और 
न उनमें कोई उच्च और कोई निम्न होती है। दोनों अपने-अपने राज्य क्षेत्र में सवाधि- 
कारी होते हैं; दोनों का वास्तविक उद्देश्य सारे राज्य के नागरिकों का हित साधन 
होता है; उनमें प्रतिद्वन्द्रिता का अभाव और सहयोग की भावना होती है। जिस प्रकार 
किसी व्यक्ति के कई सेवकों का जिनके कर्तव्य और कार्यदीम निर्दिष्द कर दिये गये हों, 
अपने स्वामी के सेवा में संलग्न रहते हैं और आपस में सहयोग रणें, उसी प्रकार नागरिक: 
की आवश्यकताओं की पूर्ति संघ की केंद्रीय सरकार और उपराज्य की सरकार अपने 
अपने निर्दिष्ट राज्य-क्षेत्र में अपने कर्तव्य पालन द्वारा करती हैं; वे दोनों संप्रक होती" 
हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं । प्रत्येक सरकार को अपने राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्य के निमित्त 
कानून बनाने, कानून की आज्ञानुसार प्रशासन करने तथा अपने व्यय के लिये वित्तीय 
अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं और इनको पूरा करने के लिये साधन भी दिये 
जाते हैं । नागरिक दोनों सरकारों के कानूनों का समदृष्िट से पालन करता है, उनके" 
द्वारा लगाये करों को देता है और दोनों से प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों से छाम 
उठाता है। उदाहरणार्थ , संयुक्त राज्य अमरीका में न्यूयार्क का निवासी न्यूयार्क की 
सरकार के कानूनों का शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों में पाऊन करता है, और देश 
. की रक्षा, विदेशों से व्यापार, मुद्रा आदि विषयों में रांयुक्त राज्य पी सरकार के कानूनों 
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का पालन करता है। भारत में उत्तर प्रदेश का निवासी उत्तर प्रदेश के विधानमंडलू 
द्वारा तथा भारतीय संसद के बनाये कानूतों का पालन करता है और क्योंकि दोनों 
ही सरकारें एक दूसरे की संपूरक हैं ओर अपने अपने क्षेत्र में समान शक्तिवाली हैं, 
उनमें उच्च और निम्न का प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता । 
केंद्र की सरकार का अधिकार ओर नागरिकों से सीधा सम्पर्क उसी प्रकार होता 
है जिस प्रकार राज्य अथवा प्रांत की सरकार का होता है, क्योंकि संघ की स्थापना 
संविधान से होती है और संविधान सभी सदस्य राज्यों के नागरिकों की प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सम्मति से बनाया जाता है। संघात्मक संविधान का निर्माण 
किसी संविधान सभा द्वारा होता है जिसमें नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते 
हैं। और संविधान की स्वीकृति या तो नागरिकों की ओर से उनके सभा में भेजे प्रति- 
निधि ही करते हैं, जैसा कि भारत के संविधान की २६ नवम्बर १९४९ को उस संवि- 
धान की प्रस्तावना इन शब्दों द्वारा वणित हुई थी हम, भारत के छोग, भारत को 
एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रान्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त 
नागरिकों को दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख २६ नवम्बर 
१९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छः विक्रमी ) को एतद्‌- 
हारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते ४” अथवा 
वह संविधान संविधान सभा से स्वीकृत होकर उपराज्यों के नागरिकों की सीधी 
स्वीकृति के लिये मेज दिया जाता है, जैसा आस्ट्रेलिया के संविधान को वहाँ के उप- 
राज्यों में मेजा गया था। संयुक्त राज्य अमरीका के संघानीय विधान की अन्तिम 
स्वीकृति एक अन्य प्रकार से लोकतंत्रात्मक क्रिया द्वारा हुई थी, इस प्रक्रिया को, फिले- 
डेल्फिया की संविधान सम्मेलन ने संविधान को अन्तिम रूप देकर उसके साथ संलूग्न 
निम्न प्रस्ताव में निर्धारित कर दिया था, “कि पूर्वगत संविधान कांग्रेस में एकत्रित 
संयुक्त राज्य के समक्ष रखा जावे, और इस सम्मेलन की राय है, कि तत्पश्चात्‌ प्रत्येक 
राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के (प्रत्येक राज्य के) सम्मेलन में, 
उस राज्य के विधानमंडल की सिफ़ारिश से, उसकी अनुमति और अनुसमर्थन के लिये 
उसके सामने रखा जावे; और प्रत्येक सम्मेठन अपनी अनुमति और अनुसमर्थन की 
सूचना कांग्रेस में एकत्रित संयुक्त राज्य को दे।* जब नौ राज्यों की अनुमति और अनु- 
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समर्थन की सूचना मिल गई तो वह संविधान लागू कर दिया गया। इन तीचों ही प्रक्रि 
याओं से लोकतंत्रात्मक अनुमति का भान होता है जो यह सिद्ध करता है कि संविधान 
नागरिकों की इच्छा से निर्माण हुआ और नागरिक ही उस संविधान की शक्ति के 
स्रोत हैं, केंद्रीय तथा उपराज्य की सरकारों की शबितयों का आधार और स्रोत नाग- 
रिक हैं, दोनों सरकारों का सम्बन्ध सीधा नागरिकों से है, वे दोनों सरकारें संविधान 
द्वारा निर्धारित राज्य-क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं । 
संघ की केंद्रीय सरकार नागरिकों पर अपना शासन सीधा चंलाती है, संघवाद 
का यह प्रमुख सिद्धान्त है जिसका प्रतिपादन सभी ने किया। अंग्रेशी विश्वकोप (2769- 
०007%8९९४७ 8:708&077९७ ) के अनुसार संघीय (केंद्रीय) सरकार अपनी स्पष्ट- 
तया वर्णित शवितयों की, केवल उपराज्यों पर ही नहीं, वरन्‌ प्रत्येक नागरिक पर, 
सीधी क्रिया चलाती है .. .. फलतः संघ के नागरिकों की दो निष्ठायें होती हैं, एक तो 
उपराज्य की सरकार के प्रति, और दूसरी संघीय (केंद्रीय) सरकार के प्रति । वे दो 
कानून-समूहों के नीचे निर्वाह करते हैं, राज्य-सरकार के काननऔर संधीय सरकार 
के कानून ।') ब्राइस (8790०) ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए लिखा है 
कि जिन राज्यों को हम उन्हीं राज्यों को उपयुक्त संघ-राज्य' कह सकते हैं जिन राज्यों 
में केंद्रीय सरकार विभिन्न संघटक राज्यों के नागरिकों पर अपना प्राधिकार सीधा 
प्रयोग करती है।'* आगे चलकर वह कहता है, अत्यावश्यक स्वरूप है प्रत्येक नागरिक 
पर दो प्राधिकारों का अस्तित्व, प्रदेश राज्य का, या केंटन का (जैसे कि स्विट्जरलैंड 
में) या प्रांतों का (जैसे कैनाडा में), जिसका वह निवासी है, और राष्ट्र का, जिसमें 
सारे प्रदेश-राज्य सम्मिलित हैं, और वह (प्राधिकार) सभी नागरिकों पर समानतया 
चाल होता है। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक की निष्ठा दोहरी होती है, अपने प्रदेश 
के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति । वह दो विधि-समूहों के अधीन रहता है , अपने प्रदेश' 
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की विधियाँ और राष्ट्र की विधियाँ । वह अधिकारियों के दो समूहों की आज्ञाओं का 
पालन करता है, अपने प्रदेश के अधिकारी और राष्ट्र के अधिकारी, और करों के दो 
गठों की अदायगी करता है, इनके अतिरिक्त अपने नगर अथवा काउन्‍्टी द्वारा लगाये 
कर भी देता है।'” इस प्रकार की द्वि-तागरिकता उन सभी संघीय संविधानों में 
मान ली गई है जिनका निर्माण पूर्व-स्वतंत्र राज्यों के मिलने से (एकीकरण की प्रक्रिया ) 
हुआ था। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का चौदहवाँ अनुच्छेद 
निर्धारित करता है कि “सभी लोग जो संयुक्त राज्य में जन्मे अथवा देशीयकृत हैं 
और उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, संयुक्त राज्य के तथा जिस प्रदेश में रहते हैं उसके 

. नागरिक हैं सं 
संघनीय राज्य को दोनों स्तरों की सरकारों, केन्द्रीय तथा प्रदेशीय, का आधार 
उस संघ का संविधान है जो उनके बीच हुए बंधन को स्थिर रखता हुआ एक पवित्र 
संविदा है जिसके द्वारा दोनों सरकारों के राज्यक्षेत्र को पृथक्‌ पृथक्‌ निर्धारित किया 
गया। प्रत्येक सरकार अपने निर्धारित राज्यक्षेत्र में अपनी शक्ति नागरिक पर चाल 
करती है। प्रदेशों की सरकारों के अधिकार विशेषतया वे हैं जो या तो स्थानीय महत्व 
के है, जैसे स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, न्याय प्रशासन, स्वच्छता, चिकित्सालय 
आदि, अथवा वे हैं जिन्हें वे सरकारें अधिक सफलता से प्रशासित कर सकती हैं जैसे 
कृषि, वन, आरक्षी, उद्योग, सिंचाई, संचार आदि । केंद्रीय सरकार का राज्यक्षेत्र 
सारे संघ के शासन में एकता रखने की आवश्यकता से सम्बन्धित विषयों का होता 
है, जैसे संघ की बाह्य आक्रमणों से रक्षा, सेना, नौसेना, विमान बल, विदेशी सम्बन्ध, 
युद्ध, शान्ति, प्रत्यपेण, डाक, तार, चलार्थ, टंकण, विदेशीय विनिमय आदि। प्रत्येक 
सरकार अपने निर्धारित राज्यफ्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र, स्वाधिकारी ओर प्रभुत्व सम्पन्न 
: है। फ्रीमेन ने इस स्थिति को इन शब्दों में स्पष्ट किया है, “संघ (केंद्र) अपने विभाग 
में उतना ही प्रभुत्व सम्पन्न है जितना प्रदेश अपने विभाग में | संघ की सरकार के वध 
आदेशों का प्रतिरोध ऐसा ही विद्रोह जैसा किसी राजा की वैध आज्ञाओं का प्रतिरोध । 
(संघ में) एक प्रदेश द्वारा दूसरे प्रदेश का अपकार अथवा दूसरे प्रदेश के नागरिक 
का अपकार अत्तर्राष्ट्रीय अपकृृत्य का विषय नहीं है, वह तो केवल शांति-भंग है जिसका 





परिशोधन संघ-न्यायालूय कर सकता है, अथवा, यदि आवश्यक हो तो, संघ के सैनिक 
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बल से उसका दण्ड-बोधन किया जा सकता है। सिद्धान्त एक ही है... ।”* आधुनिक 
राज्यों में एकात्मक राज्य की शक्ति का भी विकेंद्रीकरण हो रहा है और स्थानीय 
स्वशासन का महत्व किसी भी छोकतंत्रात्मक शासन में सहायक होता हुआ, नागरिकों 
को सुविधाजनक सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार संघ की दो सरकारों के पृथक पृथक्‌ 
राज्यक्षेत्र में अधिकारों के अधीन रहने से नागरिक को किसी प्रकार असुविधा नहीं 
होती । दो सरकारों का इस प्रकार का सह-अस्तित्व संघात्मक शासन की विशेषता 
है । संविधान की विशेष अनम्यता और सर्वोच्चता-संघात्मक संविधान की दूसरी 
विशेषता है उसकी अनम्यता अथवा काठिन्य और इसी से उत्पन्न उस संविधान की 
सर्वोच्चता । सामान्यतः सभी संविधान , चाहे वे एकात्मक हों अथवा संघात्मक, राज्य 
की सर्वोच्च विधि ही होते हैं और जब तक उनमें संशोधन नहीं होता, वे न्यायालयों 
पदाधिकारियों तथा विधानमंडलों पर बाध्य अथवा अनिवायंतया छाग होते हैं । 
किन्तु संघात्मक संविधान विशेषतः सर्वोच्च विधि हैं इसके कई कारण हैं। यह वर्णन 
किया जा चुका है कि स्वतंत्र राज्य जब सम्मिलित होकर अपने सार्वजनिक हितों की 
रक्षा के निमित्त संघ की स्थापना करते हैं तो वे बहुत विचार, वाद-विवाद तथा गम्भीर 
परिस्थितियों के सुलझाने के पदचात्‌ ही ऐसा संविधान स्वीकार करती है जिसमें उनकी 
पूर्व शक्तियों और प्रभुसत्ता में कमी हो जाती है क्योंकि उनकी कुछ गितायी दक्तियाँ 
और अधिकार नव-निर्मित केंद्रीय सरकार को सौंप दिये जाते हैं और एस प्रकार केंद्रीय 
सरकार का राज्यक्षेत्र पृथक्‌ हो जाता है जिसमें प्रदेश सरकारों का हस्तक्षेप, अनाधि- 
कार चेष्टा अथवा अतिक्रमण समझा जाता है जो संविधान की दृष्टि में अवैध होता 
है। जिन शर्तों पर संघ की स्थापना होती है वे लेखबद्ध कर दी जाती हैं, इसलिए संघा- 
त्मक संविधान लिखित होता है। यह सच है कि आज कल लिखित विधान की प्रवृति 
है, चाहे राज्य ऐकिक (0४४४४: 800०) हो या संघात्मक हो (#०प७:७ ) ; 
पर संघात्मक संविधान का लिखित होना अनिवार्य है, वह एक संविदा है जिसके द्वारा 
कई राज्य सम्मिलित होकर अपने ऊपर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार स्थापित करते 
हैं जो शक्ति का निर्धारित भाग अपने अधीन कर लेती है जिसको संविधान में लिखित 
रूप दिया जाता है। यह संविदा या अनुबन्ध बड़ा नाजुक होता है क्योंकि उसमें दोनों 
स्तरों की सरकारों की शक्तियों का संतुलन रहता है। दो व्यक्तियों में भी यदि कोई 
संविदा या करार होता है तो उसकी शर्तों को लेखबद्ध कर स्पष्ट और संदेहरहित 
करने का प्रयास किया जाता हैकि भविष्य में उन दोनों को अपने अपने अधिकारों के 
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सम्बन्ध में भांति नहो। यही बात उस पेचीदा, स्थायी तथा आने वाली पीढ़ियों के राज- 
नैतिक जीवन में बद्ध करनेवाले संघात्मक संविधान की है जो प्रदेश राज्यों के अधिकार 
क्षेत्रों को स्पष्ट करता है, उनकी शक्तियों की मर्यादा स्थिर करता है । अतएव 
संघ-सरकार या प्रांतीय सरकार द्वारा निर्मित विधि को अथवा उसके कृत्यों को 
तभी वैध समझा जाता है जब वे संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुकूल हो । संघों 
में विभिन्न सरकारों में शक्ति अथवा अधिकार के उपभोगों के वारे में आये दिन 
मतभेद होता है और आपसी झगड़े खड़े हो जाते हैं। इन का निपटारा करने के 
लिये संविधान की लिखित शर्तें एक कसौटी का काम करती है, यदि वे लिखित 
न हो तो संघ में विभिन्न राज्यों में सहयोग की भावना के स्थान में संघर्ष होना 
स्वाभाविक हो जायगा । किन्तु ऐकिक राज्य में एक ही शासन-शक्ति, राज्य की 
सरकार होती है वहाँ इस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि शासन की 
सारी शक्ति, अविभाज्य है और उसी सरकार के अधिकार में है । उदाहरणार्थ, 
: इंगलैंड एकात्मक राज्य है, वहाँ एक ही सरकार है, एक ही विधान मंडल (संसद) 
है. जिसकी विधायिनी शक्ति असीमित तथा व्यापक है और उसके द्वारा किसी 
भी विधि की अवेधता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता, वहाँ एक ही कार्यपालिका है, 
अतएव वहाँ का संविधान प्रायः अलिखित होता हुआ भी शासन व्यवस्था में कठि- 
नाइयाँ उपस्थित नहीं करता है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान 
संघात्मक है, वहाँ प्रत्येक नागरिक को दो विधि समूहों का पालन करना पड़ता है 
जिनमें संघ की कांग्रेस द्वारा अपने राज्य क्षेत्र सम्बन्धी कानून होते हैं और प्रदेश 
के विधान मंडल द्वारा राज्यीय राज्यक्षेत्र सम्बन्धी कानून होते हैं। विधि निर्माण 
के समय प्रत्येक सरकार को संविधान की शर्तों और उसके द्वारा निर्धारित राज्यक्षेत्र 
का ध्यान रखना पड़ता है, यदि कोई कानून उस राज्य क्षेत्र का उल्लंघन करता 
है तो वह अवैध है। अतएवं ऐसी शासन व्यवस्था में संविधान का लिखित होना अत्या- 
वश्यक और अनिवाये है । 

संघ-राज्य में यह भी आवश्यक है कि जिन शर्तों के अनुसार संघ का निर्माण 
हुआ है उनका संशोधन सरलता से न हो, अन्यथा संघीय संविदा की स्थिरता 
नहीं रहेगी । फिर भी मानव समूहों की प्रगतिशीरूता, भविष्य में उत्पन्न 
होने वाली अदृश्य परिस्थितियों ओर. अंतर्राष्ट्रीयता के बढ़ते वेग में, यह्‌ आवश्यक 
है कि संविधान में वे परिवर्तन या संशोधन कर दिये जावें जो उन परिस्थितियों- 
में अत्यावश्यक हैं। यही कारण है कि संविधान निर्माता संघात्मक संविधान 
में अत्यावश्यक संशोधन करने के लिये एक प्रक्रिया को स्पष्टतया लेखबद्ध कर देते 
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हैं, जिसके अतुसार भविष्य में संविधान में संशोधन हो सके । 

एकात्मक राज्य में जो सरकार होती है उसकी विधायिनी शक्ति अपरिमित 
होती है। ऐसे राज्य का विधान सरलता से संशोधनगीय होता है, और संशोधन 
की प्रक्रिया प्रायः वही होती है जिसके द्वारा सामान्य विधि बनाई जाती है। उदाह- 
रणार्थ, इंगलैंड का शासन विधान अत्यन्त नम्य अर्थात्‌ लचीला है। यह रूचीलापन 
दो प्रकार से प्रगट होता है, वहाँ का संविधान साधारण विधि निर्माण प्रणाली से 
बदला जा सकता है और बदली परिस्थितियों में संविधान में आमूर' परिवर्तत किया 
जा सकता है, केवल देश के नागरिकों का विरोध न हो । पालियामेंट राजतंत्र को, 
हाउस ऑफ़ लाड़ स को, अपने संगठन को, उसी प्रकार बदल सकती है जिस प्रकार 
वह सड़क की चौकी संम्बन्धी विधि निर्माण करती है और उसकी किसी भी विधि 
की वैधता का प्रश्न न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता | सन्‌ १६३२, १८६७, 
१८८४, १९११ और १९२८ के सुधार-विधेयक तथा १९३१ का वेस्ट मिस्टर 
स्टेट्यूट तथा १९४७ का भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक उसी प्रक्रिया से पारित किये 
गये थे जिस प्रकार कोई भी साधारण विधेयक पारित किया जाता है। सत्‌ १९३६ 
दिसम्बर का राज्य-त्याग विधेयक उपस्थित होने के आध घंटे के भीतर ही पारित 
हो गया और राजा के हस्ताक्षर किये जाने पर वह विधि (.00080४070 4०४) 
लागू हो गई जिस से एडवर्ड अष्टम का राज्य त्याग बैध घोषित कर जार्ज षष्ठ 
को राजा बना दिया गया । किसी अन्य देश में ऐसा परिवर्तन करने के लिये एक 
बड़ी क्रान्ति की आवश्यकता पड़ती | सर जॉन होल्ट ने ठीक ही कहा है कि पालिया- 
मेंट कोई अपकृत्य ( ४7००४ ) नहीं कर सकती, भले ही उसके बहुत से कहृत्य 
असाधारण दिखाई दे ।) अन्य एकात्मक संविधान भी बहुत कुछ इसी प्रकार नम्य 
होते हैं । 

इसके विपरीत संघात्मक संविधान अनम्य वा कठोर होते हैं क्योंकि उनके स्था- 
यित्व पर ही उपराज्यों के शासन की सुरक्षा निर्मर रहती है। अतएव प्रगतिशील 
रहने तथा मविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केवछ अत्यावश्यक संशोधन 
करने की प्रक्रिया साधारण विधि तिर्माण की प्रक्रिया से भिन्न तथा विशिष्टतया 
कठिन कर दी जाती है । इंगलैंड तथा ऐकात्मक राज्य फ्रांस आदि की संशोधन 
प्रक्रिया से भिन्न तथा विशिष्ट प्रक्रिया स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, भारत तथा संयुक्त 
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राज्य अमरीका के संविधानों के संशोधन की प्रक्रियाएँ हैं। संयुक्त राज्य अमरीका 
का संघात्मक संविधान सबसे अधिक अनम्य तथा क्लिष्ट अथवा अपरिवर्तनीय है, 
क्योंकि इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कठिनाई से पूरी हो सकती है। यही: 
कारण है कि पिछले पौने दो सौ वर्षों में छगभग दो हजार बार संशोधन करने की 
कोशिश की गई किन्तु २२ ही संशोधत अब तक.हुए हैं। इत में से दस संशोधन, जो 
वास्तव में नागरिकों के मूलाधिकार हैं, १७९१ में हुए। सन्‌ १८०४ से १८६५ 
तक कोई संशोधन नहीं हुआ, १८७० और १९१३ के बीच और १९२१-१९३२ 
के बीच कोई भी संशोधन न हो सका। सभी संबात्मक संविवान एक से ही 
अनम्य नहीं होते । भारत का संविधान बहुत कम अनम्य है, यही कारण है अब 
तक १२ वर्षों के भीतर इसमें १४ संशोधन हो चुके हैं और इनमें कई संशोधन 
वैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जैसे कि १९५६ का सातवाँ संशोधन और १९६२ 
का चौदह॒रवाँ संशोधन । संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान अन्य संघात्मक संविधानों 
की अपेक्षा अत्यन्त अनम्य है, जैसा कि निम्न संशोधन प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। 

अमरीकी संघात्मक संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया उक्त संविधान' 
के पाँचवें अनुच्छेद में दी गईं है, जो इस प्रकार है, “कांग्रेस जब कभी उसके दोनों 
सदन आवश्यक समझेंगे, इस संविधान को संशोधन का प्रस्ताव रखेगी, अथवा, 
विभिन्न उपराज्यों के विधान मंउलों की प्रार्थना पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये 
एक सभा (कन्वेंशन) बुलावेगी। ये संशोधन, कैसे भी प्रस्तुत हुए हों, तभी सर्वे- 
प्रकार मान्य और बैध होंगे जब उनका अनुसमर्थत तीन-चौथाई उपराज्यों के विधान 
मंडलों अथवा तीन-चौथाई उपराज्यों में (इसी हेतु बुलाई गई) सभाओं (0०7- 
४७४४०१७ ) द्वारा हो जावेगा । यह बात कांग्रेस निश्चित करेगी कि किस प्रकार 
अनुसमर्थन (विधान मंडलों अथवा समाओं द्वारा) हो; परन्तु सन्‌ १८०८ के पूर्व 
किया गया कोई भी संशोधन प्रथम अनुच्छेद के खण्ड ९ के पहले और चौये उपख्तण्ड 
में परिवर्तत न करेगा, और न किसी उपराज्य को, उसकी सहमति के बिना, सीनेट 
में समान मताधिकार से वंचित किया जावेगा ।” 

उपरोक्त से यह स्पष्ठ हो जाता हैं कि इस संशोधन प्रक्रिया की दो अवस्थायें 
हैं, एक तो संविधान में संशोधन प्रस्तुत करना, दूसरी उस संशोधन का अनुसमर्थन 
पहली अवस्था, अर्थात्‌ संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, को निम्न दो प्रकारों में 
से किसी भी प्रकार से कियाजा सकता है; (१) कांग्रेस स्वयं अपने ही अधिकार 
से संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है; यदि दोनों सदतों में पृथक्‌ पृथक्‌ दो तिहाई 
बहुमत उस संशोधन को स्वीकार करता हो । (२) दो तिहाई उपराज्यों के विधान- 
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मंडल कांग्रेस से संशोधन,की प्रार्थना कर सकते हैं; ऐसा किया जाने पर इन संशोधतों ' 
का प्रस्ताव करने के लिये कांग्रेस एक (राष्ट्रीय) सभा बुलाती है जो प्रस्ताव तैयार 
करती है। 

संशोधन प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है संशोधन का अनुसमर्थन होना उपरोक्त 
दोनों में से किसी भी प्रकार संशोधन को प्रस्तुत किया गया हो, उसका समर्थन 
तभी वैध और लागू होता है जब या तो तीन चौथाई उपराज्यों के विधान मंडलों 
द्वारा वह अनुसमर्थित हो जावे, या तीन-चौथाई उपराज्यों, इस हेतु बुलाई गई सभायें 
उस को स्वीकार कर लें। जब इन दोनों में से किसी भी विधि से अनुसमर्थन हो 


जाता है तो उक्त प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकृत तथा मान्य समझा जाता है 
और लागू कर दिया जाता है । 


संशोधन की इस प्रक्रिया में संघ-सरकार तथा उपराज्यों, दोनों ही का हाथ 
रहता है। यह संशोधन प्रक्रिया सहज साध्य नहीं है । यही कारण है कि अब तक 
केवल २२ संशोधन हुए हैं । यद्यपि वैधानिक दृष्टि से हम अमरीकी संविधान की 
अनम्यता को 'परम' कह सकते हैं, किन्तु व्यवहार में यह अनम्यता घट जाती है । 
संयुक्त राज्य के एक राष्ट्रपति वहाँ के संविधान की अनस्यता प्रगट करते हुए कहा 
था कि वह संविधान ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्तित के अंग पर एक बहुत छोटा 
कोट; यदि वह सामने से बटन छगा देता है तो वह पीछे खुरू जाता है । किन्तु 
व्यवहार में यह वर्णन ठीक नहीं क्योंकि एक अधिनियमित संविधान को समय और 
परिस्थितियों के अनुकूल बनाने, विधिवत्‌ संशोधन ही एकमात्र तरीका नहीं है। 
न्‍्यायारूय द्वारा की गई संविधान के विविध भागों की व्याख्याओं तथा अमरीका के 
रीति-रिवाजों और संवैधानिक परम्पराओं से भी वहाँ के संविधान में परिवर्तन 
और संशोधन हो गया है । ऐसी अनेक परम्परायें स्थापित हो गई हैं जिनके फल- 
स्वरूप संघ-सरकार और उपराज्यों की सरकारों के संम्बन्ध ऐसे हो गये हैं जो _ 
संविधान की लिखित धाराओं से भिन्न है। अमरीका के उच्चतम न्यायारूय के विभिन्न 
निर्णयों ने भी संविधान में महत्वपूर्ण व्यवह्ारिक परिवर्तन कर दिया है। संघात्मक 
संविधान अपनी प्रकृति से ही लिखित तथा अनम्य अनुबंध है, किन्तु आवश्यकता 
पड़ने पर विशेष दैली से उस में संशोधन हो सकता है । 

परम अनम्यता वांछनीय नहीं होती । सन्‌ १७८७ में संयुक्त राज्य अमरीका 
के संविधान निर्माण के समय उपराज्यों को केंद्रीय सरकार का अविश्वास था, अतएव 
उन्होंने केन्द्र को बहुत कम अधिकार देकर दोष अधिकार स्वयं रखे और साथ ही साथ 
संविधान में संशोधन की विधि बहुत कठिन रखी। किन्तु अनुभव ने यहू सिद्ध कर 
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दिया कि संघ-राज्य की केंद्रीय सरकार तथा उपराज्यों की सरकारों में प्रतिद्वन्द्रिता 
नहीं है, वरन्‌ वे एक दूसरे के सहयोग से ही शासन संचालन करती हैं | बीसवीं 
शताब्दी में जो संघ बने उनके संविधान अमरीकी संविधान की भाँति परम अनम्य 
नहीं है। परिस्थिति बदलने पर नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनमें संशो- 
धन विशेष किन्तु कम अनम्य शैली से हो सकता है, इसलिये हम कह सकते हैं कि 
संविधानों की अनम्यता सापेक्ष है । भारतीय गणराज्य के संघात्मक संविधान की 
संशोधन प्रक्रिया साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न, विशेष प्रकार की तो 
'है किन्तु इतनी क्लिष्ट नहीं जेसी अमरीकी संविधान संशोधन की है। भारतीय 
संविधान की संशोधन शैली उक्त संविधान के अनुच्छेद ३६८ में इस प्रकार वाणित 

इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद 
के किसी सदन में पुरः स्थापित करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन 
द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित 
और मतदान करनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक 
'पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जायेगा 
त्तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निबन्धनों के अनु- 
सार संविधान संशोधित हो जायेगा : 

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन:--- 

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२ या अनुच्छेद 
२४१ में , अथवा 

(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय 

१ में, अथवा 

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, अथवा 

(घ ) संसद में राज्यों की सूचियों में से किसी में, अथवा 

(छ ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 
कोई परिवर्तत करना चाहता हैं तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति 
के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस संशोधन के लिये 
(२) *'** राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन 
के लिये. उन विधान-मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी आपेक्षित 
होगा । 

किन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३६८ में निम्न 
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ररन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्‌ “परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा संशोधन 
जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि 
वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न 
किया जाए ।” 

भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेदों १०७,११२ में वणित 
सामान्य विधान प्रक्रिया से भिन्न और विशेष इस प्रकार है कि सामान्यतः कोई भी' 
विधेयक संसद के दोनों सदलों में सापेक्ष बडुमत से पारित होने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर होने पर संघ में लागू विधि बन जाता है ; किन्तु संविधान में संशोधन 
करने वाला विधेयक तभी लागू विधि बनता है जब वह संसद के प्रत्येक सदन में 
“उस सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य के बहुमत से तथा उस सदन के 
उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से वह 
विधेयक पारित हो जाता है” और तत्पश्चात्‌ वह्‌ राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 
कर लेता है। ओर भी, ऐसा कोई भी विधेयक जिसका सम्बन्ध अनुच्छेद ३६८ के 
खण्ड क, ख, ग, घ, ह, में वरणित अनुच्छेदों तथा भागों से है, राष्ट्रपति की अनुमति 
के छिये तभी रखा जाता है जब वह संसद द्वारा (निर्धारित बहुमत से) पारित 
होकर राज्यों के विधान मंडलों की अनुमति के लिप्रे भेजे जाने पर वहूु कम से 
कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमत्ति प्राप्त कर चुका हो; फिर भी, 
ऐसा संशोधन जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब 
तक राष्ट्रपति, अनुष्छेद ३७० की घारा (१) के अधीन, अपने आदेश द्वारा लागू 
न करे । इससे स्पष्ट हैकि भारत का संविधान यदि परम अनम्य' नहीं है फिर भी 
बह कई सम्बन्धों में कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा प्राप्त 
अनुमति से ही संशोधित हो सकता है। 

- स्विट्जरलैंड के संघात्मक संविधान की संशोधन प्रक्रिया भी सामान्य विधान- 
प्रक्रिया से मिन्न है। किसी समय भी संविधान का पूर्ण अथवा आंशिक संशोधन 
हो सकता है। फेडेरल असेम्बली का कोई सदन जब संविधान को प्री तरह से संशोवन 
करने का प्रस्ताव पारित कर दे और उस प्रस्ताव को दूसरा सदन स्वीकार न करे 
तो यह प्रश्त छोक निर्णय के लिये भेज दिया जाता है। पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव 
संघ के ५०,००० मतधारकों द्वारा भी भेजे जाने पर छोक निर्णय को भेजा जाता है। 
दोनों अवस्थाओं में यदि मतधारकों का बहुमत संशोधन के पक्ष में होता है तो फेडे- 

 रल' कौंसिल के दोनों सदनों का विधटत कर नया निर्वाचन होता है , फिर इस 
नवनिर्मित विधान-मंडलरू को पूर्ण संशोधन का कार्य सौंप दिया जाता है, जो नये 


संघवाद और उसफऊा क्षेत्र ४३ 


संविधान का प्रारूप तैयार करता है। आंशिक संशोधन का प्रस्ताव दो प्रकार हो 
सकता है : (१) जब संशोधन ५०,००० मतधारक आंशिक संशोधन की इच्छा, 
अथवा संशोधन का पूरा मसविंदा तैयार करके उपस्थित करें। संशोधन की इस 
माँग को जब फेडेरल असेम्बली सामान्य ढंग से स्वीकार कर लेती है तो वह उस 
संशोधन का मसविदा तैयार करना आरम्भ कर देती है, अथवा यदि असेम्बली संशो-. 
: घन की माँग के विरुद्ध होती है तो संशोधन का प्रश्न लोक निर्णय को भेज देती है। 
५०,००० मतधारकों द्वारा भेजा पूरा मसविदा, और यदि उसके स्थान पर असेम्बली 
अपना बनाया मसविदा चाहे तो दोनों को लछोक निर्णय के लिये भेजती है। (२) 
असेम्बली का एक अथवा दोनों सदत साधारण संघ विधेयकों की प्रक्रिया के अनुसार, 
आंशिक संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं । 

उपयु कत दोनों ही अवस्थाओं, पूर्ण संशोषत तथा आंशिक संशोधन, में संशोधन 
का मसविदा लोकनिर्णय के लिये अनिवार्य रूप से भेज दिया जाता है। कैंटनों में 
लोकनिर्णय का मत लिया जाता है। यदि संशोधन का मसविदा केंटनों के मताधिक्य 
(२२ केन्ठनों में कम से कम ११३ कैंटनों में स्वीकृत होने पर) तथा साथ ही साथ 
सारे स्विट्जरलैंड में मत देनेवाले' मतधारकों के बहुमत से स्वीकृत हो जाता है 
तो वह संशोधन छागू कर दिया जाता है। छोकनिर्णय में पूरे प्रत्येक केटन का, 
(वहाँ १९ पूरे कैंटन और ६ अर्धकंटन हैं) एक मत और प्रत्येक अभेकैटन का 
आधघा मत समझा जाता है । इस से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ संविधान संशोधन 
के लिये लोकनिर्णय अनिवार्य है; और संशोधन तभी लागू होता है जब केंटनों 
की बहुसंख्या में तथा समस्त स्विट्ज्षरलेंड में मतधारकों के महुमत से वह स्वीकृत 
हो जाता है। अब तक रूगभग १०५ संशोधन लोक निर्णय के लिये भेजे गये हैं 
जिनमें ४५ को छोड़कर सभी स्वीकृत हुए हैं। इनमें से १५ मतधारकों के उपक्रम. 
(777078४४6 ) से प्रस्तुत हुए; एक का तो प्रस्ताव १, २७, ४९४ मतों से हुआ' था। 
आस्ट्रेलिया के संघीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में उपराज्यों का तथा नाग- 
रिकों के बहुमत का मिश्रण है। यह संविधान अमरीका के संविधान से कुछ कम 
अन्य तथा स्विट्जरलैंड के संविधान की भाँति छोकनिर्णय द्वारा ही संशोधित हो'. 
सकता है। संविधान के अनुच्छेद १२९ के अनुसार उसका ,संशोधन निम्न दो में से 
किसी भी रीति से हो सकता हैं : 

(१) प्रस्तावित संशोधन पहले दोनों सदनों में प्रत्येक के परम मताधिक्य से 
पारित होना चाहिये । उसके दो भास बाद, पर छः मास से पहले, यह संशोधन' 
प्रत्येक उपराज्य के उन निर्वाचकों के समक्ष रखा जाना चाहिये.जो प्रतिनिधि सदन 
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के सदस्यों को चुनते हैं । 

(२) यदि प्रस्तावित संशोधन एक सदन में परम मताधिबय से तो स्वीकृत हो 
जाय, पर दूसरा सदन उसे स्वीकृत न करे, या रह कर दे या ऐसे परिवतेनों के 
साथ स्वीकृत करे जो पहले सदन को पसन्द न हों, और यदि फिर तीन मास बीतने 
पर पहला सदन उस प्रस्तावित संशोधन को फिर परम मताधिक्य से, उसी सत्र में 
अथवा आगे सब में, और यदि दूसरा सदन पहले सदत की पसन्द के अनुसार उसे 
स्वीकार न करे, तो गवनेर जनरल पहले सदन से अंतिम बार रूप से प्रस्तावित 
संशोधन को बिना उन परिवर्तनों के, या उन परिवर्तनों के साथ जो बाद में दोनों 
'सदनों ने मान लिये हों, उपराज्यों के उन निर्वाचकों के समक्ष रख सकता है जो 
प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को चुनते हैं । 

उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में से किसी से स्वीकृत प्रस्तावित संशोधन निर्वाचकों 
के सामने रखे जाने पर तभी स्वीकृत समझा जाता है जब बहुसंख्यक राज्यों (६ 
राज्यों में से कम से कम चार राज्यों) के और समस्त आस्ट्रेलिया के निर्वाचकों 
के बहुमत से स्वीकृत हो जावे । किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि संशोधन के द्वारा केन्द्रीय 
संसद के किसी भी सदन में किसी उपराज्य' के अनुपाती प्रतिनिधित्व को या उसके 
प्रतिनिधियों की यूनतम संख्या को घटाया नहीं जा सकता है और न संघ में न्यूनतम 
'किसी राज्य के पद को उस राज्य के निर्वाचकों के बहुमत की स्वीकृति बिता बदला 
नहीं जा सकता। इससे भी यह सिद्ध होता है कि संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया 
सामान्य विधान-प्रक्रिया से भिन्न होती है । 

 साम्यवादी रूस का संविधान भी एक विदोष प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किया 
जा सकता है। वहाँ की सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन में बहुमत प्राप्त होने' पर 
कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। किन्तु संविधान में संशोधन करने के निमित्त 
प्रस्तुत हुआ विधेयक तभी पारित समझा जाता हैँ जब दोनों सदनों में, प्रत्येक की 
'पुथक पृथक्‌ बैठक में, वह कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाता है। 
विभिन्न संघों के संविधानों की अनम्यता एक-सी नहीं है; एक ओर संयुक्त 
राज्य अमरीका का संविधान परम अनम्य है तो उसके दूसरी ओर साम्यवादी रूस 
का संविधान बहुत कम अनम्य हैँ । इसके कुछ कारण हैं। सन्‌ १७७६ में अमरीकी 
तेरह उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सन्‌ १७८७ के संविधान 
निर्माण के समय छोटे-छोटे उपनिवेशों को बड़े उपनिवेश्ञों से आशंका थी कि कहीं 
आगे चल कर वे संध में अधिक प्रभावशाली होकर छोटे उपनिवेशों पर अधिक 
अधिकार न जमा लें। इसी कारण उन्हों ने दो बातों की माँग की, एक तो संधीय 
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विधान मंडरू के ऊपरी सदन में सम प्रतिनिधित्व तथा संविधान के संशोधन में 
विशेष हाथ । तभी से ये दो सिद्धान्त संघवाद में महत्वपूर्ण हो गये । किन्तु अमरीका 
में अनुभव के पश्चात्‌ यह सिद्ध हो गया कि परम अनम्यता वांछनीय नहीं है। तथा' 
सभी उपराज्यों का सम प्रतिनिधित्व, विशेषतया संसदीय प्रणाली वाले संघों में, 
उतना अनिवार्य नहीं जितना १७८७ की परिस्थितियों में संयुक्त राज्य में सम्मिलित" 
होनेवाले संशयित उपनिवेशों को मालम होता था। यही कारण है कि बीसवोीं 
दताब्दी में स्थापित हुए संघों में इन दोनों सिद्धान्तों में ढिलाई आ गई है। 
न्यायपालिका का विशेष स्थान-संघात्मक संविधान द्वारा संघ-राज्य में संघ- 
स्यायपालिका का विशेष महत्व होता है; उसकी शक्तियाँ और अधिकार ऐकात्मक 
राज्य की न्यायपालिका से अधिक होती हैं। इस महत्व को समझने के लिये हमें: 
यह स्मरण रखना है कि संघ का संविधान एक प्रकार से संविदा या करार है जिसमें 
वे शर्तें लिखित हैं जिनके अनुसार केंद्रीय तथा उपराज्यों की सरकारों की विभिन्न 
शक्तियाँ और अधिकार पृथक्‌ कर दिये जाते हैं और कोई सरकार अपने राज्यक्षेत्र' 
के बाहर दूसरी सरकार के राज्यक्षेत्र पर किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकती । 
इसी संविधान में दोनों सरकारों के आपसी सम्बन्ध भी स्पष्ट कर दिये जाते हैं । 
इसलिये यदि संघ की रक्षा करनी है और उसे स्थायी रखना है तो संविदात्मक 
संविधान की शर्तों का उचित पालन होना चाहिये । जैसे जनसमूहों के बीच करार 
की शर्तों को उचित रूप में सुरक्षित रखने के लिये तथा किसी भी शर्त को तोड़ने: 
वाले को दंड देने के लिये न्‍्यायालय की आवश्यकता होदी है बसे ही केंद्र की सरकार 
और उपराज्यों या प्रांतों की सरकारों के बीच में हुए करार अर्थात्‌ संविधान की: 
दर्तों के पालन कराने तथा किसी भी सरकार को उसके राज्य-क्षेत्र के बाहर अति- 
ऋमण करने से रोकने के लिये न्यायालय की आवश्यकता होती है । परन्तु कोन सा 
न्यायालय यह निर्णय करेगा कि सब सरकारें संविधान की शर्तों के अनुसार ही' 
अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है या नहीं और उनके बनाये कानून संविधानः 
की दृष्टि से बंध (7,०४७! ) हैं या नहीं ? कौन सा न्यायालय संविधान की 
सर्वोच्चता की रक्षा करेगा, आवश्यकता पड़ने पर कौन उसकी व्याख्या करेगा याः 
निर्वेचन करेगा, और कौन सा न्यायारूय संविधान के आधारमूत रसिद्धान्तों को 
व्यापक रूप देगा ? ये प्रइन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इनका उत्तर अमरीकी संविधान 
के निर्माताओं ने उस संघ की न्यायपालिका की रचना (विद्येषतया सर्वोच्च न्याया- 
लय की रचना और अधिकारों ) तथा क्षेत्र का निर्धारण कर अमरीकी संविधान के 
तीसरे अनुच्छेद में दिया है। यों तो आधुनिक काल में संघवाद के सिद्धान्तों का स्पष्टी- 
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करण इन्हीं संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की कार्यवाही के अन्तर्गत कर राज- 
नीति के क्षेत्र में संसार को एक मौलिक देन प्रदान की है किन्तु संघीय स्थायपालिका 
की रचना, अधिकार, स्वातंत्य तथा अधिकार क्षेत्र का निर्धारण उनकी बहुमूल्य देन 
है। उन्होंने यह सिद्धान्त रखा कि उपरोबत प्रश्नों का हल इसी में है कि ऐसे स्वतंत्र 
न्यायालय की रचना की जावे जो किसी सरकार से प्रभावित न हो, जिसके अधिकार 
उसी संविधान से प्राप्त हों जिससे केंद्रीय तथा उपराज्यों की सरकारों की शक्तियाँ 
निर्धारित हुई हैं, जो विवाद उठने पर संविधान की व्याख्या तथा निर्वेचन स्वतंत्र 
रूप से, बाहरी दवाब से अप्रभावित रहता हुआ, कर सके । उक्त संविधान के छठे अनु- 
च्छेद की द्वितीय कंडिका में कहा गया है कि “यह संविधान, और वे सब विधियाँ जो 
'इसके अनुसार निर्मित होंगी; और सभी संधियाँ जो बनीं हैं या संयुक्त राज्य के प्राधि- 
कार से बनेगी, इस भूमि (देश) की सर्वोच्चतम विधि होगी . . .।” संविधान की 
. इस सर्वोच्चता की रक्षा वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय इसलिये करता है क्योंकि उस 
न्यायालय की सारी शक्ति का स्रोत संविधान (तीसरा अनुच्छेद) है और क्योंकि 
न्‍्यायारूय का कार्ये विधि की रक्षा है अतएवं सर्वोच्च विधि ही न्‍्यायाऊुय के ऊपर लागू 
है। आधुनिक काल में इस प्रकार के स्वतंत्र तथा पिशेषाधिकारी न्यायालय की रचना 
अमरीका के संघात्मक संविधान द्वारा हुई थी । 

अन्य संघों के संविधानों में मी रूपान्तर से एक पिशेयाधिकार प्राप्त स्वतंत्र संघीय 
न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत के गणराज्य के संविधान में उच्चतम 
न्यायालय ( 8ए०7ए७7७ 00०7४ ) के अधिकार और कार्यक्षेत्र के निर्धारण में 
अमरीकी संविधान का बहुत प्रभाव है । 

संघ की न्यायपालिका का सामान्यतः अधिकार क्षेत्र निम्न प्रकार होता है : संवि- 
 घान की सर्वोच्चता की रक्षा करना और फलत: केंद्र तथा उपराज्यों की विधियों की 
वैधता कि वे संविधान के अनुकूल हैं वा नहीं निश्चित करना; केंद्र तथा एक वा एक 
से अधिक उपराज्यों के बीच विवाद तथा संघर्ष को तय करना; विभिन्न उपराज्यों 
के बीच वेधानिक विरोधों का निपटारा करना; विदेशों से मान्य दूतों सम्बन्धी झगड़ों 
का निर्णय करना; विवाद उपस्थित होने पर संविधान के किसी खण्ड या उपबन्ध 
या प्रविष्टि की व्याख्या या निर्वेचन करना, इत्यादि । 

यह आदचर्य की बात है कि यद्यपि स्विट्जरलैंड के विधान निर्माताओं ने बहुत 
कुछ प्रेरणा अमरीकी संविधान से ली थी, तथापि उन्होंने स्विस स्यायपालिका को संवि- 
धान का निर्वेचन करने का अधिकार नहीं दिया क्योंकि यहू कार्य लोकनिर्णय तथा 
: उपक्रम की प्रथाओं से स्वयं नागरिक ही करते हैं। स्विस संघीय न्यायपालिका के अधि- 
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कार क्षेत्र में संघ और केंटनों के बीच व्यवहार सम्बन्धी झगड़ों, तथा ऐसे मुकदमें जो 
संघ तथा कंपनियों या व्यक्तियों के बीच में हों, केंटतों के पारस्परिक मुकदमों, और 
केंटनों तथा कम्पनियों या व्यक्तियों के बीच उठे झगड़ों का निपटारा करना है । यही 
स्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है |” यह सच है कि स्विस संघीय 
न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है फिर भी यह निश्चय है कि 
वह अमरीका के उच्चतम न्‍्यायाल्‍रूय के वैधानिक महत्व को नहीं पा सकता, विशेषकर 
_विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों की अथवा अधिनियमों की वैधता अथवा अवेधता 
घोषित नहीं कर सकता। ऐसा करना स्विट्ज़रलैंड की ही नहीं वरन्‌ योरुप की परम्परा 
के विरुद्ध होगा; इसका मुख्य कारण यह है कि स्विट्जरलैंड में शक्ति-पृथक्करण 
के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। स्विट्ज़रलेंड में विधान-मंडल ही राज्य का 
सब से अधिक शक्तिशाली अंग है जिसके निर्णयों के विरुद्ध नागरिकों से ही लोकनिर्णय 
द्वारा पुनविचार प्रार्थना की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में 
शवित पृथक्करण का सिद्धान्त अपनाया गया है, प्रत्येक अंग (विधान मंडल, कार्य- 
पालिका, न्यायपालिका ) के अधिकार सीमित हैं, वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अतएव 
वहाँ पर संघीय न्यायपालिका के विशेषाधिकारों की अत्यावश्यकता थी। 
संघ में शक्ति-विभाजन--संघात्मक संविधान की एक यह विशेषता है कि वह 
केंद्रीय तथा उपराज्यों के बीच शासन शक्ति का स्पष्टतया विभाजन कर देता है; 
एकात्मक संविधान में यह नहीं होता क्योंकि एकिक राज्य में समस्त 
शासनाधिकार एक ही सरकार के अधीन होता है। संघ के संविधान में यह 
दवित-विभाजन किस प्रकार होता है । इसका वर्णन अगले अध्याय में 
सविस्तार किया गया है। इस शक्ति-विभाजन में प्रत्येक सरकार की वित्तीय 
शक्तियों पर भी विचार किया गया है, क्‍योंकि दोनों सरकारों के सह- 
अस्तित्व के लिये यह आवश्यक है कि उनको अपने शासन को चलाने के निमित्त पर्याप्त 
घन प्राप्त करने के लिये उचित कर तथा आय के अन्य स्रोत दिये जावें। हु 
सम्बन्ध-विच्छेद का सिद्धान्त--संघध एक स्थायी राज्य है जिसमें सम्मिलित 
राज्य सदा के लिये अपनी शक्ति का कुछ भाग सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिये 
केंद्रीय सरकार को दे देते हैं। इस संघ का विधटन नहीं हो सकता, संघ राज्य अवि- 
घटनीय राज्य है जिसके अन्तर्गत उपराज्यों को अपना सम्बन्ध विच्छेद करने का किसी 
प्रकार अधिकार नहीं है। संघ में प्रत्येक नागरिक दोनों सरकारों की नागरिकता से 
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बद्ध है: अधिकतर संघों में, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और स्विटज़र- 
लैंड में, द्वि-नागरिकता का सिद्धान्त अपनाया गया है। भारत में एक ही नागरिकत/॥ 
है । इस विषय पर आगे सविस्तार विचार किया गया है। 


अध्याय २ 
संघवाद की वृद्धि ओर विकास 


आज के संसार में संघों का जो उन्नत रूप और रचना तथा शासन प्रणाली हम 
दैखते-हैं, वह न तो किसी एक विशेष समय पर ही प्रगठ.हुए और न संघवाद के आधुनिक 
सिद्धान्तों की व्युत्पत्ति ही किसी एक समय पर हुई। प्राचीन यूनान के संघों का रूप 
और उनकी उत्पत्ति के कारण मध्यकालीन और आधुनिक संघों से विभिन्न थे। मध्य- 
कालीन संघों और प्रसंघानों का संघटन तथा उद्देश भी आधुनिक संघों से भिन्न थे-। 
ऐतिहासिक अध्ययन से यही परिणाम निकलता है कि संघवाद की वृद्धि और विकास 
ः « में बहुत बड़ा समय लगा है और इस वृद्धि तथा विकास में विभिन्न कारकों और हेतुओं 
ने सहायता दी है । इसी अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि जब कभी संघ अथवा 
प्रसंघान की स्थापना में कठिनाई अथवा असफलता हुई तो कौन से कारणों से तथा' 
किस सीमा तक अड़चनें पड़ीं । 
भौतिक विज्ञानों के विकास का इतिहास किसी और ही माँति हुआ, उसमें प्रयोगों, 
प्रयोगों के परिणामों का बहुत कुछ ऋमबद्ध हाथ रहा। इसके विपरीत सामाजिक शास्त्रों 
में, विशेषतया राजनीति के सिद्धात्तों में, जो वृद्धि हुई उसमें विभिन्न युगों की परि- 
स्थितियों तथा मानव की भावनाओं, चेतनाओं और आवद्यकताओं का अधिक भाग 
रहा । फिर भी क्रमानुकूल अध्ययन तथा समयानुदूड परिस्थितियों का विचार रखते 
हुए हम उन कारकों तथा सहायक हेतुओं और साथ ही साथ उन कारणों का भी ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं जिनसे संघवाद की वृद्धि और उसके विकास में सहायता मिली, 
अथवा इस वृद्धि और विकास में बाधाएँ पड़ीं । ! 


१--भौगोलिक संस्पर्शता और पड़ोसी 

.. जब कभी भी संघों का निर्माण हुआ है तो उन्हीं स्वतंत्र राज्यों ने ही संघ बनाये 

हैं जो एक दूसरे के निकटतम होते हुए पड़ोस की सुविधा और भावना के कारण सफछूता- 

पूवंक अपने सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिये अपने ऊपर एक बोंद्रीय सरकार 

स्थापित कर सके हैं। पड़ोस के अस्तित्व ने स्वतंत्र राज्यों को अनायास 'और अप्रत्यक्ष 
के द कर 
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रूप से एकता की ओर खींचा है। प्राचीन तथा मध्य युगों में जो भी संध और प्रसंधान 
बने उन सब में ही अन्य कारणों के साथ भौगोलिक निकटता (संस्पर्शता) अवश्य 
थी । प्राचीत यूनान में उन्हीं तगर-राज्यों ने सम्मिलित होकर संघ बनाये जो एक 
दूसरे के संस्पर्शी थे और इस कारण उनमें मेल की भावना सरलता से उत्पन्न हुई और 
उनको संघ बनाने में सहायक हुई | मध्ययुग में भी हेंसा-तगरों में तथा उत्तरी इटली 
के लोम्बर्ड मैदान में पड़ोसी तगरों ने ही मिलकर हुसियाटिक संघ और लोम्बर्ड संघ 
की स्थापना की थी। यही पड़ोसी नीदरलैंड के प्रसंधान की स्थापना में मुख्य कारक 
था। 
कनाडा में सन्‌ १८४२ तक औन्‍्टेरियो ( 0008700० ) और क्यूबेक ( (४०७७० ) 
के प्रांत एक दूसरे से पृथक्‌ रहे, किन्तु वे एक दूसरे के पड़ोस में संस्पर्शी थे इसलिये 
उनके सार्वजतिक हितों में एकता की आवश्यकता हुईं। दक्षिण में संयुक्त राज्य अम- 
रीका की बढ़ती हुई शक्ति ने इतको एक राजनीतिक संघ की स्थापना में प्रोत्साहन 
दिया । यद्यपि स्विट्जरलैंड में तीन विभिन्न जातियों, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन, 
के छोग रहते हैं, किन्तु २२ कैटनों को एक संध में बने रहने में पड़ोस मावना अत्यन्त | 
सहायक रही है। सन्‌ १७८६ में पड़ोस-भायना संस्पशता ने ही असरीका के १३ उप- 
निवेशों को एक ही संघ में बने रहने के लिए बाध्य किया। वहाँ पर एक ऐसा विचार 
उठ खड़ा हुआ था कि थोड़े थोड़े उपनिवेश मिलकर दो या तीन प्रसंभाव (अनुसंध) 
. स्थापित कर लें, किन्तु अलेकज़ण्डर ट्वेमिल्टन ने इस प्रकार के विभाजन से संभावित 
भय से उत्पन्न अनेक बुराइयों को दिखाया और भौगोलिक निकटता पर ज़ोर देकर 
एक ही संघ में रहने के लिये अपील की । तेरहों उपनिवेशों ने इसी तिकटता को ध्यान 
में रख कर एक ऐसे संघ की स्थापना की जो कालांतर में पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम 
की ओर बढ़ता गया और वह आज संसार के अन्यत्त बली और सम्पत्तिशाली देश है। 
हेमिल्टन ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किये थे : “मुझे यह देखकर हर्ष होता 
है कि स्वतंत्र अमरीका दूरस्थ और पृथक्‌ पृथक क्षेत्रों का देश नहीं है, वरभ्‌ एक ही 
पड़ोस वाले, उपजाऊ और सविस्तार वाला देश है जिसमें स्वतंत्रता के पश्चिमी पुत्र 
आकर बस गये थे। प्रकृति ने अपनी विशेष आशीर्वाद से इसमें विभिन्न प्रकार की 
मिट्टी जिसमें विभिन्न उपज होती हैं, रखी है, जिसकी सिंचाई अनेक नदियों से होती 
है जिसके फलस्वरूप यहाँ के निवासी प्रसच्नतापूर्वक जीवन-निर्वाह्‌ करते हैं । इसकी 
सीमाएँ नौगम्य नदियों या समुद्रों से घिरी हुई हैं, मानों वे इसे एकता में बाँघे हुए हैं; 
और अत्यन्त अभिजात नदियाँ इसमें थोड़ी-थोड़ी दूर पर बहती हुईं मैत्रीपू्णं सहायता 
देने तथा भीतरी व्यापार की सामग्रियों की अदल-बदछ करने के लिये यातायात के 
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साधन बनी हुई हैं ।” 

आस्ट्रेलिया के संघ के निर्माण के समय केवल निकटस्थ छ: राज्य ही सम्मिलित 
हो सके थे, और यद्यपि न्यूजीलैंड द्वीप समूह के लोगों की बड़ी इच्छा थी कि न्यूजीलैंड 
भी संघ में सम्मिलित हो किस्तु दोनों के बीच स्थित समुद्र एक ऐसी रुकावट बन गया 
कि आज तक उस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं होने दिया है। इसी कारण न्यू फाउण्डलैंड 
भी रूगभग ९० वर्ष तक कनाडा के संघ में सम्मिलित न हो सका था । यही कारण 
था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विभिन्न सदस्य एक दूसरे से सैकड़ों और हज़ारों मील 
के समुद्रों और महासागर से दूरस्थ होने के कारण, अन्य सहायक हेतुओं के होते हुए 
भी एक संघ की स्थापना न कर सके । दक्षिणी अफ्रीका के चार प्रान्त, अंग्रेज और डच 
जाति की विभिन्नता और पुरानी होड़ से उत्पन्न घुणा के रहते हुए भी, भौगोलिक॑ 
'ननिकटता और निरंतरता के कारण सन्‌ १९०९ में एक ही संघ बनाने को बांध्य हो 
गये । बीसवीं शताब्दी में भी जो संघ बने हैं वे पड़ोंसी राज्यों के मिलने से ही बने हैं । 
याकिस्तान के दो भाग, पश्चिमी और पूर्वी, छगभग १००० मील के अन्तर पर हैं, 
यही कारण है कि अभी तक उनमें, अन्य हेतुओं के होते हुए भी दूरस्थता उनके आपसी 
सम्बन्ध में बाधाएँ डालती ही रहती है। हाँ, संधुक्त राज्य अमरीका का ४९ वाँ उपराज्य 
,अअलास्का और पचासवाँ उपराज्य हवाई द्वीप संघ॑ से दूर होते हुए उसमें सम्मिलित 
हुए हैं, इसके विशेष कारण हैं जो एतिहासिक तथा युद्धनीति सम्बन्धी परिस्थितियों 
से उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार यद्यपि पुर्तगाल ने भारतीय भागों (गोआ, डामन, ड्यू ) 
को तथा फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया को अपने राज्यों का अंग घोषित करने 
की चेष्टा की, किन्तु अन्य कारणों के साथ सामुद्रिक दूरी ने इन साम्राज्यवांदी देशों 
के कुचक्त को सफल नहीं होने दिया। द 

परिणाम में हम यह कह सकते हैं कि भौगोलिक निकटता तथा निरंतरता संघों 
के निर्माण में सहायक हेतु हैं, जिसका न्यूनतम उदाहरण हमें मलायेशिया के संघ 
के निर्माण में दिखाई देता है जहाँ मलाया प्रायद्वीप के पड़ोसी छोटे-छोटे राज्यों ने 
मिलकर एक संघ की स्थापना की है । ् 


२--प्रतिरक्षा की समस्या 

भौगोंलिक संस्पशता ही संधों के निर्माण में एक मात्र हेतु अथवा कारक नहीं 
है। छोटे छोटे प्रभुत्व सम्पन्न राज्य जब किसी बाह्य आक्रमणकारी शक्तिशाली राज्य 
से आशंकिंत होते हैं तो वे अपनी प्रतिरक्षा ( /00०0००७ ) के निमित्त आपस में मिल- 
यम मम क्‍ 
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कर एक अधिक शक्तिशाली संघ बना लेते हैं और उस संघ की केन्द्रीय सरकार को 
प्रतिरक्षा का पूरा भार सौंपकर सुरक्षित होते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक इति- 
हास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब संस्पर्शी छोटे राज्यों ने किसी विशेष परि- 
स्थिति में अपनी प्रतिरक्षा के निमित्त संघात्मक शासन प्रणाली के सिद्धान्तों को अपनाया 
है और अपने पृथक्‌ प्रभुत्व सम्पन्न अस्तित्व भाव को किसी सीमा तक बदरू कर अपने 
ऊपर एक केन्द्रीय शासन स्थापित कर संघ राज्य बनाया है। उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया 
के छः उपनिवेश औपनिवेशिक स्वशासन पाकर भी बहुत समय तक एक दूसरे से स्वतंत्र 
ओर पृथक्‌ रहे थे। उनमें यह भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ था कि वे किसी प्रकार का 
संघ बनावें। किन्तु जब उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में योरुपीय तथा अन्य साम्राज्य- 
वादी दाक्तियों में अपने साम्राज्य वृद्धि की होड़ आरम्भ हुई तो प्रशान्त महासागर 
में स्थित द्वीप समूहों और उपनिवेज्ञों कीशांति-मंग का भय उत्पन्न हो गया और आस्ट्रे- 
. लिया के छः उपनिवेश्ञों ने भी, जिन्होंने पहले संघीय मेल करने के प्रस्ताव को ठुकरा 
दिया था, फिर से उस पर विचार किया । वाइकाउन्ट ब्राइस ने छिखा है: “सन्‌ १८८३ 
के परचात्‌ योरुपीय शक्तियों में सारे संसार में ही अनधिक्त क्षेत्रों पर अपना आधि- 
पत्य जमाने के लिये होड़ रगी, और जब यह्‌ पश्चिमी प्रशान्त महासागर की ओर 
बढ़ी तो आस्ट्रेलिया के निवासियों में बाह्य मामलों की ओर ध्यान देने का अवसर 
आया और वे समझ गये कि उनके (पड़ोसी) द्वीपों में, विशेषतया स्यूगिनी ()९०७फ 
0077९8 ) और न्यू हीव्राइड्स ( 'र७ए ०॥४४१९४ ) में जो उनके ( आस्ट्रेलिया 
के) उत्तर और उत्तर-पूर्व में स्थित हैं, उनके हितों की रक्षा तभी सपरिणाम हो सकेगी . 
जब वे सभी (आस्ट्रेलिया निवासी) एक ही प्राधिकारी (संस्था) के द्वारा आवाज़ ' 
उठावेंगे । इसी से पूर्व में कई बार उठाई गई आस्ट्रेलिया के सभी उपनिवेज्ञों के एक 
संघ-निर्माण की योजना को पुनरुज्जीवन प्राप्त हुआ, जो ऐसी योजन थी जिसे स्वा- 
साविकतया व्यापारिक और आर्थिक विचारों से तो बल मिलता था किन्तु प्रत्येक 
समुदाय की अपनी स्थायी स्वतंत्रता कायम रखने की ईर्षा से उसमें गतिरोध होती 
थी।”' इसी प्रतिरक्षा के निभित्त १८८५ में उन छः उपनिवेक्षों ने संघीय परिषद्‌ (फेडे- 
रेल कौंसिल) की स्थापना की, जो उनको एकत्रित करने का पहुछा कदम था; किन्तु 

इस परिषद्‌ को एक राष्ट्रीय सेना एकत्रित कर सारे महाद्वीप की रक्षा करने का अधि- 
. कार प्राप्त न था। जब १८८९ में मेजर जनरल बीवनएडवर्ड स ने आस्ट्रेलिया की रक्षा' 
के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया तो उसके प्रकाशित होते ही, आस्ट्रेलिया 
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के निवासियों को छ: उपनिवेशों के अधिक सम्पर्क में आकर संव-निर्माण द्वारा अयती 
प्रतिरक्षा करने का प्रस्ताव अधिक मान्य हो गया । ड़ 

प्राचीन यूनान में भी मकदूनिया की बढ़ती हुई शक्ति तथा उससे उत्पन्न आक्रमण 
के भय से अपनी रक्षा करने के लिए बारह नगर-राज्यों ने एकियन संघ की स्थापना 
की थी । मध्ययुग में लोम्बर्ड संघ और हेसियाटिक संघों की स्थापना में प्रतिरक्षा की 
समस्या ही विशेष कारक थी। स्विट्जरलैंड के विभिन्न कैंटन भी अपने पृथरू्‌ अस्तित्व 
को बनाये रख सकते थे यदि हेप्सबर्ग कुटुम्ब के शासकों के आक्रमणों ने उन्हें अपनी 
अतिरक्षा के लिये एकत्रित होकर संघ बनाने के लिये बाध्य न कर दिया होता । सन्‌ 
१९१४ के पूर्व आस्ट्रिया-हंगरी के प्रसंधान के निर्माण में प्रतिरक्षा की समस्या ही मुख्य 
कारण था, जिससे आस्ट्रिया और हंंगरी ने १८६७ में एक के/द्रीय शासन को प्रतिरक्षा 
का भार सौंपा था । 

संयकक्‍्त राज्य अमरीका में भी स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ १३ उपनिवेश्यों ने संघ 
निर्माण के समय अपनी भावी प्रतिरक्षा के लिए भी केन्द्रीय सरकार की स्थापना कर 
उसे संघ की रक्षा का अधिकार देते हुए वे सब साधन भी (जेसे जल व थल सेता रखता 
और तत्सम्बन्धी अन्य अधिकार) दे दिये थे। वहाँ पर यह भय था कि यदि वे उपनि- 
वेश प्‌ृथक-पुृथक्‌ रहे तो योरुपीय शक्तियाँ उनकी स्वतंत्रता का हरण करने अथवा 
उनमें फूट डाल कर उन्हें कमजोर बना देंगी । इस सम्बन्ध में जे ( 7४५ ) ने 'फेडरे+ 
लिस्ट! में इस प्रकार अमरीकनों को समझाया : “यदि वे (योरुपीय शक्तियाँ) देखेंगे 
कि हमारा राष्ट्रीय शासन कार्यदक्ष है और सुशासित है, हमारा व्यापार प्राज्ञशील 
है, हमारी नागरिक सेना सुसंगठित है और अनुशासित है, हमारे संसाघत और वित्त 
का बद्धिमानी से प्रबन्ध होता है, हमारी अच्छी साख है, हमारे लोग स्वतंत्र, संतुष्ट 
और मिले-जुले हैं, तो वे हमको अप्रसन्न न कर हमारी मित्रता के इच्छुक होंगे । और 
यदि इसके विपरीत वे देखेंगे कि हमारी सरकार प्रभावशाली नहीं है (प्रत्येक उपराज्य 
मनमानी ग़रूत या ठीक काम कर रहा है) अथवा हम तीन या चार स्वतंत्र तथा शायद 
आपस में झगड़ा करते हुए गणराज्य वा प्रसंधा हैं, जिनमें एक ब्रिटेन की ओर , दूसरा 
फ्रांस की ओर और तीसरा स्पेत की ओर झुका हुआ है, और तीनों ने हमें एक दूसरे 
से लड़ा रखा है, तो उनकी दृष्टि में हम दयतीय होंगे। उस समय अम रोका से वे घ॒गा 
ही नहीं करेंगे, वरन्‌ आघर्ष भी करेंगे; तब हमारा बढ्त महंगा अनुमव यह घोषित 
करेगा कि जब कोई जन अथवा कुृटुम्ब इस प्रकार विभाजित होते हैं तो वे अवश्य 

अपने ही विरोधी बन जाते है ।”'* द 


१. फेडरेलिस्ट, स० 8४ । स'स्या ३ में इसका सविस्तार वर्णन है । 





प्र संघवाद और संघात्मक शासन 


जब नीदरलेंड का प्रसंधान स्थापित किया गया था तो उसका मुख्य उद्देदय स्पेस 
के राजा द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर होते हुए आक्रमण से अपनी प्रतिरक्षा करना ही 
था; यह उद्देय उनके अनुबंध के प्रथम तीन अनुच्छेदों में स्पष्ट कर दिया गया था।' 

आधुनिक काल में, विशेषतया द्वितीय महासमर के पश्चात रबतंत्र राज्यों के सामने 
अपनी प्रतिरक्षा की समस्या इतनी जटिल और परम महत्व की हो गई है कि वे 
विभिन्‍न भूखंडों में आपसी समझौतों और सन्धियों द्वारा अनुसंघ जैसी संस्थाएँ 
स्थापित कर रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपने संभावित विरोधियों और दृश्मनों से 
अपनी प्रतिरक्षा करना है । इसके मुख्य उदाहरण है नाठो ( 7१४४० ) और सियाठों 
( 9९७0० ) जो साम्यवाद के भय से बचने के लिये अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस, इटली, 
पुतंगाल आदि ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तथा अमरीका, इंग्लैंड, आस्ट्रे- 
. लिया, न्यूज़ीलेंड और पाकिस्तान ने दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थापित किये हैं । इन सब 
घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिरक्षा की समस्या ने संघवाद के विकास और 
उन्नति में बहुत सहायता दी है; प्रतिरक्षा संघ-निर्माण में सारभूत हेतु है । 


३--आधथिक कारक 


.. यदि भौगोलिक निकटता और संस्पर्शता तथा प्रतिरक्षा की समस्‍या ने संघों 
के निर्माण में बहुत योग दिया है तो यह मी ठीक है कि आर्थिक कारकों ने संघ के सदस्य- 
राज्यों के एकता-बन्धन को और भी अधिक पृष्ट कर संधों को स्थायी बताया है । 
हेंसियाटिक संघ तो मुख्यतः व्यापारिक हितों की रक्षा के लिये ही स्थापित किया गया 
था; हेंसा नगरों ने उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में व्यापार पर एकाधिकार 
रखने के उद्देश्य से एकत्रित होना आवश्यक समझा था और अपना संघ बनाया था। 
व्यापारिक छाभ ओर आथिक कारक ही इस संघ के निर्माण में सहायक हेतु थे। और 
जब ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई और सूखी हेँरिंग मछली की माँग (जिसमें 
ग्राटिक संघ का मुख्य व्यापार होता था) घट गई तो उस संघ के आथिक कारक 
ढ़ीले पड़ गये और अन्त में संघ का विघटन हो गया । सन्‌ १७८७ में संयक्‍त राज्य 
अमरीका के संघ निर्माण में मी आथिक कारकों का कम महत्व नहीं था। संघ के आर्थिक 
ओर व्यापारिक लाभों को स्पष्ट करते हुए हेमिल्टन ने लिखा था: “अमरीकी व्यापार 
के कई महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो संघ के ही अधिकार हैं--मेरा आशय मीनक्षेत्र 
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( 7780676४ ) पदिचमी झीलों के नौ-परिवहत और मिसिसिपी के नौ-परिवहन 
ः से है। प्रंसंधि के विघटन से ऐसे सकमार प्रइन उठ खड़े होंगे जिनसे इन अधिकारों 
के भावी स्थायित्व की आशंका होगी; और अधिक शक्तिशाली साझीदार इन प्रवनों 
को हमारे अहित में ही तय करेंगे।” ? संघ के आर्थिक लाभों को स्पष्ट करते हुए यह भी 
कहा कि संघ द्वारा सभी भागों में व्यापार की धारायें पुष्ट होंगी और सभी भागों की 
व्यापार वस्तुओं के निर्बद्ध आयात-निर्यात से व्यापार में अधिक उन्नति होगी और 
विभिन्न राज्यों की विभिन्न उत्पादनों से व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार भी बढ़ जायगा। 
कनाडा में भी न्यू ब्रंसविक, नोवा स्काटिया और प्रिंस एडवर्ड द्वीप यही आथिक 
लाभ को देखकर संघ में सम्मिलित हुए थे, कि संघ की स्थापना से उनके व्यापार को 
वद्धि में विस्तृत और अधिक लाभकारी यातायात मार्गों, रेल मार्गों और झीलों, बंदर- 
गाहों और प्रशल्कों ( «४४४ ) से सहायता मिलेगी । ब्रिटिश नार्थ अमरीका 
अधिनियम के १४५ वे खण्ड में लिख दिया गया था : “क्योंकि कनाडा, नोवा स्काटिया _ 
और न्यू ब्रंसविक प्रान्तों ने यह सम्मिलित घोषणा की है कि ब्रिटिश नार्थ अमरीका _ 
के संघ को सपिण्डित करने के लिए अन्तर-उपनिवेशीय रेलवे का निर्माण परमावश्यक 
है, और उनकी (संघ में सम्मिलित होने की ) अनुमति के भी लिये आवश्यक है, और 
वे इस पर राज़ी हो गये हैं कि कनाडा की सरकार को इसका (रेल मार्ग का) तुरन्त 
निर्माण करना चाहिए; अतएव इस समझौते की पूर्ति के निभित्त कनाडा की सरकार 
और संसद का कर्तव्य होगा कि वे संघ की स्थापना के पश्चात्‌ छः मास के भीतर ही 
एक रेल मार्ग द्वारा सेंट लारेन्स नदी को नोवा स्काटिया के हेलीफाक्स नगर से सम्बद्ध 
करेंगे और उस मार्ग का निर्माण अविराम जारी रख अत्यन्त शीघ्मता से पूरा करेंगे।' 
अतएव उत्तरी और दक्षिणी कनाडा के संघ-निर्माण से सीमा शुल्क तथा शुल्कार्वाल 
का अधिक सलभ प्रबन्ध हो गया जिससे संघ के सदस्य-प्रान्तों के व्यापार में वृद्धि हो 


गई । 


जिस समय आस्ट्रेलियन कामनवेल्थ की स्थापना के लिये वहाँ के नेता अपनी 
बद्धि का प्रयोग कर एक संघ-संविधान बनाने में जुटे हुए थे, तो जनमत पर संघ से 
उत्पन्न आर्थिक लछाभों की संभावना का कुछ कंम प्रभाव नहीं पड़ा था। जब संघ की 
पपना के लिये न्‍्य साउथ वेल्स में पहली बार जनमत संग्रह हुआ तो वहाँ की जनता 
ने इस आशंका से कि कहीं संघ बनने पर उनकी आर्थिक हानि न उठानी पड़े, संघीय 
योजना को अस्वीकार कर दिया । उन्होंने स्वतंत्र व्यांपांर दल ( ४7०6 77908 
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2४9 ) के नेता और न्यू साउथ बेल्स के प्रमुख राजनीतिज्ञ सर हेनरी पाकसे 
द्वारा प्रस्तुत संघीय योजवा का इसलिये विरोध किया कि वह विक्टोरिया _ 
( ४7००४ ) को व्यापारसंरक्षणनीति से न्यू साउथब्रेल्स की अवाध व्यापार नीति का 
गठबंधन करता चाहते हैं। त्यू साउधवरेल्स के विधान मंडेरू के सदस्य, बैरिस्टर श्री 
डेविड बुकानन ने, इस योजना का विरोध करते हुए 'सिडती मार्निंग हेरल्ड' के २१ 
जनवरी १८८९ के अंक में लिखा : 'सर हेनरी पास जानते हैं कि यदि वह अपने 
स्वतंत्र व्यापार सिद्धान्त पर अड़े रहे तो संघ की स्थापना न हों सकेगी; अतः वे 
स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्तों को त्याग कर संघ स्थापना का क्रप करना चाहते हैं। 
परन्तु सर हेनरी पाक्स को फौलाद की भांति स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्तों पर खड़ा 
रहना चाहिये और तब तक संघ निर्माण की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये जब तक अबाघ 
(स्वतंत्र ) व्यापार की नीति को संघ की नीति स्वीकार न कर लिया जाय । (यदि वे 
ऐसा न करेंगे तो) स्वतंत्र व्यापार दक की कुछ न चलेगी और व्यापार संरक्षण की 
नीति के समर्थक संघ को (उनके ऊपर) लाद देंगे और व्यापार संरक्षण ही संब की नीति 
संघीय संसद द्वारा घोषित कर दी जायगी”* इन्हीं विचारों के कारण (जो आगे चल 
कर असत्य सिद्ध हुए) आस्ट्रेलिया में संध की स्थापना में बिरूम्ब हुआ। वहां स्वतंत्र 
(अवाघ) व्यापार तथा व्यापार संरक्षण की नीतियों के विरोधी दल अपने मतों का 
प्रचार करते रहे और संघकी स्थापना से संभावित मय का जित्रण करते रहे । अन्त 
में आ्थिक लाभों का प्रोमन देकर ही संघ विरोधियों की अनुभति प्राप्त की गई, 
और संघीय संविधान के चतुर्थे अध्याय में आर्थिक समस्याओं को सुझुआाने के लिये 
विभिन्न उपबन्ध लिख दिये गये जिनमें से निम्न उपबन्ध इप्तका उदाहरण है: 

' कामनवेल्थ की स्थापना के पद्चात्‌ दो वर्ष के भीतर एकसम बहि: शुल्क छगाया 
जायगा ।” (अनुच्छेद ८८) 

एक सम बहि: शुल्क लगाये जाने पर सभी उप-राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और 
संचार, चाहे आन्तरिक वाहन से या सामुद्रिक मार्गों से, निर्वेशतथा अबाघ (स्वतंत्र) 
रहेगा ।” (अनुच्छेद ९२) 

कामनवेल्थ किसी भी कानून अथवा विनिमप्र द्वारा किसी भी उपराज्य अथवा 
उसके निवासियों के, नदियों के जल को संरक्षित करने अयबा सघिवाई के लिये उपभोग 
करने के अधिकार को स्यून न करेगा ।” (अनुच्छेद १०० ) 

_ संविधान के अनुच्छेद ९८, १०२ और १०४ में रेहमार्गों के अब्राथ उपभोग का 
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“अधिकार दिया गया था। इन उपवन्धों से जब यह निश्चय हो गया कि सभी के आथिक 
“हितों की रक्षा होगी तो वे लोग जो पहले संघ-स्थापना के विरोधी थे उप्तके समर्थक 
बन गये । 
दक्षिणी अफ्रीका के चार प्रान्तों में जब तकपृथक्युयक्‌ शासन रहे उनके समक्ष दो 
“प्रइन अत्यन्त महत्वपूर्ण थे, रेल मार्ग और बन्दरगाह, जिनका स्वामित्व उन उपनिवेश्ञों 
की भावी समृद्धि के लिये इतना अधिक था कि वे उसे अपने जीवन और मृत्यु का प्रश्न 
“समझते थे। द्वांसवाल प्रांत भीतरी भाग में स्थित है, उसका औद्योगिक केन्द्र जोहनूसबर्गे 
था, इसलिये उसकी आशिक नीति में बहि: शुल्क का कोई महत्व नहीं था, वह तो 
“अपनी समृद्धि के लिये अबाध व्यापार को ही हितकर समझता था । किन्तु समुद्रतटीय 
उपनिवेश जानते थे कि व्यापार-संरक्षण की नीति अपनाने से समुद्र-तटस्थ स्थानों में 
“ही नये नये उद्योगों की वृद्धि होगी, भीतरी भागों में नहीं, इसलिये वे व्यापार को 
अधिक बहिः शुल्क लगाकर चलाना चाहते थे जिससे उनके राजस्व में भी वृद्धि हो _ 
"और नये उद्योगों की स्थापना भी हो | दूसरी ओर, द्रांसवाल की खेतिहर जनता अपनी 
उत्पादन वृद्धि के लिये केप कोलोनी के कृषकों के हितों और इच्छा के विरुद्ध खेती के 
"पदार्थों का संरक्षण करना चाहती थी । ट्रांसवाल के कृषक अपने जोहनूस्बर्ग बाज़ार 
को अपना विशेष रक्षित वाजार/समझ' कर, कैप की कृषि उपज के आयात पर शुल्क 
लगाकर अपने आथिक लाभ को' सुरक्षित रखने के छिये आवाज़ उठा रहे थे। इस 
संघर्ष में, जो उनकी विरोधात्मक आशिक नीतियों का परिणाम था, संध की स्थापना 
:असम्भव-सी हो रही थी । अन्त में जब बातचीत के बाद वहाँ के राजनीतिज्ञों को 
“विश्वास हो गया कि राजनीतिक मेल हो जाने से सभी प्रांतों को आ्थिक लाभ ही होगा 
धतो उनके भ्रम और विरोध का अन्त हो गया और संघ की स्थापना में सहायता मिली । 
द्वितीय महासमर के पश्चात विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में व्यापारिक होड़ और भी 
“बढ़ गई है। जिन राज्यों की समृद्धि का आधार औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति पर 
“ही निर्भर था, वे अपनी पुरानी राजनीतिक शत्रुता को मूलकर, व्यापारिक तथा आथिक 
“हितों की रक्षा के लिये एक दूसरे के निकट आने का प्रयत्न कर रहे हैं। पश्चिमी योरुप 
"का “षष्ठ” राज्यों (फ्रांस, पश्चिमी जमनी,बैलजियम, हा्लेंड, नीदरलैंड और इटली ) ने 
“योर्पीय आर्थिक, सार्वजनिक बाज़ार (-4िप7098870 -4०070700 (४070007 (97४७६ ) 
की स्थापना कर यह सिद्ध कर दिया है कि अपने आर्थिक हितों की सामान्य रक्षा 
करने के लिये राजनीतिक मेल-जोल स्थापित हो जाता है, जो यदि सफल हुआ तो 
अन्त में राजनीतिक संघ बन सकता है। ब्रिटेन भी इप्ती उद्देश्य से इस गुट में शामिल 
श्हो रहा है । 
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संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संघ-शासन की स्थापना में आथिक लाभ ने बड़ा 
योग दिया है और आगे चल कर भी इसी आधार पर संघवाद का विस्तार होगा ४ 
बहुत से संघों के निर्माण का आधार ही यही था कि उनकी स्थापना से व्यापार-बाणिज्य,, 
मुद्रा कर, व्यापार शुरक, यतायात के मागे आदि के सम्बन्ध में कानूनों की समानता 
होगी और निरर्थक रुकावटों के हट जाने से संघ में एकत्रित होने वाले राज्यों की 
आथिक स्थिति सुधर जायगी और औद्योगिक उन्नति हे.गी। जितने भी संघ आज तक बचे 
हैं उनके संविधानों में ऐसे अनेक उपबन्ध मिलते हैं जिनके द्वारा विभिन्न सदस्य-राज्यों 
को व्यापारिक और आर्थिक छाभ की संभावना द्वारा राजनीतिक संघ में सम्मिलित 
किया गया है। इस बात के समझने # कल्पनाशबित की अधिक उड़ान की आवयकता 
नहीं है कि संघ-शासन प्रणाली अपनाने से एक विस्तृत क्षेत्र खुल जाता है, क्रय-विक्रय 
की सुविधायें बढ़ जाती हैं । सन्‌ १९४७ के पहले भारत में, ब्रिटिश प्रांतों तथा कई 
बड़ी बड़ी देशी रियासतों ४! व्यापार नियंत्रण, विभिन्न बहिःशुट्क, विभिन्न मुद्रा कर, 
माप तौल, आदि के कारण देश के आच्तरिक व्यापार तथा समागम में अनेक रुकावर्टे 
थीं जो गणराज्य के संघीय संविधान अपनाने से दूर हो गई हैं, और औद्योगिक और 
आशिक दृष्टि से देश का ऐकीकरण हो गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ 
शासन के विकास में आर्थिक लाभ और समस्या ने बड़ा योग दिया है । 
.. ४--राजनीतिक हेतु और प्रेरणायें क्‍ 
यह बात निरसम्देहु सत्य है कि एक बड़ा राज्य अपने विस्तृत क्षेत्र, अधिक 
जनसंख्या और विस्तृत संसाधनों के कारण किसी भी छोटे राज्य की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली और सम्मानित होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ें राज्य के' 
विचारों का ही अधिक प्रभाव होता है। जब अमरीका में, स्वतंत्रता की प्राप्ति के 
पद्चात्‌ एक ऐसी विचारधारा उठी जो १३ उपनिवेशों के दो या तीन प्रसंधियों 
में सम्मिलित होने के पक्ष में थी, तो जे ( ४०9 ) ने इस प्रश्त की ओर अमरीकनों 
का ध्यान आकर्षित करते हुए, देश के इस प्रकार के विभाजन से उत्पन्न 
संकटों को बताया और उनसे अनुरोध किया कि वे एक ही संघ में सम्मिलित रहें # 
उस मेल के राजनीतिक छामों को स्पष्ट करते हुए उसने लिखा “एक ही शासन 
देश के किसी भी भाग में रहनेवाले योग्यतम व्यक्षियों की योग्यताओं और प्रति- 
भाओं से लाभ उठा सकता है। वह राजनीति की समता के सिद्धान्तों पर चलू 
सकता है । वह राज्य के सभी भागों और सदस्यों का आत्म ग्रहण कर, समरूप 
करता हुआ उनकी रक्षा कर अपनी दूरदर्शिता तथा पूर्वोपाय से उन्हें लाभ पहुँचा, 
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संकता हैं । संधियों के करते समय वह समस्त के हितों का साधन करेगा, और 
खण्डों के विशेष हितों को सम्पूर्ण के हितों से सम्बद्ध करेगा। वह किसी भी भाग 
की रक्षा करने में सम्पूर्ण के संसाधनों और शक्ति का प्रयोग करेगा, और यह सब 
प्रत्येक पृ थक्‌ राज्य सरकारों का प्रसंधियों की अपेक्षा अधिक शीक्षता समता और 
सरलता से कर सकेगा ।”" उसने यह चेतावती देते हुए कि पड़ोसियों में ईर्ष्या और 
देष से विभिन्न संकट उपस्थित हो जाते हैं, लिखा कि यदि अमरीका १३ राज्यों 
में अथवा दो या तीन प्रसंधियों में विभकत छोड़ दिया जाय तो वे क्या सेना एकत्रित 
कर सकेंगे, अथवा उनके पास क्‍या नौ-शक्ति होगी ? यदि एक पर आक्रमण हुआ, 
तो क्‍या दूसरे उसकी सहायता के लिये दौड़ेगे ? क्या यह मय नहीं बना रहेगा 
कि उनमें से कुछ को लूंबे चौड़े वायदों से तटस्थ रहने को राजी कर दिया जाय, 
और श्ञांति का विशेष लाभ दिखा कर अपने पड़ोसियों की रक्षा करने से उत्पन्न 
भय द्वारा उन्हें रोक दिया जाय, जिन पड़ोसियों से उन्हें शायद ईर्ष्या है और जिनके 
महत्व के घटने से उन्हें संतोष हो। यूनान के राज्यों तथा अन्य देझ्ों के इतिहास में 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं, तो यह असम्मव नहीं कि इतिहास में जो पहले हो चुका 
है, वैसी ही परिस्थितियों में, फिर वही हो ।”“* यही बात स्विस के संघ के 
. सम्बन्ध में कही जा सकती है । यदि वहाँ के २२ कैंटनो ने सन्‌ १८१५ में मिलकर 
ः संघ में रहना निश्चय न किया होता तो योरुपीय राजनीति के संघर्ष में स्विट्जर- 
लैंड के वंतंमान प्रभाव की माँति पृथक्‌ पुथक कैंटनों का प्रभाव न होता । 
द ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का भी राजनीतिक प्रभाव उस मेल-जोल का ही फल था, 
जिसमें एक ही राजमुकूट के प्रति श्रद्धा रखते हुए संसार के विभिन्न भागों में स्थित 
स्वशासित उपनिवेश एक सम नीति का अवलम्बन करते रहे हैं । | 
राजनीतिक मेल से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह राज्य को विशेष प्रभाव-- 
शाली बनाती है । यह सिद्धान्त सदा से ही मान्य चला आ रहा है। मेल की 
 उत्कट भावना और शुभाभिलाषाओं ने, इतिहास के आरम्भिक काल से ही, लोगों 
को संघ-शासन की स्थापना करने, उसका परिरक्षण करने तथा स्थायी बनाने के 
लिये प्रेरित किया है। जैसे ही उन्हें राजनीतिक अस्तित्व मिला, उन्होंने उसकी (संघ-- 
शासन) स्थापना की; नहीं, बल्कि ऐसे समय भी जब उनके ( देशों के ) निवासी 
अग्निज्वाला में फंसे थे, जब उनके बहुत से नागरिकों का रक्त बह रहा था, ओर _ 
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जब झात्रुता और बरबादी के बढ़ने से शांतिपूर्ण तथा परिपक्व जाँच और विचार 
'करने के लिये गूंजायश ही न थी, जो बुद्धि पूर्ण और सुसंतुलित स्वतंत्र शासन की 
स्थापना के लिये आवयक है ।” १ । 

यही कारण था कि बिस्मा् ने प्रशिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये 
३९ राज्यों को मिलता कर सन्‌ १८६७ में जर्मन साम्राज्य को संघात्मक रूप दिया था, 
'ब्युएस्ट ( 80०80 ) और फ्रांसिस डीक ( #78/008 /008): ) ने आस्ट्रिया और हंगरी 
'का प्रसंघान स्थापित किया; आस्ट्रेलिया तिबासियों ने आस्ट्रेणियन संघ की स्थापना. 
की; दक्षिणी अफ्रीका के नेताओं ने दक्षिणी अफ्रीका यूनियन” बनाया; और इस 
सभी के प्रयत्न का फल सबल और अधिक प्रमात्रशाजी राज्यों की स्थापना में हुआ । 
बड़े और अधिक प्रभावशाली राज्यों के नागरिक होने की महृत्वाकांक्षा से प्रेरित 
'होकर इन देशों के निवासियों ने संघों की स्थापना में अपना हित समझा । ऐसी ही 
भावनाओं से प्रेरित होकर नोवा स्काठिया के विधान मंडरू ने १८५४ में सर्वे 
'सम्मति से निहचय किया कि “ब्रिटिश प्रांतों के संघ वा प्रसेधान में सम्मिलित होने 
से, उनके पैतुक राज्य के साथ अधिक घनिष्य सम्बन्ध होते के साथ साथ, उनकी 
उन्नति, प्रगति और समृद्धि होगी, उनके बल और प्रभाव में बुद्धि होगी, और 
इस प्रकार कनाडा का संप्र स्थापित हुआ था। 

यदि योरुप के मध्य में स्थित ३९ छोटे बड़े राज्यों ने मिक्कर सत्‌ १९२९ 
में परास्त जर्मनी के विभिन्न अंगों को एकत्रित रख कर गणराज्य का संघात्मक 
'शासन स्थापित न किया होता तो वे पृथक पृथक्‌ राज्य, प्रथम महासमर की चोट 
खाने को पश्चात्‌ इतने प्रतिभाशाली और प्रभावगाड़ी न हो पाते जितना उनका 
गणराज्य हो गया था । कुछ ही' वर्षो में जमेंनी ने अपना प्रभाव फिर से जमाया 
ओर राष्ट्र संघ (//००४४००७ 0 )४४४१०॥४ ) में उसे अन्य महाशक्तियों के साथ बराबरी 


. का स्थान प्राप्त हो गया। 


सन्‌ १९४७ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ( 770४४8 ॥70090000700 ह.0॥ ). 
के अनुसार जहाँ ब्रिटिश मारत के दो स्वशासित राज्य, मारत और पाकिस्तान बने, 
वहाँ ५०० से अधिक देशी राज़्यों को भी ब्रिटिश शासन से मुक्त कर यह अधिकार 
_ दे दिया गया था कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना भविष्य निश्िचत करें। देशी 
. राजाओं ने दूरदशिता से काम लिया और अपनी रियरासतों को स्वेच्छा से भारतीय 
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संघात्मक गणराज्य में सम्मिलित कर दिया, राजपूताना की रियासतों को मिला" 
कर राजस्थान का प्रभावशाली सूसंपत राज्य बना दिया गया, और इस प्रकार प्रत्येकः 
छोटी रियासत राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील बन गईं । इसी प्रकार पूर्वी भारत 
में छत्तीसगढ़ की रियासतें मध्यप्रदेश में शामिल हुई; गुजरात में भी इसी प्रकार 
छोटी रियासतों का विहूयन हुआ, इत्यादि । यदि प्रत्येक नरेश ने स्वतंत्र रहना" 
निश्चय किया होता तो किसी भी रियासत का राजनीतिक हित सुरक्षित न रहता 
और न वहाँ के निवासियों को वे सुविधायें और अधिकार तथा उद्नति करने के वेः 
अवसर प्राप्त होते जो मारतीय गणराज्य की नागरिकता से उन्हें प्राप्त हैं। 

यदि सन्‌ १९२३ में रूस साम्राज्य के विभिन्न राज्य एक संघ न बना छेते तोः 
उनमें से कोई भी इतना राजनीतिक प्रभाव तथा महत्व प्राप्त न कर सकता जितना: 
आज साम्यवादी सोवियत गणराज्य को विश्व में प्राप्त हो गया है। 

सारांश यह है कि छोटे-छोटे राज्य संघ बनाकर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा 
बढा लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते है । अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
बड़े राज्य की जो सनवाई होती है वह छोटे राज्य की नहीं होती, इसी कारण 
छोटे छोटे राज्य मिल कर संघ बनाने के लिये तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
संघ-शासन में व्यय की भी बचत होती है क्योंकि संघ स्थापित हो जाने पर उप« 
राज्यों को अलग अछग निजी स्थल, जल और वायुसेना रखने की आवयकता नहीं 
रहती और न उन्हें अपने निजी दूत तथा दूतावास ही रखने पढ़तें हैं, क्योंकि येः 
सभी कार्य केन्द्रीय सरकार करती है जो उपराज्यों के लिये राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय 
दूतावास और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व प्राप्त कर अन्य देशों की राजनीतिक मान्यता 
प्राप्त कर अधिक प्रमावशाली बन कर उपराज्यों के राजनीतिक स्तरों को बढ़ा 
देती है । 
५--मलवंशीय तथा सांस्कृतिक कारक 

संघों के इतिहास से यह शिक्षा मिलती है कि संघों के निर्माण में वंश, जाति 
और सांस्कृतिक एकता ने बहुत सहायता दी है। फेडरेलिस्ट के लेखकों ने भी इन 
विभिन्न कारकों का महत्व बताते हुए और उनका प्रभाव संयुक्त राज्य अमरीका 
के राजनीतिक एक्य पर दशाते हुए लिखा था, “मुझे इसका अनेक बार ध्यान करते 
हुए भी प्रसन्नता होती हैँ कि ईइवर ने इस एक सम्बन्ध देश को एकताबद्ध लोगों, 
को सौंपा है--वे लोग एक ही पूर्वजों से उत्पन्न, एक ही भाषा बोलनेवाले, एक 
ही धर्म के अनुयायी, शासन के एकसम सिद्धान्तों से प्रभावित, अपने जीवन में. 
एकसम रीतिरिवाजों को माननेवाले हैं, जिन्होंने, एकमत हो, शास्त्रों और प्रयासों 
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से एक दूसरे से कंधाः लगाकर एक लंबे और खूनी युद्ध में लड़कर बड़ी शान के 
साथ सामान्य स्वाधीनता और स्वतंत्रता स्थापित की है ।*” सन्‌ १७७० के लगभग 
अमरीका के तेरह उपनिवेशों के निवासी अधिकतर ऐंग्लो सेक्‍्सन वंश के थे, यद्यपि 
अन्य यूरोपीय जातियों, जैसे आयरिश, फ्रेंच, स्पेनिश, डच तथा इटालियन भी 
थोड़ी थोड़ी संख्या में थे, किन्तु एक ही शासन और देश में पड़ोसी जीवन व्यतीत 
करने के कारण सभी अपने को अमरीकत समझने छगे थे और अंग्रेजी भाषा तो 
सभी बोलते थे । इन सभी को अंग्रेजी शासन की कठोरतायें अखरने रूगीं और वे _ 
यह सहन न कर सके कि उनके पूर्वजों के मातुदेश इंगलैड की पालियामेंट के सदस्य 
उपनिवेशों में रहने वाले वंशजों को शासन के उन तिद्धान्तों और विशेषाधिकारों 
से वंचित रखें जिनके अनुसार वे स्वयं शासित हो सुद्ची जीवन बिता रहे थे। स्वतं- 
त्रता के युद्ध में वे सभी उपनिवेशी कंधे से कंधा मिलाकर इंगलैंड से लड़े और 
स्वतंत्रता प्राप्त होने पर उनमें एक्य स्थापित हुआ | इस प्रकार उत्पन्न एकता के 
भावों का जो विशेषतया मूलवंशीय एकता थी, इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन 
उपनिवेश्ञों ने अपने राजनीतिक पृथकृता को बहुत कुछ छोड़कर सन्‌ १७८७ में एक 
संघ की स्थापना की और यही संघ आज संयुक्त राज्य अमरीका संसार में अत्यन्त 
धती और सर्वोच्च शक्तिशाली देश है। 

आस्ट्रेलिया में भी संघ निर्माण के आन्दोलन के समय सर हेनरी पाकर्स ने वहाँ 
केछह विभिन्न उपनिवेशों के निवासियों से एक संध में मिल जाने के लिये अपील 
. करते समय मूलवंशीय एकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा 
. था कि हम सभी एक मूरलूवंशीय एकता के धागे में पिरोगे हुए हैं', और इन शब्दों 
का जो भावात्मक प्रभाव पड़ा उसी के परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया में संघ-आंदो- 
लन को सहायता मिली थी । अमरीका और आस्ट्रेलिया के संघों की स्थापना में 
'मूलवंशीय ( 7७०४७)) और भाषा की एकता बहुत महत्व के कारक थे । 

मूलबंशीय असमता के भी कारण कतिपय संधों की स्थापना में सहायता 
मिली जो इस प्रकार थी। कनाडा में , सन्‌ १७६३ के लगभग दो प्रांत थे; उत्तर 
में आंटेरियो जिसमें अंग्रेजी मूलवंश के निवासी रहते थे, और दक्षिण में क्यूबेक 
प्रांत में अल्प संख्या में अंग्रेज़ थे, शोष सभी लोग फ्रांसिसी थे जिनकी भाषा फ्रेंच 
थी और वे फ्रेंच साहित्य पढ़ते तथा फ्रेंच संस्कृति और विचारबारा के समर्थक थे । 
उन दोनों प्रांतों का शासन लंदन के औपनिवेशिक कार्यालय द्वारा होता था। 
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संघवाद की वृद्धि ओर विकास हरे 


कक्‍्यूबेक में मूलवंशीय, सांस्कृतिक और साहित्यक भेरों के कारण झाड़े रहते थे। 
हार्ड डहँम ने अपने प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में लिखा था; “निचे कताडा (क्यूबरेक) 
में शांति भंग और अव्यवस्था की जड़ में दो मूलबंशों का मतमेर है जिप्के कारण . 
सुशासन असम्भव है।'* और यह भी कहा कि यद्यपि शासन व्यवस्था की कठिनाइयाँ 
हैं, फिर भी समाज के ढाँचे में वंशीय भेरों का बहुत प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी 'मूल- 
वंशीय नागरिकों के फ्रांसिसियों के प्रति दुव्यंवहार की चर्चा करते हुए, डहँम ने 
“लिखा ; अंग्रेज जाति का यह कोई सद्गुण नहीं है कि वे अपने से भिन्न जीवन के 
ढंग, रीति रिवाजों और कानूनों वाले लोगों को अच्छी दृष्टि से नहों देखते; अपने 
जीवन को औरों से ज्येष्ठ समझते हुए, वे उनके प्रति असहिर्णुता तथा घृणा को 
छिपाने की कोशिश नहीं करते । उन्होंने फ्रांसी सियों को भी अपने बराबर आत्मा- 
भिमानी देखा है, वे अपमान नहीं सहते और दूर ही रहते हैं फ्रांसिसी 
अंग्रेजों के दुब्यवहार की शिकायत करते हैं; उधर अंग्रेज भो फ्रांत्रित्रोयों को पराजित 
जाति के अवग॒णों से मरप्र समझते हैं। इन दोनों जातियों के आपस्ती अविश्वास 
का परिणाम यह है कि वे दूसरे की शुभेच्छाओं का भी बुरा अर्थ निकालते हैं और 
सद्भावनाओं और कृपादृष्टि को भी संदेह की दृष्टि से देखकर उसे दुर्मावना और 
'गप्त भेद समझते हैं ।* 
इन आपसी शत्रता और ईर्ष्याओं के कारण सुरूम शासत में अतेक कठिताइयां 

होती थीं । दोनों जातियों ने अपने अपने पृथक्‌ स्कूल, क्लब ओर मनोरंजन की 
समाजें स्थापित कर रखी थी । वें सहमोज भी नहीं करते थे उतमें सामाजिक 
सम्पर्क असम्मव हो गया था । जातिय द्वेष यहाँ तक बढ़ गया था कि छोटे-छोटे बच्चे 
भी जब गली-क॒चों में खेलते थे तो दो दलों में विभक्‍त हो, एक का नाम फ्रेंव और 
'दूसरे का नाम अंग्रेज़ी रखते थे। उनके बच्चे भी अपना-अपना जातीय साहित्य 
पढ़ते थे जिसका प्रभाव भी वैमनस्य बढ़ाता था। न्यायसम्य' मंडलियाँ (रपणं०७ ) 
“मी इस प्रभाव से नहीं बची थीं, वे अपराधी के दोषी अथवा निर्दोषी होने का विचार 
* ,त्त कर अपने जातीय अपराधी के पक्ष में ही अपना निर्णय देती थीं। इससे अधिक 
'इस जातीय वैमनस्थ की और क्‍या सीमा हो सकती थी ? इसका दुष्परिणाम यह 
हुआ कि जनसंख्या की वृद्धि रुक गई और देश की समृद्धि को भी धक्का पहुंचा । 
जहाँ सन्‌ १८३२ में नये आगमस्तुकों की संख्या बावन- हज़ार थी वह १८३७ में 
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द््ड संघवाद और संधात्मक शासन 


घट कर बाईस हजार और १८३९ में केवल पाँच हजार रह गई । इस सब के लिझे' 
डेहैम ने सरकार को ही दोषी ठहराया, क्योंकि शासन ने बैमनस्यथ की अग्नि को. 
बढ़ने से रोकने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाया था।'१ परिस्थिति इतनी जटिल 
हो गई थी कि डहंम जैसे दूरदर्शी व्यवित को भी कोई उचित सुझाव न सूझा और 
उसने केवल यही कहा कि दक्षिणी कनाडा में अधिक संख्या में अंग्रेज उपनिवेशीः 
बसा कर प्रेंच छोगों की बहुसंश्या को अत्प संख्या में परिवर्तित कर दिया जावे और' 
उत्तरी तथा दक्षिणी कनाडा को मिलाकर विधायी एक्य (५०ट2ं8807७ ४7०08) 
स्थापित कर दिया जावे । उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस सुझाव को समान कर: 
दोनों प्रांतों को एक में मिलाकर एक ही शासन स्थापित कर दिया । किन्तु इस” 
विलयन से फ्रेंच लोग न तो अपनी पृथक्‌ राष्ट्रीयता को और संस्कृति को मूल सकेः" 
और न उन्हें किसी प्रकार भी अंग्रेज़ों की बहुसंख्या द्वारा शासित होने से कोई: 
संतोष हुआ। अन्त में २५ वर्ष के इस हू के प्रयोग को ठीक न समझकर पालिया-- 
भेंट ने कनाडा के लिये सन्‌ १८६७ में संघात्मक संविधान बनाया जिसके अनुसार 
१८४२ के विलयन को भंग कर उत्तरी और दक्षिणी कनाडा को पृथक्‌ पृथक्‌ प्रांतोंट 
में विभवत कर उनको समानाधिकार देकर आंटेरियों और क्ष्यूबेक नाम देकर, 
कनाडा में संघ की रथापता की । इसका फल' ठीक रहा क्योंकि बयूबेकः प्रांत के 
फ्रेंच निवासियों को अपनी बहुसंरया द्वारा शासन कर अपने हितों (धार्मिक, सांस्क्ष- 
तिक तथा जातीय) की रक्षा करने और अपने ढंग और रीति रिवाजों के अनुसार 
जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उधर आंटेरियों प्रांत में अंग्रेज 
उपनिवेशियों को भी अपने प्रांत में इसी प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार” 
मूलवंशीय, सांस्कृतिक तथा भाषा की विभिन्नताओों ने संघवाद के सिद्धान्तों में 
समुचित हल निकालकर कनाडा के संघ की स्थापना में योग दिया। तभी से 
अब तक ९५ वर्षों के संघीय हल ने कनाडा में अंग्रेजों और फ्रांसिरियों को अपने- 
अपने हितों की. रक्षा कर एक सबल संघीय राज्य बनाने और कनाडा की नवीन ' 
राष्ट्रीयता को गेबे के साथ स्थापित करने में विचित्र सहायता प्रदान की है । 
स्विट्जरलैंड की भी राजनीतिक कहानी ऐसी ही है। वहाँ तीन जातियों: 
(मूलवंशीयों ) के छोग रहते हैं; जर्मन, फ्रेंच और इटालियन जो विभिन्न कैंटनों में. 
बहुसंख्या में है। वे एकिक शासन के अस्तर्गत तो रह ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी 
सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ और जातीय भाव बहुत भिन्न थे । और न प्रत्येक जाति के 





१, उहम रिपोर्ट, भाग २, पृष्ठ 8३-६३ । 


संघवाद की वृद्धि और विकास ५ 


कैन्टन पृथक्‌ पृथक स्वतंत्र राज्य बनाकर अधिक काल तक स्वाधीन' रह सकते थे 
क्योंकि निश्चय ही फ्रांस अपने पड़ोसी फ्रेंच कैन्टनों पर, और जमंनी अपने पड़ोसी 
जन कैन्टनों पर तथा इटली अपने पड़ोसी इटालियन केन्टनों पर अधिकार जम 
लेता । इसीलिये सभी कैन्टनों ने मिलकर संघ का निर्माण कर लिया जिसके फल- 
स्वरूप आज स्विट्जरलैंड स्वाधीन देश है । जिसमें प्रत्येक जाति अपने ऊपर स्व- 
शासन करती हुई सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर रही है। 

इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में भी जहाँ हारलैंड वालों ने अपने उपनिवेश स्था- 
पित कर अपने वंशजनों का राज्य स्थापित किया तथा अंग्रेजों ने भी अपने उपनिवेश्ों 
में अंग्रेज़ बसाये, वहाँ सभी प्रांतों ने मिलकर १९०९ में संघीय सिद्धान्तों के आधार 
पर प्रत्येक प्रांत को आन्तरिक शासन में स्वत्याधिकार दे कर यूनियन की स्थापना 
की । इस यूनियन में डच बहुसंख्यक प्रांत, और अंग्रेज बहुसंख्यक प्रान्त अपनी अपनी 
संस्कृति और जीवन-ढंग के अनुसार रहते हुए अपना स्थानीय स्वायत्त शासन करते 
हैं और सभी प्रान्त राष्ट्रीय बातों में यूनियन के द्वारा शासित होते हैं । 

मूलवंशीय मभेदों की समस्या का एक ओर मी पहलू है जिसके कारण संघीय 
दासन के सिद्धान्तों के आधार पर राजनीतिक परिस्थिति का हल किया गया है। 
वह पहल है उपनिवेश्ञों में प्राचीन आदिम निवासियों और उपनिवे्ियों के जातीय 
मतभेद तथा उससे उत्पन्न शासकों (उपनिवेशियों) तथा शासितों (आदिम निवा- 
सियों ) के बीच राजनीतिक समस्या का। दक्षिणी अफ्रीका ओर संयुक्त राज्य अमरीका 
में यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया था और दक्षिणी अफ्रीका में तो अब भी 
जटिल रूप धारण किये हुए है। दक्षिणी अफ्रीका के चारों उपनिवेश्ञों में हबशियों 
( 'ए९४ए०९७४ ) की संख्या बहुत थी और योरुपीय उपनिवेशियों की कम थी। इन स्वेत- 
वर्ण उपनिवेशियों ने आदिम निवासी हबशियों पर अपना अधिकार जमा कर उन पर 
तरह तरह के अत्याचार किये और उनके शारीरिक बल तथा श्रम का भी शोषण किया। 
यदि सन्‌ १९०९ के पदचात्‌ भी प्रत्येक उपनिवेश पृथक्‌ एकिक प्रान्तीय शासन बनाये 
रखता तो प्रत्येक प्रान्त के ब्वेत वर्णों को हबशियों को दबाने में कठिनाई पड़ती, इसलिए 
चारों प्रान्तों ने मिलकर यूनियन सरकार की स्थापना की ताकि यूनियन की शक्ति 
: द्वारा काले वर्ण वालों को दबाकर रखा जावे। इस प्रकार बीस प्रतिशत संख्या वाले 
इबेत वर्णों ने ८० प्रतिशत काफिरों ( ४४४8 ) अर्थात्‌ काले हबशियों पर 
शासन स्थापित कर रखा है । ह द द 

संयुवत राज्य अमरीका में यद्यपि सारे राज्य में अब हबशियों की संख्या गौर 
वर्णों की अपेक्षा कम है किन्तु कुछ दक्षिणी उपराज्यों में हबशी अधिक संख्या में हैँ 

ऐे क्‍ क्‍ 


६६ क्‍ संघवाद और संघात्मक शासन 


संघीय शासन की स्थापना के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार की शक्ति से गौर वर्णों को हब- 
श्ियों पर शासन रखने में अधिक सफलता मिली थी । 

आधुनिक संसार में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, सोवियत रूप सबसे विशाल संघराज्य 
है जो दो महाद्वीपों, एशिया और योरुप में, उत्तर में टंड्राज़ से लेकर दक्षिण में अफगा- 
निस्तान, ईरान और तुर्की तक तथा पश्चिम में पोलैंड और स्वीडन से लेकर पूर्व में 
प्रशान्त महासागर तक फैला हुआ है। इतने विशाल देश का बहुजातीय, बहुमाषीय 
और बहुराष्ट्रीय होना स्वाभाविक है। इस देश में, एस्कीमो, यूकरेनियन, मंगोल, तुकं, 
काकेशियन, स्‍्लेव आदि विभिन्न मूलवंशीय जातियों के लोग विभिन्न भागों में रहते 
हैं। वे अपनी संस्क्ृति, भाषा, मेष, भाव, भोजन तथा रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन 
निर्वाह करते हैं। प्रथम विश्व-युद्ध तक वहाँ जार का आतंकवादी राज्य था। महासमर 
के मध्य में वहाँ लोकतंत्रीय छहर जिसे जार ने दबा रखा था, बड़ी तेज़ी से बढ़ी, जार 
को गद्दी से ही नहीं उतारा गया, बल्कि उसको और उसके सारे कृट्ंबियों को मौत 
के घाट उतारकर, सैनिकों और श्रमिकों ने जन-शासन की स्थापना की । सन्‌ १९२४ 
और १९३६ में जो संविधान बने वे संघीय सिद्धान्तों के अनुसार बने और प्रत्येक मूल- 
वंशीय जाति के प्रदेश को स्थानीय शासन की स्वतंत्रता दे दी गई, क्योंकि संविधान 
निर्माता जानते थे कि एकात्मक राज्य में इन विभिन्न जातियों को अपनी अपनी संस्कृति, 
भाषा आदि की रक्षा का अवसर न मिलेगा । रूस के संघीय गंणराज्यों ( ऐं॥४०७ 
5०७एण०४७ ) में भी कई ऐसे हैं जो बहुजातीय, बहुभाषी हैं और वे भी संघीय 
सिद्धान्तों के अनुसार शासित होते हैं जिससे प्रत्येक जाति के हितों की रक्षा हो जाती 
है। रूस में यों तो लगभग १५० भाषाएँ बोली जाती हैं किन्तु इनमें १६ प्रमुख हैं जिनके 
_ आघार पर १६ संघीय गणराज्यों का निर्माण किया है । कनाडा और स्विट्जरलैंड 
की भाँति रूस में मी भाषाओं की और जातियों की विभिन्नता ने संघीय शासन अनि- 
वाये: किया है । 

. रूस आदि बहुभाषी देशों के अनुभव को आगे रखकर भारत नें भी संघीय शासन 
के सिद्धान्तों के आधार पर १९४९ का संविधान अंगीकृत किया। भारत के विभिन्न 
प्रान्तों अथवा राज्यों का आधार भाषा ही है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न माषाएँ बोली 
जाती हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन काल में प्रान्तों की सीमाएँ किसी वैज्ञानिक आधार 
पर निरिचित्‌ नहीं हुई थीं, किन्तु मांठेयूचेम्सफ़ोर्ड सुधारों के पश्चात्‌ भाषा के तथा 
_ मूलवंशीय मेदों के आधार पर प्रान्तों के पुनर्सगठन की माँग उठी और बिलोचिस्तान, 
सिन्ध और उड़ीसा के प्रान्त इसी आधार पर बनाये गये | भारत के भाषावार चित्र 
से यही परिणाम तिकलता है कि यहाँ प्रमुख भाषाएँ सघन क्षेत्रों में बोली जाती हैं । 
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ऐसे विशाल देश में एक ही केन्द्र द्वारा शासन करना सुलभ नहीं । विभिन्न राज्यों का 
भाषावार निर्माण कर, प्रत्येक राज्य को विभिन्न प्रकार से स्थानीय बातों में स्वतंत्रता 
देकर, राष्ट्रीय महत्व के विभागों को केन्द्रीय शासन में रख ना संघवाद के सिद्धान्तों 
का अवलम्बन कर भारतीय गणराज्य का संविधान बनाया गया है, और उस संविधान 
में १५ प्रमुख माषाओं को राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। जमे ती में वी मार ( शें०ंए०७7 ) 
के संघीय संविधान में प्रान्तों के आवश्यकतानुसार पुनर्तिर्माण की व्यवस्था की गई 
श्री, इसी प्रकार मारत के संविधान में मी तीसरे अनुच्छेद में केन्द्रीय सरकार को आव- 
इयक शक्ति और अधिकार दिया गया है जिसका प्रयोग, आंध्र देश को तेलग भाषा 
सहाराष्ट्र को मराठी और गजरात को गुजराती भाषा के आधार पर निर्मित किया 
गया है । 

पाकिस्तान के दोनों अंगों, पूर्वी बंगाल और पश्चिम में पश्चिमी पंजाब, में विभिन्न 
भाषाओं, बंगाली और उर्दू के आधार पर बहुत कुछ संघीय सिद्धान्तों के अनुसार आन्त- 
रिक स्वायत्त शासन के अधिकार दिये गये हैं । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुभाणी देशों, जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, 
दक्षिणी अफ्रीका, सोवियत रूस, भारत और पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार से संघवाद 
के सिद्धान्तों के अनुसार उक्त देशों के विभिन्न क्षेत्रों को स्थावीय भावनाओं का समा- 
धान करने से संघवाद को अपनाया गया है । 

धार्मिक भेंदों को सुलझाने के लिये बहुमतीय देशों में संघवाद को सहायता मिली 
है। उत्तरी कनाडा (आंटेरियों प्रान्त) में अंग्रेज़ बहुसंड्यक थे जो इंगलेंड के चर्च के 
अनुयायी थे; दक्षिणी कनाडा में फ्रेंच बहुसंख्यक जैसुइट्स मतावलरूम्बी थे जिनकी चर्चों 
को दी गई सम्पत्ति की आय बहुत अधिक थी । सम्मिलित कताडा में यह सभी के हिल 
में व्यय होती थी । दोनों मूलवंशीय जातियों में धामिक वेमनस्य था। इस धामिक 
भेद और वैमनस्य से शांति भंग होती थी । संघीय शासन स्थापित होने से कनाडा 
के उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों की धामिक समस्या का भी समाधान हो गया और विद्येष- 
कर दक्षिणी प्रांत (क्यूबेक) में फ्रेंच जेसुइट्स अपने गिरजों की सम्पत्ति को अपनी 
इच्छानुकूल व्यय करने छगे । . 

यद्यपि वर्तमान युग में अधिकतर राज्यों में बर्मनिरपेक्ष राज्य-शासन की प्रवृत्ति 
'बढ़ती जा रही है, किन्तु फिर भी घामिक भावों का लोगों के [जीवन में प्रभाव पड़ता 
ही है। प्रत्येक घामिक समुदाय के व्यक्ति धामिक स्वतंत्रता के इ5छक होते हैं और वे 
ऐसा शासन चाहते हैं जिसमें उनक। जीवन अपने मत के सिद्धात्तों के अनुकूल चलता 
रहे । स्विट्जरलैंड में पहले केंयोलिक मंतावरूम्बीं ही थे किन्तु सोलहवीं शताब्दी 
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में वहाँ प्रोटेस्टेट मत का प्रचार हुआ और १९ वीं शताब्दी तक बढ़ता ही गया । सन्‌ 
१५३१ में प्रोटेस्टेंट और केथोलिक मतावलम्बी केंटनों में पहला गृहयुद्ध हुआ, सन्‌ 
१७१२ दूसरा घामिक युद्ध हुआ । अन्त में सन्‌ १८४५ में धाभिक झगड़ों ने ऐसा विषम 
रूप धारण कर लिया कि केथोलिक कटनों ने अपनी सेना के बल पर केन्द्रीय सरकार 
के विरुद्ध युद्ध कर प्रसंधान से मुक्त होने का प्रयास किया । संघीय' सेना ने केथोलिक 
कटनों को परास्त कर संघ की रक्षा तो कर ली, किन्तु सन्‌ १८४८ में ही संघीय संविधान 
में ऐसे संशोधन कर दिये जिनसे केथोलिक कैटनों को धाभिक सुविधाएँ मिल गई । 
इस प्रकार यह घारभिक झगड़ा सुलझ गया। 
भारतीय प्रायद्वीप में भी हिन्दू-मुसलिम झगड़े होते गये और यद्यपि इनसे राज- 
नीतिक सम्बन्ध न था किन्तु सन्‌ १९४६ में मुसलिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की माँग 
रखी । इसमें संदेह नहीं कि यह माँग विवेकहीन तथा किसी के भी वास्तविक हित 
में न थी। किन्तु कतिपय मुसलिम नेताओं ने अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिये 
भारत के दो टुकड़े करा ही लिये, पाकिस्तान बना दिया गया; देश की शांति भंग 
. हो गई । यद्यपि संघीय संविधान के अन्तर्गत मुसलिम .बहुसंख्या वाले प्रांत स्वशासित 
रह सकते थे किन्तु इस्लाम ख़तरे में के नारों ने मुस॒लिम जनता को उत्तेजित कर देशः 
को विभाजित करा लिया । 
सारांश यह है कि जिन देशों के विभिन्न खण्डों में विभिन्न मतों के माननेवाले 

_ रहते हैं वहाँ घामिक झगड़ों का हल संघवाद के सिद्धान्तों द्वारा हो गया है। कनाडा 
और स्विट्जरलैंड इसके मुख्य उदाहरण हैं। भारत में इन झगड़ों के कारण विशेष 
प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई और देद के दो टुकड़े हो गये क्योंकि धामिक भेदों 
_ का अनुचित छाभ उठाकर राजनीतिक परिस्थिति बदल दी गई थी । 


६--ओऔपनिवेशिक नीति 


... संघवाद के इतिहास के अध्ययन से एक यह भी निष्कर्ष निकलता है कि साम्राज्य- 
वरादी तथा उपनिवेश बसानेवाले देशों ने अपने उपनिवेश्ञों के प्रति जिस शासन नीति 
को अपनाया उसका कालान्तर में यह परिणाम निकला कि संघवाद *के सिद्धान्तों को 
अपनाकर उन उपनिवेश्ों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में और पश्चात्‌ भी आपसी मेल- 

. जोर बढ़ाया और संघों की स्थापना की । 

.. साम्राज्यवादी देशों ने जहाँ जहाँ अपने उपनिवेश बसाये वहाँ एक ही स्थान पर 
विभिन्न उपनिवेशों को एक दूसरे के सामंजस्य से पृथक्‌ रख कर प्रत्येक पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ शासन रखा ताकि वे उपनिवेश स्वयं निर्बेल रहते हुए, आपस में मिलकर मातृ- 
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देश के प्रति उपद्रव खड़ा कर स्वतंत्र होने का प्रयास न कर सकें । यह मेद डालकर 
शासन की नीति ( 79एं१6 ४६ 7709०7० ) साम्राज्यवादी देशों की ओपनिवेशीय 
नीति का आधारमूत सिद्धान्त रहा है। किन्तु कालान्तर में पड़ोसी भाव तथा अपने 
शासकों की कुटिल'नीति से छुटकारा पाने के निमित्त वे उपनिवेश स्वतंत्रता के लिये 
आपस में मिल गये और संघवाद को अपनाकर अपनी शक्ति बढ़ाई। इंगलैंड के तेरह 
उपनिवेद्ञ उत्तरी अमरीका के अटलांटिक तट के पास स्थित थे। वे आपस में राजनीतिक 
दृष्टि से एक न थे, केवल एक ही मातृ-देश (इंगलैंड) के अधीन होते हुए लंदन के 
आऔपनिवेशिक कार्यालय से शासित होते थे । यदि इंगर्ूड ने अठारहवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में अपनी औपनिवेशिक नीति की कठोरता द्वारा उन्हें अप्रसन्न और शोबित 
न किया होता तो वे उपनिवेश मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर इंगलेंड के शासन 
का अन्त न कर पाते । इंगलैंड की औपनिवेशिक नीति उन सभी उपनिवेशों के प्रति 
_ ऋटिलता, अत्याचार और आर्थिक शोषण से भरपूर थी । उपनिवेशों का शासन मातृ- 
देश ( 0000067 ००४४४ ) के हितों के साधन के लिये होता था, उपनिवेश्ञों के 
निवासियों के हित में नहीं । जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका के संघीय इतिहास से 
स्पष्ट होता है, इसी औपनिवेशीय नीति के कारण दो परिणाम निकले । प्रथम, उन 
'सभी उपनिवेशों ने मिल कर इंगलैंड के शासन से मुक्त होने की घोषणा कर स्वतंत्रता 
का युद्ध किया और वे स्वतंत्र हो गये । किन्तु उनमें कोई भी उपनिवेश पृथक्‌ रहकर 
अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सफल न होता। इसी कारण फिलेडेल्फिया 
(?77]8009॥7% ) के संवैधानिक परिषद्‌ में उन्होंने घनिष्ठ मेल करने की योजना 
अ्रस्तुत कर १७८७ का संविधान बनाया और संयुक्त राज्य अमरीका का संघीय राज्य 
स्थापित किया ॥ 
इसी प्रकार कनाडा में भी विभिन्न प्रांतों (उपनिवेश्ञों) के प्रति इंगलैंड की अदूर- 
दर्शी नीति रही । दक्षिणी कनाडा की फ्रेंच बहुसंडपघक विधायिनी सभा ने बार-बार 
अधिकार सूची ( (४४! 786 ) को अस्वीकृत कर अपना रोष प्रकट :किया। उत्तरी 
“कनाडा के अंग्रेज़ी बहुसंख्यक विधानमंडल ने भी मातू-देश की नीति के विरुद्ध स्वशासन 
के अधिकारों की माँग की । परिस्थिति इतनी बिगड़ी कि सन्‌ १८३८ में अंग्रेज़ी सरकार 
ने लाड्ड डहँम (7:074५ ॥007॥870) को संयुक्त कनाडा का गवर्नर नियुक्त कर 
'वहाँ की परिस्थिति पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया । डहँम उदार दल का सदस्य था, 
उसने कनाडा के प्रति अंग्रेजी ओपनिवेशीय नीति को ही वहाँ की अशांति का कारण 
समझ उस नीति की निंदा की और यह कहा कि कनाडा के विभिन्न प्रांतों को स्वशासन 
के अधिकार दे दिये जावें । सर सी ० पी० ल्यूकत ने लुई ( ,6७४$ ) कृत गवर्नेमेंट 


३० संघदाद और संघात्मक शासन 


“ऑफ़ डिपेन्डेसी' नामक पुरतक की भूमिका में लार्ड डहँम की रिपोर्ट में लिखे सुझावों 
की प्रशंसा करते हुए कहा है : “लार्ड डहेंम के १८३८ के दूत मण्डल तथा १८३९ के 
के प्रतिदेदन से ही ग्रेट ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति का नया युग आरम्भ होता है ॥ 
इसी के फलस्वरूप बड़े-बड़े उपनिवेशों को अधिक से अधिक विस्तार से स्वशासना- 
घिकार दिये गये और प्रसंधान का बीज बोया गया । उसका निकटतम परिणाम तो 
कनाडा के दोनों प्रांतों को मिलाकर पूर्ण उत्तरदायी शासन १८४०-४१ में स्थापित होने 
में हुआ और पूर्ण फल सन्‌ १८६७ में इन दोनों प्रांतों को आन्टेरियो और क्यूबेकः 
संज्ञा दे (पृथक्‌ कर) उन्तके साथ नोवास्काटिया और न्यू ब्रंसविक को मिला करः 
कनाडा के संघ की स्थापना की गई जो आज समुद्धिशाली देश बन गया है।” 
उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी मातृ-देश की औपनिवेशिक नीति,. 
(कहे उसने उपनिवेशों में दमन किया हो अथवा वहाँ की परिस्थिति की अवहेलनए 
की हो ) के ही कारण उपनिवेशों ते अपना स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा, अपने ऊपर शासनः 
करतेवाले देश से पृथक हुए और फिर सिल कर संघवाद के सिद्धान्तों के आधार पर 
अपना संविधान बनाग्रा । अठारहब़ीं शताब्दी म्रें अंग्रेज़ों ने अपती औपनिवेशिक नीति 
'की भूछ समझ ली ओर उन्नीसकीं शताउ्दी में डहँम के प्रतिवेदन से दिये गये सझावों': 
अनसार उपतिवेशों तथा क्षपत्रे साम्राज्य के अन्तर्गत झासित देझ्षों के प्रति उदार 
नीति अपनाई | छाई इहंस ने लिखा था कि यदि द्रेव की ब॒द्धि के अदश्य आदेशों में 
यह अंकित है कि थे देश सुदेव के लिये ब्रिटिश साम्राज्य के भ्राग नहीं बने रहेंगे तो 
हमें अपने ही सम्मान की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिये कि जब ये हमसे पृथक्‌ः 
हों तो वे ऐसी दम में न हों कि अमरीकी महाद्वीप में ये अपना ही शासन करने के 
अयोग्य हों । सर सी० पी० ल्यूकस ने इन शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये' 
शब्द कनाडा पर ही नहीं वरलन्‌ दूर-दूर तक ओर अमरीकी महाद्वीप के परे भी लागू 
होते हैं। “इनकी भावना समस्त ब्रिटिश साम्राज्य की जीती जागती शक्ति है। ये शब्द 
एक महान अंग्रेज़ द्वारा अपने देशवासियों को दिया गया संदेश हैं कि अपने अनुरिक्थ 
को इन्हीं के आधार पर सुस्थित और स्थायी रखें । यदि इंगलेंड ने डहँम की शिक्षा" 
से स्फूर्ति प्राप्त की तो जिस प्रकार ब्रिठेन का उन्नत रूप महान्‌ ब्रिटेन (97086 
870४४ ) हुआ, उसी भाँति महान्‌ ब्रिटेन महानतर ब्रिटेन बनेगा, जो जगतनियंता 
का गौरव होगा, ओर मानव जाति का कल्याण होगा ।” उसने डहँम की प्रशंसा करते: 
हुए लिखा है: डहँम ने सभी युगों और परिस्थितियों में रहने वालों को यह सिद्धान्त 
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१. रिपोर्ट, माग २, पृ० ३१०। 


संघवाद की वृद्धि और विकास ७१ 


बताया है कि व्यक्तियों तथा जन समूहों के लिये जीवन की बहुमूल्य बात है कि वे 
निर्माण करें, विध्वंस नहीं, वे इमा रत खड़ी करें, गिरावें नहीं; वे भिन्न तत्वों को मिलावें; 
सदेव के लिये और सर्वाश में विभाजन कर शासन करने के सिद्धान्त ( 9४74७ 
_# 77०78 ) को त्याग दें; बलवान बनें ओर डरे नहीं; संसार के छोगों को 
आगे बढ़ने की शिक्षा दें ।”* इन शब्दों के द्वारा ब्रिटेत नें अपनी साम्राज्य शासन की नीति 
में धीरे-धीरे ही परिवर्तत किया | सन्‌ १८५८ के पश्चात्‌ भारत में भी भेद डाल कर 
दासन चलाने की नीति अपनाई और देशी राजाओं को न तो एक दूसरे से मिलते दिया 
कि कहीं वे सशक्त होकर सन्‌ १८५७ का-सा युद्ध न छेड़ दें, और न देशी रियासतों 
को ब्रिटिश शासित प्रांतों से सम्पर्क करने दिया। प्रथम विश्व समर के परचात्‌ इंगलैंड 
ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तेन किया । ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई और 
भारत को भी सन्‌ १९३५ के कानून के अनुसार बहुत कुछ स्वशासन के अधिकार 
दे दिये | द्वितीय विश्व समर के पश्चात्‌ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अन्त होना _ 
आरम्भ हो गया । भारत को स्वतंत्रता मिली और देशी रियासतों में छोटी-छोटी 
रियासतों ने भारतीय गणराज्य में सम्मिलित होने के लिये मिलकर बड़ी इकाइयाँ 
बनाईं, जेसे सोराष्ट्र, राजस्थान, मध्यमारत आदि. और ये इकाइयाँ भारतीय संघ 
में सम्मिलित हो गई । इस प्रकार मारत में संघीय शासन अपनाने का मुख्य कारण 
इंगलैंड की साम्राज्यवादी औपनिवेशिक नीति ही थी । 

ब्रिटिश साम्राज्यों के अन्य भागों में भी उपनिवेशों के संघ बने जिनमें छोटे-छोटे 
ब्रिटिश शासित भाग मिल गये । इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मलाया के संघ का 
जिसमें मलाया प्रायद्वीप के छोटे-छोटे अधेस्वशासित विभिन्न माग मिल गये हैं, ओर 
इसका श्रेय तुंक्‌ अब्दुर रहमान को है। . द 

बेलजियम की औपनिवेशिक नीति भी भेद डाल कर शासन करने की रही थी । 
अफ्रीका में कांगों पर बैलजियम के शासन का अन्त हुआ कितु कटांगा को उभाड़ कर 
वहाँ भी बैलजियम ने कांगो संघ के भावी निर्माण को प्रोत्साहन ही दिया है। अफ्रीका 
के नव-स्वतंत्र देशों ने उपनिवेशवाद से मुक्त होकर संघवाद के सिद्धान्त की ओर दृष्टि 
. डाली है और अब वहाँ भी छोटे-छोटे राज्यों के संघ बनना संभावित हैं। विभिन्न अरब 
देशों को भी साम्राज्यवादी देशों की नीति ने एक दूसरे से सहयोग करने में बाधाएँ 
डाली थीं । जब उपनिवेशवाद का अन्त होता जा रहा है तो अरब संसार में मी संघवाद 

का विस्तार होगा, यह निश्चय ही समझना चाहिए । 


१२. पू० स्रो०, पृष्ठ ३१६-१७ | 


ष्रः संघवाद और संघात्मक शासन 


संसार के विभिन्न संघों तथा प्रसंधानों के निर्माण में, प्राचीन काल से बीसवीं 
शताब्दी तक, उपरोक्त कारकों ने सहायता दी हैं। ये सभी कारक प्रत्येक राजनीतिक 
संघ की स्थापना में मौजूद न थे । यदि कहीं सुरक्षा तथा धामिक मंदिरों की एकता ने 
अधिक प्रभाव डाला था, जैसे प्राचीन यूनान के संघों में, तो मध्यकालीन प्रसंघानों 
में सुरक्षा और आथिक कारक अधिक प्रभावशाली रहे । वर्तमान काल में सांस्कृतिक 
हेत, मूलबंशीय भावनाएँ तथा औपनिवेशिक नीति ने संघों के निर्माण में अधिक योग 
दिया। अगले दो अध्यायों में संघों का इतिहास दिया जाता है जिससे विभिन्न कारकों 
का प्रमाव स्पष्ट होता है । 


अध्याय ३ 
संघवाद का इतिहास 
प्राचीन तथा मध्यकालीन संघ 


प्रस्तावना :--इस अध्याय के अन्तर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन संघीय एवं 
समूह-राज्यों का वर्णन किया गया है । जो कि आधुनिक काल में संघ राज्यों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । 

जैसा कि पिछले अध्यायों में कहा गया है, प्राचीन संघीय राज्यों के उदाहरण 
हमें प्राचीन यूनान के इतिहास में मिलते हैं । उन दिनों यूनान में बहुत से नगर-राज्य' 
थे, जिनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र राज्य प्रणाली का प्रचलन था| उन नगर-राज्यों के प्रत्येक 
नागरिक को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार था, तथा पूर्ण रूप से शासन व्यवस्था 
में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त था । यह नगर-राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और 
किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन न थे, परन्तु कभी कभी विदेशी आक्रमणों के भय 
के कारण आपस में संगठित हो जाते थे । इस प्रकार के उदाहरण हमें यूनानी इतिहास 
के अन्तिम अवनत काल में ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त समान भाषा, समान घर्मे 
तथा समान रीति-रिवाजों के कारण भी वे राज्य कभी कमी आपस में मिल जाते थे । 
किन्तु ऐसे उदाहरण यूनान के उत्थान्वित काल में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस काल में 
अत्येक राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहना चाहता था और जब कभी उन राज्यों की 
स्वतन्त्रता में बाघा पड़ती थी, वे आपस में संगठित हो जाते थे । परल्तु ज्यों ही उनका 
विदेशी मय समाप्त हो जाता था, उनका संगठन भी समाप्त हो जाता था और जब 
कभी दोबारा भय उत्पन्न हो जाता था, वे फिर आपस में मिल जाते थे । इस प्रकार 
वे संघराज्य स्थायी रूप से न बन सके । 


अ-.प्राचीन यूनान की देन 


फ्रीमेन ने एकियन ( 2०७/ &7॥ ) » बोशियन ( 50600 97 ) तथा ऐटो- 
लियन ( 2००70 ) संस्थाओं को संघात्मक स्वीकार करते हुए भी इस बात 
पर बल दिया है कि डैल्फियन एम्फीटायनी ( ०७४४० एफगं०/ए०75 ) 


७४ द संघवाद और संघात्मक शासन 


सच्चे अर्थों में संघात्मक सरकार का रूप नहीं प्रदर्शित करती । फ्रीमैन के अनुसार 
एम्फीटायनी की समिति यूनान की धामिक संस्था थी, जो पश्चिमी ईसाई संसार की 
कॉंसिल की भाँति प्रतिनिधित्व करती थी, न कि स्विट्जरलैंड की डाइट ( 700० ) 
अथवा अमेरिकन कांग्रेस की भाँति, जो सामान्य संघीय संस्थाएँ थीं।* अर्थात्‌ एम्फी 
* टायनी समिति स्विट्ज़रलैण्ड की डाइट तथा अमेरिकन कांग्रेस की भाँति संघीय संस्था" 
न थी। परन्तु यह विचार उस समय के लिये उपयुक्त न थे, जब कि अत्तर्राष्ट्रीय राज-. 
नीति, उपनिवेशी नींति, व्यापारिक सम्बन्ध एवं मनुष्य के रहन-सहन का क्षेत्र बहुत 
ही संकूचित थे। उस काल में घर्मं ही समस्त: नीति का आधार, था। वास्तविकता में 
उस समयग्न के यूनानी राजवेत्ताओं के लिये यह सम्भव न था कि वे मध्यकालीन या 
आधुनिक उन्नतिशील जन जागरण को समझते । अतः इससे सिद्ध होता है कि फ्रीमैस 
ने अज्ञानवश पुरातन जीवन एवं पुरातन राजनीति को, मध्यकालीन अथवा आर्वोक्तीम 
ंगठनों से तुलना करके प्राद्चीन यूनानी (ग्रीक) संस्थाओं को समझने में भूल को 
है। यह सच्च है कि एम्फीटायनिक ( 4ए्पऔ४०४ए०7४० ) संघ में संघीय विद्येषताएँ 
विद्यमन थी, उदाहरणार्थ एक विश्ेेत्र छक्ष्य के लिये संप्रभुतायुक्‍्त राज्यों का आपस 

में एक सूत्र में ब्रंधना आदि । * ज़िससे यह सिंध होता है कि यतान के एम्फीटाॉयनिकः 

संधों अं संघीय गुण विलद्यम्ान थे । 
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संववाद का इतिहास प्‌ 


१--एम्फीटायनिक संघ 

एम्फीटायनी नाम यूनान के स्वतन्त्र जातियों अथवा नगर-राज्यों को, जो सामान्य 
पूजा के लिये धामिक मंदिर में एकत्र होते थे, दिया गया था। यद्यपि (एम्फीटायनिक' 
संघ में पूजा को ही प्राथमिकता दी गई थी, फिर भी इस प्रकार से बना हुआ संघ अपने 
सदस्यों को राजनीति क गतिविधियों से प्रभावित करता था। यूनान में भी अन्य स्थानों 
के समान ही सामान्य धर्म और उपासना राजनैतिक संगठनों के बनाने; में प्रभाव डालती ._ 
थी । “ये त्यौहारिक संघ अथवा एम्फीटायनियाँ यूनान के इतिहास के ही समकालीन" 
हैं, अथवा यों कहा जाय कि इनके द्वारा ही प्रथम राष्ट्रीय इतिहास का प्रारम्भ होता' 
है,” तो सम्मभवत: गलत न होगा । 

सारे यूनान में एम्फीटायनियों में डेल्फियन एम्फीटायनी सबसे अधिक प्रसिद्ध 
थी, जिसके सदस्य अपने सामान्‍य देवता को उपासना के लिये डेल्फी ( 79०7४ ) 
के प्रसिद्ध मंदिर में एकत्रित होते थे । एम्फीटायनिक कौंसिल ही एम्फीटायनी की" 
केन्द्रीय प्रशासकीय संस्था थी । यदि संघीय सरकार की यही विद्येषता है, दो सरकारों 
का होता, जिसमें राज्य का प्रत्येक राज्य आन्तरिक मामलों में पूर्व स्वतन्त्र होता है' 
और द्विनागरिकता होती है, तो एम्फीटाय नी में पूर्ण रूप में संघीय लक्षण विद्यमान 
थे। इस प्रकार राज्य का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र तथा संप्रमुतायुक्त होता था, और' 
संघीय समिति में समान मत देने का अधिकारी होता था। समिति को यूनान के सामान्य: 
हितों को प्रस्तावित करने तथा उन पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । 
वही युद्ध ओर संधि की घोषणा करती थी, वही सदस्यों के पारस्परिक मतमेदों का" 
निराकरंण करती थी ओर विरोधी तत्वों के विरुद्ध सारी कार्यवाही करती थी । यही: 
नहीं, अपराधी सदस्य को दंड देती, और नये सदस्यों को प्रविष्ट भी करती थी । ४. 
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"७६ संघवाद और संघात्मक शासन 


उस काल में संघात्मक सरकार का यह रूप अत्यन्त दुष्प्राप्त था, जब कि सुदूर राष्ट्रों 
'में सम्बन्ध स्थापित करना कठिन था। सामान्य मंदिर के संरक्षक होने के नाते तथा 
विभिन्न स्वतन्त्र नगर-राज्यों की संघीय संस्था होने के नाते, उसके सदस्यों को निम्न- 
“लिखित शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी वे एम्फीटायनी के किसी भी नगर को नष्ट 
न करेंगे, न शांति अथवा युद्धकाल में अपने स्रोतों को भंग करेंगे । यदि कोई ऐसा करेगा 
"तो बे संगठित रूप से उसके विरुद्ध अभियान करेंगे और उसके नगरों को नष्ट कर 
देंगे। यदि कोई उनके डेल्फी मंदिर की ईश्वरीय सम्पत्ति का हरण अथवा हानि पहुँचाने 
"के लिये कोई गुप्त मंत्रणा करेगा तो वे उससे सम्पूर्ण शक्ति से बदला छेंगे।१ उक्त शपथ 
को हम योरप की प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि कह सकते हैं, जिसमें दो मख्य तथ्य _ 
'हमारें सम्मुख उपस्थित होते हैं, सर्वप्रथम धर्म ही संगठन का प्रमख ;तत्व था, द्वितीय 
संघ विरोधी सदस्यों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता था। यद्यपि सभी कार्य 
घर से प्रभावित होते थे, क्योंकि उस काल में कानूनी व्यवस्था, धर्म !और नैतिकता 
'के अनुसार ही होती थी। इसके अतिरिक्त लोगों का ऐसा मी विश्वास था, कि शक्ति 
सीधे ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होती है और कानून का उल्लंवन करना, ईश्वर की आज्ञा 
'का उल्लंघन करना समझा जाता था। 
पायके समिति ( ९7००७ ) का संगठन भी कौंसिल अथवा एम्फीटायनी के 
“संघीय गुण को पुष्ट करता है। यद्यपि संघ निर्माण करनेवाले नगर-राज्य आकार 
'प्रकार में समान न थे, परन्तु सिद्धान्ततः उनके अधिकार समान थे। समिति में सबसे 
'छोटी जाति को भी एथेन्स के समान ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। समिति में 
'मिले हुए १२ राज्यों में प्रत्येक को दो मत देने का स्वामित्व प्राप्त था। समिति के 
निर्वाचित सदस्य दो श्रेणियों में विभाजित थे, हीरोम्नीमोंस (-सं७7०7४0७७४०॥७४ ) 
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' संघवाद का इ तिहास ७७५ 


तथा पायलेगोरे ( ?788०7४० ), जिनमें हीरोम्नीमोंस पवित्र वस्तुओं के संरक्षक. 
होते थे, उनका चुनाव, निर्वाचन एवं अनुमोदन द्वारा होता था और प्रत्येक ही रोम्ती- 
मोंस के साथ दो पायलेगोरे होते थे । यह प्रति छ: माह के बाद चुने जाते थे; वे वक्‍तह६" 
और राजनीतिज्ञ होते थे | सभी प्रकार के निर्णय दोनों वर्गों के सदस्यों के बहुमत से 
घोषित किये जाते थे । इन सदस्यों के अतिरिक्त और भी कर्मचारी होते थे जिन्हें सचिव" 
एवं राजदूत कहते थे । इन कमंचारियों के साथ साथ नागरिकों की एक सर्वसाधारण 
सभा ( 0०0०४ ॥४88९7४४४ ) भी होती थी, जो कार्यप्रणाली में भाग लेती 
. थी। सभा का सभापतित्व लीग का राष्ट्रपति करता था । ऐसी बैठकें अत्यन्त विशेष, 
अवसरों पर ही ब॒लाई जाती थी । 

यद्यपि धर्म ही इस संघ का मूल तत्व था और सामान्य पूजा ने ही एम्फीटायंस को 
एक साथ संगठित रक्‍्खा, इसका परिणाम यह हुआ कि एम्फीटायनी के सदस्य स्वयं को. 
बाह्य शक्तियों के विरुद्ध एकमत हो उनका सामना करते थे, और इस प्रकार इन ' 
तमाम जातियों में एक राष्ट्र का प्रादर्भाव हुआ जिसकी राजनीतिक एवं धार्मिक प्रणाली; 
अन्य जातियों से भिन्न थी | एम्फीटायंस ने इस संघ का नाम हेलेन्स ( ०००४8 ), 
रक्‍्खा ।!' द 

यदि यह कहा जाय कि यह समिति विदेशी नीति से अधिक सम्बन्धित न थी,. 
तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह संघीय संस्था ही न थी, बल्कि उस काल में न तोः 
नदियों तथा सम॒द्रों को पार करने की कोई व्यवस्था ही थी और न रेल, तार, डाक 
ही थे, जो कि द्वीप समहों की दूरी को कम करते । अतः ऐसी स्थिति में यदि एम्फी- 
टायनिक संस्था अपना सम्बन्ध विदेशों से अधिक न स्थापित कर सकी तो कोई आइचये. 
की बात न थी | फिर भी जब कभी यूनानी उपनिवेशों ने अपने पैतृक घरों को सुदूर 
आइचर्यजनक स्थानों पर व्यवस्था स्थापित करने के लिए अभियान किया तो वे सर्देव: 
: अपने साथ मातभमि की पवित्र अग्नि, व्यवहार एवं परम्परा साथ ले गये और अपने: 
नवीन निवास गहों में स्वयं को सुरक्षित रखा। 

एम्फीटायनी अपने पूर्ण तथा सुरक्षित संगठन के कारण सैद्धान्तिक दृष्टि से परि- 
पूर्ण एवं ससंगठित थी | फिर भी आधुनिक संघ के स्वरूप के अतिरिक्त वर्तमान संबा 
के समान और कछ शासन न कर सकी । जिसके परिणामस्वरूप यह संस्था शीघ्र ही' 
विश्वृंखलित हो गई और उसके सदस्य भी एक दूसरे से अलग हो गये । इस विघटन 
के बहुत से कारण थे। सर्वप्रथम, विभिन्न नगरों ने समिति में पृथक्‌ पृथक्‌ राज- 
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'७८ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


'नीतिक कार्यों के लिए अन्य सदस्यों की नियुक्तियाँ कीं।'अतः सदस्यों में सामान्य राष्ट्री 
यता तथा राष्ट्र के प्रति भक्ति की मावना का जागरण न हो सका। सदस्यों ने स्वयं 
अनुभव किया कि वे केवल अपने राज्यों से ही सम्बन्बित हैं, इसलिए संघ के प्रति उनमें 
कोई आदर भावना न रह सकी । दूसरा कारण यह था कि दक्तिशाली नगर-राज्यों 
के सदस्य शक्तिहीन राज्यों के सदस्यों पर अनुचित दबाव डालने लगे, और शक्ति- 
शालियों के पक्ष में एकांगी निर्णय होने लगे । यह संघ के सदस्यों की इस समानता 
का सीधा आक्रमण और उपेक्षा थी, क्योंकि समानता एक सफल संघ के लिये अंति- 
आवश्यक थी। इस प्रकार प्रेरणापूर्ण सिद्धान्त व्यवहारिक कठिनाइयों के सामने अधिक 
दिनों तक न टिक सका। छोटे सदस्य जो सिद्धान्त में समान अधिकार रखते थे, उन्हें 
केवल अत्यन्त साधारण विषयों में ही सक्रिप भाग लेने का और प्रभाव डालने का 
अवसर मिल पाता था ।” 
इसके अतिरिक्त यूनान के निवासियों ने निकटतम संघों की विशेष आवश्यकता 
का न अनुभव ही किया, और न आपसी द्वेष तथा महत्वाकांक्षाओं से युक्त शक्तिशाली 
एथेन्स और स्पार्टा के नगर-राज्यों की ओर ही ध्यान दिया । तथा साथ ही साथ शक्ति- 
हीन सदस्यों द्वारा भी इस लीग के नष्ट होने में सहायता भिछी । अतः उपरोक्त कारणों 
से ही शक्तिशाली एम्फीटायनिक संघ सदैव के लिये नष्ट ध्यष्ट हो गया। परन्तु यह 
'निश्चित है कि यदि विदेशियों ने विश्वृंखछता के बीज़ न बोये होते तो यह संघ इतना 
दीष्य नष्ट न हो जाता। दूसरी ओर ईर्ष्यालू मकट्टूनिया ( 2४8००१०४ ) का शासक 
'फिलिप एथेन्स और स्पार्टा की बढ़ती हुई शक्ति की ओर ध्यान लगाये हुए बैठा था। 
एम्फीटायनिक संघ की आपस की फूट का फिलिप ने लाभ उठाया और थेबन्स और 
दूसरे नगरों के आमंत्रित करने पर उसने युद्ध के छिए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । 
सन्‌ ई० पू० ३४६ में इस युद्ध में उसे सफलता मिली, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
डेमोस्थेनीस ( /02०7०४४॥7०768 ) के विरोध करने पर भी फिलिप को समिति में 
प्रविष्ट कर कर लिया गया। तत्पश्चात्‌ एथेन्स ने पिथियन खेलों (29४8० 87१०8 ) 
में जो, फिलिप के नेतृत्व में होते थे, अपने मनोतीत सदस्य भेजने के लिए मना कर 
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संघवाद का इतिहास ७९ 


दिया। इस प्रकार बाद को यूनान की संप्रभुता मकदूनिया के हाथों में चली गई | इसके 
यरचात्‌ शीघ्र ही फिलिप और उसके बाद सिकन्दर ( 4०5७7०१७7 ) ने अपना 
स्वामित्व एम्फीटायंस पर जमा लिया, और बाद में एम्फीटायनिक को सदेव के लिए 
'सकदूनिया की जंजीरों में बँधना पड़ा, और इस प्रकार वह संघ सदैव के लिए छिन्न- 
भिन्न हो गया, जिसने यूनान के संगठन में बड़ी सहायता की थी, और बाद को हेलेनिक 
(8०॥९४४० ) संघों के निर्माण में उन्नति-मार्ग के पथ प्रदर्शक का काम किया था । 
२--एकियन संघ-ई० पू० २८१-१४६ 
एम्फीटायनिक संघ के अतिरिक्त यूनानी इतिहास में एकियन संघ का दूसरा 
उदाहरण मिलता है । एकियन संघ का संगठन एम्फीटायनिक संघ से कहीं अधिक 
अच्छा था, और उसमें एम्फीटायनिक संघ से अधिक संघीय विशेषतायें विद्यमान थी । 
सिकन्दर महान्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया और कई 
भागों में विभाजित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एकिया ((५०४थ४७ ) के कई 
नगरों ने एक नये संघ की स्थापना की, जो एकियन संघ कहलाया। प्रारम्भ में इन 
'तगर-संदस्यों की संख्या १२ थी, परन्तु मकदूनिया तथा रोम की बढ़ती हुई शक्ति 
को देखकर अन्य नगर भी अपनी रक्षा के लिये इस संघ में सम्मिलित हो गये, और 
इस प्रकार इस संघ की सदस्य-संख्या १२ से बढ़कर ७० हो गई। 
इंस संघ का संविधान एम्फीटायनी से कहीं अच्छा था, और उसमें सभी संघीय 
विशेषतायें विद्यमान थी * । इस संघ के अन्तर्गत सभी नागरिकों को दोहरी नागरिकता 
प्राप्त थी, प्रथम अपने नगर की, द्वितीय संघ की । इसके अतिरिवत सभी नगर-राज्य 
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८० संघवाद और संघात्मक शासन 


अपने घरेल मामलों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे, और केवल कुछ विशेष अधिकार संघ 
को सौंप दिये थे । पर जब कभी कुछ विशेष मामलों पर आन्तरिक शासन का प्रश्न 
होता था तब सभी राज्य समानता का व्यवहार करते थे । कानून, रीतिरिवाज, एवं 
नाप-तौल में भी समानता का ध्यान रखा जाता था। इसके अतिरिक्त संघ की सदस्यता 
में घन का विशेष महत्व था। उपरोक्त प्रकार के संघ का सबसे सुन्दर उदाहरण लेसी- 
डेमन (7,80०0887007 ) का है। जब लेसीडेमन एकियन संघ में सम्मिलित हुआ, 
तब उसने लाइकर्गस ( 7/7०००४०७४ ) नियमों को छोड़कर एकियन संघ के नियमों" 
को अपनाया । उपरोक्त उदाहरण वास्तविक संघात्मक शासन प्रणाली का जीता- 
जागता रूप था । क्‍ क्‍ 

जैसा कि संघीय शासन प्रणाली की विशेषता, दो सरकारों का सह-अस्तित्व- 
का होना है, एकियन संघ में भी दो प्रकार की सरकारों का वर्णन मिलता है, प्रथम" 
केन्द्रीय, द्वितीय राज्य सरकारें। दोनों प्रकार की सरकारों की शक्तियों का भी वर्णन. 
अलग अलग प्रदर्शित होता है। नगर-राज्य स्वयं अपने स्थानीय शासन के लिए कर्म-- 
चारियों की नियुक्तियाँ करते थे, तथा अपने आन्तरिक कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्रः 
थे। सभी नगर-राज्य सीनेट में प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे यूद्ध तथा शान्ति की घोषणा 
करने, राजदूत भेजने तथा ग्रहण करने, संधि एवं सम्बन्ध स्थापित क रने, मुख्य न्‍्याया- 
घीद् को जो कि सेना का संचालन करता था, जिसकी सहायता के लिए १० सीनेटर 
होते थे, और कार्यवाहियों में भाग लेता था, चुनते थे । 

संघ के सभी सदस्य नगर-राज्यों के नागरिकों को कम से कम सिद्धान्त में संधीय. 
संसद की प्रत्यक्ष रूप से नागरिकता प्राप्त थी। परन्तु यूनान के निवासियों को प्रति-- 
निधित्व प्रणाली का ज्ञान न था। ' व्यवहार में सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत होता था 
क्योंकि सभी सदस्य दूरस्थ नगर-राज्यों के सदस्य धनामाव के कारण ऐजियन नगर ज़हाँ 
सभा होती थी*,न आ जा सकते थे। जब कि एथेन्स के लोग ही बड़ी मात्रा में समा में माग: 

लेते थे; जिसके फलस्वरूप जब कभी किसी मामले का निर्णय होता था, वह एयेन्स 

के पक्ष में ही होता था। इस प्रकार समानता का सिद्धान्त नष्ट हो जाता था ॥ तदनन्तर_ 
यह कठिनाई राज्य-मतों द्वारा दुर कर दी गई और बिना किसी जनसंख्या का विचार 
किये हुए प्रत्येक राज्य को एक मत देने का अधिकार दिया गया। इंस प्रकार से छो ' 
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-अथवा बड़े, निकट अथवा दूर की समस्या सुलझ गई और संघीय सिद्धान्तों की रक्षा 
हो गई। 

संसद की बैठक वर्ष में दो बार, बसंत एवं शरद्‌ ऋतु में होती थी, परच्तु आव- 
डयकता पड़ने पर राष्ट्रपति विशेष बैठक भी बुला सकता था। इसके अतिरिक्त १२० 
सदस्यों की एक समिति भी थी, जो संसद की कार्य-सूची को तैयार करती थी। राष्ट्र- 
पति संसद की बैठकों में माग छेता था तथा कोई भी श्रस्ताव पास होने पर उसकी 
स्वीकृत से ही संघीय कानून बनता था। राष्ट्रपति को 'स्ट्रेटेनस” (8॥780९80०७ ) 
अथवा जनरल' नाम से सम्बोधित किया जाता था । इसकी सहायता के लिये एक 
मंत्रिमंडल भी होता था, जिसमें कुछ १० मंत्री होते थे, जो केवछ एक वर्ष के लिए 
राष्ट्रपति के साथ-साथ चुने जाते थे। राष्ट्रपति राजनैतिक एवं सैनिक विभागों का 
प्रमुख होता था, परन्तु युद्ध काल में वास्तव में सेना का सेनापति होता था । यह ध्यान 
में रखते हुए कि वह कहीं तानाशाह न हो जाय, उसका वाध्िक निर्वाचन किया जाता 
था। अवधि के पूरा हो जाने पर उसकी स्थिति एक साधारण सिपाही की भाँति हो 
. जाती थी। यह जनरल जल-सेना का भी प्रधान होता था । इसके अतिरिक्त जब कभी 
विशेष आवश्यकता पड़ती थी, किराये के सिपाही मी रख लिये जाते थे । संसद ही 
सभी प्रकार की संधियाँ तथा समझौते करती थी । 

आश्रित नगरों को भी संघ में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त था। परल्तु 
उन्हें सदस्यता के सभी नियमों का पालन करना पड़ता था। संघ की सदस्यता बढ़ाने 
तथा निरंकुशता बचाने का यह अच्छा तरीका था । 

इस संघ ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी जो राज्यों में होने वाले 
झगड़ों को तथा राज्य एवं संघ के बीच में होने वाले झगड़ों का निपटारा करती थी । 
इस संघ के किसी मी सदस्य-राज्य को वैयक्तिक रूप से युद्ध अथवा श्ञान्ति की घोषणा 
करने, विदेशों को राजदूत भेजने अथवा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त न था। सभी 
विदेशी मामले संघ के द्वारा ही होते थे, परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ कभी-कमी नगर- 
राज्य विदेशियों से सीधे सम्बन्ध स्थापित रखने लगे थे, किन्तु यह साधारण तरीका 
न था। संघ ने ऐसे अधिकारी की भी नियुवित की, जिसका कार्य नियंत्रण करता था। 

परन्तु यह अधिकारी भी अश्वारोही के अधिकार में था । 
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८२ | संघवाद और संघात्मरद शासन 


सिकन्दर के उत्तराधिकारी इस संघ की बढ़ती हुई शक्ति को देख न सके; उन्होंने 
संघ के सदस्यों को आपस में लड़ने को बहुकाया। रोम ने भी संघ के सदस्यों के छिन्न- 
भिन्न करते में हाथ बटाया, जिसके कारण लगभग डेढ़ शताब्दी के जीवन के पश्चात्‌ 
यह संघ सदा के लिए नष्ट हो गया । 


मध्यकालीन संघों का आधुनिक संघों पर प्रभाव 


मध्यकाल में भी कुछ संघों की स्थापना हुई, जिन्होंने आधुनिक संघों को पथ- 
प्रदर्शित किया । योरुप का मध्यकालीन इतिहास ऐसे संघों एवं प्रसंधानों से भरा पड़ा 
है, जो स्वतन्त्र राज्यों द्वारा बने थे, और जिनमें संघात्मक विशेषतायें विद्यमान थी । 
इन संघों में लोम्बर्ड संघ (7/07009870 [९७४०० ), हेंसियाटिक संघ (मि87868070 
7,०७४५० ), नीदरलेण्ड का संघ एवं स्विट्ज़रलैण्ड का संघ-राज्य बहुत ही प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ पर हम लोम्ब्ड संघ, हेंसियाटिक संघ तथा नी दरलैण्ड के संघ-राज्यों के उत्थान- 
पतन के इतिहास का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि स्विस संघ का इतिहास आधुनिक संघों 
के इतिहास काल में आ जाता है, अत: यह ठीक ही है कि इसका वर्णन आधुनिक संघों 
के साथ ही किया जाये । 


प्राचीन रोम की देन 
लोम्बड संघ" 
मध्यकाल में इटली का राज्य होहिनस्टोफनों ( :800४०78॥907००४ ) द्वारा 

प्रशासित होता था । इस काल के शासक वर्ग निरंक॒श होते थे, इसीलिए इस काल 

को तानाशाही यूग कहा गया है। जब फ्रेडरिक प्रथम, जो फ्रेडरिक बारबोसा नाम 
से भी विख्यात था, अपने पूर्वजों की राजगद्दी पर बेठा, उस समय मिलन ( »]80 ) 

नामक नगर ने, जो उसके राज्य में इटली के उत्तरी नगरों में से एक था, राजा का 
अधिपत्य स्वीकार करने को मना कर दिया । अत: इन नगरों को अधीन करने की 
इच्छा से फ्रेडरिक ने इटली की ओर प्रयाण किया और मिलन पर घेरा डाल दिया। 
मिलन ने यद्यपि अपने बचने के उपाय किये, परन्तु अन्त में पराजय स्वीकार करनी 
पड़ी । किन्तु ज्यों ही फ्रेडरिक वापस लौटा, त्योंही पुनः क्रान्ति उठ खड़ी हुई। अतः 
 फ्रेडरिक को पुन: मिलन पर चढ़ाई करनी पड़ी, और सन्‌ ११५९ से ११६२ तक घेरा 
डाले पड़े रहना पड़ा। अन्त में फ्रेंडरिक की विजय हुई, और मिलन के प्रमुख निवासियों 
को अपने बहुमूल्य ध्वजा एवं ईसामसीह की मूर्ति के साथ विजयी सम्प्राठ के सम्मुख 


९. उत्तरी इटली में लोम्बर्डी एक प्रदेश है | 
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उपस्थित होना पड़ा । यद्यपि मिलन के नागरिकों ने उन व्यक्तियों | को कैद से मुक्त 
कराने के लिए राजा की साष्टांग दंडवत्‌ की, परन्तु राजा को उनकी दीनता पर किचित्‌ 
भी दया न आई। यही नहीं बल्कि उसने छोदी (/०09 ), कोमो ( ४०००० ) और 
क्रेमोना ( 07०700& ) के सिपाहियों को उनके नगर लूटने एवं नष्ट-अ्रष्ट करने 
की आज्ञा दे दी । यह निरंकुशता का दूसरा जीता जागता प्रमाण था। 

.._ यद्यपि इस प्रकार लोम्बर्ड नगर दो बार नष्ट हो गये, परन्तु वहाँ के निवासियों 
ने स्वतन्त्रता एवं पराधीनता से मुक्त होने की आशा न छोड़ी । इसी समय पोप के 
उत्तराधिकार के लिए इटली की राजनैतिक दशा बहुत ही गहन हो गई । अतः सन्‌ 
११६६ ई० में फ्रेडरिक इटली गया और पोप विरोधी पेस्कलू तृतीय (?288०॥8। ॥॥ा ) 
द्वारा राजमुक्ट धारण किया। किन्तु इसी समय रोम में प्लेग फेल गया, जिससे हजारों 
'की संख्या में. फ्रेडरिक की सैता नष्ट भ्रष्ट हो गई, अतः फ्रेडरिक को जर्मनी वापस जाना 
पड़ा । इटली ने इस समय फ्रेडरिक की अनुपस्थिति का लाभ उठाया और एक संघ 
नी स्थापना की । तत्पश्चात्‌ ११६७ ई० के पूर्वार्ध में क्रोमोना ( (ए९७॥४००४७ ), 
ब्ेसिया ([ 7680& ) » बर्गानो, ( 67४2६700 ) तथा मंचुआ ( (७०६०७ ) के 
बनिवासियों ने यह संकल्प किया कि इस अपमानित एवं कलरूंकित जीवन से मर जाना 
'अच्छा है । अत: इन सब नगरों के लोगों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की, और 
आपस में तय किया कि यदि राजा संघ के किसी सदस्य-नगर पर अत्याचार करेगा, 
'तो हम सब मिलकर राजा के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता करेंगे । इसके बाद मिलन 
"निवासियों को जो देश से निकाल दिये गए थे वापस लाने में सहायता की । इस प्रकार 
यह संघ बहुत ही शीघ्य संगठित हो गया, और उसको प्रमुता प्राप्त हुई, जिसका परि- 
'णाम यह हुआ कि लोदी नगर को, जिसमें युद्ध में फ्रेइरिक की सहायता की थी, उसे 
मजबूर किया गया कि वह भी संघ में सम्मिलित हो । इस प्रकार इस संघ को बढ़ती 
हुई शक्ति को, राजा शक्तिहीन होने के कारण रोक न सका । सन्‌ ११६७ के उत्तराघें 
में वीरोनीज़ संघ (_ ४०८०७०४७ 7,092५० ) और लोम्बर्ड संघ ने मिलकर लोम्बर्डे 
समाज की स्थापना की, जिसमें १६ नगर सम्मिलित थे । यह १६ नगर, बगीमो, ब्रेसिया, 
मिलन, लोदी, क्रेमोना, वेरोन, मंचुआ, पर्मा, मेडेना, ट्रेविसो, विकेंजा, पदुआ, विनिस, 
फेरारा, बोलोना तथा पियाकेंजा थे। इन नगरों ने फ्रेडरिक के अनुचित माँगों को पुर 
करना अस्वीकार कर दिया। सन्‌ ११६७ से ११७४ तक उपरोक्त संघ अपनी उन्नति 
'की चरम सीमा पर पहुँच गया । इसी काल में इस संघ ने टेनारो ( 78०७7० ) तथा 
बोमिडा ( 5०ए४ं6& ) नदियों के संगम पर पोप अलेकसेन्डर के सम्मान में ऐले- 
स्सेंट्रिया नामक नगर का निर्माण कराया । सन्‌ ११७४ तक पेविया ( ९०४७ ) तथा 


<ढं संघवाद ओर संघात्मक शासन 


मोंटफेराट ( /४०॥४४४०7ए४ ) नगर भी संघ में सम्मिलित हो गये, और पो घाटी 
(९० ४७७०५ ) के सभी जागीरदारों ने भी संघ के साथ समझौता कर लिया, जिसके 
परिणामस्वरूप संघ के सदस्यों की संख्या बढ़कर १६ से ३६ हो गई । इस संघ का 
शासन पादरियों की एक संस्था द्वारा होता था, जिसमें सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि होते 
थे। इसकी एक सामूहिक सेना होती थी। इस संघ का मुख्य ध्येय था, राजा की निर्देयता _ 
का मिलकर सामना करना । 
संघ की बढ़ती हुई शक्ति से राजा भयभीत हो गया, और अपनी रक्षा के लिए . 
इटली आकर ऐटलेस्सेंड्रिया, ( &0०88&70४०9 ) नामक नगर पर घेरा डाल दिया, 
जिसे शाही सेना ने तिरस्कारपूर्वक घास का नगर' ( 0॥9 ०६ 8४8७ ) कह 
कर पुकारा था, परन्तु सन्‌ ११७५ ई० में लीग की सेनाने शाही सेना का सामना 
किया, और इस बात के लिये विवश किया कि वह अपना घेरा उठा छे। अन्त में राजा 
को अपनी सेना हटानी पड़ी, और अब यह घास का नगर, लोहे के नगर में परिवर्तित 

हो गया । परन्तु अभाग्यवश इसी समय मोंटेबेलो ( १४००॥०००॥० ) की; संधि ने 
दात्रुता एवं युद्ध के फिर से बीज़ बो दिये। अतः: पेविया ( 2०४7७ ), मोंटफेराट 
( 2/07४४०7780 ) के मारक्विस ( ?(७7५४ं४ ) और कोमो में फिर राजभक्ति 
का संचार हुआ | जेनोआ (७०४०७ ) और पिसा ( 078» ) ने भी राजा की सहायता 
को । उपरोवत कारणों से संघ की शक्ित क्षीण हो गई परन्तु मिलन निवासियों ने 
स्वतन्त्रता की आशा न छोड़ी और केरेकियो ( 0४77000 ) की रक्षा के लिये, 
अपने जीवन का बलिदान करने के लिये तैयार हो गये । अत: ९०० युवकों ने एक मृत्यु 
समुदाय ( 786 (००७8०४ ०४ 06900 ) की स्थापना की । १९ मई सन्‌ ११७६ 
को लेग्नानो ( 7/०8०8०० ) के प्रसिद्ध युद्ध में मृत्यु समुदाय ने शाही सेना को तितर- 
बितर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फ्रेडरिक को लोम्बर्ड का दबाना कठिन हो 
गया, और वह अपनी सेना सहित वीनिस में ६ वर्ष तक विश्राम करता रहा। सन्‌ ११८३ 
की कोंसटेंस (.0००४४४००७ ) की संधि में वीनिस को भी स्वतन्त्र घोषित कर दिया 
गया, जिसके फलस्वरूप आठ नगर-राज्य राजा के मित्र हो गये और दोष १७ नगरों 
को फ्रेडरिक ने सभी प्रकार के राजनैतिक अधिकार दे दिये । इन अधिकारों में युद्ध 
एवं शांति की घोषणा करने, दुर्ग का निर्माण करने तथा आपराधिक एवं व्यवहारिक 
अधिकार भी सम्मिलित थे । इन नगर राज्यों को अपने कौंसिल ( 00788 ) चुनने 
में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी, परन्तु उनकी नियुक्तियाँ राजा स्वयं करता था। यह नियु- 
क्तियाँ केवल ५ वर्ष के लिए ही की जाती थीं। जहाँ तक संघ की सुरक्षा का प्रइत 
था, सभी सदस्यों को समान रूप से अधिकार प्राप्त थे और वे| अपने संघ की सुरक्षा 
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कर सकते थे। १५ से ७० वर्ष की आयु वाले प्रत्येक नागरिक को प्रति १५ वें वर्ष राजा 
के प्रति निष्ठा बनाये रखने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी | साथ ही राजा का भी 
यह कतंव्य था कि जो भी नगर-राज्य अथवा जागीरदार जो संघ के सदस्य न थे, उनके 
विरुद्ध यदि संघ के सदस्यों को आवश्यकता पड़ती तो राजा उनकी सहायता करता 
था। न्याय सम्बन्धी अपीलें राजा के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा सुनी जाती थी | इटली 
में राजा को बाज़ारों, सड़कों तथा पुलों आदि पर म्रमण आदि करते का अधिकार 
दे दिया गया, परन्तु राजा को किसी नगर में ठहरने का अधिकार न था। इसी अवरोध 
से संघ को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भविष्य में राजा संघ के साथ अनुचित व्यवहार 
करने का प्रयत्न न कर सका । यद्यपि इस प्रकार नगरों ने राजा की आधीनता अवश्य 
ही स्वीकार कर ली थी किन्तु सबसे बड़ी जो वस्तु स्वतंत्रता' थी उसको उन्होंने पा 
लिया। परन्तु उपरोक्त दशा एक शताब्दी से अधिक न चलछ सकी फ्रेडरिक द्वितीय 
सन्‌ १२१६ से १२५० तक राजगद्दी पर बंठा। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा 
था, अतः उसकी बढ़ती हुई शक्ति से आंशंकित और भयभीत होकर सदस्य-नगरों ने 
संघ को एक नया रूप दिया।सन्‌ १२३४ ई० में इटली निवासियों ने हेनरी सप्तम्‌ 
के स्वत्व को स्वीकार कर उसे अपना राजा मान लिया। सन्‌ १२३५ ई० में संघ का 
नाम बदल कर मार्च और रोमाना की समिति ( $०0०ं०७४४ ० 7,0097१५, 
$6 '&70०॥ &70 [8077887& ) रखा गया । परन्तु फ्रेडरिक द्वितीय ने इटली 
की स्वतन्त्रता को नष्ट करने के उद्देश्य से सन्‌ १२३६ ई० में चढ़ाई कर दी । इस बार 
देश की रक्षा के लिये मिलन को ही संघ का नेतृत्व सौंपा गया। दो वर्ष तक घमासान 
युद्ध के पश्चात्‌ मिलन यद्ध में हार गया और उसका झंडा छीन लिया गया । यह युद्ध 
रूगभग सन १२५० ई० तक चलता रहा। अन्त में सन्‌ १२५० ई० में होहिनस्टोफनों 
( प००४४४४ए३॥४ ) के पतन के बाद लोम्बर्ड संघ भी सदा के लिये भंग हो गया। 
(ब) हेंसियांटिक संघ 
तेरहवीं शताब्दी में होहिनस्टोफनों के पतन के कारण जर्मनी का राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया, और उनके उत्तराधिकारी राज्य के विभिन्न सदस्यों पर नियंत्रण न रख 
सके। अत: जर्मनी के व्यापार में उन्नति न हो सकी । इधर व्यापारी वर्ग एक शक्तिशाली 
सरकार चाहता था, जो उनके व्यापार की रक्षा कर सके, और वे स्वतन्त्रतापूर्वेक 
अपने व्यापार की उन्नति की ओर ध्यान दे सकें । इप्ती उद्देश्य से व्यापारी नगरों को 
अन्त में अपने व्यापार की रक्षा के लिए एक संघ की स्थापता करनी पड़ी । इस संघ 
.. क्ी स्थापना के परचात्‌ बहुत से नये संघों की रचना हुई, जिनमें रहीनिश ( छ0०४ं७॥ 
._ नामक संघ बहुत प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि इस संव का संविधान बहुत ही शक्तिहीन था, 


2६ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


फिर भी संघ के सदरय अपनी सामान्य नीति एवं सैनिक प्रबन्ध करने के लिये कोलोक 
( ८०॥०५०७ ) नामक संसदों में एकत्रित होते थे, जहाँ पर अपनी नीति को निर्धारि 
करते थे। इस संघ में एक प्रारम्भिक न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, जो सदस्य 
के आपसी झगड़ों का निपटारा करता था, यद्यपि उसे न्याय करने की शक्तियाँ बहु 
ही कम प्राप्त थी ।* 
हेप्सबर्गों ( 88989 ए88 ) की बढ़ती हुई शक्ति के सामने यह॒ संघ एक शताब्द 
से अधिक न चल सका, और अन्त में इस संघ के समाप्त होने पर दक्षिण जर्मती र 
बहुत से छोटे छोटे संघों की स्थापना हुई, तथा उत्तरी जर्मनी में एक शक्तिशाली सं 
की स्थापना हुई जिसका नाम हेंसियाटिक संघ पड़ा । 
तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में, विदेशी व्यापार, पर आधिपत्य जमाये बैटे हु 
हृरस्थ व्यापारियों को आज्ञा दी गई कि वह अपनी फैक्टरियों का निर्माण करावें औः 
उसमें अपने माल को इकट्ठा रखें । तत्पश्चातू इन संघों ने व्यापार एवं फैक्टर्र 
की उन्नति एवं कार्यसंचालन तथा देख रेख के लिये राज कर्मचारियों की नियुक्तिय 
की । अतः इसे संघ ने व्यापारियों के उन स्थानों पर नियंत्रण कर लिया, जहाँ पः 
व्यापारीणण व्यापार के लिये निवांस करते थे। उपरोक्त कारणों से बाल्टिव 
. एवं उत्तरी समुद्रीय किनारों के नगर हेंसियाटिक संघ में सम्मिलित हो गये 
इससे स्पष्ट होता है कि इस संघ की स्थापना एक दम ही नहीं हो गई, किन्तु धीरे 
घीरे एक-एक करके जर्मनी के सभी अमुख नगर एवं बाल्टिक समुद्र के किनारे के 
व्यापारी नगर इसमें मिल गये ।* इस संघ के कोछोन (८००87 ) , ल्यूबेक (7,ए- 
०००४६ ) तथा विस्बी ( ४7599 ) नामक नगर बहुत ही प्रसिद्ध थे। कालान्तर में संघ 
के सदस्यों को विवश किया गया कि वेडेन्माक के दक्षिणी राज्यों पर बसे हुए देशों 
से यातायात के साधन उपस्थित करें | इघर संघ की बढ़ती हुई शक्ति ने डेनिश- 
राजा वेल्डीमार तृतीय ( ए६]60००४० ) की ईर्षा को प्रोत्साहित किया 
और उसने बिस्वी को लूट कर बहुत सी सम्पति ग्रहण कर ली, परन्तु इस लूट का 
प्रभाव संघ की शक्ति पर कुछ न पड़ सका, जिसका फू यह हुआ कि संघ फिर से 
अधिक सू संगठित हो गया । अन्त में संघ ने एक सेना की व्यवस्था की और वेल्डीमार 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी ।३ विवश्ञ होकर वेल्डीमार को हेंसियाटिक संघ के 
. 4. 9. ए०ज्ञ+00, #€तठल्यां 200 एकं6त 0०75६४६५६ 7085, 0. 7. 
2. 486 सतत 5 धाल (पतता० 88०5, 273 -458, 9. 233. 


३- हैसियाटिक संघ के सदस्य नगरों के व्यापारी अपना माल डेन्मार्क में होकर ले जाते 
ये ।. उनकी बढ़ती डेनिश राजा वेल्डीमार सहन न कर सका और उनका व्यापार-मार्ग रोक 











संघवाद का इतिहास न 


सदस्यों को व्यापार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे देती पड़ी । परन्तु यह स्वतन्त्रता 
अधिक दिनों तक न चल सकी और सन्‌ १३६७ ई० में वेल्डीमार ने संघ के विरुद्ध 
फिर से युद्ध प्रारम्भ कर दिया । किन्तु इस बीच में संघ की शक्ति बहुत बढ़ चुकी 
थी, और उसके ७७ सदस्यों ने डेन्मार्क के राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी । घमासान युद्ध होने के पदचात्‌ संघ की विजय हुई और अन्त में संधि हो गई 
जिससे संघ की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। अब यह संघ एक वास्तविक 
राजनीतिक शक्तिशाली संस्था बन गया और पड़ोस में जितने भी दुर्ग थे उन पर 
संघ का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया । 

इस विजय के पदचात्‌ संघ की राजनैतिक दशा का प्रभाव डेनिश राजाओं 
पर बहुत अधिक पड़ा, और यह नियम बन गया कि कोई भी डेनिश राजा संघ की 
स्वीकृति के बिना राजरसिहासन पर नहीं बैठ सकेगा । रक्षा की आवश्यकता के 
कारण ही संघ के सदस्यों को एक वास्तविक संघ की स्थापना करनी पड़ी थी । 
राजनंतिक एवं वाणिज्य सम्बन्धी सामूहिक मामलों को तय करने के लिये संघ ने 
एक प्रतिनिधि संस्था की स्थापना की, जिसमें विभिन्न नगरों के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व 
: करते थे । इस संस्था का कम से कम ३ वू्ष में एक बार अवश्य सम्मेलन होता 
था । इस संस्था की सभा अधिकतर ल्यूबेक ( 7/००९४०४ ) नामक नगर में होती 
थी और यहीं पर संस्था सम्बन्धी सभी अभिलेख (क्रागजात) स्रक्षित रखे जाते 
थे। संस्था को सभी सदस्यों के आपसी झगड़े तय करने, शांति एवं युद्ध की घोषणा 
करने , आयात एवं निर्यात कर लगाने, अपराधी नगरों पर दंड लगाने अथवा संघ 
से पृथक्‌ कर देने का अधिकार प्राप्त था। परन्तु इतना होने पर भी संस्था के 
सदस्यों को भी यह अधिकार प्राप्त था कि जिस समय वह चाहे संघ की सदस्यता 
को त्याग कर सकते थे । यही संघ के शक्तिहीन होने का कारण बन गया। द 

इस संघ के नष्ट होने के कई कारण थे। प्रमुख कारण यह था कि बाल्टिक 
. एवं उत्तरी समुद्री किनारे के नगरों में आपस में ही संघर्ष पैदा हो गया था। 
पोप विरोधी प्रतिवाद सिद्धान्त (7०:४४४४०४7४०० ) की बढ़ती के कारण सूखी हेरिंग 
मछली के व्यापार में कमी हो गई, जो उनका मुख्य व्यापार था* । ईस्ट इंडिया द 





दिया | संघ के ७७ सदस्यों ने युद्ध की धमकी दी तो वेैल्डीमार ने अहंकार से इस चुनौती 
का उत्तर देते हुए कहा कि क्‍या ये ७७ केंकड़े काँव काँव कर मैरी ओर बढ़कर मुझे मयभीत 
कर सकेंगे ? कदापि नहीं | संघ का उसने इन राब्दों से तिरस्कार किया । कक 
4. हेरिंग मछली के व्यापार की वृद्धि से सघ बनाने की आवश्यकता हुईं थी, और जब 
उसकी माँग घट गई तो स'घ का बन्धन ढीला हो गया । द 


८८ संघवाद और संघात्मक शासन 


कम्पनी की स्थापना के बाद अंग्रेज सदस्यों ने संघ में रूचि लेना बन्द कर दिया, 
यहाँ तक कि लंदन के लिये संघ का कोई महत्व न रहा । इसके अतिरिक्त संघ 
की भौगोलिक विषमता ने भी उसकी शक्ति को बहुत कुछ कम कर दिया । ल्यूबेक, 
ब्रीमेन और हेम्बर्ग सन्‌ १६२८ तक तो सदस्य बने रहे । परन्तु सन्‌ १६४८ ई० की 
वेस्टफेलियां ( ४०४४90७॥& ) की संधि के पश्चात्‌ संघ का सदैव के लिये अन्त 
हो गया । 


(ग) नीदरलंण्ड का अनुसंघ-राज्य 


मध्यकाल में नीदरलेंड का अनुसंघ राज्य सबसे अधिक संगठित संघ-राज्य 
था। इस प्रसंधान में योरुप के उत्तर-पश्चिमी दूरस्थ प्रान्त सम्मिलित थे। इसके 
अतिरिक्त पवित्र रोमन साम्राज्य से पृथक्‌ हुए प्रान्त या शासकहीन प्रान्त, जिनकी 
संख्या १७ थी, इस संघ में सम्मिलित थे। १४ वी एवं १५वीं शताब्दी में थोड़े 
से राज्य भी बर्गडी ( 8ए7४०००१५ ) के ड्यूक के प्रति सामुहिक स्वामिभक्ति के 
अंतिरिक्त संघ के प्रति सदभावना रखने लगे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि ड्यूक ने 
सामूहिक कार्यों के लिये प्रत्येक प्रान्त से धत इकट्ठा किया, और प्रतिनिधियों को बुला- 
कर स्टेट जनरल' की स्थापना की । इस समिति का प्रमुख कार्य था राजनैतिक कार्यों 
के लिए धन इकट्ठा करना । थोड़े दिनों के पश्चात्‌ इस समिति में सदस्यों के 
सामूहिक मामलों की वार्ता भी होने छूगी । परन्तु राज्यों ने अपनी स्वतन्त्रता स्थायी 
रखने की ओर विशेष ध्यान रखा। किस्तु १६वीं शताब्दी के मध्य में स्पेन का 
निरंकुश राजा इन प्रान्तों का शासक हुआ और उसने इन पर कर अधिक बढ़ा 
दिये, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन प्रान्तों की दशा ही बदल गई। राजा ने 
केवल कर ही नहीं बढ़ाये, वरन्‌ प्रान्तों के व्यापार, धर्म, आर्थिक एवं राजनैतिक 
मामलों में भी वह आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करने लगा । फल यह हुआ कि 
उपरोक्त प्रान्तों ने राजा के दूषित मंत्रियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । यद्यपि यह 
विद्रोह अधिक दिनों तक न चल सका, किन्तु फिर भी प्रान्तों के लिए यह आवश्यक 
ही. गया था कि जब तक युद्ध चलता रहे, तब तक कोई सामुहिक शक्ति सामान्य 
लाभ के लिए शासन भार सँमाले । इस युद्ध में राजा की सेना ने दक्षिणी प्रान्तों 
की सरकारों पर नियंत्रण कर लिया, परन्तु उत्तरी प्रान्तों की सरकारों पर कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा। उत्तरी प्रान्तों में हाढलण्ड और जीलैण्ड नामक प्रान्त बहुत ही प्रसिद्ध 


थे, जिनका शासन स्टाडहोल्डर (8080॥040) द्वारा होता था, जो राजा द्वारा 
मनोनीत होता था । द 


संघवाद का इतिहास ८९ 


क्योंकि उत्तरी प्रान्तों का शासन संघ शासन प्रणाली द्वारा होता था, अतः यहाँ 

व्यर आवश्यक है कि उत्तरी प्रान्तों के इतिहास का ही वर्णन किया जावे। उत्तरी 
'प्रान्तों का शासन युद्धकालीन समय में भी आधुनिक संघ प्रणाली पर आधारित था । 
अप्रैठ सन्‌ १५७६ ई० में हालैण्ड तथा जीलैण्ड के नागरिक स्टाड होल्डर तथा 
-विलियम ऑफ आरेन्ज़ के नेतृत्व में डेल्फट ( 770£ ) नामक स्थान पर मिले, 
“और यह तय किया कि हम अपनी संप्रमुता के कुछ भाग को स्टाडहोल्डर को देकर 
“एक संघ के स्थापित करने का निश्चय करेंगे" यह समाचार फैलते ही १७ प्रान्तों 
ने मिलकर, एक झंडे के नीचे खड़े होकर एक संघ की स्थापना की, परन्तु घामिक, 
“राजनैतिक एवं आथिक विभिन्नताओं के कारण सामुहिक कार्यों के करने में विध्न 
पड़ने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि यह संघ अधिक दिनों तक न चल सका । 
'५ जनवरी सन्‌ १५७९ ई० को दक्षिणी प्रान्तों हेनोल (पक्मं४७ण।) , डोए (700ए७४ ) 
“तथा आटोइस (47०४७) के प्रतिनिधियों ने अर्रास (77७४) में एक रक्षात्मक संघ 
की स्थापना की जो स्पेन के राजा के साथ समझौता करने की प्रथम सोपान थी ।* 
इस घटना से उत्तरी प्रान्तों के हालेण्ड और जीलेण्ड के संघ को बड़ा प्रोत्साहन मिला । 
. « इसका संविधान में जो नीदरलैण्ड के संयुक्त प्रान्तों का अधिनियम के नाम 
से विश्यात था, सभी संघीय सिद्धान्तों का समावेश था । संविधान की प्रस्तावना 
'से यह स्पष्ट होता है, कि उक्त प्रान्तों को स्पेत की सेना से भय के कारण आपस 
मं समझौता कर एक संघ बनाने की आवश्यकता पड़ी, जो सर्देव के लिए उनकी 
रक्षा करता । प्रान्तीय अधिनियम की प्रथम घारा के अनुसार सभी प्रान्त सदैव के 
चछए एकता के सूत्र में बाँध दिये गये । उन्होंने यह भी प्रण किया कि वे किसी 
“भी परिस्थिति में क्यों न हो, चाहे उनकी वसीहत का प्रशन हो, चाहे सम्पत्ति का, 
चाहे संधि का अथवा विवाह का या किसी भी मामले का प्रइन हो, उनमें बिना 
पकसी पक्षपात के स्वतन्त्रता, समानता, प्राचीन रीतिरिवाज़ या अन्य प्रकार के 
अधिकार चाहे वह प्रान्त के हों अथवा नगर के, किसी भी प्रकार का भेदभाव न 
“किया जावेगा । संविधान की दूसरी एवं तीसरी धारा के अनुसार प्रत्येक सदस्य 
_आन्त का यह कतेंव्य था, कि वह स्पेन अथवा विदेशी मामलों में एक दूसरे की 
सहायता करेंगे । चौथी धारा में कहा गया था, कि सरकार उन स्थानों की किलेबन्दी 
करवायेगी, जहाँ से संघ के रक्षा की सम्भावना हो । पाँचवीं धारा के अनुसार 
राज्यकीय व्यय के लिए, धन इकट्ठा करने के लिये कुछ पदार्थों पर कर लगाने 
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की भी व्यवस्था की गई थी । अन्य धाराओं के अनुसार किसी भी प्रान्तीय राज्य 
को संधि अथवा युद्ध करने का अधिकार न रह गया था। इस नियम से प्रान्तों में 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना का उदय हो गया । सभी प्रान्तों को संघ में सम्मिलित होने, 
मुद्रा में एकता स्थापित करने तथा धार्मिक पूजा-पाठ में भाग लेने की पूर्ण. स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी। सदस्यों के आपसी झगड़े तय करने का अधिकार स्टाडहोल्डर को ही था 
और उसका निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता था । संविधान की १४वीं धारा के 
अनुसार यदि संविधान में कोई आवश्यक परिवर्तन अथवा संशोधन की आवश्यकता 
होती थी तो वह केवल प्रान्तीय सदस्यों की सलाह से ही हो सकता था। सामुदा- 
यिकता के लिए प्रत्येक कर्मचारी को शपथ लेनी पड़ती थी । इस प्रकार संघ शासन 
प्रणाली की सभी विश्येषतायें उपरोक्त संघ में विद्यमान थी । परल्तु व्यवहार में यह 
संघ आधुनिक संघ-प्रणाली के आधार पर न रह सका। इसके कई कारण थे । 
सर्वप्रथम, जहाँ तक करों का प्रश्न था , उसमें क॒छ प्रान्तों को, सामुहिक कर 
प्रणाली होने के नाते अधिक कर देना पड़ता था, और कूछ को बहुत कम कर 
देना पड़ता था । इसके अतिरिक्त सरकार की दशक्तिहीनता, प्रान्‍्तों की आपसी” 
फूट, विदेशियों का प्रभाव एवं संदिग्ध शान्ति और युद्धकालीन अद्भुतमय कठिनाइयाँ 
ही संघ के अवनति के कारण सिद्ध हुए । आबकारी पर लगाये हुए कर भी कार्या- 
न्वित न हो सके, जिससे शासन प्रणाली चलानें में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ६ 
परन्तु संघ राज्य की शक्तिहीनता का सबसे बड़ा कारण यह था कि संघ के सदस्यों: 
के चुनने का अध्षिकार प्रत्यक्ष रूप से जनता को न था, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि १८१४ की वियाना की कांग्रेस के परचात यह संघ एकात्मक शासन में परिव-- 
तित हो गया।" 
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अध्याय ४ 
आधुनिक संघों का इतिहास 


जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चका है, स्विट्जरलैण्ड के संघ-राज्य" 
का इतिहास आधुनिक संघों के इतिहास के साथ वर्णन किया जावेगा | आधुनिक 
संघ एवं संघ-राज्य तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं; (१) महाद्वीपीय 
जिसमें स्विटज़रलैण्ड, जर्मन राज्य एवं जर्मन गणतंत्र राज्य, आस्ट्रो-हंगेरियन संघ 
तथा साम्यवादी रूस सम्मिलित हैं (२) ऐंग्लो सेक्सन; जिसमें संयुक्त राज्य अम-- 
रीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के राज्य आ जाते हैं (३) भारत 
का संघ, जिसके निर्माण में उपरोक्त सभी संघों के अनुभव से लाभ उठाया गया 
है और जिसमें विभिन्न रसिद्धान्तों के विभिन्न स्वरूपों का अनुकरण किया गया है । 
यद्यपि दक्षिणी अफ्रीका का संघ वास्तविकता में संघ नहीं है परन्तु तब भी वह 
संघीय (संघात्मक) प्रणाली पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालता है। 


स्विट्ज रलूण्ड के संघ का इतिहास . 


स्विटजरलेण्ड योरुप का एक छोटा सा देश हूं, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ 
है । इसका क्षेत्रफल १५९७६ वर्गमील है, तथा इसकी अधिकतम हरूम्बाई पूर्व से 
पश्चिम तक २२६३ मील है और अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक १३७ 
मील है ”। इसके चारों ओर योरुप की महान्‌ शक्तियाँ विद्यमान हैं; उत्तर में 
जर्मनी, पूर्व में आस्ट्रिया, दक्षिण में इटली तथा पश्चिम में फ्रांस अपनी शक्ति का 
झंडा लहरा रहा है । उपरोक्त सभी बातों का इसके इतिहास पर विश्वेष प्रमाव 
पड़ा है। यहाँ के निवासी अधिकतर खेती अथवा दस्तकारी करते हैं ओर विभिन्न 
भाषायें बोलते हैं, जिनमें जमंन, फ्रेंच तथा इटालियन प्रमुख हैं। जर्मन माषा के 
बोलनेवाले अधिकतर १७ कॉटनों में रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलनेवाले केवल ५. 
कैन्टनों में पाये जाते हैं और इटालियन भांषा केवल एक कैन्‍्टन में ही बोली जाती: 


है। 
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जहाँ तक धर्म का प्रश्न है उसमें मी प्रोटेस्टेंट (?7008808708 ) , रोमन कैथोलिक 
(07080 (७४४0४68) तथा यहूदी (००४७४) धर्म के माननेवाले पाये जाते हैं। 
'सन्‌ १९६१ की जनगणना के अनुसार रूगभग ५७ प्रतिशत प्रोटेस्टैन्ट्स, ४१ प्रति- 
शत रोमन कैथोलिक एवं ५ प्रतिशत यहुदी हैं। इस प्रकार १२ कैन्‍्टनों में प्रोटे- 
'स्टेन्टस तथा १० कैन्टनों में कैथोलिक अधिक संख्या में निवास करते हैं । स्विट- 
'ज़रलेण्ड की जनसंख्या की विभिन्नता ने प्रजातन्त्र-राज्य की उन्नति में सहायता की । 
_स्विदज्ञरलूण्ड का प्रचलित संविधान संघात्मक है। इसका विकास भी धीरे- 
'घीरे हुआ है । अतः: इसका संवैधानिक इतिहास ५ भागों में विभाजित किया जा 
सकता है :--- 
(१) प्राचीन प्रसंधान (अनुसंघ) जो १२९१ से १७८९ तक रहा, 
(२) हेलवेटिक (०४०४०) गणतंत्र जो १७८९ से १८०३ तक रहा; 
(३) नेपोलियन काल (7४8900०४०7० 79) १८०३ से १८१५ तक; 
(४) सन्‌ १८१५ से १८४८ तक का प्रसंधान तथा; 
(५) १८४८ से आज तक का संघीय काल । 
१. प्राचीन प्रसंधान :--सामंतशाही अंधकार युग $# जब पहाड़ों एवं जंगलों 
'से घिरे हुए स्विटजरलेण्ड के तीन कैन्टन उरी, स्विजतथा अंटरवाल्टन जो लज़र्न झील 
'के किनारे पर एकान्त में बसे हुए थे, उस समय हेप्सबर्गंस कूटुम्ब के रुडोल्फ के आक्र- 
मण के डर से, अपने अधिकार एवं विदेशियों से यातायात सम्बन्ध बनाये रखने के 
लिये वह पहली बार संगठित हुए । रुडोल्फ की मृत्यु के बाद उसका पूत्र अलबे 
“गद्दी पर बेठा । यह बहुत ही कठोर एवं महत्वाकांक्षी शासक था ।. अतः: उसकी 
कठोरता एवं महत्वाकांक्षा के भय से उपरोक्त कैन्टनों ने सन्‌ १२९१ में शास्वत 
लोग की स्थापना की । इसी काल से स्विट्ज़रलैण्ड' के राजनैतिक इतिहास का 
प्रारम्भ होता है। यद्यपि इस लीग द्वारा व्यवस्थापिका सभा के लिये बहुत ही थोड़ा 
सुझाव था, जो कि केन्‍्टनों ने अपनी रक्षा एवं सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
“बनाया था । 
सन्‌ १३०५ में अल्बर्ट की हत्या के पश्चात्‌ तीनों कैन्टनों ने मिलकर हेप्सबर्ग- 
शासकों के विरुद्ध एक संगठन स्थापित किया । अतः इस धृष्टता को दबाने के लिये 
“ड्यूक लिओपोल्ड (॥00:6 7,607०४ ) ने १५००० सैनिकों को लेकर इन कैन्टनों 
पर आक्रमण कर दिया, परन्तु १३०० स्विस बहादुर किसानों ने मारगार्टन 
(2(७7४०7४०॥ ) के दर पर आस्ट्रिया की फौज का डटकर सामना किया । घमासान 
युद्ध के पश्चात्‌ आस्ट्रियन सेना को पीछे हटना पड़ा । इंस विजय से, जो सन्‌ १२९१ 
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की मैत्री थी, उसमें पुन: जान आ गई । उपरोक्त विजय के पश्चात्‌ भी स्विस लोगों 
ने सन्‌ १३८६ में सेम्पाक में और सन्‌ १३८८ में नेफेल्स में हेप्सबर्ग के विरुद्ध 
अपनी वीरता दिखलाई । इसका परिणाम यह हुआ कि आस्ट्रिया एवं स्विटज़र- 
लैण्ड में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गये; जो ७५ वर्ष तक चलते रहे | इस प्रकार 
लीग की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर दूसरे कैन्टन भी आकर्षित हुए और अपनी 
रक्षा तथा आस्ट्रिया के आक्रमणों से बचने के लिये एक एक करके कई कैन्टन इस 
लीग में सम्मिलित हो गये । अत: सन्‌ १३५३ तक लीग के सदस्यों की संख्या ३ से 
बढ़ कर ८ हो गई । लूज़र्न कैन्टन सन्‌ १३३२ में, जूरिफ सन्‌ १३५१ में, जग तथा 
सलेरस सन्‌ १३५२ में; तथा बर्न सन्‌ १३५३ में छीग में सम्मिलित हो गये । 

१४वीं शताब्दी में सन्‌ १३७० के पुजारियों के पत्र तथा सन्‌ १३९३ के सेम्पाक 
के प्रसंविदा द्वारा भी लीग के सदस्यों को संख्या में वृद्धि हो गई, जिसे ब्रक्‍्स ने सैनिक 
शक्ति काल' कह कर सम्बोधित किया है। १५वीं शताब्दी के अन्तर्गत कैन्टनों ने 
पड़ोसी, विदेशी राज्यों को मिलाकर अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाया । विसेंट 
नें इस बात को कितने सुन्दर शब्दों में कहा है कि 476 छ9िज्ञ88 
080 706 जष्ा० वेंशा0०88 86 ॥076 ४पां ४०४ ७&07090.7१ ( स्विस 
निवासी उस समय घर में ही जनतंत्रवादी थे, न कि बाहर भी ) सन्‌ 
१४१५ की आस्ट्रिया की दूसरी विजय से कंन्टनों की. शक्ति और भी अधिक शक्ति- 
शाली हो गई । परन्तु सन्‌ १४४२ से १४५० के बीच में धामिक एवं राजनैतिक 
विभिन्नताओं तथा ग्रामीण एवं नगर सम्बन्धी तानाशाही के कारण गृह-युद्ध प्रारम्भ 
हो गया । परन्तु इसका परिणाम अच्छा ही हुआ । अब लीग के सदस्यों की संख्या 
बढ़कर १३ हो गई। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १५३१ से १७२१ तक घामिक विभिन्नताओं 
के कारण आपस में मतभेद चलता ही रहा । परन्तु यह सब होते हुए भी सबसे 
आइदचर्यजनक बात तो यह है कि स्विटज़रलैण्ड विदेशी आक्रमणों का सामना 
करता रहा । यद्यपि लीग बहुत दिन पहले ही दो विरोधी भागों में विभाजित हो 
गई थी पर तब भी वह राजनैतिक कठिनाइयों में अपना अस्तित्व बनाये रही । 

(२) हेल्वेटिक गणराज्य :---सफ्विस संघ का दूसरा ऐतिहासिक काल हेल्वेटिक 
गणराज्य कहलाता है, जो सन्‌ १७८९ से १८०३ तक अर्थात्‌ १४ वर्षों तक चलता 
रहा । इस काल के प्रथम वर्ष में स्विटज़रलैण्ड की स्थानीय समस्याओं ने फ्रांसीसी” 
संचालिका को अपनी फौजें भेजने के लिये उत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप: 
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"९४ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


“फ्रांसीसियों ने स्विटज़ रलैण्ड में एक नये संविधान को स्थापना की जिसका नाम 
हेल्वेटिक गणराज्य पड़ा । इस संविधान के अनुसार सम्पूर्ण देश का शासन २२ 
विभागों में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक विभाग में एक स्थायी व्यव- 
स्थापिका सभा की स्थापना की गई जो अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखती थी। 
इसके अतिरिक्त एक द्वि-सदनीय व्यवस्थापिका सभा की भी स्थापना की गई, (१) 
सीनेट, (२) ग्राण्ड कौंसिल, सीनेट सदन में प्रत्येक विभाग अपने ४ सदस्य भेजता 
था और ग्राण्ड कौंसिल में ८ सदस्य | इसके साथ साथ प्रशासन को सुधारने के 
“लिये बहुत से परिवर्तत भी किये गये, जैसे शिक्षा, कानून एवं अर्थ आदि में । व्या- 
पार, निवास एवं प्रेस की स्वतंत्रता की ओर भी ध्यान दिया गया। संवैधानिक 
लोकमत संग्रह (१७(०००००४०७) भी अमरीका के संविधान से ग्रहण किया गया ।* 
यद्यपि बाह्य दृष्टिकोण से स्विटज़रलेण्ड में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित 
करने का ढोंग रचा जा रहा था, परन्तु फ्रांस अपने नियंत्रण की. वास्तविक नीति 
को बहुत दिनों तक छिपा न सका और बने नामक स्थान पर स्विटज़रलेण्ड के कोष 
का अपहरण किया । इतना ही नहीं वरन्‌ कैन्टनों के बहुत से सिपाही विदेशियों 
से लड़ने के लिए ले जाते थे | अतः ब्रुक महोदय ने सच ही कहा है कि 
'«ग 6 मसछए०7० ि6७०प070 ज्३8 र0006040०76 70 8]0097098706 079; ४॥ 
:%88॥॥ए ४ श&8 एपो6ते 7000 7808 8४वें ॥. +06 ॥००९४ 0६ फऑ७700. 
(हेल्वेटिक गणराज्य देखने में ही स्वतंत्र था, परन्तु वास्तविकता में फ्रांस के हित 
में पेरिस द्वारा शासित होता था ।)इस प्रकार प्रजातन्त्र में तानाशाही छिपी हुई 
थी । जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण देश शक्तिहीन, हो गया । अतः वह 
जंगली कैन्टनों ने जो अपनी बरबादी अपनी आँखों देख रहे थे, फ्रांस के विरुद्ध 
"विद्रोह खड़ा कर दिया । इस विद्रोह को दबाने के लिये फ्रांसीसियों ने कत्लेआम 
का सहारा लिया और बिना किसी आयू अथवा लिंग का भेद-भाव किये हुए सबको 
'मौत के घाट उतार दिया अभाग्यवश इसी समय आस्ट्रिया संघ एवं फ्रांस में युद्ध 
चल रहा था जिसका स्विट्जरलैण्ड हो युद्ध क्षेत्र बना । 
स्विटज़रलैण्ड की इस अस्तव्यस्त दशा को देख कर नेपोलियन ने अपने 
विश्वसनीय जनरल ने ( 7०० ) को यहाँ की दशा सुधारने के लिये भेजा। इसी 
समय स्विस प्रतिनिधियों की एक सभा पेरिस में बुलाई गई, जिसमें सन्‌ १८०३ में 
एक्ट ऑफ मीडियेशन (4० ०६ 0(6078४००) पास किया गया। इसी समय से 


7. 70028, 607277796॥॥ 3804 270॥00७ ० 99एछ7(2077970, 0. 27. | 
2. 7076, ७. 87. 


आधुनिक संघों का इतिहास ९५ 


स्विटज़ रलैण्ड के इतिहास का तृतीय काल प्रारम्भ होता है जो नेपोलियन काल के 
नाम से विख्यात है । 

(३) नेपोलियन काल (सन्‌ १८०३ से १८१५ तक ) 

एक्ट ऑफ मीडियेशन में १९ कैन्टनों का एक प्रसंधान की स्थापना की गई । 
इसके अतिरिक्त एक नेशनल डाइट की भी स्थापना की गई जिसकी बंठकें बारी- 
बारी से ६ प्रमुख कैन्टनों में होती थीं। परन्तु उपरोक्त एक्ट स्विट्ज़रलेण्ड की 
स्वतन्त्रता को फ्रांस के प्रभाव से न बचा सका । अन्त में स्विट्ज़रलैण्ड को १६००० 
“सिपाही, फ्रांसीसी फौज में भेजने पड़े | सन्‌ १८१३ में वेलेस ( ४०॥७४ ), न्यूचेटेल 
( 7प९7०0&0० ) और जिनेवा नामक कैन्‍्टन भी इस प्रसंधान में मिला लिये 
गये । नेपोलियन जो इस प्रसंधान का ग्रवर्तक था, उसके पतन के वाद ही यह प्रसं- 
धान भी सन्‌ १८१३ ई० में समाप्त हो गया। 

सन्‌ १८१५ में वियना कांग्रेस बुलाई गई । इस कांग्रेस ने नेपोलियन के पतन 
के बाद योरुप का राजनैतिक मानचित्र ही बदल दिया । यद्यपि स्विस निवासियों 
ने कांग्रेस से अपनी राज्य सीमाओं की वापसी की माँग की परन्तु कांग्रेस ने वापस 
करने को मना कर दिया । फिर भी कांग्रेस ने स्विट्ज़रलेण्ड के लिये एक उदार 
शासन की व्यवस्था कर दी जो सन्‌ १८१५ की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं 
से स्विटज रलैण्ड के चौथे काल का प्रारम्भ होता है । 

. (४) सन्‌ १८१५ से १८४८ तक का प्रसंघान एवं संघीय काल-- 

सन्‌ १८१५ की संधि के अनुसार सभी केन्‍्टनों के साथ समानता का व्यवहार 
“किया गया, चाहे वह छोटे थे अथवा बड़े सबको बराबर के अधिकार दिये गये । 
प्रत्येक कैन्टन को नेशनल डाइट में एक मत देने का अधिकार दिया गया । संघात्मक 
'कार्य बर्न, जूरिच तथा लूज़नें नामक प्रमुख केन्टनों के कार्यकारिणी पदाधिकारियों 
'ह्वारा होता था । इस प्रकार स्थानीय कार्यों की देख-भाल करने के लिये कंन्टनों 
'को ही अधिकार दे दिया गया और कंन्‍टनों ने इस प्रकार के स्वराज्य को स्वीकार 
कर लिया। तत्परचात्‌ नेशनल डाइट को ज़िलों में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने 
का भी अधिकार दे दिया गया । इसके साथ साथ नेशनल डाइट को यह भी अधि- 
कार दे दिया गया कि यदि उसे शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए सेना की 
आवश्यकता पड़े तो वह सेना की सहायता ले सकती थी । परन्तु इस संधि में सबसे 
श्रमुख बात यह थी कि यह धामिक स्वतन्त्रता, राजनैतिक एकता, प्रेस की स्वतन्त्रता 
एवं सभा के अधिकारों के बारे में चुप थी। यह उपरोक्त बातें कैन्‍्टनों के ऊपर 


४5६ संघवाद और संघात्मक दशासन 


छोड़ दी गई थी किचाहे वह माने ,अथवा न माने ।" इस संधि द्वारा कैन्टनों को" 
यह अवसर मिल गया था जिससे वह भी अपनी उन्नति कर सकते थे। यहाँ तक 
कि कुछ कैन्‍्टनों ने सिक्के, निवास का अधिकार तथा विवाह सम्बन्धी एकता” 
स्थापित करने के लिये समझौता भी किया। परन्तु अभाग्यवश यह सॉध स्विस निवा- 
सियों की अभिलाषाओं को पूरी न कर सकी । अतः: जुलाई सन्‌ १८३० में फ्रांस, 
की क्रान्ति ने स्विटज़रलेण्ड के संविधान में बिना एक बूँद रक्त बहाये हुए बहत 
से सुधारों की ओर प्रभावित किया । 

परन्तु केवल १० वर्ष पश्चात्‌ ही धामिक मतभेद ने सम्पूर्ण देश में कलह को: 
जन्म दिया जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ। यह घटना स्विटज़रलैण्ड के संघीय इति-- 
हास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना समझी जाती है । सन्‌ १८४५ ई० में ७ कैन्टनों: 
(लूज़र्न, ऊरी, स्विज़, अन्टरवोल्डन, जग, फेबर्ग तथा नेलेस) ने मिलकर एक पृथक्‌: 
लीग की स्थापना की जो बिवाफनेटर सोंडरबर्ग (8०फरक्वी060०7 50706: ए०४) 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । इस लीग ने अपनी स्वतन्त्रता छीग को प्रस्तावित किया ।.. 
जिसमें मठों का उन्मूलन, चर्च की सम्पति पर कर तथा जेसूइटों की चिकित्सा भी: 
सम्मिलित थी । इस नीति के पश्चात्‌ उन लोगों ने योरुपीय पड़ोसी शक्तिशाली: 
राज्यों से सहायता भी माँगी । इससे नेशनल डाइट को सतर्क होना पड़ा । अतः. 
संघीय डाइट ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये एवं कैत्टनों की एकता. 
को तोड़ने के लिये ४ नवम्बर सन्‌ १८४७ को सैनिक सहायता ली । इसी समय 
ब्रिटिश विदेशी.मंत्री लार्ड पामसटन ने आस्ट्रिया, फ्रांस एवं प्रशिया के तटस्थ रहने में 
सफलता प्राप्त की और यह विश्वास दिलाया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप न 
करे । वे स्वयं आपसी मामले को तय करें। इधर विरोधी दलों ने अपनी सेनाओं: 
को इकट्ठा किया। कैथोलिक लीग ने अपने ७९००० सिपाही १००००० संघीय डायट 
की सेना के विरुद्ध युद्धस्थल में उतार दिये । परन्तु संघीय सेना के सेनापति डूफर 
नें १० दिन (नवम्बर १० से १९ तक) घमासान युद्ध करने के पश्चात्‌ विद्रोहियों 
को कुचल दिया । इस प्रकार सेनापति डफर ने धामिक एवं शासन सम्बन्धी बातों 
को इस विजय द्वारा तय कर दिया और दोनों दक आपस में मिल गये और उन्होंने 
फिर से पुराने संविधान को अपनाया। यहीं से स्विट्ज़रलैण्ड के संघीय इतिहास क#' 
"वाँ काल प्रारम्भ होता है जो आधुनिक काल के नाम से प्रसिद्ध है । 

(५) स्विट्जर लैण्ड का आधुनिक काल :--इस संविधान में सर्वप्रथम एक: 
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आधुनिक संघों का इतिहास क्‍ ९७ 


जरोकमत संग्रह हुआ जिसके परिणामस्वरूप १५३ कैन्‍्टनों द्वारा उपरोक्त संविधान 
अपनाया गया, जिनकी जनसंख्या १,८२७,८८७ थी, शेष ६ह कैन्ठनों की जन- 
संख्या केवल २९२,३७१ थी। यह घोषणा १२ सितम्बर सन्‌ १८४८ को की 
गई थी ।” संघ में पोस्टआफिस, राणष्ट्रीय तारघर एवं सिक्‍तकों में एकता स्थापित 
हो जाने से कैन्टनों के बीच एकता का भाव स्थायी हो गया, जिससे शिक्षा, सैनिक, 
सड़कों एवं नहरों की उन्नति में प्रेरणा मिली । सन्‌ १८४८ का संविधान सन्‌ १८७० 
तथा सन्‌ १८७४ में संशोधित किया गया था । वही संशोबित संविधान स्विट्ज़र- 
लैण्ड में अब तक चल रहा है। 
जमंन-साम्राज्य एवं जमेन-गणतनन्‍्त्र राज्य | 
जन राज्य भी सामंतशाही का ही फल है। परन्तु जमेन सामन्तशाही फ्रांस 
की सामन्तशाही से भिन्न थी । जर्मन में दो प्रकार के सामंत रहते थे । एक वे 
थे जिनके पास अपने पूर्वजों की वंशानुगत सम्पत्ति थी और दूसरे वे थे जो जिस 
प्रान्त में निवास करते थे वहीं के राजा द्वारा गवर्तर नियुक्त कर दिये गये थे तथा 
बाद को धन, शक्ति एवं उच्च सामाजिक स्तर द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाकर उन्हीं 
प्रान्तों के वंशानुगत शासक हो गये । बाद को सम्राट के इटली चले जानें से उसकी 
रूस्बी अनुपस्थिति में इन शासकों की शक्ति और भी बढ़ गई । तत्पद्चात्‌ केन्द्रीय 
योरुप में एक प्रसंधि की स्थापना हुई । यदि हम इस प्रकार के स्वामित्व द्वारा बनी 
संस्था को प्रसंधि मान लें तो राज्य के विभिन्न समुदायों द्वारा जो अधे-स्वतन्त्र राज्य 
एवं नगर थे उनमें बहुत से प्रसंधानों की स्थापना हुई । इनमें प्रशिया तथा आस्ट्रिया 
बहुत ही शक्तिशाली थे । पहले आस्ट्रिया नामक प्रसंधान बहुत ही शक्तिशाली 
था, परन्तु बाद को प्रशिया ने अपने द्वितीय राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथम (१७१३ 
से १७४० तक) के शासन काल में अपनी शक्ति बढ़ा ली। इस प्रकार राजा फ्रेंड- 
रिक विलियम ने अपने पुत्र फ्रेडरिक महान्‌ की सहायता से अपने अधिकारों एवं 
सैनिक शक्ति में वृद्धि की । सैनिक शक्ति बढ़ जाने के बाद से फ्रेडरिक महान ने 
भी पोलैण्ड के एक भाग एवं सिलेसिया को मिलाकर अपने राज्य की सीमा भी 
बढ़ा ली । इस प्रकार फ्रेडरिक ने पहले सिलेसिया को आस्ट्रिया से छीत लिया और 
बाद को पोलैण्ड के कुछ क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। अतः फ्रेडरिक ने 
परदिचमी प्रशिया तथा नेत्स ज़िले के साथ पूर्वी एशिया तथा बेंडेनवर्ग के बीच का 


., 870078, (000ए९४४7767६ 300 ९0082८95 ० 5जछ702९77870, 9. 48. 
छ 


९८ संघवाद और संघात्मक शासन 


भाग भी मिला लिया । पोलैण्ड के द्वितीय तथा तृतीय विभाजन क्रमशः १७९३ 
तथा १७९५ में प्रशिया में मिछ्ठ गये और अब यह भाग पूर्वी प्रशिया के पोसेन नाम 
से प्रसिद्ध है ।' 

जब जम॑न प्रप्तंधि में श्रेष्ठात की होड़ के लिये दावा उठा तो प्रशिया भी 
आस्ट्रिया का वास्तविक शत्रु हो गया | उसी काल में फ्रांस की क्रान्ति की लहर 
सम्पूर्ण योर्प में फेल गई, जिसका प्रभाव जर्मनी पर अधिक पड़ा और बहुत 
परिवर्तेत हुए । यही वह समय था जब ज़मंनी में भी राष्ट्रीयता की भावना का 
उदय हुआ । इस क्रान्ति का पहला प्रमाव यह पड़ा कि छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य 
एवं नगर तथा धघामिक भागों को उनके शक्तिशाली पड़ोसियों ने अपने ४ 
मिला लिया; इससे उन्नति के मार्ग में आसानी पड़ गई क्योंकि स्वतन्त्र राज्यों 
की सख्या कम हो गई, जिससे विदेशियों को प्रसंधि में विध्व डालने का बहुत कम 
समय मिला ।* नेपोलियन ने सम्पूर्ण योरुप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के 
लिये बेवोरिया, वर्ट्मबर्ग तथा बेडिन के ड्यूक राज्य पर अपना अधिकार स्थापित 
कर रहाइन नामक प्रसंधि की स्थापना की । इस प्रकार उत्तर से प्रशिया को और 
दक्षिण से आस्ट्रिया को अछग कर दिया गया और नेपोलियन स्वयं ही इस प्रसंधि 
का संरक्षक बना (सन्‌ १८०६ से १८१३ तक), परन्तु उसने इस कार्य से अचेतना- 
पूर्वक जर्मन लोगों में देशभक्ति की भावना की जागृति कर दी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १८१३ में जमेन लोगों ने रहाइन प्रसंधि को तोड़ दिया | नेपोलियन 
के इस युद्ध ने न केवल छोटे छोटे राज्यों को ही दबाया या इस और असंगठित प्रसंधि 
की ही स्थापना की बल्कि जममंन राष्ट्रीय भावना को भी जन्म दिया ।३ 

उसी समय वियेना की कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि कांग्रेस जर्मनी को पुनर्जीवित 
न कर सकी। परन्तु सन्‌ १८१५ में सभी छोटे एवं बड़े ३९ राज्यों को मिलाकर 
एक प्रसंधि की स्थापना की । इस प्रसंधि का सभापतित्व आस्ट्रिया के और उप-सभा- 
पतित्व प्रशिया के हाथों में दिया गया । सभी राज्यों के राजदूतों की एक डाइट सभा 
भी स्थापित की गई । इस डाइट में सभी सदस्य अपने राज्य के अनुदेशनों के अनुसार 
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ही मत देते थे । डाइट को युद्ध तथा शान्ति की घोषणा करने,सार्वजनिक सेना का संगठन 
तथा संदस्य राज्यों के आपसी झगड़े तय करने के अधिकार प्राप्त थे। परन्तु आज्ञाओं 
को कार्यान्वित करने के लिये कोई आफिसर नियुक्त न थे । अतः यह कार्य कई राज्यों 
'पर ही छोड़ दिया गया था | पर जब कभी कोई शक्तिशाली राज्य डाइट की आज्ञाओं 
को कार्यान्वित कराने को मना कर देता था तो डाइट दूसरे राज्यों की सहायता से 
विद्रोही राज्य पर धावा कर देती थी और उसे सैनिक शक्ति द्वारा इस बात के लिए 
विवश कर देती थी कि वह डाइट की आज्ञाओं को माने । जर्मन प्रसंधि का वर्णन करते 
हुए छोबेल का कहना है कि यह प्रसंधि वास्तविक संघ-राज्य न था, बल्कि असच्तर्रा- 
र्ट्रीय शाइवत समझौता था। केवल जर्मनी की वाहरी रक्षा के हित को छोड़कर सभी 
राज्य स्वतन्त्र थे ।" 
इसी समय जर्मनी में एक नवीन उदार पार्टी का जन्म हुआ जिसने सम्पूर्ण जर्मनी ' 
पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। जोलवेरीन द्वारा सार्वजनिक आयात-निर्यात शुल्क 
का प्रबन्ध किया गया, जिसके प.रेणामस्वरूप बहुत से राज्य आपस में संगठित हो 
गये, परन्तु सबसे प्रमुख वात यह हुई कि प्रशिया की शक्ति इन्हीं दिनों में बहुत अधिक 
बढ़ गई, अत: उसने आस्ट्रिया के समापतित्व को हरण करने का प्रयत्न किया, क्‍योंकि 
शक्ति के बढ़ जाने से प्रशिया अधिक शक्तिशाली हो गई, जिससे बहुत से छोटे राज्य 
इसमें मिल गये। * उदार पार्टी तब तक उन्नति करती रही जब तक सन्‌ १८४८-४९ 
उतक योरुप की राजनीतिक जर्मनी को प्रभावित न किया | जर्मन-राज्य की स्थापना 
करने के लिये उदार दल के नेता मई सन्‌ १८४८ को फ्रेंकफोर्ट नामक स्थान पर इंकटठा 
हुए और एक राष्ट्रीय जर्मन संस्था की स्थापना की । इस संसद के सदस्यों का चुनाव _ 
वयस्क मताधिकार के आवार पर हुआ था । वास्तविकता में उन लोगों ने राज्य सत्ता 
'की बागडोर प्रशिया के हाथों में दे दी । परन्तु सबसे बड़ी हानि यह हुई कि इस कार्य 
के बीच ही में आस्ट्रिया को इतना समय मिल गया कि वह अपनी शक्ति को पुन: बढ़ा 
'सका । जब तक विस्माक्क का प्रशिया के शासन में आगमन न हुआ, तब तक के लिये 
उदार आन्दोलन थोड़े समय के लिये दवा रहा । 
ज्योंही विस्मार्क ने जमेंन राजनीति में भाग लिया उसने योरुप की राजनीति- 
का ढाँचा ही बदल दिया। उसने पहले से ही प्रशिया को शक्तिञ्ञाली बनाने एवं आस्ट्रिया 
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को क्षीण करने की नीति को सोच रखा था । अतः जिस कार्य को उदार दल पूरा न 
कर सका था उसे विस्मार्क ने पूरा किया । इस कार्य को पूरा करने के लिये विस्माक्क॑ 
ने “रक्त एवं स्पात' ( 3]004 ४74 7०० ) की नीति का सहारा लिया। इस कार्य 
में प्रशिया का राजा विलियम, विस्मार्क की नीति से पूर्ण सहमत हो गया, अत: विस्मा्क॑_ 
को सभा का सभापति बना दिया गया। परन्तु विस्मार्क अपनी नीति द्वारा समा को 
संतुष्ट न कर सका, अतः सदन ने विस्मार्क द्वारा प्रस्तावित बजट को अस्वीकृत कर 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि इस इस्पात के शासक ने बिना बजट के पारित 
हुए ही शासन की बागडोर सेँमाली । सन्‌ १८६४ में विस्मा्क ने सेलस्विग और हाल्स- 
टीन प्रान्त डेन्मार्क के छीन लिये । किन्तु इनके बटवारे के सम्बन्ध में झगड़ा कर आस्ट्रिया 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । अतः सन्‌ १८६६ में युद्ध छिड़ गया । घमासान 
यूद्ध के पश्चात्‌ आस्ट्रिया पूर्ण रूप से पराजित हो गया और उसे प्रसंघान (अनुसंघ ) 
से अलग कर दिया गया । विस्मार्क ने आस्ट्रिया में सम्मिलित छोटे-छोटे राज्य जैसे 
हेनोवर, हेस, नसाऊ, फ्रेंकफोर्ट तथा सेलस्विग आदि को प्रशिया में मिला लिया। 
इस प्रकार राज्यों के मिला लेने के पश्चात्‌ मेन नदी के किनारे पर उत्तरी जर्मनी प्रसंघान 
की स्थापना की गई। प्रशिया का राजा इस प्रसंघान का समापति बनाया गया और 
व्यवस्थापिका समा दो सदनों (१) रेक्सटाग ( ७०॥४४७४ ), (२) बुंदसराथ 
( 807१6४7७/॥ ) द्वारा संगठित की गई । सन्‌ १८७० में फ्रांस तथा जमंनी में 
युद्ध छिड़ जाने के कारण मेन नदी के दक्षिण के राज्य बेवेरिया, वटु मबर्ग, बेडन तथा 
हेस भी इस प्रसंघान में सम्मिलित हो गये और उन्हें विशेषाधिकार भी दिये गग्मे । 
इसी समय इस प्रसंधान का नाम बदल कर जन राज्य रकखा गया और एक नये 
संविधान का निर्माण किया गया । 
इस संविधान में व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार रेक्सटाग तथा बुंदसराथ 
में निहित थे। रेस्कक्‍्सटाग इस व्यवस्थापिक सभा का निचला सदन था, जिसमें ३९७ 
सदस्य थे । इन सदस्यों में प्रशिया ही केवल २३५ सदस्य मेजता था तथा बेवेरिया 
४८, सेकक्‍्सनी २३, वट मबर्ग १७, आल्सेस लोरन १५, बेडन १४, हेस ९, मेसे ९, मेक्‍्लेन 
बर्ग-शिवेरियन ६, सेक्सेवीमार ३, ओल्डनबर्ग ३, ब्रंसविक ३, हेम्सबर्ग ३, सेम्सेमे- 
नेनगन २, सेक्सेकोबर्ग २, एनहाल्ट २ और बाकी प्रत्येक राज्य से १ सदस्य भेजा जाता 
था। इन सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था। रेक्सटाग 
में समी विधायिनी शक्तियाँ निहित थीं । इस सदन का कार्यकाल केवल ५ वर्ष था, 
परन्तु समापति बुंदसराथ की सलाह से उसे अवधि के पहले ही विघटित कर सकता 
था । इस व्यवस्थापिका सभा का ऊपरी सदन बुंदसराथ था, जिसमें ५८ सदस्य होते 
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'थें। इनमें १७ सदस्य केवल प्रशिया के होते थे, शेष बेवेरिया ६, सेक्सोती और वटुम- 
अर्ग से ४, हेसे और बेडन से तीन तीन, ब्रंसविक और मेक्लेनवर्ग, स्वेरिन प्रत्येक से २ 
और शेष राज्यों से एक एक सदस्य चुना जाता था। यह सभी सदस्य सदन में अपने 
राज्यों की आज्ञाओं के अनुसार मत देते थे | बुंदसराथ के सदस्य सीनेटर के बजाय 
राजनीतिज्ञ थे । बलिन में विदेशी राजदूत होने के नाते से रहने की सुविधाएँ इन्हें दी 
गयी थीं । उनकी नियुक्तियाँ करने अथवा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार राज्यों 
को इच्छा पर निर्भर था। उनका मत भी राज्य का-मत समझा जाता था, व्यक्तिगत - 
नहीं, अत: सभी सदस्यों का मत एक तुल्य समझा जाता था ।१ १४ निषेधार्थक मत 
किसी भी मामले को रह कर सकते थे। इस प्रकार यदि प्रशिया ही चाहती तो किसी 
भी मामले में अपने निषेवाधिकार का प्रयोग कर सकती थी । इस प्रकार बुंदसराथ 
को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थीं, जिससे उसे असाधारण विधायिनी शक्तियों 
का सम्मिश्रण भी कहा गया है। यह कार्यकारिणी परिषद्‌, कोर्ट ऑफ अपील तथा 
राजनीतियों की स्थायी समा थी । इसे विधायिनी मामलों में अन्तिम शक्ति प्राप्त 
थी ।.इसके साथ साथ इस सदन को यह भी अधिकार प्राप्त था कि किसी भी विद्रोही 
सदस्य-राज्य को दबाने के लिये राज्य-सेना को आज्ञा दे सकती थी। इस सदन का चुनाव 
किसी विशेष समय पर न होता था । इसके सदस्यों की नियुक्तियाँ करना एवं उन्हें 
यदच्युत राज्यों की इच्छा पर निर्भर था । इस प्रकार नियुक्ति एवं पदच्युत करने की 
शक्ति जो रेक्सटाग में निहित थी, योरुप के दूसरे देशों से भिन्न थी । 

प्रशिया राज्य का राजा ही कार्यकारिणी का प्रधान होता था, वह सेना का प्रधान 
सेनापति भी होता था। उसे शांति एवं युद्ध करने की घोषणा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त था। वह स्वयं व्यवस्थापिका सभा 
की बेठक बुछाता था और उसका विघटन भी कर सकता था। वह सभी कानूनों की 
चोबणा मी करता था। उसे प्रशिया का राजा होने के नाते बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त 
थी, क्योंकि प्रशिया अकेले ही अपने निषेघाधिकार का प्रयोग कर सकता था । इस 
प्रकार वह व्यवस्थापिका समा के किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही अस्वीकृत कर सकता 
था | इस सभा को ही साम्राज्य के चांसलर की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त 
था। चांसलर ही उच्चतम संघीय कमंचारी होता था और सभी अन्य कर्मचारी उसके 
सहायक होते थे । वह न केवल व्यवस्थापिका के ही वरन्‌ प्रशिया के राजा के प्रति भी 
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उत्तरदायी होता था और क्योंकि बुंदसराथ में प्रशिया के १७ सदस्य होते थे, अत: 
लगभग सभी कार्यों में प्रशिया का ही अधिक हाथ रहता था। इसीलिए लोवेल ने दीक 
ही कहा है कि “विस्मार्क के समय में जर्मन चाँसलर को जितनी शक्ितयाँ प्राप्त थी, 
उतनी सम्भावत: विश्व के किसी भी शासक को प्राप्त न थी ।”' 

प्रत्येक राज्य में बहुत से न्‍्यायालय थे, जिनका संगठन एवं कार्यप्रणाली साम्राज्य 
स्तर के आधार पर होती थी । यद्यपि न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुवितयाँ राज्यों 
: द्वारा ही होती थीं, परन्तु उनकी कार्यप्रणाली साम्राज्य द्वारा बनाये हुए नियमों के 
आधार पर ही कार्यान्वित होती थी । 

इस प्रकार जर्मन राज्य के संविधान के अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम निम्नलिखितः 
परिणामों पर पहुंचते हैं : इस प्रसंघान के सदस्यों में समानता का व्यवहार न था, क्योंकि 
चाहे साम्राज्य सम्बन्धी मंत्रणाएँ हों अथवा आन्तरिक शासन सम्बन्धी प्रदन हों 
प्रशिया को ही सबसे अधिक अधिकार प्राप्त थे । इसके अतिरिक्त जो भी राज्य उपरोक्त 
प्रसंधान में बाद को सम्मिलित हुए थे, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया गया था यहाँ 
तक कि धीरे-धीरे कुछ सदस्य-राज्य भी अपनी सेना पर स्वयं नियंत्रण रखने लगे थे । 
संघ शासन को चलाने के लिए गणतल्त्रात्मक संविधान अति ही आवश्यक होता है, 
परन्तु सदस्य-राज्यों में इस प्रकार का संविधान न था। साम्राज्य में विधायिनी केन्द्री- 
करण अधिक था, जब कि कार्यकारिणी में विकेन्द्रीकदरण अधिक था। केन्द्रीय सरकार 
अमरीका के कांग्रेस की भाँति शासन करती थी । परन्तु संघीय कर्मचारी न होने के 
कारण राज्य के कर्मचारी ही संघीय कानून को कार्यान्वित करते थे । अतः प्रशिया 
के राजा को दोहरे अधिकार होने के कारण सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी। वास्त- 
* विकता में यह साम्राज्य एक संघ राज्य कहलाने योग्य न था, जैसा कि लोवेल ने ठीकः 
ही कहा है कि “यह मेल एक सिंह, आधे दर्जन लोमड़ियाँ और बीस चहों के मेल सद 
था | * साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से, स्थानीय राजाओं तथा स्वतन्त्र नगरों पर ही 
नियंत्रण था न कि सम्पूर्ण जनसंख्या पर। वास्तव में सभी राज्यों के नागरिकों को 
जमेन नागरिकता प्राप्त थी । 
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संविधान के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रसंघान की शासन प्रणाली २०वीं 
शताब्दी के प्रजातन्त्रीय विचारों से बहुत दूर थी परन्तु सन्‌ १९१४ के प्रथम महायुद्ध 
में जर्मनी की जो सेना होहेनजालरंन शासकों के आज्ञानुसार ऊड़ रही थी, वह कागज 
के महल की भाँति नप्ट-अ्रष्ट हो गई । किन्तु जर्मनी के निवासियों की यह देशभक्ति 
माननी ही पड़ेगी कि जब अन्य लड़ाक्‌ देश जेसे रूस, आस्ट्रिया, हंगरी और टर्की के 
छिन्न-भिन्न हो जाने के पश्चात्‌ आसानी से दोबारा न बस सके, उस समय जर्मनी ने 
इतने बड़े विप्लव के वाद भी एक ऐसे नवीन प्रजातन्त्रीय संविधान की स्थापना की, 
जो कि वास्तविकता में संघीय एवं प्रजातन्त्रात्मक सरकार का वास्तविक स्वरूप था। 

इस संविधान के निर्माण में जो विचार ग्रहण किये गये थे, वह वास्तव में बहुत 
ही सुन्दर थे, परन्तु इस महायुद्ध में अमरीका के मिल जाने से जर्मनी को अपना पश्चिमी 
भाग खोना पडा | इधर जर्मनी पर छगातार मरण बढ़ जाने से जमेन-निवासियों ने 
युद्ध जारी करने को मना कर दिया, क्योंकि उनके पास सेना न थी । 

सन्‌ १९१८ की क्रान्ति नें तो जर्मेनी की आन्तरिक राजनीति को बिलकुल ही 
परिवर्तित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि केसर जो जर्मनी का राजा था 
उसे गद्दी से उतार दिया गया और विभिन्न राज्यों के राजकीय शासकों को भी गद्दी 
से उतार दिया गया, तमी समाजवादी दल का उदय हुआ । इसके अतिरिक्त एक नेशनल 
असेम्बली की भी स्थापना की गई, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा गुप्त रीति 
से चुने जाते थे । यह निर्वाचित सदस्य ६ फरवरी सन्‌ १९१९ को वीमार नामक स्थान 
पर एकत्रित हुए । असेम्बली में यद्यपि समाजवादी दल का ही बोलबाला था, किन्तु 
कुल ४२१ सदस्यों में केवल १६५ समाजवादी होने के कारण यह दरू बहुमत न ॒ प्राप्त 
कर सका । अत: समाजवादी दल ने घर्मवादियों तथा लोकतन्त्रवादियों के साथ मित्रता 
स्थापित की । परन्तु उस समय दास्तविक रूप में दो ही दल अधिक प्रसिद्ध थे। एक 
वह दल था जो सम्पूर्ण राज्यों का अन्त करके एक शक्तिशाली केन्द्रीयकरण करना 
चाहता था, दूसरा दल वह था, जो केवल शक्तिग्ञाली प्रशिया से अलग होकर अलग 
अलग राज्यों की शक्ति स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार बहुत वादविवाद 
के परचात्‌ दोनों दल इस परिणाम पर पहुँचे कि एक वास्तविक संघात्मक संविधान 
की स्थापना की जावे, जो बिना छोकनिर्णय के ११५ अगस्त सन्‌ १९१९ को लागू हुआ। 

उपरोक्त संविधान के अन्तर्गत व्यवस्थापिका सभा में दो सदनों की व्यवस्था 
की गई। प्रथम निचला सदन था जिसमें सम्पूर्ण जर्मनी के नागरिकों के प्रतिनिधि 
ये । इस सदन का एक सभापति होता था, जो प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता 
था । कार्यकारिणी शक्ति इसी में निहित होती थी । परन्तु समापति, चांसलर तथा 
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मंत्रियों की राय से ही कार्य करता था, जिन पर शासन का प्रमुख उत्तरदायित्व रहता 
था । इस प्रकार यह संविधान अध्यक्षात्मक तथा संसदीय सरकारों का सम्मिश्रण 
था । संविधान के अन्तर्गत विधायिनी शक्तियों में केन्द्रीयकरण था और कार्यकारिणी 
शक्तियों में विकेन्द्रीकरण था। आर्थिक एवं सामाजिक बातों की माँगों के लिये समाज- 
वादियों ने एक राष्ट्रीय मंडल की माँग की, जिससे सभी श्रमिक एवं सामाजिक मामलों 
में सलाह ली जाती थी । 
आस्ट्रो-हंगे रियन सामूज्य 


च 


आस्ट्रिया-हंगरी नामक प्रसंधान का राजनतिक इतिहास दूसरे संविधानों से 
अनेक बातों में भिन्न है । पूर्व मध्यकाल में हैप्सवर्गों ने, मध्य योरुप में, एक साम्राज्य 
की स्थापना की थी और एक एक कर के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने राज्य में मिला 
लिया था। प्रस्तुत अध्याय एवं पूर्व के अध्याय में यह पहले ही वताया जा चुका है, कि 
हैप्सवर्ग नामक साम्राज्य के कुछ दूरस्थ नगरों और राज्यों ने किस प्रकार इस साम्राज्य 
से अछूग होकर अपने अपने संघों एवं प्रसंधानों की स्थापना की थी। 
यद्यपि आस्ट्रिया अनेक युद्धों में पराजित हो रहा था, परन्तु वह केवल उसका 
ही सौभाग्य था कि वह पराजित होने के पश्चात्‌ भी अपने साम्राज्य की सीमाएँ बढ़ाता 
रहा। सन्‌ १५२६ में बोहोमिया एवं हंगरी नामक राज्यों ने हैप्सबर्ग का साथ त्याग 
कर आस्ट्रिया के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया । मोरोविया, ट्रांसील्वनिया, स्‍लावोनिया 
और क्रोटिया नामक राज्यों ने विभिन्न कालछों में हैप्सबर्ग को त्याग दिया था । वह 
सभी सन्‌ १५२६ में हंगरी के साथ आस्ट्रिया के साम्राज्य में मिल गये । गेलीसिया 
भी सन्‌ १७७२ में, पोलैण्ड के विभाजन के पदचात आशष्ट्रिया में मिला लिया गया 
और डालमेशिया भी कंम्पो फारमियो की संधि द्वारा सन्‌ १७९७ में आस्ट्रियन साम्राज्य 
में सम्मिलित कर लिया गया । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७८ में विन की कांग्रेस ने 
बोस्निया तथा हर्जेगोविना को टर्की से लेकर आस्ट्रिया के संरक्षण में सौंप दिया। परन्तु 
सन्‌ १९०८ में यह पूर्ण रूप से आस्ट्रिया में मिल गया । 
इस प्रकार से आस्ट्रिया की सीमाएँ बढ़ने के कारण आस्ट्रियन-साम्राज्य में विभिन्न 
जातियों एवं भाषाओं का सम्मिश्रण हो गया । इन विभिन्नताओं ने ही आस्ट्रिया के 
संवैधानिक इतिहास की रूपरेखा को बहुत हृद तक जटिल बना दिया। सभी सम्मिलित 
राज्यों में तोन प्रमुख जातियाँ निवास करती थी, जर्मन, सस्‍्लेव तथा मेग्यार । स्लेव 
अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं भाषा सम्बन्धी विभिन्नताओं के कारण विभिन्न प्रान्तों 
में एक दूसरे से भिन्न थे । इसके अतिरिक्त दूसरी जातियाँ भी आस्ट्रिया के विभिन्न 
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आगोंमें निवास करती थीं ।* परन्तु जर्मन लोग आस्ट्रिया की कुल संख्या का एक तिहाई 
"भाग थे और सबसे अधिक संगठित भी थे । स्लेव बोहेमिया और मोरविया, में अधिक 
थे, जब कि पोल्स, गेलिसिया में और इटैलियन एड्रेयाटिक किनारे पर निवास कर रहे 
थे। हंगरी में मेग्यार, स्‍्लेव, जर्मन तथा रोमानियन नामक चार जातियाँ निवास करती 
थीं । परन्तु मेग्यार आर्य न होने के कारण उनकी तुलना दूसरी जातियों से नहीं की 
जा सकती । यही एक कारण था, कि उनमें एकता थी और उसी एकता के बल पर 
अल्पसंख्यक होने पर भी वे हंगरी के शासन में अधिक प्रमुत्वशाली थे। जहाँ तक 
आशाओं का प्रदन है, उस समय दो भाषाएँ अधिक प्रचलित थी; प्रथम जर्मन, जो 
आस्ट्रिया में बोली जाती थी, और द्वितीय मेग्यार, जो हंगरी में बोली जाती थी । परन्तु 
भाषाओं की विषमता से प्रसंघान की सरकार को किचित्‌ भी हानि नहीं पहुँची ।* 





१. ३१ दिसम्बर सन्‌ १८९० को आस्ट्रिया की जनसंख्या का जातीय-विमाजन निम्न प्रकार 
से किया गया था। 
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नेपोलियन के पतन के पदचात से आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य का इतिहास उपरोक्त 
बातों से वर्णन करना सरल हो जाता है। इस काल में सम्पूर्ण योरुप निरंकुशता की 
जंजीरों में जकड़ा हुआ था । विड़ो विल्सन का तो यहाँ तक कहना है कि ये बन्धन 
इतनी अधिक सफलता से पुष्ट नहीं थे जितने कि दुष्ट मेटनिक' के शासन प्रभाव से 
आस्ट्रिया हंगरी में थे । 

सन्‌ १८४८ के राजनैतिक एवं सामाजक विप्लव ने साम्राज्य के खतरे को समाप्त 
कर दिया। हंगरी ने भी अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये आस्ट्रिया के नियंत्रण 
को हटाने का प्रयत्न किया, परन्तु रूस ने आस्ट्रिया को अपना प्रभुत्व हंगरी पर स्थापित 
करने में सहायता की । परन्तु जब सन्‌ १८६६-६७ में आस्ट्रिया, प्रशिया द्वारा 
हरा दिया गया, उस समय आस्ट्रिया के सम्राट ने विदेशी बेरन ब्युएस्ट को अपनी सेवाः 
में रख लिया जो सेक्‍्सनी का बहत समय तक मंत्री रह चका था । इसी समय हंगरी 
अपने राजभकक्‍त नागरिक फ्रांसिस डीक के निर्देशन में काय कर रहा था । भाग्यवद् 
८ फरवरी सन्‌ १८६७ को बेरन ब्युएस्ट तथा फ्रांसिस डीक के बीच एक समझोता 
हो गया । जिसके परिणामस्वरूप सन्‌ १८४८ के सभी कानून तुरन्त ही हंगरी में लागू 
हो गये और ७ जून सन्‌ १८६७ को बुडापेस्ट नामक स्थान पर आस्ट्रिया के फ्रांसिस 
जोसेफ को हंगरी का भी सम्राट अभिषिक्त कर दिया गया । इस प्रकार आस्ट्रियाः 
तथा हंगरी, युद्ध, अर्थ एवं विदेशी आदि सभी मामलों में अपनी मिश्चित संसद द्वारा/ 
शासित होने लगे और एक ही सम्राट दोनों राज्यों का संवेधानिक शासक बना दिया: 
गया। दोनों राज्यों के सार्वजनिक मामले विदेशी युद्ध एवं अर्थ सम्बन्धी तीन मंत्रियों: 
द्वारा शासित होने लगे जो सम्राट के आधीन थे। प्रत्येक राज्य को संसद, ६० प्रति- 
निधियों का एक प्रतिनिधिमंडल वाषिक मेजती थी, जो सार्वजनिक मामलों के लिये 
कानून बनाती थी । यह दोनों प्रतिनिधिमंडल बारी बारी से बुडापेस्ट तथा वियेना 
में मिलते थे । प्रत्येक नियम दोनों प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अलग अछूग पारित कियए 
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जाता था ।" यदिकोई भी प्रस्ताव किसी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अस्वीकृत कर दिया 
जाता था तो दोनों मण्डछों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी । परन्तु इस वैठक 
में कोई वाद-विवाद न होता था, अपितु केवल मत ही लिये जाते थे । यदि बहुमत से 
कोई प्रस्ताव पारित हो जाता था, तो वह स्वीकृत समझ लिया जाता था। संयक्त 
बैठक में यह आवद्यक था कि दोनों प्रतिनिधि-मंडलों के सदस्यों की संख्या बरावर 
हो, परन्तु यदि किसी कारणवश कोई सदस्य अनुपस्थित होता था तो समानता बनाये 
रखने के लिए दूसरे प्रतिनिधि-मण्डल का भी सदस्य कम कर दिया जाता था | सभी 
मंत्रियों को शासन-सम्बन्धी सभी प्रश्नों के उत्तर प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों को 
देने पड़ते थे, और जो भी कानून प्रतिनिधि-मण्डल पारित कर देते थे । उन्हें उनको: 
कार्यान्वित करना पड़ता था । व्यवस्थापिका-सम्बन्धी कार्य अधिकतर दोनों संसदें 
अपने अपने राज्य में पृथक पृथक्‌ करती थीं । प्रतिनिधि-मण्डल केवल अपने निर्णय - 
द्वारा दृढ़ कर देते थे । इस प्रकार व्यवस्थापिका सम्बन्धी मामलों में पूर्ण रूप से विकेन्द्री- 
करण था, जब कि कार्यकारिणी के क्षेत्र में केन्द्रीकरण था। प्रत्येक राज्य का नागरिक 
दूसरे राज्य का भी नागरिक माना जाता था और नागरिकता सम्बन्धी सभी सविधाएँ 
सभी नागरिकों को प्राप्त थीं। दोनों राज्य किसी भी सामान पर जो एक से दूसरे राज्य 
को जाता था, अधिक कर नहीं लगा सकते थे, केवल अपने माल पर ही कर लगाते 
थे। द 
दोनों राज्यों की एक सार्वजनिक जल एवं थल सेना भी थी । सम्राट ही उसका 
प्रधान सेनापति होता था। सेना में भर्ती हो जानें के बाद सभी सैनिक तथा सेना के 
अधिकारी संयुक्त शासन द्वारा शासित होते थे। सम्राट प्रधान सेनापति होने के नाते 
समी अधिकारियों की नियुक्तियाँ भी करता था और सेना के संगठन को भी देखता 
था, सेना मंत्री सभी मामलों में जैसे रसदवर, सैनिक, स्कूल आदि के लिये सम्राट के 
प्रति उत्तरदायी रहता था ।* सेना का संगठन दोनों संसदों द्वारा परौरत हुए नियमों 
द्वारा होता था । परन्तु प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय सेना भी रखता था। 
सहायक मन्त्रियों की नियुक्तियाँ सम्राट स्वयं करता था। सार्वजनिक व्यय, करों' 

एवं व्यापार शुल्क द्वारा एकत्रित घन से चलता था। इसके अतिरिक्त यदि कमी रहती 
थी तो उसकी पूर्ति के लिए अनुदान ३० प्रतिशत हंगरी तथा ७० प्रतिशत आस्ट्रिया 

९. आस्ट्रियन-प्रतिनिधि-मण्डल में समी कार्य जम॑न माषा में होते थे तथा हंगेरियन-प्रति- 
निधि मण्डल में मेग्यार भाषा में ही कार्य होता था। 
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देता था। व्यापार शुल्क की आय प्रत्येक राज्य अपने कर्मचारियों द्वारा वसूल करके 
सार्वजनिक कोष में जमा करते थे । जो भी अनुदान की दर दोनों संसदों द्वारा स्थापित 
कर दी जाती थी, उसका प्रत्येक १० वर्ष परचात्‌ ही संधि के रूप में संशोधन होता 
था। इस संधि में सिक्के का एक सार्वजनिक स्तर भी निश्चित किया जाता था। इसके 
अतिरिक्त विशिष्ट-अधिकार पत्र तथा व्यापारिक चिह्न मी तय किये जाते थे । सामु- 
'द्विक व्यापार के लिये अलग नियम बने हुए थे । रेल, तार, डाक तथा सड़कों का उपभोग 
दोनों राज्यों के लिये समान रूप से था। यह सभी बातें सार्वजनिक राष्ट्रीयता के चिह्न 
थे, जो संधि द्वारा तय किये जाते थे और केवल १० वर्ष बाद ही संशोधित किये जाते 
थे । परन्तु संशोबन में अधिकतर हंगरी को ही अधिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती थीं । 
यद्यपि नाप-तौल एवं मुद्रा में एकता रखी जाती थी, परत्तु प्रत्येक राज्य के अपने मुद्रा 
भी व्यवहार में अलग चालू थे। 
सन्‌ १८७८ में रूस-टकिस युद्ध के पश्चात्‌ देश लूट से वोस्निया तथा हरजेगोनिया 
के राज्य आस्ट्रिया को मिल गये। संयुक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दोनों संसदों की दृद्य 
के विरुद्ध उन राज्यों के शासन उत्तरदायित्व को ग्रहण कर लिया जहाँ का स्थानीय 
करों द्वारा शासन चलता था। दोनों राज्यों में से किसी ने व्यय बढ़ जाने के कारण 
इन नवीन क्षेत्रों का शासन भार सँमालने का पूर्ण उत्तरदायित्व न लिया। इनके शासन 
में धन की पूति भी दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा निर्धारित अतुदान से होती थी । 
उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आस्ट्रिया एवं हंगरी में पुष्ट राज- 
नेतिक एकता न थी। यह संघ दो विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों द्वारा बना हुआ था, जो कि 
"एक ही राजा द्वारा शासित होता था। परन्तु धामिक, भाषा एवं जाति सम्बन्धी विभि- 
न्ञताओं के कारण एक दूसरे के प्रति सहानुमूति की भावना का संचार न हो सका। 
यद्यपि दोनों राज्य विदेशी मय के कारण एकता के सूत्र में बँधे रहे, क्योंकि आस्ट्रिया, 
'हंगरी के बिना जर्मनी का शिकार बनने को आशंकित हुआ था और हंगरी आस्ट्रिया 
के बिना अपने पड़ोसियों सम्भवतः रूस के द्वारा विवश किया जा रहा था कि वह 
उसमें मिल जाय । यही कारण थे कि अन्य विरोधी तत्वों के होते हुए भी दोनों राज्य 
'बहुत समय तक एकता के सूत्र में बंधे रहे । यद्यपि हंगरी की जनसंख्या आस्ट्रिया की 
जनसंख्या से कम थी पर तब भी हंगरी की मेग्यार जाति शासन भार में अधिक भाग 
लेती थी, क्‍योंकि आस्ट्रिया की जनसंख्या में विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण होने से 
"फूट रहती थी, क्योंकि उनके प्रतिनिधिमण्डल में भी कई जातियों के सदस्य प्रति- 
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निघित्व करते थे, जब कि हुंगरी के प्रतिनिधि-मण्डल में ६० सदस्यों में ५५ मेग्यार' 
होते थे । यही कारण था कि हंगरी की जनसंख्या कम होने पर मी वह ३० प्रतिशत 
व्यय करती किन्तु ७० प्रतिशत अधिकारों का लाम उठाती थी ।" 

परन्तु वास्तविकता में यह संविधान एक संघीय संविधान का उदाहरण न था, 
क्योंकि इसमें न तो सदस्यों में ही समानता थी, न ही व्यवस्थापिका समा में केन्द्रीकरण 
ही था । इसके अतिरिक्त इनका आ्थिक अस्थायित्व होने के कारण तथा शासन कार्य 
का ढंग एवं सामुदायिक कार्य में रुचि न लेने के कारण भी दोनों राज्य वास्तविक संघ 
स्थापित न कर सके । परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि न तो केवल योरुप में ही किन्तु 
विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार की कोई भी शासन प्रणाली इतने दिनों तक नहीं" 
चलने पायी थी। लोवेल नेंठीक ही कहा है कि “युद्ध के पूर्व आस्ट्रिया-हंगरी 
राजनैतिक विचित्रताओं के संग्रहालय थे ।* 

किन्तु प्रथम महायुद्ध में आस्ट्रिया एवं हंगरी के जाति सम्बन्धी विरोध के कारण' 
यह प्रसंधान युद्ध जनित विकार को सह न सका और सदा के लिए नष्ट हो गया। सभी 
छोटे छोटे राज्य जाति के आघार पर पृथक्‌ राज्य बन गये; जैसे पोल के साथ पोल मिल 
गये और स्लेव के साथ स्‍्लेव, और यह परिणाम अन्त में सार्वजनिक विचार एवं सावे- 
जनिक संस्कृति के आधार पर अवश्यम्मावी था। सम्राट चाल्सें द्वितीय ने गद्दी छोड़ 
दी और प्रजातन्त्र की लहरों ने राजतन्त्र को समाप्त कर दिया, और सन्‌ १९१८ की 
वर्साई की संधि नें इस अंगविच्छेद पर छाप लगा दी । 


संयुक्त-राज्य अमरीका 


संयुक्त-राज्य अमरीका का राजनीतिक इतिहास उसके उपनिवेशिक काल से 
ही प्रारम्भ होता है| योरुप के अनेक देशों के निवासियों ने सोलहवीं सदी के अन्त 
में तथा सतरहवीं सदी के प्रारम्भ में इस देश में निवास करना आरम्भ कर दिया था। 
अमरीका जाने वालों में अंग्रेज ही सबसे पहले निवासी थे, जो अपने घर-द्वार को छोड़- 
कर वहाँ गये और उपनिवेशों की नींव डाली । इसके अतिरिक्त इंगलेण्ड के सम्प्राट 
द्वारा दंडित और पीड़ित मनुष्य भी अपने घरों को छोड़कर अमरीका गये, जहाँ पर. 
अपनी इच्छानुसार ईदवर की पूजापाठ कर सकते थे । ऐसे समय में व्यापारी वर्ग ने भी 
जाने में देरी न की । थोड़े दिनों के पश्चात्‌ इंगलैण्ड की सरकार ने भी उन व्यक्तियों 
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'को अमरीका भेजना प्रारम्भ कर दिया, जो संसद द्वारा सम्पूर्ण जीवन अथवा दीघे- 
कालीन अवधि तक भृत्यमाव के लिये दोषी ठहराये जाते थे । व्यापारी वर्ग ने अपनी 
संस्थाओं से शासन-पत्र अथवा राजा से राज-पत्र ग्रहण करके ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
आधार पर अपनी कम्पनियों की स्थापना की । इधर जो भी अंग्रेज अमरीका गये थे, 
वे सभ्य एवं सुसंस्क्ृतियुक्त थे, अत: अमरीका के आदिम निवासी रेडइंडियनों के 
साथ मिलकर प्रसन्न न रह सके । इसका परिणाम यह हुआ कि या तो कूछ रेडइंडियन 
अंग्रेजों में मिल गये या उनका सर्वनाश कर दिया गया, और जो कुछ बच गये वह सभी 
'पश्चिम की ओर भाग गये । इंगलेण्ड की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
थी, अत: अब बड़ी संख्या में अंग्रेज अमरीका जाने छूगे और इस प्रकार उन लोगों 
ने आरम्भ में तीन प्रकार के उपनिवेशों की स्थापना की : --- 

(१) सम्राट्‌ के उपनिवेश ( (४०७7 00!07768 )--यह वह॒ उपनिवेश 
थे जो पहले व्यापारियों द्वारा सम्राट से प्राप्त शासन-पत्र के आधार पर बसाये गये 
थे, अर्थात्‌ सम्राट की आज्ञा द्वारा यह व्यापारी अमरीका गये थे और वहाँ पर जाकर 
व्यापार करना प्रारम्म कर दिया था। तत्पशचात्‌ जब उनकी जनसंख्या बढ़ गई तब 
'उन लोगों ने अपने पृथक्‌ उपनिवेश बना लिये । परन्तु बाद को जो शासन-पत्र सम्राट 
द्वारा मिले थे, वह एक एक करके खंडित कर दिये गये और प्रत्यक्ष रूप से यह उपनि- 
वेश सम्राट द्वारा नियंत्रित होने लगे । यही उपनिवेश सम्प्राट के उपनिवेश कहलाये । 

(२) स्वाम्याधीन उपनिवेश ( 2?7०फषं०४०एए 000०पर6४ )-+यह वह 
उपनिवेश थे जो सम्पत्तिशाली एवं योग्य पुरुषों द्वारा बसाये गये थे | इन लोगों ने इंग- 
'लेण्ड के सम्राट से विशेष शासन-पत्र ग्रहण किया था । 

(३) चार्टर्‌ उपनिवेश ( ए87060 00०९४ )-+यह वह उपनिवेश 
थे, जिनके निवासियों ने सम्राट से सीधे शासन-पत्र ग्रहण करके तथा कुछ घन एकत्रित 
करने के पदचात्‌ अपनी सीमाएँ निर्धारित कर ली थीं । इन उपनिवेशों के निवासी 
स्वतन्त्र-पुरष. ( #7०७-7०३ ) कहलाते थे । 

इसके अतिरिक्त योरुप की अन्य जातियाँ भी अमरीका आयीं और विभिन्न स्थानों 
पर बस गयीं, पर उनकी संख्या अधिक न थी। उदाहरणार्थ स्पेन-निवासी अमरीका 
के दक्षिणी भाग एवं फ्लोरिडा ( 770४०१७ ) में बस गये, तथा फ्रांसीसी उत्तर में 
और कुछ डच तथा जमंन-निवासी मध्य देश में । परन्तु अंग्रेजों की जनसंख्या अधिक 
'होने के कारण शीघ्र ही और अन्य जातियाँ जो आकर बसी थीं, उनमें यद्ध छिड॒ गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन-निवासी दक्षिण में ही रह गये, फ्रांसीसी उत्तर में 
(विध्वंस कर दिये गये और डच तथा जर्मन संख्या में बढ़ गये । अत: अमरीका-निवासी 
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ध्यूर्ण रूप से ऐंग्लो-सेक्सन ( #08!0-88507 ) की भावना में परिवर्तित हो गये । 
यह प्रवासी अपने साथ अपनी मातृभूमि की राजनैतिक भावनाएँ लाये थे, उन्होंने 
इन भावनाओं को अपने नये देश में अपना लिया। अतः विल्सन का कहना है कि “जैसे 
अमरीका अंग्रेजी बनाया गया वैसे ही उपनिवेशों में अंग्रेजी-संस्थायें अमरीकी बन 
गयीं । इन संस्थाओं में पृथक पृथक उपनिवेशों के राजनैतिक जीवन की नवीन 
(स्थितियों एवं नवीन सुविधाओं के अनुकूल अपने आपको ढाल लिया। ये उपनि- 
वेश प्रारम्म में कठिनाइयों से लड़े, पुन: विस्तृत हुए और अन्त में विजयी हुए । 
इन्होंने बिना अंग्रेजी स्वमाव त्यागे अमरीकन रूप-रस प्राप्त कर लिया ।”* 

सम्पूर्ण देश के विभिन्न भागों की भौगोलिक एवं राजनतिक दशा एक दूसरे से 
भिन्न थी, जिनका अमरीकन निवासियों के व्यवसाय, सामाजिक रहन-सहन एवं 
राजनैतिक जीवन पर गहरा प्रमाव पड़ा । उदाहरणार्थ अमरीका का उत्तरी भाग 
उद्योग के लिये उपयुक्त था, केन्द्रीय भाग में मारतीय अनाजों की पैदावार होती 
“थी तथा दक्षिणी भाग तम्बाक्‌ के लिय अधिक प्रसिद्ध था । दक्षिणी भाग में तम्बाक 
का व्यापार होने के कारण दक्षिण निवासियों के पास बहुत से दास रहने लगे थे और 
उन दासों का व्यापार भी प्रारम्भ हो गया था । परन्तु आगे चर कर अमरीकन 
इतिहास पर पाइन दासों का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा । 

सामाजिक विभिन्नताओं के साथ साथ धामिक एवं राजनतिक विभिन्नताय 
भी विद्यमान थी । अंग्रेजों में प्यूरिटन" लोग ही सबसे पहले अमरीका जाकर बसे, 
“जिनमें बाद को अन्य धर्मावलम्बी भी जैसे प्रोटेस्टेन्ट तथा रोमन कैथोलिक आदि 
सम्मिलित हो गये । परन्तु इतना होते हुये भी राजनैतिक विभिन्नताओं ने उपनिवेशों 
'के इतिहास पर गहरी छाप डाली । उदाहरणार्थ, ऊपर वर्णन किये हुये उपनिवेश्ञों 
(सम्राट के उपनिवेश, स्वाम्याधीन उपनिवेश तथा चार्टर उपनिवेश) के ही शासन 
'अबन्ध में ही विभिन्नतायें थीं। सम्प्राट के उपनिवेश जिनमें न्यू हँम्पशायर, न्यूयाक॑, 
उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना और जाजिया सम्मिलित थे, प्रत्येक में गवनेंर शासन 
'करता था, जो सम्राद की शक्ति का प्रतीक था। उसकी सहायता के छिये एक 
परिषद्‌ भी होती थी । चार्टर उपनिवेशों का, जिसमें रोड द्वीप और कनेक्टीकट 
सम्मिलित शासन भी यद्यपि गवर्नर तथा उसकी परिषद्‌ द्वारा होता था, परन्तु गवर्नर 
तथा परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव स्वयं जनता करती थी । उपरोक्त भिन्नता के 


. एफ6 8580०, 0. 268. 
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कारण दोनों उपनिवेशों की कार्यप्रणाली में भी अन्तर था। परन्तु सबसे प्रमुख 
अन्तर उपनिवेशों की सरकार तथा ब्रिटिश पालियामेंट एवं सम्राट में था । गवर्नर 
ब्रिटिश-सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त होते थे । अतः वह सम्राट की आज्ञाओं के अनुसार 
कार्य करते थे, उघर विधान सभाओं के सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते 
थे, इसलिए प्रजा की वाणी विधान सभाओं में विद्यमान रहती थी । यह विधान 
सभायें सर्देव अपने प्रस्तावों द्वारा जनता के कल्याण की ओर ध्यान रखती थीं ४ 
दूसरी ओर गवर्नर ब्रिटिश सम्रोट्‌ की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करने को बाध्य 
थें। इस प्रकार जब कभी भी गवर्नर तथा विधान-सभा के मध्य झगड़ा खड़ा हो 
- जाता था उस समय जनता सदेव विधान-सभा का ही साथ देती थी, जिसमें उनकी 
पूर्ण प्रभ्सत्ता निहित रहती थी । इसीलिये विल्सन का. कहना है कि इस प्रकार 
उपनिवेशों की विधान-सभाओं की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थीं ।१ 
वास्तविकता में बहुत दिनों तक न तो सम्राट ने ही और न उसकी पालियामेंट 
ही ने उपनिवेशों की विधान सभाओं की शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया 
अथवा यों कहना चाहिये कि उनके लिये कोई अवसर ही नहीं आया कि वह इसमें 
रूचि लेते । यही कारण था कि उपनिवश्ञों के निवासियों को समय मिला कि वह 
अपनी अपनी विधान-सभाओं की स्थापना करें और ब्रिटिश पालियामेंट ने भी 
अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वृद्धि में सहयोग दिया | अतः उपनिवश्ञों के निवासियों ने 
एसे समय का सदुपयोग करके अपनी विधान-सभाओं को शक्तिशाली बनाया और 
बाद में सभी निवासी अपनी सीमा के अन्तर्गत अपनी विधान-सभा को ही सर्वेसर्वा 
मानने छगे । ब्रुक का कहना है कि “यह जो भी उपनिवेश थे वे या तो सम्राट के 
नियंत्रण द्वारा या सम्राट के शासन-पत्र द्वारा स्थापित हुए थे । इनकी विधान-सभायें, 
कार्यप्रणाली, दक्तियाँ एवं अन्य बातें भी ब्रिटिश पालियामेन्ट की भाँति ही थीं । 
अतः यह असम्भव ही था कि वह ब्रिटिश लोगों के विचारों को न अपनाते .....जब 
उपनिवेशों में शक्तिशाली पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गयी तब उन लोगों के लिये 
यह स्वाभाविक था कि वह जिस देश का प्रतिनिधित्व करते थे यह उसके संविधान : 
एवं विधान-सभा का सम्मान करते । परन्तु यह अधिक दिनों तक न चल सका 
और यह सभी विधान-सभायें प्रत्येक प्रकार के कानून स्वयं ही निर्मित करने लगीं ।* 

परन्तु सप्तवर्षीय युद्ध के परिणामस्वरूप जनता पर भरण अधिक बढ़ गया, 


_अम्शकलातथ> पदक, 


. 4. एफ७ 898७, 9. 280. 
२. वुडरों विल्सन द्वारा उद्गध्ृत, पृष्ठ सरूया २८० । 
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इसलिये उपनिवेशशक कर का प्रइन उठ खड़ा हुआ | इसमें कोई मी संदेह नहीं है 
कि ब्रिटिश पालियामेन्‍्ट ने व्यापार सम्बन्धी कानून वनाकर अप्रत्यक्ष रूप से कर 
लगा दिया था । किन्तु इस प्रकार के कपटी कानून को मानते के लिये चुंगी कर्मे- 
चारियों ने भी मना कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १७६५ में 'स्टैम्प 
एक्ट के पारित होते ही उपनिवेशों के निवासियों में हुलचल मच गयी और अन्त में 
वे अपनी अपनी स्वतन्त्रता के लिये अड़ गये और बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं” 
(7२० 72:७४07॥ ज्रा07076 हि९०7०४९॥४४४४०४) नामक सिद्धान्त पर बल दिया, जो 
अंग्रेजों की राजनैतिक वाइबिल काप्रयम आदेश था। परन्तु ब्रिटिश पालियामेन्ट में तब 
तक बिवाद का कोई प्रश्न न खड़ा हुआ जब तक व्यापारिक काननों पर उपनिवेञ्यों ने कोई 
आपत्ति न की, जिसके द्वारा वास्तविक रूप में उपनिवेशों पर कर लूग रहा था। 
यद्यपि यह अभ्रत्यक्ष कर था और उसकी दर भी कम थी, या इंगललैण्ड के बड़े व्या- 
पारियों पर जो अमरीका के व्यापार में रुचि रखते थे और अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
पालियामेन्ट में प्रतिनिधित्व भी करते थे, या उन छोगों पर जो पालियामेन्‍्ट में 
प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, भी छादा गया था | उपरोक्त लोगों ने जब तक पालिया- 
मेन्ट के बनायें हुए नियमों पर आपत्ति न की, तब तक पालियामेन्ट में विवाद का 
कोई प्रइन ही न खड़ा हुआ । यद्यपि कुछ दिनों पद्चात्‌ मंत्रिमंडल में कूछ परिवर्तन 
भी हुए तथा स्टैम्प ऐक्ट का खण्डन भी किया गया, परन्तु स्थिति में कोई परि- 
वर्तन न हुआ । इधर सन्‌ १७७० में इंगलूण्ड के सम्थ्राट्‌ ने उपनिवेशों पर आंशिक 
चाय-कर लगा कर पालियामेंन्ट का प्रभुत्व स्थापित कर दिया । परन्तु इसके परि- 
णाम अच्छे न हुए । इसी कर के पद्चात्‌ ही कर रूपी सिद्धान्त उठ खड़ा हुआ, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उयनिवेश तथा पालियामेन्ट अपने अपने स्थान पर 
अड़ गये, किसी ने भी परिणाम की चिन्ता न की, परन्तु उपनिवेशों ने उस समय 
का सदुपयोग किया । यद्यपि उपनिवेश कई अथ्थों में पूर्णरूप से संगठित न थे, परन्तु 
सभी उपनिवेज्ञों ने संगठित होकर पालियामेन्ट का सामना किया और अपने को 
विजयी सिद्ध कर दिया । द 

सन्‌ १७७३ में बोस्टन नामक स्थान में युद्ध की नींव पड़ी और ४ जलाई 
सन्‌ १७७६ को १३ उपनिवेश्ञों ने मिलकर इंगलैण्ड तथा उसके सम्मराट के विरुद्ध 
अपनी स्वतन्त्रता के लिए युद्ध की घोषणा कर दी । यह युद्ध १९ अक्टूबर सन्‌ द 
१७८१ तक चलता रहा और बाद को ग्रेट ब्रिटेन ने संयुक्तराज्य-अमरीका की स्व- 

तन्त्रता स्वीकार कर ली । सन्‌ १७८३ की पेरिस संधि से इसको मान्यता दी गयीं । 
उपरोक्त युद्धकालीन समय में अमरीका की राजनीति में बहुत से संवैधानिक 
८ 
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प्रयोजन अवश्य था परन्तु वह ठीक प्रकार से शासन प्रणाली को चला न सकी १ 
इसका मुख्य कारण यह था कि इंगलैण्ड की भाँति यह राज्य संगठित केन्द्रीय सर- 
कार की सर्वश्रेष्ठ को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहती थी, क्योंकि वह राज्यों, 
पर अधिक कर लगा सकती थी और उनकी स्वतन्त्रता में बाधा डाल सकती थी 
कांग्रेस तो राज्यों के राजदूतों की एक संस्था थी जेसा कि ओलीवर (009०7) ने स्वयं 
कहा हैं कि “विभिन्न' विधान मण्डलों के साथ उसके सम्बन्ध राजदूतों के सम थे ॥ 
सेना स्थापित करने के लिये उसे आज्ञा लेनी पड़ती थी, और इसकी पूर्ति के लिये 
उसे ऐसी शर्ते माननी पड़ती थीं, जो अपमानसूचक ही नहीं वरन्‌ विवेकहीन थी ॥ 
जब किसी राज्य को एक रेजीमेन्ट देनी पड़ती थी तो वह उसके कर्मचारियों की. 
नियुक्ति करने का अधिकार चलाता था, जो स्पष्टतया सैनिक प्रशासन के विरुद्ध 
था ।” ) यह केवल वाशिगटन की ही शक्ति. एवं प्रभुत्व का फल था, जिसने स्वतन्त्रता 
संग्राम के काल में सेना को बनाये रखा । यदि केन्द्रीय सरकार को अपनी शक्तियों 
द्वारा जनता पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी न होता तो सम्भवतः यह युद्ध 
अधिक दिनों तक न चल पाता। क्‍ 

उपरोक्त युद्ध काल के अन्तर्गत वाशिंगटन को कई बार अपने स्वामित्व को 
छोड़ने पर विचार करना पड़ा था । जब वाशिंगटन ने अपनी दुर्जय शक्ति द्वारा 
युद्ध में सफलता प्राप्त की तब दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने अपनी प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिये एक शक्तिशाली सुसंगठित केन्द्र की ओर ध्यान दिया । अतः सन्‌ 
१७८३ के प्रारम्भ में वाशिगटन ने हेमिल्टन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 
कांग्रेस को सामान्य शक्तियों के देने पर उनका ध्यान आकर्षित किया था। तत्प- 
इचात्‌ हेमिल्टव ने एकता बनाये रखने के लिए उत्तर दिया था कि 'केन्द्राभिसारी 
(06०४४ 9०४७) ) शक्तियों से केन्द्रापपारी ( 0०४४४४०४७) ) शक्तियाँ अधिक 
शक्तिशाली हैं, फूट के बीज़ संघ से अधिक राज्यों में स्थित हैं। अतः प्राप्त की 
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हुई स्वतन्त्रता की रक्षा के लिय चेष्टा तथा परिश्रम करना आवश्यक है ।१”परन्तु 
अभाग्यवद् शाति स्थापित होने के पश्चात्‌ ही आथिक संकट ने आ घेरा । इस 
आध्िक संकट का एकमात्र कारण था प्रसंघान की शिथिलता । मरण इतना अधिक 
बढ़ गया था कि न तो रक्षात्मक सेना ही तैयार की जा सकती थी न सिपाहियों 
को पेन्शन ही दी जा सकती थी । इसीलिए उपरोक्त आर्थिक कठिनाई के कारण 
सभी विदेशी मरणदाता तथा अमरीकन व्यापारी एवं सभी सैनिकों ने एक ऐसी 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना करने की सलाह दी, जो व्यापार की ओर 
अपनी रुचि रख सके और सभी प्रकार के दुःखों का निवारण कर सके ।* 

अन्त में सन्‌ १७८६ में वजिनयिा के राज्य ने अन्नापोलिस (27790॥8) 
नामक स्थान पर एक संयुक्त सम्मेलन बुलाने के लिये एक घोषणा जारी की जिसका 
मुख्य ध्येय था, राज्यों के व्यापार में प्रसंघान को कुछ शक्तियाँ प्रदान करना | 
भाग्यवश यह सभा उसी वर्ष मिली परन्तु बिता कोई विशेष कार्य किये हुए स्थगित 
कर दी गयी | तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार की कार्य॑प्रणाली चलाने की सुविधा के लिये 
इस बात पर बल दिया गया कि प्रसंधान को शक्तिशाली बनाया जाये। इधर अन्ना- 
योलिस प्रस्ताव ने भी उपरोक्त बिचारों की पुष्टि ,में सहायता की। कांग्रेस ने 
प्रस्तावों को मान लिया और बाद को राज्यों से आग्रह किया गया कि वह फिल्मडे- 
ल्फि यो परिषद्‌ में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजें | सभी 
राज्यों ने उपरोक्त निमंत्रण को स्वीकार किया और एक निश्चित दिन को सभी 
राज्यों के सदस्य एकत्रित हुए । बहुत वाद-विवाद और सोच-विचार के पश्चात्‌ 
एक नवीन संविधान का निर्माण किया गया | यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि 
जिस समय फिलाडेल्फिया परिषद्‌ बुलाया गया था उस समय परिषद में दो दल थे 
और उनके विचार भी अछूग अरूग थे । एक दल प्रेसंधान को अधिक गशक्ित देने 
पर बल दे रहा था, दूसरा दल राज्यों की वेयक्तिक शक्तियों पर अधिक बल दे. 
रहा था । परन्तु अन्त में दोनों दलों ने मिलकर एक नवीन संविधान का निर्माण 
किया, जो बहुमत द्वारा अपनाया गया । इस प्रकार अन्नापोलिस परिषद्‌ जो व्यापार 
सम्बन्धी प्रइनों को हल करने के लिये बुलायी गयी थी, उसने अमरीका के भावी 
संविधान की समस्या को हल कर दिया । 
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१९८ संघवाद और संघात्मक शासन 


इस सम्मेंलन में।यह भी निश्चित कर दिया गया कि स्थानीय देशभकक्‍त सभी 
राज्य अपने प्रतिनिधियों को चुन कर सीनेट में भेजेंगे और जनता अप्रत्यक्षरूप से 
राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डल द्वारा संयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव भी 
करेगी । एक प्रतिनिधि सदन (307४७ ०। +0७.७7९४67॥80४96 ) की भी व्यवस्था की 
गयी, जिसके सदस्य प्रत्यक्षरूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं |संविधान की धारा १ के 
अनुच्छेद की ९वीं धारा में कांग्रेस की शक्तियों का वर्णन किया गया है और अव- 
शिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गयी हैं । परन्तु संविधान की एक धारा के अच्तर्गत 
कहा गया है कि सभी विदेशी मामलों में कानून बनाने, अथवा वह सभी शक्तियाँ 
जो संयुक्त-राज्य अमरीका के संविधान द्वारा केन्द्र को मिली हुई हैं, उनमें केन्द्रीय 
सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होगा । इसके अतिरिक्त अमरीका के 
सर्वोच्च न्यायालय को ही केन्द्रीय कानून लागू करने तथा उनका स्पष्टीकरण करने 
का अधिकार प्राप्त होगा । उपरोक्त शक्ति के आधार पर ही न्यायाघीश माशैल 
ने जो स्पष्टीकरण कियेई हैं, उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि मार्शल के हाथों में 
यह धारा तो भानमती का, बाजीगरी का पिटारा बन गयी है।" 

सन्‌ १७७७ के प्रसंघान की धाराओं की शक्तिहीनता फिलाडेल्फिया परिषद्‌ 
की घोषणा के उन शब्दों में गज रही थी, जब कि कांग्रेस में सभी राज्यों के सदस्य 
बंठकर प्रसंधान की कुछ घाराओं के मानने के साथ साथ राज्यों के शास्वत संघ 
को भी मान लिया था । फिलाडेल्फिया परिषद्‌ द्वारा निर्मित संविधान की प्रस्तावना 
के ये शब्द कि “हम संयुवत-राज्य-अमरीका के सभी नागरिक शक्तिशाली संघ तथा 
न्याय की स्थापना करने एवं घरेलू मामलों को तय करने, सार्वजनिक रक्षा तथा 
जनकल्याण के लिए, तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए एवं नवीन संविधान 
का निर्माण करने के लिये एकत्रित हुए हैं।” उस संविधान की छोक सत्ता सिद्ध 
करता हूँ । इस प्रकार सभी नागरिकों ने राज्यों के आपसी समझौते द्वारा संयुक्त- 
राज्य-अमरीका में एक सुसंगठित्न राष्ट्रीय संघात्मक सरकार की स्थापना की । अतः 
जो भी प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया परिषद्‌ में एकत्रित हुए थे, उन्होंने अपनी योग्यता एवं 
परिश्रम द्वारा इस नवीन संविधान का रूप उपस्थित किया, जो संघवाद के इतिहास 
में अपना महत्व रखता है और जिसके द्वारा अमरीकी संविधान का अब तक शासन 
चल रहा है । द 
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आधुनिक संधों का इतिहास ११५९ 


कनाडा का संघ-राज्य 

कनाडा नामक उपनिवेश- फ्रांसीसियों द्वारा सन्‌ १६०८ में बसाया गया था ! 
तभी से फ्रांसीसी राजा, कनाडा को फ्रांस का एक प्रान्त समझकर निरंकुशतापूर्वक 
दासन करते रहे । यहाँ पर अन्य प्रान्तों की भाँति एक गवर्नर की नियुक्ति की 
गयी जो वर्साई की नीति के आधार पर शासन करता रहा । यहाँ की शासन प्रणाली 
पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारिता पर आधारित थी । आर ०एल० बोडन ने प्रशासन सम्बन्धी 
स्वेच्छाचारिता को वर्णन करते हुए कहा है कि “नागरिकों की किसी मी प्रतिनिधि 
सभा को कोई भी अधिकार प्राप्त न था। बिना गवनर की आज्ञा के कोई भी 
सार्वजनिक सभा न हो सकी थी; पर कभी कभी बिना आज्ञा के भी हो ज़ाती थीं 
*- “दीवानी एवं फौजदारी मामलों में फ्रांसीसी कानून ही प्रचलित थे, न्याय सम्बन्धी 
प्रशासन अच्छा तथा न्यायपूर्ण था। निवासियों में अधिकतर संख्या धनवानों, पुरो- 
हितों, कनाडा निवासियों एवं व्यायारियों की थी |?” इसके,अतिरिक्‍्त कृषकों की भी 
संख्या अधिक थी । ज्यों ही योरुप [में सप्तवर्षीय युद्ध की घोषणा की गयी, उसी 
समय विद्वव में जहाँ भी फ्रांसीसी एवं अंग्रेज पास पास तिवास करते थे, उनमें भी 
यूद्ध की लहर दौड़ गयी । उत्तरी अमरीका भी इस लहर से अछूता न रह सका । 
फ्रांसीसियों का कट्टर विरोबी ब्रिटिश जनरल वोलष्फ ( //०४8 ) अमरीका में जब 
फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी विजय की पताका लहराने जा ही रहा था, उसी समय 
वीरता के साथ रण में मारा गया । इस युद्ध में १८ सितम्बर सन्‌ १७५९ को 
क्यूबेक तथा एक वर्ष बाद ८ सितम्बर सन्‌ १७६० को मोट्रेल (१४00॥76९७) ) पर 
अंग्रेजों का अधिकार हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण कनाडा ब्रिटिश 
सैनिकों द्वारा शासित होने लगा । यह शासन १० फरवरी सन्‌ १७६३ की पेरिस 
' की संधि पर हस्ताक्षर होने तक चलता रहा । उपरोक्त संधि में कहा गया कि 
“ब्रिटेन के सम्राट्‌ द्वारा कनाडा के कैथोलिक धर्म के माननेवाले निवासियों को 
पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है, कि वह रोमन चर्च के घामिक नियमों द्वारा अपने 
धर्म का पालन कर सकते हैं, जहाँ तक ब्रिदेन के कानून आज्ञा देते हैं। तत्पर्चात्‌ 
७ अक्टूबर सन्‌ १७६० को एक राजकीय घोषणा द्वारा एक गवर्नर तथा उसको 
सहायता के लिये परिषद्‌ एवं समा की नियुक्तियाँ की गयीं । इसी समय ब्रिटिश- 
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१२० संघवाद और संघात्मक शासन 


देशान्तरवासियों ने प्रशासकीय नियंत्रण सम्बन्धी अधिकारों की माँग कर देश में 
एक नयी राजनैतिक समस्या खड़ी कर दी । अतः इस प्रकार से प्रशासन न तो फ्रांसी- 
सियों को और न अंग्रेजों को ही संतुष्ट कर सका | सन्‌ १७७० ई० में गवर्नर 
कारलेटन (0४7]6000 ) ने स्वयं इंगलेण्ड जाकर अपने परिश्रम से सन्‌ १७७४ में क्यूबेक 
( ९०९॥७४० ) ऐवट ब्रिटिश पालियामेन्ट से पारित कराया, जिसके द्वारा रोमन 
कैथोलिकों की बहुत सी समस्‍यायें एवं कठिनाइयाँ समाप्त हो गयीं । परन्तु उस 
समय तक अमरीकन स्वतन्त्रता का आंदोलन कनाडा पर अपना प्रभाव डाल चुका 
था, जिसने कनाडा की ही राजनीति को बदल दिया । अमरीकन राजनीतिज्ञ स्वयं 
ही कनाडियन राजनीतिज्ञों से अधिक योग्य थे, इसलिये उन्होंने नवीन राजनैतिक 
अधिकारों की माँग का प्रइन खड़ा कर दिया । परन्तु ज्योंही अमरीकन आंदोलन 
समाप्त हुआ और क़ाल्टन सन्‌ १७८७ में गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया _ 
गया, उसी समय उसने अपनी बुद्धि एवं सूझबूझ से सन्‌ १७९१ में श्रिटिश पालिया- 
मेन्ट द्वारा संवैधानिक ऐक्ट (कनाडा ऐक्ट) पारित करा लिया। इस ऐक्ट द्वारा 
सम्पूर्ण कनाडा दो भागों में विभाजित कर दिया गया, अपर कनाडा और लोअर 
कनाडा । इन दोनों का प्रशासन निर्वाचित असेम्बली द्वारा होने लगा । परन्तु गव- 
नेर सम्राट द्वारा प्राप्त कर एवं सैनिक सहायता के कारण व्यवस्थापिका सभा से 
पूर्ण स्वतन्त्र था । कार्यकारिणी भी स्वतन्त्र था । यह अमरीकन आंदोलन का ही 
प्रभाव था । इस प्रकार हज़ारों मील दूरस्थ सरकार द्वारा कनाडा शाप्तित होता 
रहा। क्‍ क्‍ 

निचले कनाडा की कॉंसिल में अंग्रेज़ों की एवं असेम्बली में फ्रांसीसियों की 
बहुसंस्या के कारण आपस में संघर्ष के बीज़ उत्पन्न हो गये, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि कभी कभी तो असेम्बली एवं अनुत्तरदायी कार्यकारिणी के बीच में संवर्ष 
के कारण कार्य ही स्थगित.हो जाता था । इसी बीच में फ्रांसीसियों ने अपने नेता 
पेपिनों (9०]४0००७० ) , जो कि असेम्बली का स्पीकर भी चुना जा चुका था, के नेतृत्व 
में एक आंदोलन खड़ा कर दिया । कुछ ही समय परचात्‌ इसने एक भयंकर रूप 
धारण कर लिया । परन्तु कालान्तर में वह आंदोलन दबा दिया गया और पेषिनो 
भाग गया। परन्तु ज्वाला के बीज जो पहले उत्पन्न हो चुके थे, समाप्त न हो सके। 
ऊपरी कनाडा में भी अंग्रेजों ने सम्पूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण रखने के अधिकार की 
माँग की, जिसके फलस्वरूप कनाडा का संविधान स्थगित कर दिया गया । परन्तु 
लार्ड डहंम ही ऐसे प्रभावशाली एवं योग्य व्यक्त थे, जिन्होंने अपन अथक परिश्रम 
से उपरोक्त समस्या का समाधान किया । 
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लार्ड डहँम ने दो वर्ष (१७३७ से १७३९ तक ) शासन करने के पश्चात्‌ ही कनाडा 
की सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन करके इंगलेण्ड की महारानी 
को एक रिपोर्ट मेजी । उसी समय से ब्रिटिश उपनिवेशिक इतिहास का एक नया युग 
आरम्भ होता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेना सम्पूर्ण रूप से असंगठित है, 
जातीय शत्रुता के कारण न्याय भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है," गवर्नेर केवल 
नाममात्र के लिये इंगलूण्ड की महारानी का प्रतिनिधि है, परन्तु उसकी राजनीति 
उपनिवेशिक कार्यालय द्वारा निर्धारित होती है । इसके अतिरिक्त न तो पुलिस का 
ही ठीक प्रबन्ध है न ही शिक्षा का । * कार्यकारिणी भी उत्तरदायी नहीं है। इसी अन्तिम 
कमी के कारण ही प्रमख नेताओं को सरकार की आलोचना करने का अच्छा अवसर 
मलता है। अत: लाड्ड डहँम ने इस बात पर अधिक बल दिया कि केवल अनुभवशून्यता 
'के कारण ही यह त्रुटियाँ हो रहीं हैं। आगे उन्होंने उपनिवेशों के उत्तरदायित्व की 
ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि केवल इसी सूत्र से फ्रांसीसियों 
'एवं अंग्रेजों का आपसी मेदमाव मिट सकता है और वह उन्नति के मार्ग पर चल सकते 
हैँ । द 
लाडडे डहंम ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हुए कुछ सुझाव पेश किये, 
जिनमें यह प्रार्थना की गयी, कि जो त्रुटियाँ हो गयी हैं वह शीघ्य ही ठीक कर ली जायें, 
यद्यपि समय बहुत बीत चुका था। लाडड डहँम के सुझावों के आधार पर ब्रिटिश पालिया- 
'मेन्ट ने ऊपरी और निचले कनाडा को आपस में मिलाने के लिए २३ जुलाई सत्‌ १८४० 
१. जातोय शात्र ता के कारण न्याय उचित रुप से नहों हो पाता है। यही कारण है कि 
किसी भी राजनैतिक मुकदमें में ठीक न्याय पाना कठिन है ॥ यहाँ तक न्याय प्रणाली मी 


जातीय शत्र ता के कारण फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इसी 
कारण किसी भी न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। 


[074 ए0प०७. रि०्एुठटॉ ज्ञाँंति बा 7770|पएट0०ा 7ए 57 ९. ९. 
77225, ४०१. ॥]., 90. 93-84 . 

२. लार्ड ड्हम ब्रिटिश सरकार द्वारा कनाडा की शिक्षा पर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं “कि 
मुझे यह बात कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि जब से ब्रिटिश सरकार ने कनाडा पर शासन 
करना प्रारम्म किया है | तब से उसने यहाँ की शिक्षा की उन्नति पर किंचित ध्यान नहीं दिया 
है और जो भी कार्य इस दिशा में हुए हैं वह नहीं के बराबर हैं। यद्यपि जसुइटों ने शिक्षा की 
उन्नति के लिए धन मी दिया और कई वर्षों तक वह देते मी रहे परन्तु असेम्बली में झगड़ा 
होने के कारण इस धन का कोई उपयोग न किया गया 7” द 

छेण्शा8फक5 ०७०००, ४०]. 47., 9. 436. 
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को एक कानून पारित किया । इसके अनुसार दोचों प्रान्त आपस में मिलता दिये गये ४ 
तदुपरान्त एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गयी, जिसमें कौंसिल एवं असेम्बली 
नामक दो सदनों का विधान किया गया। कनाडा के दोनों प्रान्तों के लिये एक गवर्नर 
की नियुक्ति की गयी और उसे अपना शासन चलाने के लिये अन्य कर्मचारियों की 
नियुवितयाँ करने का भी अधिकार दिया गया । इसके अतिरिक्त गवर्नर को शासन 
भार सँमालने के लिये और भी अधिकार दिये गये । 

परन्तु उपरोक्त प्रकार की शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली चाहनेवाले 
उपनिवेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकी । अतः सम्पूर्ण देश में यातायात 
के साधन एवं कृषि की उन्नति को दृष्टिकोण में रखते हुए सभी उपनिवेश एक दूसरे 
से सम्बन्धित हो गये, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख उपनिवेशों के प्रतिनिधि, 
जिसमें नोवास्कोटिया ( 'र०४७४००४४७ ), न्यूत्रस्सविक ( ४७७ #/078ज्ञ०८ ) 
तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप सम्मिलित थे, क्यूबेक में मिले । यद्यपि इन प्रतिनिधियों के 
सम्मुख धामिक, आर्थिक एवं भाषा सम्बन्धी बहुत सी कठिताइयाँ थी। परल्तु चिर- 
कालिक वाद-विवाद के पश्चात्‌ उन लोगों ने संघात्मक शासन प्रणाली के लिये एकः 
प्रसिद्ध क्यूबेक प्रस्ताव पास किया । 

तत्पदचात्‌ सभी उपनिवेश्ञों के प्रतिनिधि इंगलैण्ड गये और वहाँ उन लोगों ने 
. ब्रिटिश प्रस्ताव पर ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों से बातचीत की । तदुपरान्त ब्रिटिश 
सरकार ने १९ मार्च सन्‌ १८६७ को ऐक्ट ऑफ पालियामेन्ट' पारित किया, जिसमें 
उपनिवेशों की एक संघीय-सरकार की स्थापना की स्वीकृत दी गयी, जो लाड्ड डहुम 
द्वारा प्रस्तावित सरकार से कहीं सुदृढ़ एवं स्थायी थी। लार्ड डहँम ने तो केवल कनाडा 
निवासियों को नियंत्रित करने के लिये व्यवस्थापक-संघ के लिये ही अपने विचार रखें 
थे। सन्‌ १८६७ के ऐक्ट से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल अमरीकन आंदोलन 
के समय ब्रिटिश उपनिवेशिक नीति को मभूला न था। कनाडा की इस संघ प्रणाली 
का प्रभाव ब्रिटिश सरकार के अन्य उपनिवेशों पर भी पड़ा। 


आस्ट्रेलिया का कामनवेल्थ 


केप्टेत कुक ( 097६०70 (०० ) द्वारा इस द्वीप के अन्वेषण के पश्चात्‌ सन्‌ 
१७८८ से इस उपनिवेज्ञ में लोगों ने निवास करना प्रारम्भ कर दिया था। आस्ट्रेलिया 
के उपनिवेश्ञों में न्यू साउथ वेल्स नामक उपनिवेश सर्वप्रथम बसा था। यहाँ की चाँदी 
एवं सोने की खानों ने अन्य छोगों को आस्ट्रेलिया महाद्वीप में वसने के लिये आकर्षित 
कर दिया, शेष लोग महाद्वीप के तटीय भाग तक बस गये । प्रारम्भ में इस महाद्वीप 
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का शासन सिडती ( 5900७5 ) से केन्द्रीय सरकार द्वारा होता था। परन्तु बढ़ती 
हुई जनसख्या ने तस्मानिया ( 78877807» ) को अछूग होने के लिये विवश कर 
दिया, जो बाद को वान डीमन्स ( ४»॥ 07077९08 ) के नाम से विख्यात हुआ । 
तत्पश्चात उपरोक्त उदाहरण को परिचिमी आस्ट्रेलिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया और 
अन्त में क्वीन्स लण्ड ने सन्‌ १८५९ में शीघ्र ही अपना लिया। 

सन्‌ १८५० में ब्रिटिश पाल्यामेन्ट के एक कानून द्वारा विक्‍्टोरिया भी अपनी 
मातृभूमि न्यूसाउथ वेल्स से अलग हो गया । उपरोक्त कानून के पारित कराने में 
अल ग्रे ( ॥&% 0769 ) ने सन्‌ १८४८ में बहुत अधिक बल दिया था। यद्यपि उत्त 
कानून का उस समय कोई विद्येष प्रभाव न पड़ा, परच्तु अधंशताव्दी उपरान्त उसका 
प्रभाव अवश्य ही पड़ा । ग्रे ने कहा था जब कि स्थानीय सुशासन के लिये स्थानीय 
सरकारें हैं उस समय हम सभी लोगों के हित के लिये केन्द्रीय शासन व्यवस्था की मुलाना 
न चाहिये । बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, जिसमें साम्राज्य का हित छिपा है; उन्हें साम्राज्य 
की पालियामेन्ट के लिये छोड़ देना चाहिये; परन्तु कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं; जो यद्यपि 
स्थानीय हैं परन्तु वह सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया-निवासियों के हितों से सम्बन्धित हैं; जिसके 
लिए यह आवश्यक है कि सभी लोगों के कल्याण के लिए आस्ट्रेलिया में एक शक्ति- 
शाली सरकार की स्थापना होनी चाहिए जो वास्तविकता में अधिक समीप से कार्य 
करने के योग्य और पालियामेंन्ट से कम शक्तिशाली होगी।” ? इस प्रकार से इन सात 
उपनिवेज्ञों का एक वास्तविक संघ-राज्य हो जावेगा ।* 
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, कामनवेल्थ आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल २, ९७४,४८१ वर्गमील है, निम्नलिखित भागों मैं: 


विमाजित है :-- 

विक्टोरिया ,. ८७,८८४ वर्गमील 

' न्यू साउथ वेल्स शक ३०९,४३२ हि 
क्वींस लेण्ड ,... ६७०,४०० हि 
दक्षिण आस्ट्र लिया «3 ३८०,०७० हे 
परिचमी आस्ट्रं लिया .... ९७३;९२० है 
टसमानिया * ३६,२१४ कर 
उत्तरी क्षेत्र ५ ४२३,६२० 93 
संघीय राजधानी एवं सीमा - .« ९४० 


३० जून सन्‌ १९६१ की जनगणना के अनुसार आस्ट्रेलिया की कुल जनस स्या! 
१०,४०८,००० थी । | 
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न्यूसाउथ बेल्स के स्वतन्त्र व्यापारिक दल के नेता सर हेनरी पार्क स ही ऐसे 
महापुरुष थे, जिन्होंने लोगों को उत्साहित कर आस्ट्रेलिया संघ के निर्माण में पहल। 
कदम उठाया था। भाग्यवश अन्य और कारण भी संघ निर्माण में सहायक सिद्ध हुए, 
'जिसमें प्रमुख इस प्रकार थे (१) जर्मनी द्वारा न्यूगिनी ( १०७ ७0४ ॥०७ ) पर अधि- 
कार, (२) फ्रांस में न्यू कैलोडोनिया के दंडनीय समझौते द्वारा अपराधियों का आस्ट्रे- 
लिया में भाग आना, और (३) महाद्वीपों के न्यूहेब्रीडीज द्वीप को फ्रांसीसियों द्वारा 
ठीक कराने का विचार।" उपरोक्त घटनाओं ने उपनिवेशों के मध्य संघ की स्थापना 
की भावना को और भी उत्तेजित कर दिया था। इसी समय सन्‌ १८८३ में ब्रिटिश 
पालियामेन्ट ने सन्‌ १८८५ का आस्ट्रेलिया-संघीय कौंसिल एक्ट (776 7०१७८] 
(०ए४० ० 37४४788 2८४ 885 ) पारित किया, जिसके द्वारा आस्ट्रेलिया 
की संघीय कौंसिल- की स्थापना हुई और इसी कानून में इसकी शक्तियों का भी वर्णन 
कर दिया गया। परन्तु उपरोक्त कौंसिल में न तो न्यूसाउथ वेल्स और न ही दक्षिण 
आस्ट्रेलिया ने अपने प्रतिनिधि मेजे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस कौंसिल का 
वास्तविक फल लोगों को न मिल सका । संघीय कौंसिल की कमियाँ स्पष्ट ही थीं। 
क्योंकि सर्वप्रथम यह निर्वाचित संस्थान थी, बल्कि, विभिन्न उपनिवेशिक सरकारों 
द्वारा नियुक्त की हुई थी। अतः यह एक क्षीण संस्था थी, जो नियुक्त करनेवाले उपनि- 
बेशों की शक्ति अथवा संस्था पर आधारित रहती थी । इसे सेना को बढ़ाने अंथवा 
नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त न था। यद्यपि इसे कानून बनाने का अधिकार था 
. पर कानूनों को कार्यान्वित करने का अधिकार न था । इसके अतिरिक्त इसको कर 
लगाने का भी अधिकार प्राप्त न था। अन्त में जो सबसे बड़ी कमी इसमें यह थी कि 
कोई भी उपनिवेश जब चाहता इससे अलग हो सकता था। अतः इसको सभी 
उपनिवेशों पर नियंत्रण करने का भी अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से न था।* क्‍ 

९ अक्टूबर सन्‌ १८८९ को मेजर जनरल बीवन एडवर्डेस (-00ए७॥ ॥- 
७0748 )जो ब्रिटिश सरकारद्वारा आस्ट्रेलिया की रक्षा शक्ति का. निरीक्षण करने के 
लिए नियुक्त किये गये थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आस्ट्रेलिया के सभी उपनिवेज्ञों 
की सैनिक शक्ति को संगठित करके सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया की एक सैनिक शक्ति का निर्माण 
करने का सुझाव दिया । इस रिपोर्ट के आधार पर १५ अक्टूबर सत्‌ १८८९ को सर 
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हेनरी पाक स ने सभी प्रधान मंत्रियों को एक तार मेजा, जिसमें सामान्य सैनिक संग- 
ठन, चुंगी सम्बन्धी कठिनाइयों का निराकरण तथा उपनिवेशों को संघात्मक बनाने 
के लिए क॒छ बातों पर व्यवस्थापिका सम्बन्धी एकता स्थापित करने की प्रार्थना की 
तत्पश्चात्‌ समी उपनिवेज्ञों की मैलबोर्न ( ४०।७००८७० ) नामक स्थान पर एक 
बैठक ब्‌ लायी गयी, जिसमें सभी उपनिवेशों के मंत्री उपस्थित थे, जो बाद को १८९१ 
की सिडनी परिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस परिषद्‌ में कामनवे लथ बिल का मसविदा 
तैयार किया गया परन्तु बहुमत न मिलने के कारण अपना वास्तविक रूप धारण न 
कर सका । संघीय नेताओं ने इस बात पर विचार किया कि अब जनता शिक्षित होनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त उन लोगों ने एक संघीय लीग की भी स्थापना की जिसने 
सम्पूर्ण देश में संघ स्थापित करने के कारणों का प्रचार किया इधर विरोधी दलों ने" 
भी संघ प्रचार की आलोचना की और उसी लगन से कार्य किया जिस उत्साह से लीग 
के सदस्य संघ-प्रचार कर रहे थे | विरोधियों ने जनता को यह भी बताया कि संघ 
दासन में किन किन विपदाओं का सामना करना पड़ेगा । सन्‌ १८९३ की आथिकः 
कठिनाइयों ने भी संघ स्थापित करने की इच्छाओं में और भी चार चाँद लगा दिये । 
अत: समय को देखते हुए सन्‌ १८९७ ई० में उपरोक्त दशा पर विचार करने के लिए 
होबर्ट ( ४07७७ ) में प्रधान मंत्रियों की एक बैठक बुलायी गयी । परन्तु वह समय 
एक अभाग्य का समय था, क्योंकि उन दिनों तक संघीय विचारों के जन्मदाता सर 
हेनरी पाक स स्वगें सिधार चुके थे, जो अपने अथक परिश्रम द्वारा अपने अन्तिम दिनों: 
तक संघ स्थापित कराने के प्रयत्नों में लगे रहे थे । उन्हीं की सूझबूझ के आधार पर 
सभी उपनिवेशों की पालियामेन्टों ने एक नियम द्वारा परिषद में भाग लेने वाले: 
प्रतिनिधियों को बहुमत द्वारा चुनकर भेजने को कहा था। अतः सन्‌ १८९७ में उप- 
रोक्त प्रतिनिधियों की एक सभा एडेलेड (44१०७&४०५० ) में हुई, जिसमें सन्‌ १८०९१ 
के आधार पर एक संविधान का मसविदा तैयार किया गया और यह भी निश्चय 
किया गया कि यह सभी उपनिवेशों में जनमत संग्रह के लिये रखा जावेगा । परल्तु 
अमाग्यवश संविधान को स्वीकार करने के लिये परिषद्‌ में जो कम से कम मत 
निर्धारित किये गये थे, ३ जून सन्‌ १८९८ को न्यूसाउथ वेल्स को ८० हजार मत 
प्राप्त न हो सके । परन्तु उस जनमत संग्रह में अन्य उपनिवेशञों में निर्धारक बहुमत 
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अवश्य मिल गया था ।? 

परिषद्‌ में जो बहुतमत प्राप्त करने की.शर्ते रखी गयी थी, उसको प्राप्त फरने 
का पुनः प्रयत्न किया गया। तत्पश्चात्‌ साउथवेल्स के नेता रीड जो सदा से ही संब 
शासन के घोर विरोधी थे, अपने सहमत के लिये कुछ संशोवन रखे । २१ जनवरी 
सन्‌ १८९९ को प्रयान मंत्रियों का एक सम्मेलन मेलबोर्न ( ॥०७०५८७७ ) में 
हुआ । उसमें रीड के लगभग सभी संशोधत मान लिये गये । और दूसरा जनमत 
संग्रह लिया गया । उसी वर्ष १० जन को न्यूसाउथ वेल्स में निर्वारित वहमत प्राप्त 
हो गया । दूसरे उपनिवेशों में भी बहुमत प्राप्त हो गया।* 

इधर २ सितम्बर सन्‌ १८९९ ई० को क्वीन्सलैण्ड तथा ३१ जुलाई सन्‌ १९०० 
को पश्चिमी आस्ट्रेलिया के मिल जाने से और भी अधिक बहुमत प्राप्त हो गया, 
जिसके परिणामस्वरूप अब समय आ गया था, जिसमें १० वर्ष तक के अथक परिश्रम 
का फल दिखलायी देनेवाला था | इसी समय उपनिवेशों के प्रतिनिधि इंगलैण्ड 
गये और उन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल से अपने संविधान के मसविदे को ज्यों का त्यों 
स्वीकृत कराने का प्रयत्त किया । जिस समय चेम्बरलेन अपने संविधान को पारित 
कराने का प्रयत्न हाउस ऑफ़ कामंस में करा रहे थे उस समय उन्होंने स्वर्गीय हनरी 
पार्क स की यादगार में श्रद्धांजलियाँ अपित की थी, जिनके अथक परिश्रम एवं प्रयत्नों 
'के पदचात्‌ ही संघीय संवेधानिक फल प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश पालियामेन्ट ने केवल 
कछ संशोधनों के साथ उस विधेयक को पारित कर दिया, जो ९ जुलाई सन्‌ १९०० 
के कामनवेल्थ आस्ट्रेलिया के ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस ऐक्ट के अनुसार 
आस्ट्रेलिया इंगलेण्ड के स्वामित्व से स्वतन्त्र होकर विश्व में एक स्वतन्त्र देश को 
स्थिति में गिना जाने छगा । । 
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दक्षिण अफ्रीका का संघ-राज्य 

इंगलैण्ड निवासियों ने ही सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों को 
'बसाया था । बाद में जब अंग्रेज़ समुद्र द्वारा मारत जाते थे, तो मार्ग में गुडहोप 
अन्तरीप पर अपना कुछ सामान छोड़ जाते थे । और कालछान्तर में वह भी वहीं के 
कुछ भाग पर वस गये । तत्पथ्चात्‌ सोने एवं हीरे की खानों के अस्वेषण ने अन्य 
लोगों को आकर्षित कर इस वात के लिये बाध्य कर दिया कि वे इस देश के भीतरी 
भागों में जाकर बसे । फिर भी अफ्रीका की प्राकृतिक जलवायु के कारण अधिक 
लोग वहाँ न बस सके । हालैण्ड तथा इंगलैण्ड के बीच दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश्ों 
के लिये यूद्ध हुआ और अन्त में सभी उपनिवेश अंग्रेजों के हाथ में चले गये । 

दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश भी अन्य अंग्रेजी उपनिवेशों की भाँति सम्राट के 
उपनिवेशिक विभाग द्वारा अलग शासित होते थे। अत: ब्रिटिश उपनिवेशिक नीति 
के परिवर्तत के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशक नीति पर भी प्रभाव पड़ा, 
जिससे दक्षिण अफ्रीका की अलग सरकार स्थापित हो गयी । क्‍ 

दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में न तो कोई सीमा ही निर्वारित थी और न 
कोई आथ्थिक सम्बन्ध ही था। अतः इस समस्या को तय करने के लिये एक संघ 
की स्थापना करने पर विचार किया गया । अफ्रीका की संसद के केप हाउस ने जून 
सन्‌ १८७१ ई० में एक कमीशन की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया, जिसमें सम्पूर्ण 
ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका को कई प्रान्तों में विभाजित करने तथा उनके ऊपर संघीय 
सरकार की स्थापना करने पर बल दिया गया था। इसका प्रमाव भविष्य में संघ 
सरकार की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। इसी समय सन्‌ १८७९१ में ब्रिटिश 
'पालियामेन्ट ने एक अनुमोदक नियम पारित किया । इधर कर्नेरवन (७77&7ए०० ) 
के अर (४०97) ) जब हाउस ऑफ लार्डस में विधेयक के बारे में बता रहे थे, उस 
समय उन्होंने कहा था “** जो विधेयक आपके सम्मुख उपस्थित है वह उसका 
केवल आकार मात्र एवं सिद्धान्त के रूप में हे तथा यह मविष्य के प्रसंवाव का 
एक रूप हैं । परन्तु इसका विस्तृत रूप महाराजाधिराज तथा स्थावीय सरकार के 
विचार विनमय में रखा जावेगा । यदि आप लोग इस पर विचार करें तो इसके 





१, “--'यह उचित होगा कि सम्पूर्ण उपनिवेश तीन अथवा तीन से अधिक प्रान्तीय सर- 
कारों में विमाजित कर दिया जाय और समी उपनिवेशों के लिये एक संघीय सरकार की 
स्थापना की जाय जो उनके सामान्य हितों का ध्यान रखेंगी |”? 
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पारित होने की अवश्य ही आज्ञा दें । तथा इसके पश्चात्‌ उपनिवेज्ञों पर कोई भार. 
नहीं पड़ना चाहिये और प्रसंधान के प्रत्येक सदस्य को अपने प्रान्त की उन्नति करने 
का पूर्ण अधिकार मिलना चहिए ।)इस विधि की ५वीं धारा में कहा गया था कि 
सम्पर्ण उपनिवेशों को आवध्यक प्रान्तों में विभाजित किया जाय तथा धारा १८ वीं 
एवं १९वीं. में व्यवस्थापिका के अन्तर्गत निचले एवं ऊपरी सदनों में प्रान्तीय प्रति- 
निधियों के बारे में कहा गया था । धारा ३३ में संघीय पालियामेन्ट की निजी शक्तियों 
एवं अवशिष्ट शक्यों का वर्णन किया गया था। परन्तु इस विधि पर ५ वर्ष तक कुछ 
भी विचार न किया गया और अन्‍्त में उक्त योजना का निर्धारित समय बीतने पर 
स्वयं ही अन्त हो गया । 

सभी योरुप्रीय नागरिकों को एक सरकार के अन्तर्गत शासित होने के उद्देश्य 
से सन्‌ १८८४ में अफ्रीकाण्डर राष्ट्रीय दल की स्थापना की गयी । बाद को इसी 
दल ने संघ की स्थापना पर बल दिया। इसी समय यद्यपि संसद के केप॑ हाउस ने 
रेलवे एवं चुंगी सम्बन्धी संघ की स्थापना पर विचार किया पर यह विचार तब 
तक व्यवहारिंक रूप न धारण कर सका जब तक सन्‌ १९०३ में उपनिवेशों की 
चुंगी-संघ सम्बन्धी सम्मेलन नहीं बुलाया गया । इसी सम्मेलन में सर अल्बर्ट हाइम 
ने जो नेटाल के प्रधान मंत्री थे, एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का डयकन ने 
जो ट्रास्वेल के प्रधान मंत्री थे, अनमोदन किया । इस प्रस्ताव में कहा गया कि इस 
समय जो “सभी उपनिवेश इस सम्मेलन मेंप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी सीमा- 
शुल्क संघ (7७7र्ग &70 (०8॥0708 0४४०0 ) की स्थापना करने के पक्ष में हैं, जो 
सामान्य शुल्क पर आधारित रहेगी, और यह संघ मोज़ेम्बीक (१॥०2थ॥7॥ ५0० )' 
के प्रान्त से अधिक निकटतम का सम्बन्ध ;रखेगा । 

इस सम्मेलन में रेलवे सम्बन्धी करों पर भी विचार किया गया और बाद में 
इस मामले की जाँच करने के लिये एक समिति की भी नियुवित की गयी । इसी 
समय २० मई सन्‌ १९०३ को ब्रिटिश पालियामेन्ट ने एक आदेश भेजा, जिसमें 
अफ्रीका में एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ बुलाने के लिये कहा गया था। इस प्रकार 
अब उनके सामने राष्ट्रीय प्रश्न भी खड़ा हो गया । तीन वर्ष बाद उपनिवेशों के 
गवर्नेर एवं प्रशासकों ने सीमा शुल्क परिषद्‌ में उस समय भाग लिया । जब यह 
निदिचत होने जा रहा था कि प्रत्येक उपनिवेश को आयात कर लेने का अधिकार 
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होगा और संघ की धाराओं के अनुसार उपनिवेश्ञों के बीच सीमा-शुल्क संघ की 
स्थापना होगी ।* जून सन्‌ १९०७ ई० में सेलबोर्न (9०90५7०४७) के अर्ल, जो दक्षिण 
अफ्रीका के हाई कमिहनर थे, कैप के गवर्नर को एक पत्र में बलपूर्वक कहा कि यदि 
संघ आंदोलन को विजयी बनाना है तो वह अफ्रीका की जनता की ओर से चलाना 
चाहिये । उन्होंने एक स्मृतिपत्र में अपने विचार प्रगठ करते हुए कहा कि “विभाजित 
देश में संघ की स्थापना कदाचित्‌ ही उपयुक्त समय तक टल सकती है । विभाजन 
जब तक रहेगा तब तक एक वास्तविक संघ की स्थापना करना कठिन है। तत्प- 
इचात्‌ मई सन्‌ १९०८ में चुंगी एवं रेलवे कर पर विचार करने के लिए प्रीटोरिया 
(?7०४०४४ ) में एक अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेशिक सम्मेलन बुलाया गया।* परच्तु संयुक्त 
राज्य अमरीका के अन्नापोलिस सम्मेलन की भाँति यह भी इस परिणाम पर पहुँचा 
कि सभी उपनिवेश जो स्वयं दासित होते हैं । उनमें जब तक एक संघ सरकार की 
स्थापना न होगी तब तक दक्षिण अफ्रीका समृद्धिशाली नहीं हो सकता है ।3 परच्तु 
दूसरे प्रस्ताव में यह दुढ़ निश्चय किया गया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी 
उपनिवेशों के प्रतिनिधि संविधान का एक अभिलेख तैयार करें। इस प्रस्ताव के 
उत्तर में समी उपनिवेशों की विधान सभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय 
सम्मेलन में माग लिया, जो क्रमश: १५ अक्टूबर से ११ मई सन्‌ १९०९ तक डरबन, 
केपटाउन और ब्लोमफोन्टीन (90777070760 ) में मिली । इन सभी बैठकों में 
संघीय शासन प्रणाली की स्थापना पर विचार किया गया । परन्तु इन छोगों के 
सम्मुख बहुत सी कठिनाइयाँ थीं । क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में दो योस्पीय जातियों 
के लोग डच तथा अंग्रेज निवास करते थे, उनके अंग अलग उपनिवेश थे और वें 
अपनी अपनी भाषा बोलते थे। अत: आथिक लाम पर भी उनका एक मत न था। 
ट्रास्सवाल का जोहन्सवर्ग व्यापारिक केन्द्र होने के नाते वे स्वतन्त्र व्यापार चाहते 
थे, जबकि तटीय उपनिवेश चुंगी लगाने के पक्ष में थे, क्‍योंकि चुंगी द्वारा उनकी 
आय होती थी । इसके अतिरिक्त रेलवें कर का भी प्रइन था, क्योंकि रेलगाड़ी सभी 
उपनिवेश्ञों में गुजराती थी और उपनिवेशिक सरकार का शासन लगमग पूर्ण रूप 
से रेलवे की आय पर ही आधारित था। अत: उपनिवेशिक सरकारें किसी भी प्रकार 
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से इस आय के साधन को केन्द्रीय सरकार के हाथों में नहीं जाने देता चाहती थीं। 
तटीय उपनिवेश्ञों के पास बन्दरगाह थे, जो दूसरे उपनिवेशों के पास न थे । अंत 
में देशवासियों का भी प्रश्न था। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के निवासियों तथा अंग्रेजों 
की जनसंख्या में एक और पाँच का अनुपात था ।' 

आपस की फट जातीय यद्ध में परिवर्तित हो गयी और अंत में यह निश्चय हो 
गया कि बिना संघ राज्य के शासन चलाना कठिन हो जावेगा | आर० एच० ब्राण्ड 
ने सम्पूर्ण दशा का वर्णन करते हुए कहा हैं कि”फूटने न केवल बहुत सी विपदाओं . 
को जन्म दिया था, किन्तु इससे यह भी स्पष्ट हो गया था कि सरकार अयोग्य, 
कष्टकारी एवं अपव्ययी थी; एक लाख अंग्रेजों को शासित करने के लिये चार 
प्रकार की अलग अछूग शासन प्रणालियाँ प्रचलित थीं ; चार पालियामेन्ट भी थी, 
उनके नियम भी अरूग अछग थे; चार न्यायारूय भी थे जो अपने अपने ढंग से 
कानूनों को छागू करते थे; चार प्रकार की सरकारे भी थीं; कोषागृह भी चार थे, 
जो अनावश्यक ही पृथक्‌ धन इकट्ठा कर रहे थे, बहुत से कानूनों में जैसे विशिष्ट 
अधिकार पत्र, विवाह, उत्तराधिकार तथा देशीकरण मामलों आदि में बड़ा मतभेद 
भी था। उदाहरणार्थ, कोई भी व्यक्ति केपटाउन में तो ब्रिटिश नागरिक हो सकता 
था पर ट्रांसवाल में नहीं । उपरोक्त प्रकार की कठिनाइयों ने संघ की स्थापना के 
लिये विवश कर दिया ।+ 

तत्पदचात्‌ सम्मेलन आपसी भेदों को मिटाने, वर्तेमान प्रान्तीय सरकारों को 
समाप्त करने ; केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तियों के साथ स्थापित करने; व्यव- 
स्थापिका सम्बन्धी मामलों में प्रान्तों को अधीनस्थ शक्तियों को देने का पूर्ण निश्चय 
करने के लिए एकत्रित हुए। बाद को एक नया संविधान बनाया गया जिसमें प्रीटो- 
रिया में कार्यकारिणी तथा केपटाउन में व्यवस्थापिका सभा स्थापित करने की 
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व्यवस्था की गयी । व्यवस्थापिका सभा के ऊपरी तथा निचले सदनों में प्रान्तीय 
प्रतिनिधियों की ही व्यवस्था की गयी । डच तथा अंग्रेजी दोनों भाषायें अपनायी 
गयी । इस प्रकार सन्‌ १९०९ में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका एक्ट के अनुसार 
एक प्रकार के संघीय शासन की स्थापना हुई। 


समाजवादी-गणतन्त्र--रूस का संघ 


आधुनिक समाजवादी-गणतन्त्र-हूस का संघ राज्य एशिया एवं योवप के दो 
महाद्वीपों में फैला हुआ है । यह संघ-राज्य विश्व के सभी संघ-राज्यों से अधिक 
विस्तृत है । सन्‌ १९१७ के आन्दोलन के पूर्व यह संघ-राज्य रूस के नाम से ही 
प्रसिद्ध था । यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु, भाषा एवं जातियाँ पायी जाती हैं, 
जिनमें स्कीमों, मंगोल, तुके, उकरेनियन तथा स्लेव आदि भी सम्मिलित हैं। सन्‌ १९५९ 
की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या २०,८८,००,००० थी तथा क्षेत्रफल 
८,७०८, ०७० वर्गमील था । इस देश में लगभग १५० भाषायें बोली जाती हैं! 
उपरोक्त विभिन्नताओं के साथ साथ इस देश की सदैव से यह विशेषता रही है । 
कि सम्पूर्ण देश केवल एक राजनैतिक दल द्वारा शासित होता आ रहा है। यों तो 
देश की जनसंख्या बहुत ही अधिक है, परन्तु शासन प्रणाली केवछ १०० लाख रूसी 
नागरिकों द्वारा संचालित होती रही है । सम्पूर्ण देश प्राकृतिक छठाओं जैसे वनों, 
पव॑तों, रेगिस्तानों, सरवरों, एवं सरिताओं से परिपूर्ण है । यह देश अपने प्राचीन 
काल में एक कृषि प्रधान देश रहा था । परन्तु साम्यवादी दल के विकास एवं उन्नर्ति 
के साथ साथ यह देश अब केवल क्ृषिप्रधान ही न रह कर उद्योग प्रधान भी हो 
गया है । | 

भौगोलिक दृष्टिकोण से तो यह देश वास्तविकता में एशिया के देशों की भाँति 
लगता है, परन्तु सांस्कृतिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से इसकी गणना सदैव से ही 
योरुपीय देशों में की गयी है । जब हम इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें 
ज्ञात होता हैँ कि सन्‌ १९१७ के पूर्व तक यह देश निरंकुश शासकों द्वारा शासित 
होता रहा। यह निरंकुश शासक जार कहलाते थे, जिनके शब्द ही कानून हुआ करते 
थे । यद्यपि जारों के शासन काल में बहुत से सुधारों पर विचार किया गया, परच्तु 
किसी में सफछता न मिल सकी, क्योंकि मुट्ठी भर निरंकुश शासक देश के विभिन्न 
भागों में जाकर कृषि कराने के विचार से छोटे छोटे उपनिवेश बनाकर बस गये थे, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अन्य जातियों द्वारा कृषि का कार्य कराते हुए 
शासन प्रणाली की बागडोर को अपने तक ही सीमित रखा । यही कारण था कि 
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इन शासकों ने अन्य जातियों के लिये शिक्षा का कोई प्रबन्ध न किया | अत: इसी 
अशिक्षिता एवं अत्यधिक निर्धतता के कारण ही उपरोक्त निरंक॒श शासक वर्म 
सेकड़ों वर्षो तक सम्पूर्ण देश पर शासन करता रहा। यद्यपि १६ वीं एवं १७वीं शताब्दियों 
में सम्प्रभुतायुकत विचारक समय समय पर एक निर्वाचित राष्ट्रीय समिति की बैठकें 
बुलाते रहें, जो कि युद्ध एवं शांति के मामलों पर विचार करती रही । परन्त्‌ समिति 
की कार्यप्रणाली ठीक न होने के कारण उसे अपने कार्य में कभी भी सफलता न 
मिल सकी । कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कोई कार्य आवश्यक होने पर 
भी सामाजिक परिस्थितियों के कारण समाप्त हो जाता था। 

सन्‌ १७७६ में कैथरिन महान्‌ ( 0७४॥०४॥० ) ने जार द्वारा शासित उप- 
निवेशों में कृषिकों के साथ राज्य के सम्बन्ध,स्थानीय सरकार के प्रसार, दास वृत्ति आदि 
प्रश्नों पर विचार एवं वाद-विवाद करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा 
बुलायी । परन्तु अभाग्यवश इसी समय तुर्की के साथ युद्ध, फ्रांसीसी आंदोलन एवं 
पुगाचेव में क्रषिकों के विप्लव के कारण यह समिति किसी भी परिणाम पर न पहुँच 
सकी । 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ज़ार अलक्सेन्डर प्रथम ने केवल देश में बहुत से 
सुधारों की ओर ही ध्यान नहीं दिया, किन्तु अपने उदार मंत्री स्पेरान्स्की (8]90708- 
0»४79 ) को एक संविधान का प्रालेख तैयार करने की आज्ञा भी दी। यद्यपि स्पेरान्स्की 
ने संविधान का प्रालेख तैयार कर उसमें जनमत, बहुमत एवं स्थानीय संसद की सू च्या- 
कार योजना का भी प्रयोजन किया गया, जो निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था और 
राष्ट्रीय संसद तक पहुँचने का एक परमकोटि आधार भी था । इसके अतिरिक्त वह 
साम्यवादी सरकार के प्रारम्मिक काल की शासन प्रणाली का एक सुझाव भी था । 
परन्तु सन्‌ १८१२ में नेपोलियन-आक्रमण के फलस्वरूप उपरोक्त संविधान कार्य 
रूप में न आ सका । क्‍ 

अलक्सेन्डर प्रथम के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी निकोलस ( 7श०४०88 ) 
ने किसी भी सुधार की ओर ध्यान न दिया । परन्तु निकोलस की मृत्य के पदचात ही 
उसका उत्तराधिकारी अलक्सेन्डर द्वितीय ने, जो बहुत ही उदार प्रकृति का था, गद्दी 
पर बेठते ही उसने सन्‌ १७८१ के आस्ट्रिया की दास प्रथा के निस्तार का 
उदाहरण लेते हुए सर्वप्रथम सभी सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों से कषक-दासों को म॒कत करने 
. तथा कृषि को अपने हाथों में लेने की इच्छा प्रकट की । इसका परिणाम यह हुआ कि 
सभी व्यक्ति जिनके यहाँ कृषक दास थे, अलक्सेन्डर द्वितीय की इस बात से सहमत 
हुए। परन्तु इसी समय यह प्रइन खड़ा हो गया कि कृषि कृषकों को दी जाय अथवा नहीं, 
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क्योंकि इस समय कृषकों की जनसंख्या लगभग ९५० प्रतिद्यत थी। परन्तु उपरोक्त विचार 
के पदचात्‌ ही ३ मार्च सन्‌ १८६१ को एक राजकीय घोषणा में दास प्रथा को समाप्त 
करने की आज्ञा दी गयी और यह भी कहा गया कि सम्पूर्ण भूमि जिन जिन कृषकों 
के पास थी वह उन्हीं को दे दी जाय | केवल उनसे किचित कर अपने स्वामियों को 
देने के लिए कहा गया | तीन वर्ष पदचात्‌ अलक्सेन्डर ने पोलेण्ड के कृषक दासों को भी 
स्वतंत्र कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि देश में हर्ष की लहर दौड़ गयी और 
चारों ओर से अलक्सेन्डर द्वितीय का अभिवादन एवं जयध्वनि की गयी । इस महान्‌ 
सृधार के बाद ही उसने देश के अन्य सुधारों की ओर भी ध्यान दिया, जिसमें कार्य- 
कारिणी से न्यायपालिका का पृथक्करण, जूरी द्वारा मुकदमों पर विचार; कर सम्बन्धी 
प्रणाली में एकता; स्थानीय स्वराज्य की स्थापना तथा शिक्षा प्रणाली में उदारता 
आदि सम्मिलित थे। उसका उद्देश्य मी न्‍्याय,स्वतन्त्रता एवं अज्ञान के स्थान पर प्रकाश 
की स्थापना करना था । परन्तु इतना होते हुए भी अलक्सेन्डर द्वितीय को उपरोक्त 
सुधारों के विरोधी शून्यवादियों के विरोधों का सामना करना पड़ा । इन शून्यवादी 
विचारकों ने विरोध की भावना को यहाँ तक उत्तेजित कर दिया कि कुछ विद्यार्थियों 
ने तो अलक्सेन्डर द्वितीय को मृत्यु के घाट उतारने का उपाय भी सोचा। अन्त में शून्य- 
वादियों ने गप्त संगठनों की स्थापना करके राज्य के भय की प्रपंचा की, जिसका परि- 
णगस यह हुआ कि १३ मार्चे सन्‌ १८८१ को जार पर बम फेंका गया और वह सदैव 
के लिए समाप्त हो गया । यह उपरोक्त आपत्ति उन स्वतन्त्र विचारकों द्वारा लायी 
गयी थी, जो स्वतन्त्रता का उचित प्रयोग ही न जानते थे । 

अलक्सेन्डर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १९०५ के जापान एवं रूस के युद्ध 
के पूर्व तक प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली में कोई सुधार न हो सके । अब ज़ारों की सरकार 
अपनी वंशानुगत अधिकारों से हाथ थो चुकी तब उसने ड्यूमा नामक निर्वाचित संग- 
ठित सभा के बहुमत विचारों को जानने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप 
देश में एक विद्रोह खड़ा हो गया। यद्यपि ज्ञार ने जनता के मतदान अधिकार को बढाकर 
उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया । परन्तु उसके सभी प्रयत्न असफल रहे । तत्पदरचात 
जार को प्रजा के विचार एवं भाषण की स्वतन्त्रता तथा सभा एवं समदाय बनाने की 
स्वतन्त्रता पर एक राजकीय घोषणा करने के लिए विवश किया गया और यह भी 
कहा गया कि कोई भी कानून बिना ड्यूमा के पारित किए हुए कार्यान्वित न होगा। 
इस घोषणा के साथ साथ राजकीय शक्तियों के नियंत्रण को कार्यान्वित करने तथा 
उपरोक्त शक्तियों द्वारा बनाये हुए कानूनों क। संशोधन करने के लिए भी कहा गया। 
इसका फल यह हुआ कि सन्‌ १९०६ में ड््यूमा की एक बैठक हुई, जिसमें प्रत्यक्ष व्यापक 


१३४ संघवाद और संघात्मक शासन 


मताधिकार तथा संसदीय सरकार प्रणाली की स्थापना की माँग की गयी । इस ड्यूमा 
का उसी वर्ष जुलाई में विधटन हो गया । उपरोक्त ड्यूमा की बैठक पुनः मार्च सन्‌ 
१९०७ में हुई । परन्तु इस वर्ष वह कोई कार्य न कर सकी । इस बार ज़ार ने किम्ती 
_ व्यक्ति के मताधिकार का बिना हरण करते हुए, चुताव सम्बन्धी अधिकारों को भी 
सम्पत्तिशाली लोगों के हाथों में देते हुए,अपनी घोषणा पर आरूढ़ रहने का प्रयत्न किया | 

मई सन्‌ १९०६ के मौलिक कानून के अन्तर्गत धारा ४ में यह घोषणा की गयी 
थी कि रूस का सम्राट सम्पूर्ण शक्तियों का स्वामी होगा और ईश्वर की आज्ञा के 
अनुसार देश की सम्पूर्ण जनता उसकी शक्तियों का पालन भय के कारण नहीं किन्तु 
सद्व्यवहार के कारण करेंगी । इन परिस्थितियों में डयूमा की सन्‌ १९०७ में बैठक 
हुई । परन्तु शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण शक्तियाँ सम्राट में निहित होने के कारण वह 
कुछ न कर सकी । इस समय भी शासन सम्बन्धी कार्य गत वर्षों के आय-व्यय के अनु- 
सार ही होते रहे थे, यदि कभी भी ड्यूमा मंत्रियों के प्रस्ताव को रह कर देती थी तो 
कार्यकारिणी ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी न होकर जार के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी 
होती थी । ड्यूमा केवल कानून की कर्म॑निष्ठा के-लिए ही होती थी न कि राजनीतिक 
मामलों के लिए। जार को सभी संवेधानिक कानूनों को रह करने एवं राज्य का अव- 
रोध करने का अधिकार प्राप्त था। वास्तविकता में इस समय निरंकुश शासन प्रणाली 
प्रजातन्‍्त्रात्मक आधार के नाम पर कार्य कर रही थी । 

परन्तु उपरोक्त शासन प्रणाली का देश के राजनैतिक दलों द्वारा विरोध हो रहा 
था। इन विरोधी लोगों का संगठित एक दल भी था जो बोल्शेविक ( 8086णा: ) 
दल के नाम से प्रसिद्ध था। परन्तु उपरोक्त दल के लोगों को कालान्तर में या तो नष्ट- 
अ्रष्ट कर दिया गया अथवा वे जेल भिजवा दिये गए | यद्यपि इस दल के सिद्धान्तों 
_को माननेवाले, विदेश्षों से, इस शासन प्रणाली का विरोध कर रहे थे, परल्तु उन्हें 
उठने का सुअवसर न प्राप्त हो सका। अन्त में सन्‌ १९१४ के प्रथम महायुद्ध में उन्हें 
अपने विचारों को प्रगट करने का समय मिल ही गया, किन्तु रूस के निवासी इस विरोब 
को सहन न कर सके और उन्होंने अन्त में विरोधी दल के विरोध में एक विद्रोह खड़ा 
कर दिया, क्‍योंकि वे लोग इस प्रकार की कठिनाइयों को सहन न कर सके । उपरोक्त 
विरोधी दल विदेशों से लेनिन के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। 


सन्‌ १९१७ का आंदोलन:--प्रथम महायुद्ध के अन्तर्गत रूस योरुप की अन्य ' 
शक्तियों के साथ मिलूकर जमेनी के विरुद्ध लड़ने छगा। परन्तु रूस अपनी निरंकुश 
एवं स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली के कारण अपने मित्र राज्यों का साथ न दे सका ) 
इसी समय यद्यपि ज़ार से प्रजातस्त्रात्मक शासन प्रणाली को कार्य रूप में लाने की 
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माँग की गयी, किन्तु जार ने उसका प्रतिरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
उदार दल वाले लोगों में विप्लव की एक लहर दौड़ गयी । जार ने आंदोलन को समाप्त 
करने के विचार से ड्चयूमा के सदस्यों को अपने अपने गूहों को प्रस्थान करने की आजा 
देकर हड़ताल करनेवाले लोगों को कार्य करने को कहा | इस आंदोलन के मुख्य कारण 
करोड़ों रूसी कृषकों की निर्धनता एवं निराहारता, जो अभी तक मारतीय कृषकों 
की जैसी थी, तथा योरुप में प्रजातन्त्र का उत्थान एवं रूस जापान युद्ध का परिणाम 
और रूसी यूवकों की अधीरता थे । ड्यूमा केवछ निकोलूस द्वितीय के राज्यरोहण 
तक कार्य करती रही । परन्तु अभाग्यवश निकोलस द्वितीय के राजगद्दी पर बेठते हीः 
वह तथा उसके पारिवारिक सदस्य एक सप्ताह के अन्तर्गत ही कैदी बना लिए गए ७ 

तत्पदचात ज्ीष्य ही ड्यूमा ने अस्थायी सरकार की स्थापना करके प्रेस के नियंत्रण: 
को समाप्त करने, राजनैतिक एवं घामिक कैदियों को समाप्त करने एवं जल-थल सेन 
के कानूनों में सुधार करने के लिए एक घोषणा की । परन्तु उपरोक्त घोषणा का कोई 
प्रभाव न पड़ा और अन्त में यह अस्थायी सरकार अधिक दिनों तक कार्य न कर सको । 
इसका पुन: संगठन १० मई सन्‌ १९१७ को किया गया । तत्पश्चात्‌ ६ अगस्त कोः 
उसी वर्ष जब अलक्सेन्डर केरेंस्की ने अपना मंत्रिमण्डल बनाया तब पुन: इसमें सुवार 
किये गये । इसी समय में पेट्रोग्राड सोवियत ने जल एवं थल सेनाओं को आज्ञा दी कि 
जिन वातों में सोवियत एवं सरकार की आज्ञाओं में संघर्ष हो उनमें वह सरकार को 
आज्ञाओं को मानने से मनाकर दे । इसके परिणामस्वरूप सैनिकों एवं नाविकों ने 
. ७ नवम्बर को स्थानीय आंदोलनकारी कमेटियों की स्थापना की । इन लोगों में कुछ 
तो अपनी प्राचीन राज्य सत्ता के प्रति स्वामिभक्‍्त रहना चाहते थे और कुछ लोग 
यद्ध न करने के विचार में थे । 

अतः सन्‌ १९१७ में सर्वप्रथम पेट्रोग्राड सोवियत ने सोवियत को अखिल-रसियन 
कांग्रेस व्‌ लायी, जिसमें १ हजार प्रतिनिधि थे। इस कांग्रेस ने सामाजिक आंदोलनकारी 
सरकार की स्थापना की परन्तु वह अधिक दिन कार्य न कर सकी । 

इसी समय सस्पूर्ण देश में विद्रोह की एक लहर सभी वर्गों में दौड़ गयी । सैनिकों, 
नें सैनिक इतिहास में एक विद्रोह खड़ा कर दिया । कृषकों ने अपने बाहुबल से शाति- 
पूर्वक जो भी भूमि ग्रहण कर सके किया । कर्मचारियों ने भी अपनी माँगे सरकार के _ 
सामने रखीं । ऐसी स्थिति में करेंस्की देश की दशा पर नियंत्रण न रख सका, अतः 
अक्ट्वर सन्‌ १९१७ में बोल्शेविकों ( 803॥०एछ778 ) ने अपने दल की एक समा 
. बलायी, जिसमें शासन को अपने हाथों में लेने के लिए निए्चय किया गया, जिसके 
परिणामस्वरूप पेट्रोग्राड सरकार को विध्वंस करके सभी कर्मचारियों को केद कर 
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लिया गया । केवल केरेंस्की भाग गया। अब सोवियतों की अखिल-रसियन कांग्रेस ने, 
जो ७ नवम्बर को एकत्रित हुई थी, सम्पूर्ण रूस पर अपनी| विजय पताका फहरा दी 
और लेनिन की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी तथा प्रशासकीय मण्डल की स्थापना 
की गयी । त्रोत्स्की ( 77०४४7७४ ) विदेशी विभाग के मंत्री पद पर तथा जोसेफ 
सस्‍्तालिन राष्ट्रीय विभाग के मंत्री पद पर नियुक्त किये गये। 
नवम्बर सन्‌ १९१७ के आंदोलन के प्रमुख नेता लेनिन तथा उनके प्रधान मंत्री 

लिओन त्रोत्स्की ( ००0 77०४८०४ ) थे । मंत्रिमण्डल में एक मसविदा तैयार 
किया गया जिसमें शीघ्र ही केन्द्रीय शक्तियों की स्थापना तथा स्थानीय संघर्षों का 
दमन तथा अन्य दक्तियों का दमन सम्मिलित था | इसके अतिरिक्त देश की सामाजिक, 
आशिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का अध्ययन करके श्रमिक समाज की एक साम्य- 
वादी सरकार की स्थापना करने तथा इस आंदोलन को सम्पूर्ण विश्व में फेलाने का 
विचार भी सम्मिलित था । 

इस आंदोलन का मुख्य ध्येय जार के निरंकुश शासन को समाप्त करना तथा 
विभिन्न वर्गों के नागरिकों द्वारा स्वयं शासन करना था। उपरोक्त आंदोलन का सबसे 
अधिक प्रभाव यह पड़ा कि जो भी देश में बसे हुए छोटे छोटे निरंकुश शासक प्रजा पर 
शासन कर रहे थे और वह जार की केन्द्रीय शासन सत्ता पर आश्रित थे, उन्होंने शीक्ष 
ही अपने विचार बदल दिये और बोल्शेविक लोगों के भय के कारण अपने को आंदोलन 
का नेता कह कर पुकारने लगे तथा अपने स्वामित्व के लिए देश के विभिन्न भागों से 
अपने को रूस से स्वतन्त्र होने के लिए माँग करने लगे । 

लेकिन लेनिन ने साम्यवादी राज्य के आधारों पर ध्यान रखते हुए साहसपूर्व॑क 
केन्द्रापसारी विचारों को स्थायी रखा । बोल्शेविकों ने सभी नागरिकों के समान अधि- 
कारों की घोषणा की परन्तु त्रोत्स्की ने कहा कि (समान अधिकारों की घोषणा विश्ञेष- 
कर फिन लोगों के लिए कुछ भी अर्थ न रखती थी, वे रूस की स्वतन्त्रता के इच्छुक 
थे न कि रूस के निवासियों की । यूकेरेनियों के लिए इन अधिकारों का कुछ भी महत्व 
न पड़ा। क्योंकि उनके अधिकार वेसे ही रहे जसे पहले थे, उन्हें बलपूर्वक रूसी निवासी 
घोषित किया गया । इससे लेटवियनों तथा एंस्थोनियनों की दशा में कोई परिवतेन 
न हुआ यह लोग जमेनी के मूमिस्वामियों, जागीरदारों एवं रूसी जमेंन नगरों द्वारा 
सताये हुये थे । इससे मध्य एशिया के पिछड़े हुए लोगों के भाग्य में किचित भी सुधार 
न हुआ, जो कि चट्टानों की तहों से न्यायिक प्रतिबन्ध से ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक 
एवं आर्थिक शूंखलाओं से भी जकड़े हुए थे । वह पुन: कहते हैं कि 'इस आंदोलन ने 
सीमवर्ती देशों को भी प्रभावित किया और यह बात इससे और भी स्पष्ट हो जाती 
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है कि रूस की, भाषा जमीदारों एवं जागीरदारों की भाषा थी। पूर्व प्रजातस्त्रात्मक 
जासन प्रणाली जिसमें प्रेस एवं समुदाय की स्वतन्त्रता सम्मिलित थी, इन दो कारणों 
द्वारा पिछड़े एवं पददलित लोग किस प्रकार से सांस्कृतिक उन्नति, अपने पाठशालाओं, 
न्यायालयों आदि में किस प्रकार से पिछड़े हुए थे, जान सके । मविष्य की सभा ने उन्हें 
और भी अधिक दु:खी बना दिया। वह जानते थे कि यह सभा भी अस्थाई सरकार 
की भाँति शासन करेगी जो शासित वर्ग के विरुद्ध नहीं जा सकती ।”१ द 

केन्द्रापपारी विचारधारायें माकंस की विचारधारा पर आधारित थीं, जिसमें 
पिछड़े हुए वर्गों की प्रभुसत्ता सम्मिलित थी । तथा ग्रामीण छोग नगरों के नागरिकों 
के चंगूल से अपनी स्वतन्त्रता चाहते थे; प्रत्येक मनुष्य की नागरिकता स्वतन्त्रता 
पर आधारित थी । इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्रीयता अपनी स्वतन्त्रता नामक 
नींव पर खड़ी हुई थी | तत्पदचात्‌ बोल्शेविक आंदोलन को क्षीण करने के विचार से 
सीमा पर स्थित देशों को अस्थायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए जनता 
को उत्साहित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राष्ट्र नें सीवियत सरकार 
के आधार पर अपनी स्वयं स्वतन्त्र सरकार की स्थापना की । इसके अतिरिक्त रूस . 
के राज्य को केन्द्रीमूत बनाये रखने के लिए उन लोगों ने जमींदारों एवं जागीरदारों 
की शक्ति को नष्ट करके अस्थायी सरकार के सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया। 
फिनलेण्ड, लैटविया ( 7/४$एा8 ), लिथुआनिया, स्टोनिया, जौजिया, ट्रांसकौकेसिया 
तथा मध्यएशिया नामक सभी देशों ने रूस से सम्बन्ध विच्छेद करके अपनी सोवियतों 
के हाथों में शक्ति देकर अपने अपने स्वतन्त्र गणराज्यों की स्थापना की । इनमें से वहुत 
से गणराज्यों ने बोल्शेविक विद्रोह का सामना करने के विचार से संघात्मक सिद्धान्तों 
के आधार पर छोटे छोटे सांस्कृतिक दलों द्वारा अपने गणराज्यों की स्थापना की । 
यह रूसी सामाजिक संघीय सोवियत गणतन्त्र था। (8. 8. #', 8.8 ) जिसका संविधान 
जुलाई सन्‌ १९१८ में ५ वीं कांग्रेस द्वारा ग्रहण किया था । 

३ मार्च सन्‌ १९१८ की ब्रेस्टलिट्वोस्क ( 878868-60 एशट ) की संधि 
के अनुसार रूस ने ५००,००० वर्गमील क्षेत्र एवं ६६ लाख जनसंख्या देकर आन्तरिक 
शांति स्थापित की । इसके अतिरिक्त रूस अत्यधिक जुर्माना देने के लिए भी तैयार 
हुआ । द 

तदुपरान्त विभिन्न देशों ने रूस की राजनीति में विध्न डालना प्रारम्भ कर दिया। 
सर्वश्रथम उन छोगों ने जर्मनी की पूर्वी सीमा का पुन: निर्माण करने के लिए रूस पर 





4. 4.6807 47%0879, सांडा0एए ०4 ऐेपडआं37 86९एएॉपफप्प०प, 77. 892-893. 
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घेरा डालने की घोषणा कर दी । तथा बोल्शेविकों ने अपनी एक छाल सेना (8०0 
“+7705 ) द्वारा अपने विरोधियों एवं विदेशी सेनाओं को पराजित कर सफलता प्राप्त 
की । इस विजय से उत्साहित होकर बोल्शेविक लोगों ने यूकरेन ( एप्णकां॥० ) तथा 
सवेत रूस ( ४॥४७ फ्ैप४४ं४॥ ) एवं अन्य सीमावर्ती सरकारों को नष्ट-प्रष्ट कर 
दिया । 


तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९१८ के संविधान में संशोधन किये गये तथा ३० दिसम्बर 
सन्‌ १९२२ की संघीय संधि द्वारा यू० एस० एस० आर० की प्रथम कांग्रेस ने चार 
सोवियत गणतन्त्र राज्यों को संघ में मिला लिया । इसी प्रकार अन्य राष्ट्रीय राज्यों 
के साथ ६ जुलाई सन्‌ १९२३ की यू० एस० एस० आर» की केन्द्रीय कमेटी द्वारा 
सम्बन्ध स्थापित किये गए। इसका फल यह हुआ कि इस कमेटी द्वारा कुछ समय पूर्व 
आंदोलन द्वारा जो मेदभाव उत्पन्न हो गये थे, वह सब समाप्त हो गये । और उज्बेक 
तथा तुर्कोॉम्नन नामक सोवियत साम्यवादी गणतत्त्र राज्य मई सन्‌ १९२५ में यू० एस० 
एस० आर में मिल गये। तत्पश्चात्‌ तादज्ञेक ( 7४80४४7४ ) दिसम्बर सत्‌ १९२९ 
में, ट्रांस्कोकेसिया तथा जौरजिया भी यू० एस ० एस० आर० में मिल गये । इस प्रकार 
सन्‌ १९३६ में कज़ाख ( 82०४: ) तथा किरगेज़ ( 5780४ ) के मिल जाने 
पर यू० एस० एस ० आर० ११ राज्यों का एक संघ राज्य बन गया। यही वर्ष स्तालिन 
के संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


सन्‌ १९३६ के पश्चात्‌ तथा द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप बहुत से राज्य 
यू० एस० एस० आर० के संघ-राज्य में मिल गए । वे निम्नलिखित हैं : 

(अ) जमंनी द्वारा पोल॑ण्ड पराजित कर देने पर पश्चिमी यक्रेत (ऐटाकं॥०) 
तथा पश्चिमी बायलोरसिया (.87००००४४७ ) सोवियत साम्यवादी रूस में सितम्बर 
सन्‌ १९३९ में मिला लिये गए । | 

(ब) फिनलैण्ड द्वारा मिलाये हुए कुछ माग को ३१ मार्च सन्‌ १९४० को कारे- 
लिया ( 7278679 ) को सोवियत साम्यवादी गणतन्त्र में मिला लिया गया। 

(स) २ अगस्त सन्‌ १९४० को मोल्डेविया ( ऐैणव&एांथ0 ) यू० एस० 
एस० आर० का श१३वाँ गणतनन्‍्त्र राज्य बना लिया गया । 

(द) ३ अगस्त सन्‌ १९४० को ऐस्टोनिया, छलैटविया तथा लिथाआनिया को 
मिलाकर यू ० एस० एस० आर० के संघ के उपराज्यों की जनसंख्या १६ हो गयी । 

(य) जर्मनी की पराजय के पदचात्‌ प्रशिया का बहुत सा पूर्वी भाग यू० एस० 
एस० आर० में मिला लिया गया। 
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(र) सन्‌ १९४५ में जापान द्वारा हटाये हुए सखालीन महाद्वीपों के अर्थ दक्षिणी 
भाग एवं क्यूराइल ( #प४॥० ) द्वीप समूह को भी यू० एस ० एस० आर० में मिला 
लिया गया । 


सन्‌ १९३६ तक का यू० एस ० एस ० आर० का संविधान 


सन्‌ १९३६ के संविधान का जन्म जार के निरंकुश शासन एवं सन्‌ १९१७ के 
आंदोलन के कारण हुआ था। यह संविधान कार्लमाक्‌ स के सिद्धान्तों पर आवारित' 
था। जिसमें प्रत्येक प्रइन राजनीतिक हैं और प्रत्येक कर्मचारी राज्य का कर्मचारी 
है । अतः यह संविधान विश्व के अन्य सभी संविधानों से अपना एक अलग ही महत्व 
रखता है । | 

इस संविधान का मुख्य ध्येय ही था पूँजीवाद को समाप्त करना। अत: रूस के 
सभी कर्मचारियों , सैनिकों एवं कृषकों को गणतन्त्र सोवियत कह कर घोषित किया 
गया | यू० एस० एस० आर के संघ को वास्तविकता में बहुत ही अधिक अधिकार 
प्राप्त थे । राजनैतिक एवं आ्थिक सम्बन्धी मुख्य मुख्य अधिकार संघ की शासन सत्ता 
के हाथ में ही थे। अंगमूत इकाइयों को सांस्कृतिक स्व॒राज्य आदि सभी स्थानीय शक्तियाँ 
संघ से ही प्राप्त थी । इसका मुख्य ध्येय यही था कि सम्पुर्ण विश्व में सोवियत संघ 
की स्थापना की जाय । यही कारण था कि संघ राष्ट्रीय इकाइयों पर आधारित न 
होकर सामान्य समाजवादी संस्था पर आधारित था ।* परन्तु कम से कम लिखित 
रूप में आंगिक गणतन्त्र राज्यों को अपगमन का अधिकार दे रखा था जो कि संघात्मक 
विचार से बहुत दूर है 

उपरोक्त संविधान सर्वसाघारण लोगों के लिए बनाया गया था। अतः केवल 
भाड़ पर कार्य करने वाले श्रमिकों, भिक्षुओं , पुजारियों आदि लोगों+ को मत देने का 
अधिकार न था। होष सभी जनता को मत देने का अधिकार दिया थ। । इसके अतिरिक्त 
इस संविधान की सबसे बड़ी विश्येषता अप्रत्यक्ष चुनाव था । प्रत्यक्ष चुनाव केवल गाँवों 
में ही प्रचलित था, जिनका अविकार क्षेत्र बहुत ही संकचित था। परल्तु वह ग्राम राज्य 
के प्रशासन में अपना महत्व अधिक मात्रा में रखते थे । परन्तु धीरे धीरे लोगों में केन्द्री- 
करण की भावना का उदय हुआ । यू० एस० एस० आर० की राजनैतिक प्रणाली 
अन्य राज्यों की सरकारों से अपना एक विद्येष ही महत्व रखती थी । 

स्थानीय एवं प्रान्तीय सरकारें:--यू० एस० एस० आर० के प्रशासन की सबसे 
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छोटी इकाई ग्राम एवं सोवियत फंक्टरी थे । और सबसे बड़ी इकाई केन्द्रीय कार्यकारिणी 
तथा प्रेसिडियम थें। प्रशासन के अन्तर्गत ग्रामों का शासन बहुत बड़ा महत्व रखता 
था। ग्राम अथवा फेक्टरी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होने के कारण सभी स्थानीय 
मामलों में प्रशासन करती थी । जिन गाँवों की जनसंख्या ३०० से कम थी वे या तो 
प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासित होते थे या कई गाँवों को मिलाकर प्रत्येक दछ एक सोवियत 
का निर्वाचन करता था। इसी प्रकार जिन फैक्टरियों के कर्मचारियों की संख्या १०० 
से कम होती थी वह कई फैक्टरियों को मिलाकर एक सामान्‍य फैक्टरी-सोवियत की 
स्थापना कर लेते थे। यह फैक्टरी सोवियत फैक्टरियों में कार्य करनेवाले कर्मचारियों 
के सामाजिक जीवन, शिक्षा, रहन सहन एवं गृहों आदि की देखभाल करती थी ।' इस 
प्रकार ग्रामों एवं नगरों की फैक्टरी-सोवियत स्थानीय शासन प्रबन्ध में अपना बड़ा 
महत्व रखती थीं और अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतन्त्र थीं। परन्तु इतना होते हुए भी 
वह केन्द्र द्वारा नियंत्रित होती थी। साम्यवादी विचारकों द्वारा ही ग्राम अथवा कार- 

खानों की सोवियत अपना कार्य करती थीं । ः 


ग्राम अथवा कारखानों की सोवियत के ऊपर जिलों की सोवियत होती थी जो 
ग्राम अथवा कारखानों की सोवियतों के सदस्यों द्वारा ही निर्मित होती थी । जिले 
की सोवियत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से कृषिकों एवं कर्मचारियों द्वारा न चुनकर ग्राम 
अथवा कारखानों की सोवियतों के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे । अतः: जिले के सोवियतों 
के चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रचलित थी, जो कि सोवियत शासन प्रणाली 
की एक विशेषता थी । जिले की सोवियत जिला सम्बन्धी शासन की देखरेख करती 
थी और यह भी अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थीं। परन्तु यह भी केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियंत्रित होती थी । 
जिले की सोवियत से वड़ी इकाई प्रदेश की कांग्रेस होती थी । प्रदेश की कांग्रेस 
कई जिलों से मिलकर बनती थी, प्रदेश की कांग्रेस के सदस्य कुछ तो जिले की सोवियतों 
द्वारा निर्वाचित होते थे और कुछ नगर एवं कारखानों के सोवियतों के सदस्यों द्वारा । 
इस दिशा में नगर सोवियतों को ग्राम सोवियतों से अधिक अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि 
ग्राम सोवियत प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश सोवियत में कोई भी सदस्य निर्वाचित करके नहीं 
भेजते थे । प्रदेश कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र जिले की सोवियत से अधिक विस्तृत था । 
प्रदेश कांग्रेस से बड़ी इकाई गणतन्त्र राज्य थे।सम्पुर्ण यू० एस० एस० आरण० सात 
गणतन्त्र राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक गणतन्त्र में कई प्रदेश होते थे। प्रत्येक गण- 
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तन्‍्त्र की एक कांग्रेस हुआ करती थी, जिसके सदस्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्वाचित 
होते थे । 

उपरोक्त ७ गणतन्त्र राज्यों से मिलकर सोवियत समाजवादी गणतनत्र का संघ 
राज्य बना था। (यू० एस० एस० आर०) सन्‌ १९१८ के प्रारम्भ तक यह संघ रूस 
के समाजवादी संघीय सोवियत गणतत्त्र के नाम से ही प्रसिद्ध था। परन्तु सन्‌ १९१८ 
तथा १९३२ के मध्य में ६ और गणतन्त्र राज्य रूस के समाजवादी संघीय सोवियत 
गणतन्त्र राज्य (आर० एस० एफ० एस० आर० ) में मिल गए थे । 

इन गणततन्त्र राज्यों में वहत से राज्यों के छोटे एवं स्वतन्त्र राज्यों के अपने स्वयं 
संघ थे, जिनके संविधान सोवियत संविधान के सिद्धान्तों पर आधारित थे। इन गण- 
तन्त्र राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक भाषण, मुद्रण एवं लेखन शक्ति की पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी। इतना होते हुए भी कम से कम सिद्धान्त: संघ की सभी इकाइयों को 
संघ से अलग हो जाने का अधिकार प्राप्त था। यह एक ऐसा अनोखा अधिकार था 
जो कि विश्व के किसी भी संघ राज्यों को प्राप्त न था । 


यू० एस ० एस० आर० की केन्द्रीय सरकार :-- 


समाजवादी सोवियत गणतत्त्र संघ के शासन की सबसे बड़ी इकाई केन्द्रीय सर- 
कार थी, जो कि सोवियतों की कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध थी । इस कांग्रेस का प्रत्येक 
प्रतिनिधि नगर सोवियत के २५,००० मतदाताओं पर तथा प्रदेशीय कांग्रेस के 
१२०,००० जनसंख्या पर निर्वाचित होता था। इस केन्द्रीय सरकार में लगभग २,००० 
सदस्य होते थे, जिसकी बंठक वर्ष में केवल एक बार होती थी। कांग्रेंस ही अपना मंत्रि- 
मण्डल बनाती थी। मार्च सन्‌ १९३१ तक इस मंत्रिमण्डल के ४७२ सदस्य ७ गणतनत्र 
राज्यों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते थे। कांग्रेस कोंसिल 
ऑफ नेशनलटीज के सदस्यों का भी चुनाव करती थी, जिसमें १३८ सदस्य होते थे । 
इन सदस्यों में प्रत्येक गणतन्त्र से ५ सदस्य तथा प्रत्येक प्रदेश से १ सदस्य चुना जाता 
था। इन दोनों संस्थाओं द्वारा यू० एस ० एस० आर० की केन्द्रीय कार्यकारिणी निर्मित 
होती थी, जो संप्रभमुतायुक्त होती थी और उसे सभी विधायिनी, प्रशासकीय. एवं न्याय 
सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे । 


शासन की इकाइयाँ 


(१) ग्राम एवं नगर अथवा कारखाने की सोवियत, जिसके सदस्य क्रमशः कृषकों 
एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिनिधित्व करते थे । 


१४२ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


(२) ज़िला सोवियत, जिनके सदस्य ग्राम सोवियत एवं नगर अथवा कारखानों की 
सोवियतों द्वारा चुने जाते थे । 

ई३) 'प्रदेश कांग्रेस, जिसके सदस्य जिले की सोवियत तथा नगर एवं कारखानों 
की सोवियत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते थे । 

(४) सात स्वतन्त्र गण राज्य:--इन सभी गणराज्यों की एक कांग्रेस होती थी, 
जिसके सदस्य प्रदेशीय कांग्रेस द्वारा चुने जाते थे । 

(५) केन्द्रीय शासन:--यह यू ० एस० एस० आर० के शासन की सब से बड़ी इकाई 
थी, जिसके सदस्य प्रदेशीय कांग्रेस तथा नगर एवं कारखानों की सोवियत के 
सदस्यों द्वारा चुने जाते थे । 


: विभिन्न सोवियतों का ग्राफ 


ग्राम सोवियत नगर एवं फंक्टरी सोवियत 





| 
| प्रदेशीय- काग्रेस_| 


सात गण राज्यों की कांग्रेस | सोवियत की संघीय कांग्रेस 


| 
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 





'कौंसिल ऑफ नेशनल टीज हिना कमीशनरियों की परिषद्‌ संघीय परिषद्‌ 
(१३८ सदस्य ).. (२१ सदस्य ) (१७ सदस्य) (४७२ सदस्य ) 
सभी ७ गणततन्त्रीय राज्यों में एक ही प्रकार की स्यायपालिका थी । 
सोवियत संविधान संशोधनों के अंतर्गत :--यू ० एस० एस० आर० का सम्पूर्ण 
संविधान माक् स के सिद्धान्तों पर आधारित था। अतः इसमें समय समय पर संशो- 
'धन होते रहे जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:-- 
(१) ११ दिसम्बर सन्‌ १९३३ को संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसके 
. अनुसार यू ० एस० एस० आर० के अत्यधिक अर्थदीन दूरस्थ पूर्वी प्रान्त कर 
से मुक्त कर दिये गये । 
(२) २७ फरवरी सन्‌ १९३४ के संशोधन के अतुसार अनाज से भरणी व्यक्तियों 
को ऋण से मुक्त कर दिया गया । 
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(३) १७ मार्च सन्‌ १९३४ के संशोधन में श्रमिकों का वेतन उनके कार्यों के अनु- 
सार निश्चित किया गया । इसी वर्ष २३ अप्रैछ के संशोधन में शिक्षा एवं 
राजनैतिक शिक्षा में सुधार किये गये और पुनः २९ नवम्बर को शासन प्रणाली 
समाप्त कर दी गयी । 

(४) १७ फरवरी सन्‌ १९३५ के संशोधन में सामुदायिक क्ृषी के नियमों में संशो- 
घन्‌ किये गये तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारों में वृद्धि की गयी । इसी 
वर्ष १ जन को निराश्रय एवं घर-द्वार रहित बच्चों के पालन पोषण के लिये 
एक अलग नियम ही बना दिया गया । 

(५) ४ सितम्बर सन्‌ १९३५ को शिक्षा सम्बन्धी नियम बनाये गये, जिसमें पाठ- 
शालाओं के सुधार की ओर बहुत ध्यान दिया गया। इसी वर्ष २९ दिसम्बर 
के संदोधनों में परिवार नियोजन सम्बन्धी नियम को समाप्त कर दिया गया 
और विश्वविद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी नियम बनाये गये । 

(६) २९ फरवरी सन्‌ १९३६ को राजकीय घन सम्बन्धी नियम बनाये गये तथा 

:.. इसी वर्ष ११ अप्रैठ को राजकीय आथ्थिक सहायता के उन्मूलन एवं लकड़ी 
के कारखानों के सम्बन्ध में मी नियम बनाये गये । 

जलाई सन १९३५ में नवीन संविधान का निर्माण करने के लिये जोसेफ 
स्तालिन की अध्यक्षता में एक. कमेटी की नियक्ति की गयी जिसके लिटवीनो 

(7४ए 7०४ ) ,रादेक ( 9094०: ) ,विशिस्की ( ४98४778659 ) वोरोशिलोव ( ४०708- 

3707) , मोलोटोव ( 2०000 ) ,बुखारिन (8ए7४००० ), अकूलोव ( #प्प09) 

चुबार (007०४ ) ,जुडानोव (2/48७०४ ) तथा कगानोविच (#88०70ए|7%०॥ ) भी 

प्रमख सदस्य थे | इस कमेटी ने लगातार १ वर्ष परिश्रम करने के पश्चात्‌ एक नवीन 
संविधान का प्रालेख तैयार किया। यह प्रालेख केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित 

करने के पश्चात्‌ जनसमूह के संशोधन एवं अनुमति के लिये १२ जून सन्‌ १९३६ 

को प्रकाशित किया गया । जन समूह के संशोधन के बाद सोवियत कांग्रेस ने कुछ 

संशोधनों के पश्चात्‌ ५ दिसम्बर सन्‌ १९३६ को पारित कर दिया, जो सन्‌ १९३७ 

में लागू हुआ । 

जिस समय उपरोक्त संविधान कांग्रेस में विचार करने के लिये रखा गया 
था । उस समय स्तालिन ने कहा था कि य० एस० एस० आर० अब समाजवादी 
प्रणाली द्वारा पँजीवर्ग के ऋण से निघ्तार हो रहा है। इस संविधान के अन्तर्गत कृषि 
का सामाजिक प्रभत्व, वन कारखानों [की पैदावार, विभिन्न पौधों एवं ओज़ार, 
अदमभत कार्यों की समाप्ति, निर्धन छोगों की निर्धनता का निवारण तथा सम्पत्ति- 
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शाली पुरुषों की सम्पत्ति एवं बेकारी की समस्या आदि सम्बन्धी सभी सम- 
स्याओं का निवारण किया जा रहा है । 
सन्‌ १९३६ का संविधान :--सन्‌ १९३६ का नवीन संविधान पूर्णरूप से समाज- 

वादी सिद्धान्त पर आधारित था। अतः इसी कारण यह संविधान कृषकों एवं श्रम- 
जीवियों का संविधान कह कर घोषित किया गया था, जो परिश्रमी व्यक्तियों के 
प्रतिनिधियों द्वारा राजनैतिक आधारों पर आधारित हुआ ।संविधान की सभी शक्तियाँ 
नगरों एवं ग्रामों के सभी श्रमजीवियों में निहित थीं । सम्पूर्ण देश के सभी वन, 
खनिज पदार्थ, मिल, कारखानें, सड़के एवं यातायात के सभी साधन राज्य की सम्पत्ति 
कह कर घोषित किये गये । अर्थात्‌ देश की सब सम्पत्ति वहाँ के निवासियों की सम्पत्ति 
कह कर घोषित की गयी । सभी कृषकों के पास जो भी कृषि भूमि उनके पास थी 
वह बिना किसी धन के उन्हें दे दी गयी । यही नहीं कि केवल कृषि भूमि ही दी गयी 
हो किन्तु खेतों से लगी हुए वाटिकायें एवं गृह तथा कंषि के औजार भी बिना किसी 
मूल्य के उन्हें दे दिये गये । सभी लोगों को थोड़ी व्यक्तिगत सम्पत्ति का भी अधिकार 
दिया गया । | 

संविधान की दो धाराओं द्वारा ही सोवियत राज्य के आ्थिक स्तर का ज्ञान 
हो जाता है; जैसा कि धारा ११ में कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का मुख्य उद्देश्य 
ही जनता को समृद्धिशाली एवं श्रमिक वर्ग की सांस्क्रतिक उन्नति तथा यू० एस० एस० 
आर० की स्वतन्त्रता एवं रक्षा को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त धारा १२ में कहा 
गया है कि यू० एस० एस० आर० का प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार 
कार्य करेगा; जो व्यक्तिगत कार्य नहीं करेगा उसे मोजन भी नहीं मिलेगा । 

इस संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि संविधान के १० वें अध्याय 
में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गयी है। इस अध्याय के अन्तर्गत 
नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं:-- 

(अ) नागरिकों को कार्य करने, राष्ट्रीय आथ्िक स्थिति को सामाजिक आधार पर 
संगठित करने, सोवियत समाज को उन्नतिशील बनाने; आ्थिक संकट को 
समाप्त करने तथा बेकारी की समस्या को हल करने के लिए कहा गया है। 

(ब) प्रत्येक श्रमिक को ७ घंटे लगातार काम करने के पश्चात्‌ आराम मिलने तथा 
एक वर्ष काम करने के पश्चात कुछ समय वेतन सहित अवकाश मिलने , 
सेनेटोरियम का प्रबन्ध करने, कर्मचारियों के विश्राम के लिये विश्वामशालायें, 
वलब आदि का प्रबन्ध करने के लिये कहा गया है । 

(स) सभी कर्मचारियों को बीमारी कार्य की क्षमता नष्ट होने; वृद्धावस्था; कर्म- 
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चारियों के सामाजिक बीमा एवं उनके स्वास्थ्य सुधार का भी प्रवन्ध किया 
गया है । 

(द) शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करते तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने 
एवं देशी भाषाओं के लिए स्कूलों को आज्ञा देते का भी प्रयोजन है । इसके 
अतिरिक्त स्कूलों में कृषि-शिक्षा, मशीन, ट्रैक्टर सम्बन्धी शिक्षा कामी प्रबन्ध 
किया गया है । 

उपरोक्त अधिकारों में कोई लिग-मेदभाव नहीं है । पुरुषों की भाँति सभी 
स्त्रियों को कार्य करने, वेतन ग्रहण करने, शिक्षा एवं सामाजिक मामलों में बराबर 
का अधिकार प्राप्त है। राज्य की ओर से स्त्रियों को प्रसवकाल में वेतन सहित अवकाश 
मिलते तथा उनके बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रबन्ध का भी प्रयोजन 
किया गया है । 


सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्क्र- 
तिक भेदभाव के बराबर का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिकको अपने घर्म-पालन 
की पूर्ण स्वतन्त्रता है । इसके अतिरिक्त अपने विचार प्रकट करने, सभा एवं मीटिंग 
तथा प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है । 

प्रत्येक मनुष्य की संरक्षा कानून द्वारा सुरक्षित है। इसके साथ-सांथ कोई व्यवित 

बिना अभियोग के बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को संविधान 
के नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। राज्य की सम्पत्ति अपनी सम्पत्ति सम- 
झना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है । 

प्रत्येक व्यक्ति को देश की रक्षा के लिए सैनिक सेवा करना आवश्यकीय समझा 
जाता है। राजद्रोह करना, शपथ का उल्लंघन करना, शत्रु से मिलने, सेना का क्षय 
करना एवं विदेशी राज्य के लिए गुप्तचर का कार्य करना बहुत ही कठिद अपराध 
समझा जाता है और ऐसा कार्थ करनेवाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। 
यू० एस० एस० आर० एक अद्भुत संघ है 

यू० एस० एस० आर० के संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संघ संघों 
का संघ है | यू० एस० एस० आरण० एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है, किन्तु राज्यों का 
राष्ट्र है, जिनकी संख्या १६ है और वे अपना अरूग-अलग प्रभुत्व रखते हैं, जिनमें 
लगभग १५० भाषाएँ बोली जाती हैं | संविवान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को सांस्क्र- 
तिक संगठन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है । सम्पूर्ण यू० एस० एस० आर० का 
संविवान चार श्रेणियों में विभाजित है-- ( १) १६ गणराज्यों का संघ, जो केन्द्रीय 

१० 
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संघ कहलाता है, (२) कई स्वराज्य गणतन्त्र जो कि केन्द्रीय गणतन्त्र में सम्मिलित 
हैं, (३) स्वतन्त्र प्रदेश, जो स्व॒राज्य गणतन्त्र के भाग हैं, (४) राष्ट्रीय क्षेत्र । 

उपरोक्त १६ संघीय गणतन्त्र राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्राप्त है और सभी को केन्द्रीय सरकार द्वारा भी बराबर अविकार प्राप्त 
हैं। इन गणतन्त्र राज्यों में आर० एस० एफ० एस ० आर० सबसे बड़ा है। प्रत्येक गण- 
तन्त्र का अपना संविधान है, अपनी भाषा है और उसे संघ से अलग हो जाने का अधि- 
कार प्राप्त है। वे अपने राजनैतिक दूतावास सम्बन्धी सम्बन्ध विदेशी राज्यों से 
स्थापित कर सकते हैं तथा अपनी स्व॒थं रक्षा-सेना रख सकते हैं | यूकेन ( ए7&706) 
तथा बायलोरसिया (9ए०07889 ) ने इस अधिकार से अधिकतम लाभ उठाया 
है। 
संघीय गणतन्त्र राज्यों में बहुत से सांस्कृतिक एवं राजवैतिक प्रजातन्त्रात्मक थे, 
परन्तु बाद को वह स्वयं प्रजातन्त्र राज्य बन गये और उन्होंने अपना संविधान बना 
लिया तथा बाद को सोवियत संघ में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने छगे। उनका 
अब भी अपना संविधान है और अपने नागरिक हैं । 


अध्याय ५ 
भारत और पाकिस्तान के संघ 


सन्‌ १८५७ के सैन्य विद्रोह के पदचात्‌ ब्रिटिश सरकार ने शासन की बागडौर 
अपने हाथों में लेकर मारत के सुत्रवन्ध के लिए सत्‌ १८५८ का ऐक्ट पारित किया। 
इसके पश्चात्‌ मारतीय शासन प्रणाली में सुबार करने के हेतु ऋमश: १८६१ में इंडिया 
कौंसिल ऐक्ट बना तथा १८९२ में पुनः इस ऐव्ट में सुबार किये गये । परन्तु उपरोक्त 
दोनों ऐक्टों द्वारा शासन प्रणाली में कोई विशेष मूल परिवर्तन नहीं हुआ | सव्‌ १९०९ 
में पन्: मार्ले-मिस्टों सवार पास किये गये । परन्तु इस ऐक्ट में मी शासत का उत्तर- 
दायित्व भारतीय हाथों में नहीं दिया गया, जिसके परिण[मस्व॑रूप कांग्रेस के उदार 
सता श्री गोखले को निराशा हुई । इसी समय सत्‌ १९०९ तथा १९१९ के मध्य में 
भारत में कांग्रेस द्वारा चलाया हुआ राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया । इधर 
सत्‌ १९१४ के प्रथम महायुद्ध में मारतीय राजाओं एवं जनता को ब्रिटिश सम्राट 
के प्रति निष्ठा दिखाने का अच्छा सुअवसर मिला । भारतीयों ने तन, मन, घन तथा 
जन से यद्ध में ब्रिटिश सरकार को योग दिया । भारतीय राजाओं ने सरकार को न 
क्रेवछ यद्ध में अपने सैनिक ही मे जे, किन्तु कुछ ने तो स्वयं जाकर युद्ध में भाग लिया। 
भारतीय सेनाएँ फ्रांस, पूर्वी अक्रीका, मेतोरों टामिया और फिल्स्तीन में युद्ध करने 
के लिए गयीं । भारत ने न केवल सैनिक सहायता ही दी वरन्‌ युद्ध के व्यय में मी माग 
लिया और भारतीय घारा के अनुसार भारत ने १० करोड़ पौण्ड ब्रिटिश सरकार को 
देना स्वीकार किया | उपरोक्त विभिन्न सहयोगों द्वारा भारतीयों में अभिमान एवं 
आत्मसम्मान की मावना जागृत हुई, के वे संकट के समय भी ब्रिटिश सरकार को 
सहायता देने में अन्य देशों को अप्रेक्षा पीछे न रहे । इसके | परिणामस्वरूप भारत भी 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेश्ों को भाँति समान व्यवहार का अविकार पाने 
. लगा। अतः अब भारतीयों के मस्तिष्क में स्व॒राज्य की मावता अपना घर बनाने छूगी । 
इसीलिए जब युद्ध समाप्त हो गया उस समय सुधारों केप्रश्न पर भारतीयों ने उत्तर- 
दायी शासन की माँग को घोवणा को, जिसका फल यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 
२० अगस्त सन्‌ १९१७ को निम्नलिखित घोषणा करके अपनी नीति स्पष्ट की कि 
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“सम्राट की सरकार की नीति जिसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है, यह है कि 
शासन को प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिक भाग मिले और ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तगंत भारत में उत्त रदायी शासन की प्रगतिशील प्राप्ति के उद्देश्य से स्वशासित 
“संस्थाओं का शने:-शर्नः विकास किया जाय और इस नीति में प्रगति घीरे-घीरे की 
जाय।१ इस घोषणा में तीन आश्वासन दिये गये थे--- ( १) स्थानीय स्वशासन के रूप 
में जहाँ जनता अपने मामलों का प्रबन्ध करना सीखेगी वहाँ स्वशासित संस्थाओं की 
स्थापना; (२) शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिक पद देकर उनकी 
संख्या में वृद्धि; (३) औपनिवेशिक स्व॒राज्य की शने:-शर्वें: स्थापना करना। सक्‌ 
१९१७ की यह घोषणा एक बहुत ही अधिक' महत्व रखती थी, क्योंकि यही घोषणा 
सन १९१९ के सुधारों की आधारशिला बनी । 

तत्पश्चात सन १९१९ में एक ऐक्ट पास किया गया जो मान्‍्टफोडे संधारों के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

स्टफोर्ड के सुधारों में चार सिद्धान्त निहित थे-- (१) संस्थाओं का पूर्ण सा्व॑- 

जनिक नियन्त्रण; (२) प्रान्‍्तों में उत्त रदायी शासन की प्रगतिशील प्राप्ति का आरम्भ; 
(३) सरकार को प्रभावित करने के लिए अधिक अवसर देने के हेतु केन्द्रीय धारा 
सभा का प्रजातंत्रीकरण और विस्तार तथा (४) गृह नियन्त्रण में नरमी । 

उपरोक्त व्यावहारिक सुधारों में मुख्य अंग इस प्रकार दिखलाये जा सकते हैं :--- 

अनृत्त दायित्व और केन्द्रीयकरण के पुराने विचार को त्याग दिया गया ओर 
भारत के ब्रिठिश साम्राज्य का एक भाग रहते हुए भी उसकी स्वशासित संस्थाओं के 
शनेः-श्वै: विकास के लिए पहला कदम उठाया गया। इस प्रकार यह भारतीय वंधा- 
निक इतिहास में नवयुग का निर्देशक है । उत्तरदायी शासन का पहला भाग प्रान्तों 
में दृहरें शासन के रूप में पुनः स्थापित हुआ । 

धारासभा में प्रत्यक्ष चुनाओं की व्यवस्था प्रथम बार की गयी और सदस्यों की 
संख्या भी पर्याप्त मात्रा में बढा दी गयी, ताकि यह कहा जा सके कि धारासभा पहले: 
से अधिक प्रतिनिधित्व करती है । 

धारासभा के अधिकारों में वद्धि की गयी ताकि भारतीय धारासमभाएँ प्रति- 
निधिक सरकार के पथ प्र अप्रसर हो सकें । प्रस्ताव उपस्थित करने, सरकार की 
आलोचना के लिए स्थगन प्रस्ताव रखने, वित्त की माँग पर मत देने, समापति चुनने 
इत्यादि के अधिकार प्रतिनिधि प्रथा के विकास को स्पष्ट करते हैं। प्रान्तों में मंत्रियों काः 
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चारासमा के प्रति उत्तरदायी होना भी एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। साथ ही प्रान्तों 
को घन सम्बन्धी अधिकार तथा स्थानीय स्वशासनव का अधिकार दे दिया गया जिससे 
प्रत्येक प्रान्त मारत के भावी संब में स्वत॒न्त्र राज्यों के समूह की इकाई बन सके। 

मित्ठो-माले सुवारों के अन्तर्गत केन्द्रीय धारासमा में राजकीय कर्मचारियों का 
बाहुल्‍वय रखा गया था और प्रास्तीय धारा समा में सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य 
भी सम्मिलित थे । परन्तु अब मान्ठफोर्ड के सुवारों में सब धारासभाओं में निर्बा- 
चित सदस्य वहुसंख्यक कर दिये गये तवा सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम कर 
दी गयी । केन्द्रीय विवान मंडल की एक समा के स्थान पर दो समाएँ कर दी गयीं 
कौंसिल ऑफ स्टेट तया विधान सभा 

प्रान्तीय घारासभाओं का विस्तृत प्रतिनिधित्व के आधार पर संगठन किया 
गया और शासन सम्वन्धी विषयों का प्रान्तीय एवं केद्धीय श्रेणियों में विभाजन किया 
गया। आय के विभाजित भाग समाप्त कर दिये गये । उपरोक्त मान्‍्टफोर्ड सुधारों ने 
ऐसी परिस्यितियाँ उत्पन्न कर दीं जिससे भविष्य में संघोय सरकार सम्भव हो सके ॥ 

ह-नियन्त्रण की शिथिलता मान्टफोड्ड सुधारों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था । 

. सरकार के प्रतिनिधित्व स्वरूप को वास्तविकता देने के लिए भारत मन्त्री के नियन्त्रण 
को कम करता आवश्यक समझा गया। इस क्षेत्र में यद्यपि कानून द्वारा कोई परिवतंत 
नहीं हुए तथा सभी बातें पहले जैसे ही रहीं किन्तु प्रथाओं के आधार पर उपयुक्त शिथि- 
लता उत्पन्न की गयी । मान्ठफोड्ड सुधारों के अन्तर्गत भारतीय सभा में सदस्यों की 
संख्या में परिवर्तेत एवं मारत के लिए हाई कमिश्नर की व्यवस्था करके गृह-शासन 
में परिवर्तेत किये गये । 

इन सुधारों में सबसे प्रमुख सुवार मतदान का किया गया जो वास्तविकता 
में संघशासन की स्थापना की प्रथम सोपाच था | मतदान की योग्यता को पहले से 
घटाकर मतदाताओं को संख्या अविक कर दो गयी जिसके परिगामस्वझूप भारतीय 
जनता को अधिक मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया । इस प्रकार वयस्क 
जनसंख्या के १० प्रतिशत लोगों को मत देने का अविकार मिल गव।। स्थानीय 
स्वायत्त शासन में अबिक से अविक मनुष्यों को राजवेतिक शिक्षा ग्रहग करने एवं 
उत्तरदायी शासव को नींव डालने के लिये स्थानीय संस्वओं को सबसे अधिक 
स्वराज्य माल्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के सुधारों द्वारा मिला । 

उपरोक्त सुवारों ने राजाओं को परिषद्‌ को भी जन्म दिया, जिससे राजागण 
सामूहिक रूप में अखिल मारतोय मामदों के अविक निकठ सम्पर्क में आ सकें । यह 
भारतीय संघ की स्थापता की ओर पहला कदम था । 


१५० संघवाद ओर संघात्मक शासन 


इस प्रकार यद्यपि उत्तरदायी सरकार ने भारत को एक स्थायी संघ निर्माण 
करने की ओर अवध्य ही पथ दिग्दशित किया, परन्तु सफलतापूर्वक कार्य न करने 
के कारण दोहरे शासन की व्यवस्था सम्भव सिद्ध न हो सकी । 
प्राग्तीय संगठन--सन्‌ १९१५ भारतीय इतिहास के अंग्रेजी काल का पहला 
समय थ; जब कि मि० कठिस और उनके गोलमेज दल ने भारत के लिए दोहरे शासन 
पर विचार किया था। मि० कटिस का मत था कि भारत जैसे देश में जहाँ प्रजा 
तांत्रिक प्रथाएँ नहीं हैं, पूर्ण उत्तरदायी शासन एक साथ स्थापित नहीं किया जा सकता। 
उन्होंने कहा था कि “यह एक ढाल्‌ चट्टान पर कदम रखने की भांति होगा और 
अशांति की ओर क्दकर विपत्ति और विनाश को निमंत्रण देना होगा।” इसीलिए 
प्रान्तों की कार्यपालिका को दो भागों में विभकत कर दिया गया । एक भाग जनता 
के प्रति उत्तरदायी . आ और दूसरा भाग गवर्नर और गवर्नर जनरल द्वारा ब्रिटिश 
पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी। इस प्रास्तीय कार्यप लिका के प्रथम भाग के अन्दर्गत 
पुलिस, वित्त एवं शासन प्रबन्ध सम्बन्धी विषय होते थे जो रक्षित विभाग के नाम 
से प्रसिद्ध थ। । इसका प्रबन्ध गवर्नर की परिषद्‌ द्वारा होता था । गवर्नर एक 
आई० सी ० एस० कर्मचारी एवं एक निर्वाचित व्यवित की नियुवित करता था जो कि 
उसकी परिषद्‌ के सदस्य होते थे । इस परिषद्‌ में प्रान्‍्त की आवश्यकता के अनुसार 
२ से ४ तक सदस्य हो सकते थे । दूसरा भाग हस्तान्तरित या राष्ट्रनिर्माण करने 
वाला विभाग कहलाताथा. जिसमें शिक्षा, स्वायत्त शासन आदि सम्मिलित थे जिनका 
प्रबन्ध जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा होता था जो विधानमंडल एवं गवर्नर के 
प्रति उत्तरदायी होते थे । गवर्नर ही दोनों विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था । 
... सन्‌ १९१९ के मान्ठफोर्ड के सुधारों द्वारा उपरोक्त दोहरा शासन मद्गास, बंवई, 
पंजाब, यू० पी०, सी० पी०, बिहार, और उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम एवं बर्मा 
नामक प्रान्तों में छागू किया गया । इस बार रक्षित विभाग सरकारी नियंत्रण में 
तथा हस्तान्तरित विभाग सार्वजनिक नियंत्रण में रखा गया । इस प्रकार कार्यपालिका 
का यह विभाजन आवश्यकीय कर दिया गया। यही नहीं, दोनों विभागों के अन्तर्गत 
आनेवाले विबयों की सूची भी तैयार की गयी। यदि कभी दोनों विभागों के 
' विषयों में मतभेद होता था तो बह प्रान्त के गवनंर द्वारा निश्चित होता था और 
उसका निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता था । 
दोहरे शासन के अन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त में वित्त विभाग कार्यपालिका परिषद्‌ के 
एक सदस्य के अधीन रखा गया, जो कि आई० सी० एस० होता था और प्रत्यक्ष 
. रूप से मारत-सचिव के प्रति उत्तरदायी होता था | यह विभाग दोलों, रक्षित और 
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हस्तान्तरित विभागों के वित्त पर नियंत्रण रखता था। यही विभाग बजद एवं पूरक 
अनुमान तैयार करता था; टैक्स घटाने एवं बढ़ाने तया व्यय की समस्त योजनाओं 
की जाँच करता था । परन्तु इस प्रकार के शासन में मंत्रियों का कर्मचारियों पर 
किचित्‌मात्र भी नियंत्रण नहीं रहता था। मंत्री उनका स्थान परिदतेन, पदच्युति एवं 
उनकी पदोन्नति नहीं रोक सकते थे । 
कार्यपालिका सम्बन्धी मामलों में गदनर ही अध्यक्ष होता था। बह अपनी' परि- 
षद्‌ के सदस्यों की सहायता से कार्य करता था, मंत्रियों की नियुक्ति संसद्‌ के सदस्यों 
में से करता था। गदर्नर का कार्यकाल ५ दर्प होता था। गवर्नर तथा उसकी परियपद्‌ 
के सदस्य भारत सरकार तथा भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे । गवर्नर 
परिषद्‌ का अध्यक्ष होने के कारण मतभेद के अवसरों पर निर्णायक मत देने का 
अधिकारी होता था । 
प्रान्तों में दुहरे शासन की विफलता के कारण '' ' 
यद्यपि प्रान्तों की दोहरे शासन प्रणाली में रक्षित एवं हेस्दान्तरित विभागों के 
बधिकार क्षेत्र का विभाजन अवश्य ही हो गया था, परन्तु वारतदिकता में कार्यो का 
विभाजन ठीक ठीक न हो सका था। हस्तान्तरित विभाग को रक्षित विभाग पर 
छत्यधिक निर्मर रहना पड़ता था और शंकाप्रद मामले एक विभाग से दूसरे विभाग 
को फुटबाल की भाँति ठुकरा दिये जाते थे । 
गवर्नर मंत्रियों के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप किया करता था। उदाहरणार्थ, 
एक समय मध्य प्रदेश के मंत्री श्री केलकर ने म्यूनिसिपल मदन पर राष्ट्रीय झंडा 
फहराने की आज्ञा दे दी, तब गदनेर ने हस्तक्षेप नहीं किया, परन्तु जब उस म्यूनिसि- 
पँलिटी ने अपने कर्मचारियों को खहर पहनने का आदेश देते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया तो गवर्नर के परामर्श से डिप्टी कमिश्नर की छाज्ञा द्वारा यह प्रेरताव रद कर 
दिया गया। श्री चिन्तारणि ने, जो यू ० पी० के शिक्षा मंत्री थे अपने विचार प्रवांट 
करते हुए कहा था कि वास्तविक अधिकार मंत्रियों के पास न रहकर गवर्नर के पास 
हैं। गवर्नर सभी छोटे एवं बड़े मामलों में हस्तक्षेप करता है ।” इसके अतिरिक्त 
कुछ मंत्री ऋपने पद पर स्थायी रूप से बने रहने के लिए रुदेव गवर्नर के क्ृपापात्र 
बने रहते थे | विभागों के ऊध्यक्ष भी अधिकतर झआाई० सी० एस० होते थे जिनकी 
पहुँच प्रत्यक्ष रूप से गयर्नेर तक होती थी। वे लोग सदैव महत्दपूर्ण विषयों पर वाद 
विवाद करते थे । इसके विपरीत मंत्रीगण सदैव ही उनके पथ प्रदर्शक बनना चाहते थे । 
वित्त सम्बन्धी मामलों में भी सदेव कार्यपालिका के सभी विभागों में अंदबन 
रहती थी क्योंकि वित्त दिभाग कार्यपालिका के एक सदस्य के अवीन रहता था 
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ओर वह विंत एवं अन्य विमाग के अव्यक्षों के पास सरकार को आथिक स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए व्यय के प्रस्तावों को न भेजने का आदेश भेजा करता था | इसी 
प्रकार यदि धन रहता भो था तो मी वह सरंव कुछ न कुछ बातों का सहारा लेकर 
घन देने से मना कर देत। था। इवर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायों होरे के 
कारण मंत्रियों को दशा सदैव शोचवीय बनी रहती थी । 

यद्यपि प्रास्तों में मंत्रों अवश्य थे परन्तु उनका कोई मंत्रिमण्डल न था ; व्यव- 
स्थापिक/ समाओं की स्थापना भो साम्प्रदायिक डं गे पर हुई थो, इत्ोलिर कियो' भो 
राजनैतिक दल का संगठन न हो सका था। केवल स्वराज्य-दलः ही एक संगठित 
दल था परन्तु वह भो बित्रान सम के कार्यों में सहायता ने कर सका | इन सब 
दोयों के होते हुए भी दृहरा शासन चलता,रहा परन्तु सामूहिक उत्तरदायित्व की अनु- 
पस्थिति, गनबवेर के अत्यधिक हस्तक्षेप, कर्मचारियों की मंत्रियों के साथ मिलकर 
का करने में असफलता, धित्त दिमाग का नियंत्रण एवं रक्षित और हस्तान्तरित 
विमागों के पारस्परिक आवातों के कारण दुहरा शासन असफल रहा। 

जहाँ तक प्रान्तीय एत्र केद्वीय शक्तियों के विभाजनों का प्रश्त है मान्टफोंर्ड 
सुवारों में केन्दों एवं प्रान्तों को दो पृथक्‌ सूचियाँ तैयार को गयो थीं । केद्रोय सूची 
में रक्षा, साव॑ंजनिक ऋण, शुल्क और चुंगी,डाक व तार, यातायात के साधन, रेल, 
वद्युयान और जलूमागें, सार्वजनिक ऋण, मुद्रा, एकस्व और प्रतिलिप्यधिकार, 
दोवानी एवं फौजदारी' सम्बन्धी दंडविघि आदि सम्बन्धी अधिकार सम्मिलित थे । 
प्रान्तीय सूचों में स्थावीय स्वायत्त शासन, जनसस्‍्वास्थ्य एवं सफाई, शिक्षा, सार्वजनिक 
कार्य, जल संचय' और सिंचाई, मूमिकर, अकाल सहायता, कृषि, जंगल, सहकारी 
संब, न्याय, पुलिस, जेल आदि नामक अधिकार सम्मिल्ति थे । कोई सभवर्ती सूचो 
न थी। जो अधिकार प्रान्तीय सूची के अन्तर्गत न थे उन पर केन्द्र का ही अधिकार 
माया जाता था। परन्तु यदि किसी मामले को प्रान्त अ+ना स्थानीय मामला समझता 
था तो वह केवल गवर्नर जनरल द्वारा घोषित करने पर प्रान्तीय अधिकार क्षेत्र में 
मिल सकता था । । 

दोहरे शासन का अन्त होने पर देश भर में मारत-सरकार को नीति से जनता 
में असन्तोष व्याप्त हो गया। तब प्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन-सुवारों की जाँच 
करने के लिए ८ नवम्बर सा १९२७ को एक सायमवच कतोशन को नियुक्ति करने 
को' घोषणा को । इस कमीशन में केवल ७ अंग्रेज सदस्य थे और सर जान सायमन 
उसके अध्यक्ष थे । भारतीय सदस्य ने होने के करण इस कमोशन का पूरे देश में 
विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन के अन्तर्गत भारत के भाज्रों संविधान के 
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निर्नाण के लिए विचार किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस ने इप 
गोरे कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करते का निश्चय किया। भारतीय उदार दल ने 
भी इस कमीशन का पूर्ण रूप से बहिप्कार किया । परन्तु इतना होने पर भी सायमन 
कतोशन भारत आया और देश भर में प्रमण करके साक्ष्य-संग्रह किया। प्रान्तीय एवं 
केन्द्रीय सरकारों के पूर्ण सहयोग के स्थथ साथ मुस्लिम-लोग, दलित-बर्ग तथा जर्मीदार- 
वर्य एवं व्यापारो-वर्ग वें भो उसका सहयोग दिया । 

सायमन कमोशन को नियुक्ति के पूर्व सन्‌ १९२५ में मारत में सर्वदल-सम्मेलन 
के समक्ष कामसेल्थ ऑफ इंडिया बिल विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था । 
इस सम्मेलन ने श्रोमतोीं वासस्ती देवी को कुछ भारतीय नेताओं के सहित उस्ती वर्य 
३ जुलाई को उपरोक्त बिल ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा पारित कराने के उद्देश्य से 
इंगठण्ड मेजा | इस विल का मुख्य ध्येय था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य को 
ज्ाप्त कराना, परन्तु ब्रिटिश पालियामेन्ट ने इस पर कोई विचार नहीं किया । 

तत्पश्चात्‌ १९ मई सन्‌ १९२८ को सर्वदलू-सम्मेलन ते पं ० मोतीलाल नेहरू 
को अध्यक्षता में मारत के लिए शासन विवान को खपरेवता तैयार करने के लिए एक 
समिति को नियुक्ति की । इस समिति ने मारत में कनाडा एवं आस्ट्रेलिया को भाँति 
शासन प्रणाली स्थापित करने की रिपोर्ट २८ अगस्त सत्‌ १९२८ को प्रस्तुत को । 
इो वर्य भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया गया और 
उसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार इसे अ/गामों ३१ दिसम्बर सन्‌ १९२९ तक 
स्वकार कर ले। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वोकार नहीं करेगो तो मारत अपनी 
पूर्ग स्वतवत्त्रता को मांग करेगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया । सन्‌ 
१९३० में सायमन कप्रोशन को रिपोर्ट भो प्रकाशित हुई, जिसमें केद्ध में उत्तरदायी 
शासन के लक्ष्य की कोई विद्येव प्रगति को ओर ध्यान नहीं दिया गया था। मार्च 
सत्‌ १९३० में इस रियपोर्ड के प्रकाशित होने के पूर्व ही महात्मा गांवीजों' ने सत्याग्रह 
नामक आंदोलन प्रारम्भ कर दिया था, क्योंकि यह निरिचित-सा था कि सायमन 
कमोशन को रिपोर्ट स्वीकृत न होंगी । अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय-शासन- 
पविवान सम्बन्धी प्रदत्त को हल करने के छिए नवम्बर सत्‌ १९३० में गोलमेज सम्मेलन 
आमंत्रित किया । कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया । कांग्रेस तथा सरकार के 
मध्य समझौता कराने के लिए कई बार प्रयत्व किया गया परन्तु सफलता न मिल 
सकी। अच्त में ५ मार्च सन्‌ १९३१ को गांवी-इरविन समझौता होने के कारण सत्या- 
प्रह अनिर्चित काछ के लिए स्थगिद कर दिया गवा। कांग्रेस भी गोलमेज सम्मेलन 
में माग लेने के लिए तैयार हो गयीं। 
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यह समझौता एक राजवीतिक समझौता था । यह कांग्रेस और सरकार की” 
हादिक संधि नहीं कही ज। सकती, यही कारण था कि इसका प्रभाव काँग्रेसी नेताओं 
पर कुछ भी न पड़ा । इसीलिये ७ सितम्बर सत्‌ १९३१ को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
प्रारम्भ हुआ | इस वार अधिकांश कार्य उपसमितियों द्वारा ही होता रहा । महात्मा 
गांधी ने सम्मेलन के सम्मुख कांग्रेस की पूर्ण स्वाघीनता की माँग रखी । परन्तु ब्रिटिश 
सरकार, जिसमें अनुद्र-दल का ही प्राधान्य था, ने सम्मेलन को साम्प्रदायिक 
उलझन में डाल दिया और भारतीय' स्वाधीनता के प्रश्न को खटाई में डालकर 
मुसलमानों, यूरोपियनों, भारतीय ईसाइयों, सिक्‍खों व दलित जातियों की साम्प्रदायिक 
माँगों को ही विशेष महत्व दिया । इसके फलस्वरूप २८ नवम्बर सन्‌ १९३२ को” 
पुन: लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें तीन महत्वपूर्ण बातें निश्चित 
की गर्बीं । सर्वप्रथम, भारतीय संघ की स्थापना के लिये ५० प्रतिशत जनसंख्या की' 
देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने को तैयार होंगी । द्वितीय, केन्द्रीय. 
व्यवेस्थापिका सभा में ३३३ प्रतिशत स्थान मुसलमानों को दिये जायेंगे ॥ 
अच्त में, सिंध व उड़ीसा नामक नशे प्रान्त बनाये जायेंगे । इस प्रकार सन्‌ १९२७: 
में जो सायमन कमीशन द्वारा भारतीय विवान की रचना का कार्य आरम्भ हुआ था. 
वह सन्‌ १९३५ में पालियामेन्ठ द्वारा पारित एक कानून द्वारा स्वीकृत किया. 
गया । 


सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत अखिल भारतीय संघ की स्वीकृति की गयी, 
जिसमें केन्ध में दुहरे शासन के रूप में आंशिक उत्त रदायित्व की पुनः स्थापना की गयी । 
इसके अतिरिक्‍त प्रान्तों को स्वराज्य, एवं गवनरों तथा गवर्नर जनरल के हाथों में 
रक्षण, विशेष उत्तरदायित्व और उल्लंघन करने की शवितयों का भी प्रयोजन किया 
गया था । संघीय' न्‍्यायारूय, संघीय रेलवे प्राधिकारी एवं भारत के रिजवे बैंक कीः 
स्थापना भी उपरोक्त ऐवंट के दूसरे लक्षण थे । 

संघीय कार्यपालिका--संघ की कार्यपालिका शक्ति इंग्लैण्ड के सम्राट द्वारा 
निर्वाचित गवनंर जनरल में निहित थी । संघीय विषयों (का विभाजन दो भागों में 
कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के परामर्श के लिये एक परिषद्‌ का भी प्रयोजन 
किया यगा था, जिसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक तीन हो सकती थी । 
परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति गदनर जनरल स्वयं करता था| उदका वेतन और 
नौकरी की शर्ते कौंसिल में भारत सचिव द्वारा निश्चित होती थीं। इसके अतिरिवत 
एक मंत्रिपरिषद्‌ का भी अलग प्रयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक १० 
सदस्य हो सकते थे । गवर जनरल मंत्रिपरिषद्‌ की सलाह से सभी कार्य करता था ४ 
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परन्तु गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार भी प्राप्त था, यदि किसी मामले में वह समझे 
कि मंत्रियों के कार्य से उसके किसी विशेष कार्य पर प्रमाव पड़ता है तो उसे पूर्ण 
अधिकार प्राप्त था कि वह अपने निर्णयद्वारा उक्त कार्य कर सकता था। मंत्रिपरिपद्‌ 
के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल स्वयं करता था। 

गवरन र-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों में से प्रत्येक के अवीन भारत-शासन 
के एक अथवा दो या दो से अधिक विभाग होते थे, जिनका वह प्रमुख होता था । 
प्रत्येक मंत्री अपने विभाग-सम्बन्धी कार्यो के संचालन के लिये मारतीय व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था । 
व्यवस्थापिका सभा उसके विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर 
सकती थी और न व्यवस्थापिका द्वारा किसी सरकारी विल, प्रस्ताव अथवा आय-- 
व्यय-पत्रक ( फए१8०४ ) की अस्वीक्षति पर कार्यकारिणी के सदस्य त्यागपत्र देने 
को बाध्य थे । इस प्रकार यह कार्यकारिणी पूर्णतः अनुत्तरदायी थी । 

गवर्नर जनरल ही मंत्रिपरिषद्‌ की बेठकों का सभापतित्व करता था। गवर्नर 
जतरल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनमें मंत्रिमण्डल किचित्‌ भी वाधा नहीं” 
डाल सकता था। जसे भारत की शांति को गम्भीर खतरे से बचाने,संघीय सरकार की 
रक्षा करने, अल्पसंख्यकों के उचित हितों की रक्षा करने तथा नौकरियों के हितों 
की रक्षा करने एवं मारतीय रियासतों के अधिकारों के रक्षा करने के अधिकार सम्सि- 
लित थे । इन मामलों में गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था । 


उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त संघ सरकार के सभी कार्यपालिका सम्बन्धी 
कार्य गवर्नर जनरल के नाम से होते थे । गवर्वर जनरल ही देश के सैनिक एवं असे-- 
निक शासन का अध्यक्ष होता था, वह अपने कत्तंव्यों के उचित पालन के लिए अध्या- 
देश जारी कर सकता था। यह अध्यादेश छः माह के लिये होते थे और फिर छः 
महीने के पदचात्‌ पुन: लागू किये जा सकते थे । अध्यादेश वह अपने मंत्रियों के परामर्श 
से भी जारी कर सकता था। जब व्यवस्थापिका समा की बंठक नहीं होती थी तो यह 
अध्यादेश केवछ छः सप्ताह के लिये ही लागू रह सकते थे । वित्त सम्बन्धी मामलों 
में उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वह विधान समा द्वारा अस्वीक्षत अतुदान को भी 
पूरा कर सकता था | बजट का ८० प्रतिशत माग उसकी इच्छानुसार व्यय किया 
जाता था। वह संघ के वित्तीय आकलन ( #ग्रथा०ं8। 07०९४ ) को स्थिर 
करने के लिए एक वित्तीय परामर्शदाता की भी निभ्ुक्ति कर सकता 
था। | द ः द 

यदि किसी समय मारत के वैधानिक यंत्र टूट जाने का भय हो तो शासन का 
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समस्त उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल को ही अपने ऊपर लेने का अधिकार प्राप्त था। 
इसके लिए यह्‌ नियम बना दिया गया था कि ऐसी स्थिति आने पर गवर्नर जनरल को 
'एक घोष णा करनी पड़ती जो केवल ६ माह के लिए मान्य होती । विधि सम्बन्धी 
मामलों में संघोय' सरकार को परामश देते के लिए गवर जनरल एक महाधिवक्‍ता 
( 43.१7ए0०80० ७०७००7४] ) की' नियुक्ति कर सकता था । 

सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अत्तर्गत संबीय रेलजे प्राविकारों संस्था! ( 2०१७७] 
-छिश्यो ज्र&ए 4ैप०पए ) को भो स्थापना को गयीं थो, जो रेलों के निर्माण, 
रक्षण और संचालन के मामलों में संघ की कार्यपालिका शवित का प्रयोग करती _ 
थी । इस प्राधिकारी में कूल ७ सदस्य होते थे, जिनमें तीन गवर्नर जनरल स्वयं 
चुनता था और शेष चार सदस्य अपने मंत्रियों के परामर्श से नियुक्त करता था। 
अध्यक्ष को नियुक्ति गवर्नर जनरल स्वयं ही करता था। इस प्रकार रेलों पर उसका 
'यूर्ण नियंत्रण हो गया था । इसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना द्वारा 
"सिक्के और दंकग पर भी उसका चियंत्रण हो गय। था और यहाँ भी वह सब मामलों 
में सर्वोच्च था । 


गवर्नर जनरल की शक्तियाँ इस प्रकार इतनी' अविक थीं कि उत'रदायी' शासन 
की प्रगति होना ऐपी स्थिति में सम्भव ने था।। क्योंकि विशेष उत्तरदायित्व का क्षेत्र 
सारे प्रशासन पर फैला हुआ था और कोई ऐस[ विषय न' था जिस पर गवर्तेर जनरल 
'का पूर्ण अधिकार न हो। उसकी' विवेकात्मक और निजो निर्गेपानुसारिणोी शकितियाँ 
उसके हाथ में ऐसा शक्तिशालों अस्त्र था, जिससे वह सब कुछ कर सकता था। 
यह सन्‌ १९३५ के ऐक्ट का सबसे दूषित रूप था । 
संघीय व्यवस्थापिका सभा --संघीय' व्यवस्थापिका समा दो भागों में विभा- 
'जित थो--(१) राज्य-परिषद्‌ ( 0०एए४०ं! ० 80009 ), (२) संघोय सभा 
( #०१७०७॥ 488070]7 )। राज्य-परिषद्‌ एक स्थायी सभा थी, जिसका जिवटत 
न होता था, किन्तु प्रति तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों को अवकाश ग्रहण कर 
लेना पड़ता था। संवोय-समा की अवधि पाँच वर्य थो, कित्तु इसका विवटन किया 
. जा सकता था। दोवों परिषदों की अलग-अलग बैठक कम से कम वर्ष में एक बार 
होवी आवश्यक थो। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष स्वयं 
चुनता था। संघीय समा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता था। 
'राज्य-परिषद्‌--राज्य-परिषद के सद्िस्पों को संख्या अविक से अधिक २६० 
ही सकती थी, जिनमें से १५६ ब्रिटिश मारत के प्रतिनिधि और अधिक से अधिक 


पे 
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१०४ भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि हो सकते थे । १५६ सदस्यों में से ६ सदस्यों की 
नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था। महिलाओं को भी चुनाव में भाग लेने का पूर्ण 
अविकार प्राप्त था परन्तु उनकी सदस्य-संख्या केवल छः ही हो सकती थी। देशी 
राज्यों के प्राप्त स्थानों की पूर्ति राजाओं द्वारा नियुक्त किये हुए सदस्यों द्वारा 
होती थी । 

संघीय सभा--संघीय सभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक रे७ए हों 
सकती थी, जिनमें से २५० ब्रिटिश मारत का प्रतिनिधित्व करते थे और अधिक से 
अधिक १२५ देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे । 

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघीय समा का निर्माण प्रजा- 
तन्‍्त्र प्रणाली से पूर्ण विरोधी था, जहाँ तक मंत्रिमण्डल का प्रइत है उसमें तो स्थिर 
मंत्रिमंडल बनना ही असम्भव था क्योंकि किसी भी बहुसंख्यक दल का बहुमत" 
ही न प्राप्त होता था । ह ह 

संघीय स्यायालूय --सत्‌ १९३५ के विधान के अनुसार समस्त भारत के लिये 
एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी । इस न्यायालय के अन्तर्गत अधिक से 
अधिक ६ न्यायाघीशों का विधान किया गया था। इन न्यायाघषीशों में एक प्रधान 
न्यायाधीश होता था। उपरोक्‍त न्यायाघीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंनुभवी न्‍्यया- 
घीदों तथा इंग्लैण्ड में १० वर्ष की बैरिस्टरी के अनुभव प्राप्त बैरिस्टरों में से सम्राट 
द्वारा की जाती थी। यह न्यायाधीश केवल ६५ वर्ष की. आयु तक अपने पद को ग्रहण 
कर सकते थे । मुख्य न्यायावीश को ७००० रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को ५५०० 
रुपये प्रति माह वेतन मिलता था । 

संघीय न्‍्यायारूय को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त थे; मूल, अपील एवं मंत्रणा । 
वह संघ, प्रान्त तथा देशो रियासतों के विषय में कानूनी अधिकारों से सम्बन्ध 
रखने वाले किसी भी विवाद का निर्णय कर सकता था। विधान की व्याख्या 
करना उसका अधिकार था। अपनी मौलिक सीमा के अन्तर्गत उसके निर्णय 
घोषणात्मक होते थे । 

संघीय न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त था। परन्तु अपील केवल 
निम्नलिखित अवस्थाओं में की जाती थी--( १) दीवानी अदालत में विवाद सबन्धी 
मामला कम से कम १५००० रुपये का हो; (२) अथवा उपयुक्त सम्पत्ति पर विवाद 
हो और (३) यदि संघीय न्यायालय अपील के लिए आज्ञा दे ! विधि सम्बन्धी मामलों 
में यह गवर्नर जनरल एवं कार्यणलिका के अध्यक्ष को सलाह देता था। 
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केन्द्र एवं प्रान्तों के सध्य सम्बन्ध--सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत संघ की 
स्थापना हो जाने के कारण प्रान्त स्वतन्त्र इकाई बन गये थे । उनके कार्य सम्बन्धी 
क्षेत्र भी पृथक्‌ कर दिये गये थे। प्रान्तों एवं संघ का विधान भी अलग-अलग बना 
दिया गया था और उनके अलग-अलग अधिकार क्षेत्र थे। कुछ सामान्य मामलों में 
दोवों की समवर्ती शक्तियाँ थीं और विवाद के' समय में संघ की विधि मान्य 
होती थी । 


केन्द्रीय विषय---सन्‌ १९१९ के ऐक्ट के अन्तर्गत यद्यपि केन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
अबिकार क्षेत्रों को पृथक पृथक्‌ कर दिया गया था , परन्तु.वह विभाजन शक्तियों 
सम्बन्धी कठोर विभाजन न था अतः उसकी पूति सन्‌ १९३५ के ऐक्ट में की गयी थी। 
संबोय सूची के अन्तर्गत जल, स्थल और वायू सेना, विदेशी मामले, सिक्का और 
टंकण, डाकव र, सेविंग बक, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो, जन गणना, आयात-निर्यात, 
रेलें , प्रतिलिप्यधिकार, चेक, अर्थव्यवस्था, अफीम, पेट्रोल, खानें और बीमा, 
बैंकिंग, उत्प्रवास, बहि:शुल्क, नशीले द्रव, नमक, लाठरी, तोल एवं सभी संघीय 
वस्तुएँ संभिलित थीं । 

प्रान्तीय विषय---प्रान्तीय विबयों में सा्वेजनिक व्यवस्था, पुलिस एवं रेलवे 
पुलिस, जेल एवं कारावास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल और औषधि- 
गृह, मृत्यु और जन्म का पंजीबन्धन, तीर्थयात्रा, शिक्षा, सड़क और पुल, सिचाई, भूमि, 
क़षि, जंगल, निर्धतों और बेघरों की सहायता,मुद्रण, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक बोर्ड 
आदि विषय थे । 

. समवर्ती सूचो--समवर्ती सूची में दंड विधि, कैदियों का हटाना, विवाह और 
विवाह विच्छेद, मध्यस्थ निर्णय,दिवालियापन, टिकट, न्यायालयों पर क्षेत्राधिकार, 
विधि और औषधि सम्बन्धी पेशे, समाचार पत्र, पुस्तकें और छापाखाना, विष और 
खतरनाक दवाइयाँ, फैक्टरी, श्रम और बिजली सम्मिलित थे । 

केन्द्रीय आय के साधत--केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य साधन निर्यात एवं 
बहि:शुल्क, तम्बाकू, नशीले द्रव्यों जैसे अफीम, शराब एवं आबकारी के कर, नमक, 
रेल, तार, डाक, टकसाल एवं राज्यों के उपहार थे । 

प्रन्तीय आय के साधन--पआरन्तों में आय के मुख्य साधन भूमि राजस्व, आब- 
कारी, टिकट, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, खनिज पदार्थ पर॒कर, प्रति- 
व्यक्ति कर, वृत्तिकर, पशुओं और नावों पर कर, विज्ञापन और वस्तुओं की बिक्री 
पर कर एवं मत्यकर ही थे । 

रिजवें बंक ऑफ इण्डिया--सन्‌ १९३४ ई० में नोटों को जारी करने तथा 
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ब्रिटिश मारत में घन सम्बन्धी स्थिरता उत्पन्न करते, रक्षण करने और सिक्का 
एवं विनिमय केसंचालन के उद्देश्य से रिज़र्व बेंकऑफ इंडिया की स्थापना की गयी 
थी । बैंक के सामान्य प्रबन्ध के लिए एक केन्द्रीय मन्त्रिमण्डली थी, जिसमें बैंक का 
“एक गवर्नर और दो उप-गवर्न र एवं चार निदेशक होते थे, जिनकी नियुक्तियाँ गवर्नर 
जनरल करता था। प्रबन्ध के अन्तर्गत और भी निदेशक होते थे जो अंश्-स्वामियों 
“द्वारा चुने जाते थे। गवर्नर जनरल इस बैंक का सर्वेसर्वा होता था, जिसकी 
-आज्ञा के बिना संघ के सिक्के एवं टंकण सम्बन्धी विवेयक नहीं बनाया जा सकता 
था। 
भारत और सन्‌ १९३९ का महायुद्ध--सन्‌ १९३९ के द्वितीय महायुद्ध से यूरोप 
“की राजनैतिक दा में बहुत से परिवर्तेत हो गये, जिससे मारत भी अछूता न रहा। 
सन्‌ १९३५ के भारत सरकार के ऐक्ट में ब्रिटिश संसद ने एक संशोवन किया जिसके 
-अजुसार आयात के मामलों में प्रान्तीय सरकार सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार को दे दिया गया एवं प्रान्तीय सरकार की कार्य-पालिका शक्ति के 
“निर्देशन का अधिकार भी गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया । इसके अतिरिक्त 
सन्‌ १९३९ में गवर्नर जनरल ने भारत रक्षा कानूच ( 70र४श0708 ० एर्दीं& ० ) 
-छागू किया, जिसके अन्तर्गत केद्धीय सरकार ने ब्रिटिश भारत की रक्षा, सार्वजनिक 
-स्रक्षा, युद्ध के कुशल संचालन और राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ और 
सेवाओं के लिए नियम बनाये । इन्हीं कारणों को छेकर मारत में असंतोष की रूहर 
उठ खड़ी हुई । इधर कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये, क्योंकि बिना जनता के 
'परामर्श के मारत लड़ाकू देश घोषित कर दिया गया था। वेघानिक व्यवस्था असफल 
होने के कारण गवर्नेरों को समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो गयी थीं, जिससे केन्द्रीय सरकार 
अनृत्त रदायी हो गयी थी और प्रान्तीय स्व॒राज्य समाप्त कर दिया गया था। इसी 
-समय भारतीय कांग्रेस ने समय का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार से युद्ध समाप्त 
होने पर भारतीयों को अपने स्वयं संविधान निर्माण करते के अधिकार को माँग 
“की जिसके फलस्वरूप अगस्त सन्‌ १९४० को भारत सचिव के सहयोग से वायसराय 
ने एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ ही भारत में ओपनि- 
-वैशिक स्व॒राज्य की स्थापता करने का अपना मुख्य लक्ष्य बताया । परन्तु मारतीय 
जनता को उपरोक्त घोषणा से कोई आइवासन न हुआ क्योंकि घोषणा के अन्तर्गत 
भारतीय औपनिवेशिक स्व॒राज्य की स्थापता का कोई निद्चित समय नहीं दिया गया 
था। फिर भी ब्रिटिश सरकार अपनी स्थिति पर दृढ़ रही और गवर्न र.जनरल की कार्य- 
पालिका परिषद्‌ में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ८ से १२ कर दी गयी, जिसमें से अब 


१६० संघबवाद और संवात्मक शासन 


७ भारतीय सदस्य होने लगे थे। परन्तु इतना होने पर भी रक्षा दिमाग भारतीयों: 
के सिपुर्द नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता का कुछ भाग संतृष्ट 
रहा और कुछ असंतुष्ट । मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी जब कि कांग्रेस पूर्ण 
स्वर/ज्य चाहती थी । अतः दोगों में कोई समझौता न हो सका और भारत के विभाजन" 
के बीज का अंक्र ऊपर आने रूग गया। क्‍ 

अटलांटिक चार्टर और भारत--यह अठलांटिक चार्टर ब्रिटिश युद्धकालीन 
प्रधान मंत्री चचिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ 
लेख्य था, जिसके अन्तर्गत कहा गया था कि जो भी राज्य ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित 
हो रहे हैं उनके चुनाव सम्बन्धी अधिकार का सम्मान किया जायगा और शक्ति द्वारा 
वंचित किये हुए लोगों को स्वराज्य एवं श्रेष्ठ अधिकार सौंपे जायेंगे। अमेरिका और 
चोन ने भी ब्रिटेन से भारत के मामले पर पुन: विचार करने के लिए जोर दिया । अतः 
मार्च सन्‌ १९४२ में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा कुछ प्रस्ताव 
भेजे जिनमें युद्ध के समाप्त होने पर भारत में नवीन संविधान बनाने के लिए कहा 
गया था। इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार का मन्तव्य 
एक नवीन भारतीय संघ की स्थापना करना होगा, जो एक उपनिवेश होगा जिसका 
ब्रिटेन तथा अन्य उपनिवेशों से समानता के आधार पर सम्बन्ध होगा। यहु संघ न तो 
आन्त्कि और न वैदेशिक मामलों में ब्रिटेव के अधीन होगा। इसमें कहा गया था कि 
युद्ध समाप्त होने पर भारत में विवान निर्मात्री-सभा की व्यवस्था की जायगी। परल्तु 
इस प्रकार की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दो शर्तें भी लगायीं-- 
(१) ब्रिटिश मारत के किसी भी प्रान्त को, जो नवीन संविवान को स्वीकार नहीं 
करेगा, अपनी वर्तमान स्थिति बनाये रखते का पूर्ण अधिकार होगा । भविष्य में यदि 
वह प्रन्त संघ में मिलता चाहेगा तो उसके लिए प्रावधान रखा जायगा। इस प्रकार 
पृथक्‌ रहने वाला प्रान्त चाहेगा तो उसे अपना नवीन संविधान बताने का पूर्ण अधि-- 
कार होगा जिसका भारतीय संघ के समान ही पद होगा । (२) विधान निर्माण होने 
के बाद भारत तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संधि होगी, जिसमें में उन रामस्त 
. विषपरों का उल्लेख होगा जो पूर्ण शासन-सत्ता का हस्तान्तरण करने के कारण उत्पन्न 
होंगे । उसमें घामिक तथा जातीय अल्पमतों की रक्षा के लिए भी प्रावधान होगा । 
भविष्य में भारत कामनवेल्थ के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध रखते के निर्णय में स्वतन्त्र' 
होगा । इसके अतिरिक्त युद्ध समाप्त होते पर भारत में प्रान्तीय व्यवस्था-: 
पिका सभाओं के निर्ताचतों के परिणाम ज्ञात हो जाने पर व्यवस्थापिका परिषदों 
(7,०8४&भंए०७ ॥४8७०७॥68) के समस्त सदस्यों का एक निर्वाचक मण्डल बनेगा 


संघदाद और उसका क्षेत्र श्ध्ट्रै 


जो आनुपातिक निर्वाचन मण्डली के आधार पर विधान परिषद्‌ का निर्वाचन करेगा ॥ 
यह विघान परिषद्‌ कुल निर्वाचन मण्डल का दशमांश होगी । देशी रियासतों को भी 
अपनी जनसंख्या के अनुपात से अपने प्रतिनिधित्व करने का मी अधिकार दिया 
गया था । 

इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तावना में भारत के संकटकालीन एवं नवीन संवि- 
घान के निर्माण के मध्य समय तक ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन प्रणाली का प्रयोजन 
किया गया था परन्तु पूर्णरूपेण से मारत के सैनिक, नैतिक तथा भौतिक साधनों के संग- 
ठनों का पूर्ण उत्तरदायित्व भारत सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया गया था जिसे भारतीय 
जनता के सहयोग से पूरा किया गया । ब्रिटिश सरकार मारतवासियों के प्रान्तीय 
वर्गों के नेताओं द्वारा अपने देश के परिषदों में, राष्ट्रमण्डल और राष्ट्रसंघ में सक्रिय 
और शीघ्र भाग ले ने का प्रयोजन भी किया था। इस प्रकार वे मारत की भावी स्वतन्त्रता 
के लिए आवश्यक कार्यों में सक्रिय और रचनात्मक सहायता प्रदान करते रहे । 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने २५ माउचे से १० अप्रैल १९४४२ तक भारतीय नेताओं से 
अऑंटठ, वार्ता तथा व्यवहार किया । इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रस्ताव में, जो नेताओं 
के समक्ष स्वीकृती के लिए रखा गया था और स्वीकृत हो जानें पर ही सरकार की ओर 
से घोषित किया जाता । जिसमें युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य 
देने की स्पष्ट घोषणा की गयी थी। इस प्रकार यह घोषणा यद्यपि पूर्व की सभी घोष- 
शणाओं से अधिक प्रगतिशील थी किन्तु उक्त प्रस्ताओं में कुछ स्पष्ट दोष भी थे-- 

(१) सर्वप्रथम प्रारम्भ से ही प्रान्तों को मारतीय संघ .से अलग होने का अधि- 
कार दिया गया था। अत: इस अधिकार द्वारा भारतीय संघ के नाश की सम्मावना 
भी थी। इस प्रकार मारत में पृथक इकाइयों के निर्माण का तात्पर्य ही उसका विमाजन 
ओर आन्तरिक मतमेंदों का बढ़ाना ही था। 

. (२) इसके वित्त सम्बन्धी परिणाम भी भयानक ही थे । जो रियासतें संघ में 
अवेश न करना चाहती थी उनसे राजनैतिक अशान्ति फैलने का डर भी था ॥ 

(३) संविधान सभा में भाग लेने वाली रियासतों का प्रतिनिधित्व शासकों 
द्वारा नियुक्त सदस्य करते जिससे भारतीय जनता की ९ करोड़ जनसंख्या को स्थान 
नहीं मिलता जिससे कोई भी किया गया समझौता रियासतों में प्रजातन्त्रीय संस्था के 
हित में सम्मवत: नहीं हो सकता था 

(४) इन प्रस्तावों से अल्पसंख्यकों की समस्या का कोई हल न निकला ॥ जन- 
संख्या की पुर्णरूपेण अदला बदली असम्भव थी । 


(५) केन्द्र में युद्धकालीन व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव दोषपूर्ण था ॥ 
११ 


१६२ संघवाद और संघात्पक. शासत 


रक्षा-विमाग गवनेर जनरल की कार्यपालिका परिषद्‌ के भारतीय सदस्य को नहीं 
दिया गया था । 

उपरोक्त दोषों के कारण सर स्टेफर्ड के प्रस्तावों को भारतीय जनता ने स्वीकार 
नहीं किया। अतः देश भर में असंतोष की छहर फल गयी । जिसका परिणाम यह हुआ 
कि असंतोष से पीड़ित भारतीय कांग्रेस ने अगस्त सन्‌ १९४२ में एक प्रस्ताव द्वारा 
“अंग्रेजों मारत छोड़ों” नामक प्रस्ताव पास किया । अब क्या था यह आंदोलन सम्पूर्ण 
देश में फैल गया, हिसा और अपराध किये जाने लगे । देश में सरकारी सम्पत्ति, रेल, 
तार, डाकखाने, बैंक, दफ्तर आदि जलाये गये और लूटमार की गयी; पुलिस तथा 
मजिस्ट्रेटों की भी हत्याएँ की गयीं । नेताओं को जेल में बन्द कर दिया गया। कांग्रेस 
समितियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया; समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध छूगा 
दिये गये और जनता का बड़े बबेरतापूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार देश की जनता 
का दोहरा दमन व शोषण हुआ । यह स्थिति सन्‌ १९४५ तक चलती रही जब तक 
यूद्ध समाप्त न हुआ । 
... विभाजन और भारत की स्वतन्त्रता :---सन्‌ १९४५ में जममनी का युद्ध तो समाप्त 
हो गया था परन्तु जापान से अभी युद्ध चल ही रहा था उसी समय चचिल भारतीय 
अवरोध को हल करना चाहते थे, जिसके परिणामस्वरूप सन्‌ १९४२ के विद्रोह के 
जन्मदाताओं को सर्वक्षमा कर दिया गया। लार्ड वेवेल को भारत के मुख्य राजनैतिक 
नेताओं का सम्मेलन बुलाने का आदेश दिया गया | शिमला कास्फ्रेन्स प्रारम्भ हुई। 
इसी समय लार्ड वेवेल ने एक घोषणा की जिसके अन्तर्गत कहा गया कि केवल रक्षा 
विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग कार्यपालिका परिषद्‌ के भारतीय सदस्यों के 
हाथों में सौंप दिये जायेंगे और उन्हें आइवासन दिया गया कि निषेधात्मक शक्ति 
( ४७४० 2०ए७० ) का बहुत कम प्रयोग किया जावेगा । उन्होंने साम्प्रदायिक 
समानता के सिद्धान्त को अपनाया। मुस्लिम लीग को संस्था के अनुपात से कहीं अधिक 
श्रतिनिधित्व देकर शान्त करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु" इतना होने पर भी मुस्लिम 
लीग और कांग्रेस के बीच समझौता न हो सका । 

युद्ध समाप्त होते ही गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि भारत में केन्द्रीय ओर 
ब्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव शीघ्र ही किये जाए । सन्‌ १९४६ तक यह 
चुनाव समाप्त हो गये और उत्तरदायी शासन को पुनः जन्म मिला। इसी वर्ष ब्रिटिश 
पालियामेंट के सदस्यों का एक दल भारत आया। इस दल ने नवीन संविधान के आधार 
बनानेवाली सभा एवं अन्तर्कालीन सरकार बनाने के लिए कहा | इसके अतिरिक्त 
केन्द्र को केवल विदेशी मामले, रक्षा और संदेशवाहन के साधन, और इन आधारों को 


संघवाद और उसका केत्र श्द्ट्कृ 


पूरा करने के लिए कोष इकट्ठा करने का अधिकार सौंपने तथा अन्य विषय और 
अवशेष अधिकार प्रान्तों को देने तथा केन्द्रीय धारा समा में साम्प्रदायिक स्वभाव 
के समस्त प्रहनों का निर्णय प्रत्येक सम्प्रदाय को अछग अलग और सामुहिक रूप में 
बहुमत द्वारा होने एवं प्रान्तों को तीन अलग अलग समूहों में विभाजित करने की सिपा- 


रिशें की | 
संविधान बनानेवाली सभा के विषय में प्रत्येक प्रान्त की जनसंख्या के आधार 


यर कूल संख्या ३८५ रखी गयी थी जिनमें २९२ ब्रिटिश भारत और ९३ सदस्य रिया- 
सतों के प्रतिनिधि थे । सभा के सदस्यों, विभिन्न प्रान्तों एवं भाषाओं का विश्येष ध्यान 
दिया गया था। इस प्रकार यह भी तय किया गया था कि प्रत्येक १० वर्ष के पश्चात्‌ 
संविधान पर पुन: विचार किया जायगा । अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एवं 
नागरिकों के मल अधिकारों को निश्चित करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति 
की भी नियूक्ति की गई थी । 

जब सं विधान के निर्माण का कार्य समाप्त हो गया उस समय उद्घाटन के समय 
सुस्लिम लीग के चुने हुए सदस्यों ने माग नहीं लिया । अध्यक्ष के निर्वाचन एवं लक्ष्य 
प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्‌ मुस्लिम लीग के सदस्यों के सम्मिलित न होने पर 
विचार करने के लिए संविधान सभा स्थगित कर दी गयी। लीग ने मंत्रिदल के प्रस्तावों 
पर दी गयी स्वीकृती वापस ले ली और सीघी कार्यवाही का निर्णय किया, जिससे देश 
. में गम्मीर स्थिति उत्पन्न हो गयी । परन्तु विधान सभा डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता 
में कार्य करती रही । 

इसी समय छाडे माउन्टबेटन लाडे वेवेल के अवकाश प्राप्त कछने पर भारत 
की समस्याओं को हल करने के लिए गर्वंतर जनरल के पद पर नियुक्त किये गए ॥ 
'मारत आकर उन्होंने मुस्लिम लीग की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया 
परन्तु जब वह किसी परिणाम पर न पहुँचे तब उन्होंने भारत के विभाजन का  प्रदन 
रखा इस प्रइन के अन्तर्गत यह रखा गया कि ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब 
का मुस्लिम भाग, बंगाल और आसाम तथा सीमाप्रान्त को मिलाकर पाकिस्तान बनेगा 
ओर शेष भारत का संघ रहेगा । इसके अतिरिक्त रियासतों को अधिकार दिया गया 
कि वह किसी भी संघ राज्य में सम्मिलित हो सकते थे | जब यह प्रश्न तय हो गया 
ओर मारत एवं पाकिस्तान नामक संघ बन गये उस समय केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
समा का विघटन कर दिया गया तथा दो विधान समाओं, एक पाकिस्तान के लिए 
तथा दूसरी हिन्दुस्तान के लिए बनाई गई | मुस्लिम लीग ने भी खंडित पाकिस्तान 
स्वीकार कर लिया ओर कांग्रेस ने मी परिस्थितियों को सर्वोच्च समझ कर भारत का 


श्दड संघवाद-ओर संघात्मक शासन 


विभाजन स्वीकार कर ही लिया । इस प्रकार भारत एवं पाकिस्तान नामक दो संघ 
राज्य सदेव के लिए निर्मित हो गये । 

१८ जुलाई सन्‌ १९४७ को ब्रिटिश पालियामेन्ट ने दो संघ राज्यों की स्थापना 
करतेवाला भारत स्वतन्त्र ऐक्ट स्वीकार कर लिया और १५ अगस्त सन्‌ १९४७ 
को भारत एवं पाकिस्तान ने अपने अपने को एक स्वतन्त्र संघ राज्य घोषित कर दिये ॥ 

भारत का नवीन संविधान :--स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारत का नवीन 
संविधान २६ जनवरी सन्‌ १९५० से लागू किया गया । प्रस्तुत संविधान के प्रमुख 
लक्षण निम्नलिखित हैं । 

(१) भारतीय संविधान के अन्तर्गत सार्वभमौम भारतीय जनततन्त्र की स्थापना 
कर दी गयी। केन्द्र की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित कर 
दी गयी, जिसके पद की अवधि ५ वर्ष रखी गयी है । इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति 
के अन्तर्गत एक जनतन्त्र है और लोक सावेभौम है । 

(२) नवीन संविधान के अन्तर्गत पहले की प्रान्तीय एवं केन्द्रीय नागरिकता 
को समाप्त करके केवल एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गयी है । जिसमें समस्त 
भारतीय नागरिक एक ही राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं । 


अध्याय ६ 
संघ-शासन में शक्ति-वितरण 


दो सरकारों के सह-अस्तित्व ( 0०-&घ80०7०७ ) में यह आवश्यकीय है कि 
केन्द्रीय अथवा संघ सरकार तथा राज्य-सरकारों में शक्ति-वितरण हो । संघीय सरकार 
की स्थापना में शक्ति-वितरण का सिद्धान्त वास्तविक रूप में अनिवाय हो जाता है । 
दक्ति-वितरण का सिद्धान्त शक्तिविभाजन के सिद्धान्त से भिन्न है, क्योंकि शक्ति- 
विभाजन में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका सभा में शक्ति-विभाजन 
होता है, जब कि शक्तिवितरण में संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के आपस में 
शक्तियों का वितरण होता है। शक्ति-विभाजन सिद्धान्त इकाई राज्यों में भी सम्भव 
है परन्तु शक्ति वितरण केवल संघीय शासन प्रणाली में ही सम्भव हो सकता है। 


संघ-सरकार एवं राज्य-सरकारों में शक्ति-वितरण 


प्रदन विचारणीय है कि संघ-शासन में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों में 
शक्ति-वितरण किस आधार तथा सिद्धान्त पर किया जाता है। जैसा कि हम पिछले 
अध्यायों में यह बता चुके हैं कि संघ्र शासन का निर्माण दो आधारों पर होता है वह 
हैँ केन्द्राभिसारी और केन्द्रापसारी ( ए०एघ9०७ 800. 06% परापएट्टओं ) । जब 
'मी कमी छोटे छोटे राज्य मिलकर अपना एक संघ बनाते हैं और अपने कुछ अधिकारों 
को संघ सरकार को दे देते हैं तो एक संघराज्य का निर्माण हो जाता है या जब कोई 
बड़ा राज्य अपना झासन चलाने में असमर्थ हो जाता है तो शासन की सुदृढ़ता के लिए 
वह बड़ा राज्य कई छोटे-छोटे उप-राज्यों में बाँठ दिया जाता है और वह बड़ा राज्य 
अपने कुछ अधिकारों एवं शक्तियों को अपने उपराज्यों को देता है तो भी संघराज्य 
की स्थापना होती है । 

जब कभी स्वतन्त्र राज्य इस बात के लिए विवंश किये जाते हैंकि वे एक नयें 
संघ-राज्य की स्थापना करें, उस समय वह अपनी शक्तियों को केन्द्र सरकार को देनें 
में सतक रहते हैं जैंसा कि आस्ट्रो-हंगेरियन अथवा जमैन राज्य तथा संयुक्त राज्य 
अमरीका एवं आस्ट्रेलिया के कामनवेल्थ के संघ राज्यों की स्थापना में पाया गया है & 


६६ संघवाद और संघात्मक शासन 


परन्तु जब एक राज्य कई इकाई राज्यों में विभाजित हो जाता है तो उस समय इकाई 
अथवा उपराज्यों को पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाते हैं जेसा कि कनाडा के सन्‌ १८६७ 
के संघ राज्य की स्थापना में हुआ था। परन्तु उपरोक्त नियम बहुत ही कड़ाई के साथ 
' संघ-स्थापना में प्रयोग नहीं होता है जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के संघ तथा बहुत से 
अन्य संघ शासनों की स्थापना में हुआ है। परन्तु उपरोक्त दो सिद्धान्तों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि संघ सरकार की स्थापना में या तो केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तियाँ 
आप्त रहती हैं या राज्य सरकारों को । शक्ति-वितरण में साधारणतय: या तो राज्य- 
सरकारों की शक्तियाँ निश्चित कर दी जाती हैं और शेष शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को 
दे दी जाती हैं अथवा केन्द्र की शक्तियाँ निश्चित कर दी जाती हैं और शेष शक्तियाँ: 
राज्य सरकार को मिल जाती हैं । परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसी दीवाल नहीं 
है जो शक्तियों का ठीक ठोक बटवारा कर सके । परन्तु इस कठिनाई को समाप्त करने 
के लिए संविधान या तो अवधिष्ट शक्तियों को आरक्षित कर लेता है और केन्द्र सरकार 
को या राज्य-सरकारों को उपभोग करने के लिए आज्ञा दे देता है या दोनों सरकारों 
को भी स्पष्ट रूप से उन शक्तियों को बराबर उपभोग करने को कह देता है कि वह 
अवशिष्ट शक्तियों को प्रयोग करें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ शासन की स्थापना 
में शक्ति-वितरण देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ही होता है । वास्तव में 
जो भी शक्तियाँ राज्य-सरकारों को मिली हुई होती हैं उनका प्रभाव राज्य के निवा- 
सियों पर पृथक पृथक रूप से पड़ता है, जिनके द्वारा राज्य की स्थानीय दशाओं के 
आधार पर उन्नति आधारित रहती है । जो विषय राष्ट्र के हित से सम्बन्धित होते हैं 
वह सदेव केन्द्रीय सरकार के पास रहते हैं। यह बात इकाई राज्यों की शासन प्रणाली 
में भी पायी जाती है। इकाई राज्यों में स्थानीय शासन एवं केन्द्रीय सरकार के अधि- 
कारों का बटवारा होता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति-वितरण का सिद्धान्त 
एकिक शासन प्रणाली में भी लागू होता है। संघ-शासन में संघीय सरकार एवं राज्य 
सरकारों को शक्तियाँ जनसाधारण एवं संविधान द्वारा प्राप्त होती है, जो एक दूसरे. 
से पूर्णतया स्वतन्त्र होती हैं और कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में विष्न नहीं डालता 
है। परन्तु एकिक शासन प्रणाली में केन्द्रीय सरकार अपने सुदृढ़ शासन के लिए अपनी 
कुछ शक्तियाँ स्थानीय संस्थाओं को दे देता है जिससे स्थानीय संस्थाएँ सदैव ही केन्द्रीय 
सरकार के आश्वित रहती हैं। संघ-शासन में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधि- 
कार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं इसलिए राज्य सरकारें अपने अधि- 
कार क्षेत्र में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रहती हैं और वे केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेपित नहीं. 
होती हैं। इसके विपरीत एकिक शासन प्रणाली में स्थानीय संस्थाओं को केन्द्र सरकार 
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से अधिकार मिलते हैं इसीलिए केन्द्र सरकार को सर्देव उन अधिकारों में संशोधन, 
परिवर्तन एवं समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है । उपरोक्त बातों से यह 
निद्िचत हो जाता है कि संघीय शासन प्रणाली में राज्य-सरकारों को एकिक राज्य 
प्रणाली से अधिक अधिकार एवं शक्त्तियाँ प्राप्त रहती हैं । 

संघ-शासन में संघीय सरकार की शक्तियाँ 

संघ-शासन प्रणाली में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो संघ सरकार को ही अपने 

पास रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ समी विदेशी मामले संघीय सरकार द्वारा ही कार्या- 
न्वित किये जाते हैं क्योंकि विदेशी मामलों में सम्पूर्ण देश का हित छिपा रहता है। अत: 
यदि संघ सभी उपराज्यों को विदेशी मामलों में अपनी एक स्वतन्त्र वाणी रखने का 
अधिकार दे दे तो वह राष्ट्रीय एकता के लिए विष का काम करेंगी और संघ की जड़ 
सदा के लिए समाप्त कर देगी | इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार के सभी देश 
जहाँ पर संघ शासन विद्यमान है विदेशी विषय संघ सरकार के पास ही है। सोवियत 
संघ में यद्यपि राज्यों को विदेशों से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है परन्तु वह केवल सैद्धान्तिक रूप में ही है । वास्तविकता में संघीय सरकार 
ही विदेशी मामलों को तय करती है। यहाँ तक कि सन्‌ १९२४ के पूर्व दक्तिहीन आस्ट्रो- 
हंगेरियन राज्यों ने भी विदेशी मामलों को संघ के हाथों में दे रखा था। स्विट्जरलेण्ड 
में भी यद्यपि राज्यों को अपने पड़ोसी राज्यों से व्यापारिक एवं सीमा सम्बन्धी संधियाँ 
करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु कोई भी संधि बिना केन्द्र सरकार द्वारा पारित 
हुए पूर्ण नहीं समझी जाती है । । 
. इसके अतिरिक्त सेना सम्बन्धी शक्ति भी संघ सरकार के पास रहना आवश्यकीय 
है, क्योंकि इसी शक्ति पर विदेशी विषय निर्मर रहते हैं और इसी शक्ति द्वारा संघ 
सरकार की रक्षा होती है। कोई भी संघ-सरकार बिना सेना सम्बन्धी शक्ति के विदेशी 
दक्तियों से अपना सम्बन्ध स्थापित करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती है। रक्षा, 
जो कि प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यकीय अंग है, केन्द्र 
सरकार अथवा राष्ट्र सरकार के पास रहना आवश्यक है क्योंकि यदि यह शक्ति उप- 
शाज्यों को दे दी जाय और यदि कहीं रक्षा के प्रशत्त को लेकर आपस में मेदमाव उत्पन्न 
हो जाय तो देश की रक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जावेगी । संघ सरकार की शक्तियों. 
का वर्णन करते हुएहमिल्टन ने कहा है कि “संघ सरकार को यह आवश्यक है कि वह 
अपनी सेना को बढ़ावे और उसके लिए कानूनों का निर्माण करे और उन शक्तियों . 
का उपयोग करे | | 


. एफ० ए०त७&॥88 ०. उड़ा, 
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यदि अमरीका के प्रत्येक राज्य को अपनी सेना पर नियंत्रण रखने का अधिकार 
होता तो उत्तराधिकार के युद्ध में उनकी क्या दशा होती या सैन्ड रवुड के प्रमुख स्विस 
प्रसंधि के इतिहास की क्‍या दशा होती यदि उसके कैन्टन अपनी स्वतन्त्र फौज रखते 
होते । क्या संघीय सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग बिना शक्ति रखे हुए राज्य 
सरकारों पर कर सकती है ? सन्‌ १८४८ की आस्ट्रेलिया की फेडरलू कौंसिल को . 
सेना सम्बन्धी कोई भी शक्ति नहीं दी गयी थी कि वह अपनी सेना की वृद्धि कर सके 
और उसको रख सके । इसी शिथिलता के कारण विदेशी झगड़ों के भय से अपनी रक्षा 
न कर सकी। इसी कारण मध्यकालीन एवं आधुनिक प्रसंधानों एवं संघों के निर्माण में , 
यह दो विषय अर्थात्‌ विदेशी मामले और सेना तथा उनकी शाखाओं को संब सरकार 
को ही दिया गया है।) उपरोक्त बात भारत के संघ निर्माण में भी लागू की गयी 
है। सन्‌ १९५० के समाप्त होते ही भारतीय राजाओं की सेना! सम्बन्धी शक्ति या तों 
समाप्त कर दी गयी है या उन्हें भारतीय सेवा में मिला लिया गया है। 

दूसरा जो सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन सेवाओं में सम्पूर्ण देश के नाम- 
रिकों का हित छिपा रहता है वह भी सेवाएँ केन्द्र सरकार के पास रहना आवश्यकीय 
हैं उनमें डाकघर, तार तथा टेलीफोन आदि भी सम्मिलित हैं। यदि उपरोक्त अधि- 
कार प्रत्येक उपराज्य को अलग अछूग दे दिये जाएँ तो बिना प्रयोजन ही परेशानियाँ 
एवं कठिनाइयाँ खड़ी हो जावेंगी। इसी कारण उपरोक्त अधिकार कोई भी संघ उपराज्यों 
को नहीं देता है। इसी प्रकार व्यापार सम्बन्धी मामलों में जिसमें आवागमन के साघन, 
नापतौल, सिक्के, व्यापारिक कानून भी सम्मिलित है, समी आधुनिक संघ निर्माताओं 
ने संघ सरकार को दे रखे हैं क्योंकि यदि यह अधिकार संघ सरकार के पास रहते हैँ 
तो व्यापार में बड़ी आसानी से उन्नति की जा सकती है। यातायात के साधन जिसमें 
रेल तथा सड़कें भी सम्मिलित हैं संघ सरकार के पास रहना आवश्यक है क्योंकि 


इन्हीं के द्वारा व्यापार में शीघ्रताशीघ्य उन्नति की जा सकती है और आसानी से प्रत्येक 
वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, 
धर्म भी केन्द्रीय सरकार के पास रहना आवश्यक हो जाता है। इसी अधिकार के द्वारा 
. अमरीका के राष्ट्रपति अब्राहम लिकन ने दक्षिण राज्यों की दास जनसंख्या को दास- 
वृत्ति से मुक्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की थी । 

उपरोक्त शक्तियों को कार्य रूप में लाने के लिए प्रत्येक सरकार को घन को 





१. विदेशी मामलों में राजदूतों को विदेश्ञों में नियुक्त करना तथा विदेशी राजदूतों को ग्रहण 
करना एवं युद्ध तथा शक्ति की घोषणा करना मी सम्मिलित है। 
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आवश्यकता पड़ती है अतः करों को लगाने तथा देश के हित के लिए ऋण लेने के अधि- 
कऋार को भी संघ सरकार को अपने हाथों में रखना चाहिए । इसीलिए संघ संरकार 
को देश की सम्पत्ति तथा जनता को कर्ज एवं बैंक की स्थापना पर भी अधिकार होना 
चाहिए । यही कारण है कि उपरोक्त शक्तियों को आघुनिक सभी संघों ने संघ सरकार 
को दे रखा है। अमरीका, स्विदज़रलेण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा भारत इसके सप्रमाण 
उदाहरण हैं । 


अमरीका में संघ-सरकार की शक्तियाँ 


संयुक्त राज्य अमरीका की केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ निश्चित रूप से वणित 

(एवं निश्चित की हुई हैं जिन्हें सरकार के भिन्न भिन्न अंग कार्यान्वित करते हैं कांग्रेस 
(जिसमें सीनेंट व प्रतिनिधि-सदन दो सभाएँ हैं) को संविधान के प्रथम अनुच्छेद 
की ८वीं धारा के अनुसार निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं :-- 

(१) विविध प्रकार के कर लगाना और मुद्रा एकत्रित करना, ऋण चुकाना, 
संयुक्त राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक-हित साधन का प्रबन्ध करना, किन्तु सब 
अ्रकार के कर सारे संयुक्त-राज्य में एक समान होंगे । 

(२) संयुक्त-राज्य की सम्पत्ति के आधार पर ऋण लेना। 

(३) विदेशी राष्ट्रों से उपराष्ट्रों के बीच व मूल निवासियों के व्यापार सम्बन्धी 
नियम बनाना । द 

(४) नागरिक बनाने व दिवालिया निश्चित करनेवाले एक समान नियम व 
अधिनियम सारे संयुक्त-राज्य के लिए बनाना । ु 

(५) मुद्रा बनाना, उसका मूल्य स्थिर करना, विदेशी मुद्रा का मूल्य स्थिर करना 
और माप तौर स्थिर करना । 

(६) संयुकत-राज्य से नकली प्रचलित मुद्री व ऋण के प्रमाण पत्रों को बनाने 
पर दंड का विधान करना । 

(७) डाकघर स्थापित करना और डाकमार्ग बनवाना । क्‍ 

(८) लेखकों व वैज्ञानिकों को अपने लेख व अन्वेषण के उपयोग का कुछ समय 
के लिए अनन्य अधिकार देकर उपयोगी कला व विज्ञान की उन्नति करना । सर्वोच्च 
न्यायालय से छोटे संघ न्यायालय स्थापित करना। 

(९) समुद्री लूट-पाट रोकने की व्यवस्था करना व उसके लिए दंड का विधान 
करना; अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम के विरुद्ध किए अपराधों के लिए दंड देना । 

. (१०) युद्ध की घोषणा करता, बदला लेने के लिए आज्ञापत्र देना और युद्ध में 
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प्राप्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में नियम बनाना । । 

(११) सेना एकत्रित करना व शिक्षित करके तैयार रखना। किन्तु इस काम _ 
के लिए दो वर्ष से अधिक समय के लिए एक साथ मुद्रा का आयोजन नहीं हो सकता ४ 

(१२) जल सेना संगठित कर उसका भरण-पोषण करना । 

(१३) स्थल सेना व जल सेना के शासन व नियमन सम्बन्धी नियम बनाना । 

(१४) संघ के अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए, विद्रोह को दबाने के. 
लिए और आक्रमण से रक्षा के लिए सेना बुलाने का आयोजन करना। 

(१५) सेना को संगठित, शिक्षित व सुसज्जित करने और उसके उस भाग पर 
नियंत्रण रखने का आयोजन करना जो संयुक्त राज्य की सेवा में उपयोग किया जा 
रहा हो । उपराज्यों को, बचे हुए सेना के भाग को, कांग्रेस द्वारा निश्चित शिक्षण के 
अनुसार शिक्षित करने का व सेना के अफसरों को नियुक्त करने का अधिकार देना। 

(१६) ऐसे जिले में जिसका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक न हो, जिसे उप- 
राज्यों ने संघ सरकार के सिपुर्द कर दिया हो व कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया हो, 
ओर इस प्रकार स्वीकृत होकर जो संघ सरकार का निवास-स्थान बन गया हो, उसमें 
, अनन्य रूप से शासन करना । वैसा ही शासन उन सब जगहों में करना जो सरकार ने 
उपराज्यों की विधान मण्डल की सम्मति से खरीद ली हों और जिनमें किले, बारूद- 
खाने , अस्त्रागार, बन्दरगाह व दूसरी आवश्यक इमारतें बनी हों। और उन सब निरबं॑न्धों 
को बनाना जो पूर्वोक्त शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व उचित 
हों जो संविधान ने संयुक्तराज्य की सरकार या उसके किसी शासन विभाग या.अफ- 
सर में निहित कर दी हों । क्‍ 

प्रथम अनच्छेद की ९वीं धारा ने नकारात्मक प्रतिबन्ध लगाकर कांग्रेस की 
शक्तियाँ और भी सीमित कर दी हैं, जैसे:-- 

(१) जब तक वास्तव में विद्वेह या आक्रमण न हुआ हो कांग्रेस अपराधी को 
न्यायालय में उपस्थित किये जाने अथवा बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण (छ90688 00०79०७) 
का आदेश दिलवाने की सूविधा को स्थग्रित नहीं कर सकती । 

(२) यह कोई गतानुदर्शी अधिनियम ( 959०7४ #'४०४० 7.8 ) पास नहीं 
कर सकती । 


(३) यह उच्चता की कोई उपाधि ( 7४66 ० ४००77097 ) नहीं दे सकती॥। 
सन्‌ १८८७ में जब संविधान का निर्माण हुआ, नागरिकों के अधिकारों को 
संविधान में घोषित करने का प्रइन इतना महत्वशाली न हुआ था क्योंकि उस समय 
संघ सरकार की शक्तियों के विरुद्ध उपराष्ट्रों को क्या अधिकार होने चाहिए, यह 
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प्रदन अधिक महत्व रखता था। चार वर्ष बाद सन्‌ १७९१ में लंगमग १० संशोधन 
संविधान में किये गये जिनमें से ९ संशोधनों से नागरिकों के अधिकार प्रत्यामत 
( 0७7०7०&7/०९१ ) हुए ओर इस प्रकार संघ सरकार को स्वेच्छाचारिता पर अंक्श 
रख दिया गया कि :-- 


(१) कांग्रेस कोई ऐसी विधि नहीं बनावेगी जो किसी धर्म विशेष की स्थापना 
करे, अथवा धामिक स्वतन्त्रता में बाधक हो; अथवा विचार प्रगट करते की, मुद्र- 
णालय की अथवा छोगों के शान्तिपूर्वक एकत्रित होने की, और अपने कष्टों का निवा- 
रण के निमित्त सरकार से प्रार्थेना करने की स्वतन्त्रता को कम करें; 

(२) छोगों को अस्त्र रखने ओर प्रयोग करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं 
होगा । 


(३) किसी भी मकान में उसके स्वामी की आज्ञा के बिना, शान्तिकाल में कोई 
सैनिक नहीं रखे जावेंगे; 

(४) लोगों के शरीर, मकानों, कागज़ातों और सम्पत्तियों की रक्षा, अकारण 
तलाशी और जब्ती न करने से की जावेगी और बिना वारन्ट के जो किसी शपथ 
पर आधारित हो, किसी की तराशी न ली जावेगी । 

(५) बिना जूरी ( 7प्णए ) की सहायता के किसी भी व्यक्ति को घृणित 
व अन्य जुमें के छिए बन्दी न किया जावेगा, और न किसी को एक ही दोष के लिए 
दो बार दंडित किया जावेगा; 

(६) किसी भी फौजदारी के अभियोगों में दोषी को शीघ्रातिशीघध्र और सार्व- 
जनिक फैसला कराने का अधिकार होगा; 

.._ (७) असैनिक अथवा व्यवहारिक (0ंजा)) मामलों में बीस डालर से अधिक 
के झगड़ों में जरी द्वारा निर्णाय कराया जायगा; 

(८) न तो अत्यधिक जमानत माँगी जावेगी, न अधिक जुर्माना किया जावेगा 
और न असाघारण अथवा क्रूर दंड दिया जावेगा; 

(९) इस संविधान में वणित अधिकारों का यह आशय नहीं कि छोगों को अन्य 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं अथवा उनमें कोई कमी है; 

(१०) गुलामी या अनेच्छा सेवा ( जो किसी दंड रूप में न हो) संयुक्त-राज्यः 
में न रहेगी क्‍ द 

(११) संविधान द्वारा केन्द्री सरकार को न दी गयीं शक्तियाँ उपराज्यों अथवा 
लोगों को सरक्षित हैं; द 
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(१२) मताधिकार जनता को बिना जाति, वर्ण व पूर्व स्थिति के भेदभाव के 
सभी को प्राप्त होगा । 


(१३) संयुक्त-राज्य में नागरिकों के अधिकार स्त्री-पुरुष सभी के लिए बिना 
'भेदभाव प्राप्त रहेंगे । 
इस प्रकार अमरीका के संविधान में जनता के अधिकारों का समावेश १२ अन- 
च्छेदों द्वारा किया गया है जिसमें नागरिकों की स्वतन्त्रता विभिन्न प्रकार से सुरक्षित 
है । इन अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होने का मी प्रबन्ध है । 
सन्‌ १७९१ में हुए संविधान के दसवें संशोधन में कहा गया है कि संविधान ने 
जिन शक्तियों को संघ सरकार के सिपुर्द नहीं किया है व जिन व्यक्तियों का उपराज्यों 
द्वारा कार्यान्वित किये जाने का संविधान से निषेध किया गया है वे शक्तियाँ उप- 
राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित हैं। किन्तु संघ सरकार की शक्तियों पर इन सब 
प्रबन्धों के रहते हुए और शेष शक्तियाँ उपराज्यों को दिये जाने पर भी संघ सरकार 
की शक्ति धीरे घीरे कई कारणोंवश बढ़ती जा रही है। पहला कारण यह है कि न्याया- 
घीश माशैल की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थविदित शक्तियों का सिद्धान्त 
( 700७एण78 ० 47790 ए०च्च8ए8 ) प्रतिपादित किया और संविधान की 
'घाराओं का ऐसा व्यापक अर्थ रूगाया कि केन्द्रीय सरकार को अत्यन्त शक्तिशाली 
“बना दिया । दूसरे अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बढ़ाने और अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
उन्नति होने से संघ सरकार बिना उपराज्यों के अधिकारों के समर्थकों को अगप्रसन्न 
“किये बिना अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ा लिया है । तीसरे संविधान को व्यवहार में 
_छाने से जो अनुभव हुआ उसके फलस्वरूप जो संशोधन किये गये उनसे संघ सरकार 
“की शक्ति बढ़ गयी । उदाहरण के लिए प्रथम अनुच्छेद की ९ वीं धारा के पैरा ४ 
"को लीजिए | इसके अनुसार संघ सरकार कुछ बड़ी शर्तों के पालन करने पर ही प्रत्यक्ष 
पकर रगा सकती थी, किन्तु १६वें संशोधन ने यह शर्तें हटा दीं और कांग्रेस को यह 
शक्ति दे दी कि वह किसी भी प्रकार से प्राप्त हुई आय पर कर लगा सकती है और 
“इस कर से प्राप्त घन को किसी भी कारण या संख्या का ध्यान रख उपराज्यों में न 
बाटा जायेगा । अन्तिम कारण यह है कि संसार की परिस्थिति ही कुछ समय से ऐसी 
'हो गयी है जैसे प्रशान्‍्त महासागर की समस्या, आ्थिक संकट और अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार, 
“कि उसका प्रभाव सब राष्ट्रों पर पड़ा और परिणामस्वरूप संघ सरकार ने प्रजा की 
स्पष्ट सम्मति से अधिकाधिक शक्ति अपने हाँथ में कर ली है । के ३ 
संयुक्त-राज्य अमरीका का संविधान केन्द्रीय ईसरकार की व्यवस्थापिका एवं 
प्रशासनीय शक्तियों में कोई भेद नहीं रखता है। यह तो केवल यह स्पष्ट करता है कि 
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किन विषयों पर कांग्रेस कानून बना सकती है । तात्परय यह है कि केन्द्र सरकार की 
प्रशासनीय शक्तियाँ तथा उसकी विधायिनी शक्तियाँ सह-प्रसारित हैं । संघ तथा 
राज्य सरकारें एवं उनके कर्मचारी बहुत से कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए 
मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए उन दोनों में कमी आपसी झगड़ा नहीं खड़ा होता 
है। संघ न्यायपालिका जिसे सुप्रीमकोर्ट कहते हैं वह कांग्रेस द्वारा बनाये हुए कानूनों 
की व्याख्या करता है और राज्य न्यायालय उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं । 
स्विस संघीय सरकार की शक्तियाँ 

स्विटजरलैण्ड के संविधान में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन कर 
दिया गया है और शेष शक्तियाँ कैन्टनों को दे दी गयी हैं । संविधान में केन्द्र सरकार 
की व्यवस्थापिका , कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियों का पूर्णरूपेण 
वर्णन किया गया है। व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है 
जैसा कि अमरीकन संविधान में पाया जाता है । इसलिए संघ की शक्तियों का वर्णन 
उनके घाराओं के साथ नीचे किया जाता है:--- 

केन्द्रीय सरकार सेना सम्बन्धी कानून बना सकती है। सेना का संगठन, युद्ध 
की घोषणा, संधि करना, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्धी, इन सब की व्यवस्था संघ-अधि- 
नियमों से होती है । ( घारा २० ) 

सेना के लिए व्यायामशाला एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए कैन्टनों की इमा- 
रतों को संघ सरकार ले सकती है। ( धारा २२ ) 

फेडरल असेम्बली उन कार्यों के करने को मना कर सकती है जिनमें सेना को 
विपदा का सामना करना पड़े । ( घारा २३) 

जलू-विद्युत शक्ति, डाक व तार, संघ की सड़कें और पुल, नोपरिवहन 
( 4०४७! प्र&शं8४४०० ), विदेशी मुद्रा की कीमत, मुद्रा बनाना, माप व तोल, 
बारुद को बनाना व बेचना तथा प्रत्यपंण आदि पर संघ सरकार का अनन्य स्वामित्व 
है। ( धारा २४ ) 

मछली और शिकार के लिए भी यह प्रसंधि कानून बना सकती है। प्रसंधि विशे- 
घतया पहाड़ों में जंगली जानवरों की रक्षा एवं कृषि के लिए लामदायक जानवरों का 
विज्येष ध्यान रखती है | ( घारा २५) क्‍ 

यहमपि प्रारम्मिक शिक्षा का संगठन, संचालन तथा निरीक्षण कैन्टनों के अधि- 
कार में है, संघीय सरकार का यह कतेंव्य है कि यदि कैन्टन उन सार्वजनिक स्कूलों में 
यदि कोई घामिक भेदभाव पैदा करे तो केन्टनों के विरुद्ध संघीय सरकार को उचित 
कार्यवाही करने का अधिकार है। (.घारा २७ ) 
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संघ सरकार फैक्टरियों में काम करनेवाले बच्चों तथा कर्मचारियों के काम 
'करने के घंटों एवं विपदाजनक व्यापार में कार्य करनेवाले मजदूरों की रक्षा आदि के 
लिए नियम बना सकती है । 

व्यापार सम्बन्धी मामलों में, व्यापार के काननी प्रश्नों के बारे में, चल सम्पत्ति 
के हस्तान्तरण, साहित्यिक व कलात्मक प्रतिलिप्याधिकार (0०77 ४805) , औद्यो 
गिक अन्वेषण, ऋण चकाने के अभियोग और दिवालियापन आदि के सम्बन्ध में 
संघ सरकार को अधिनियम बनाने का अधिकार है। 

आय के सम्बन्ध में संविधान के ४१ वें अनुच्छेद से संघ सरकार को यह अधि- 
कार दिया गया है कि वह हुंडियों, बीमें की रसीदों, अधिकार पत्रों व अन्य सामान्य 
पर्चो पर मुद्रांक शुल्क ( 58709 70प/7 ) छूगा सकती है। किन्तु इस कर से जो 
घन एकत्रित हो व्यय घटाकर उसका ५वाँ माग कैन्‍्टनों को छौटाना पड़ता है। ४२वें 
अनुच्छेद में कुछ और आगम ख्रोतों का वर्णन है। जेसे संघ सम्पत्ति की आय, सीमा 
पर उघाया हुआ संघ कर, डाक व तार से प्राप्प आय, या बारुद बनाने के एकाधि- 
कार से प्राप्त धन, कैन्टनों में सैनिक सेवा से मुक्त किये हुए व्यक्तियों से प्राप्त कर का 
आधा भाग ( स्विठज़रलैण्ड में सैनिक सेवा अनिवार्य है, जो व्यक्ति इससे मुक्त होना 
चाहते हैं उनसे कुछ कर वसूल किया जाता है) 

संघ कला एवं व्यापार के लिए कानून बना सकती है धारा ३४ (ब)॥ स्विट्‌- 
ज़रलैण्ड का डाकघर एवं तार संघ के पास है। घारा ३६ ।॥ संघ सम्पूर्ण पुलों एवं 
सड़कों पर नियंत्रण रखती है । (घारा ३७) संघ सांयकिल तथा मोटर सायकिंल के 
लिए कानून बना सकती है | घारा ३७ (अ) 


कनाडा में संघीय सरकार की शक्तियाँ 


कनाडा में संघ सरकार की शक्तियाँ प्रान्तीय सरकारों की शक्तियों से अधिक 
हैं। जितने विस्तृत अधिकार कनाडा में संघ सरकार को मिले हुए हैं, वेसे बहुत कम 
संघ शासन विधान केन्द्रीय सत्ता को देते हैं। विधान के ९१ वें अनुच्छेद के अनुसार ' 
निम्नलिखित विषयों में संघ सरकार को ही अनन्य रूप से अधिकार प्राप्त हैं :-- 
(१) राज्य ऋण और जायदाद ! 
(२) व्यापार का नियम; 
(३) किसी भी रीति से कर वसूल कर मुद्रा एकत्रित करना; 
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(४) राज्य के मात्रा के आधार पर मरण उधार लेना; 
(५) डाक सेवायें; द 
(६) जनगणना और संख्यिकी (36&४98008 ) ; 
(७) स्थल व जल सेना व सुरक्षा; 
(८) कनाडा की सरकार के कर्मचारियों के वेतन निश्चित करना और उसके 
दिये जाने का प्रबन्ध करना; 
(९) विपदसूचक संकेतों, आकाशदीपों, तैरते हुए निश्ानों का प्रबन्ध करना । 
(१०) नौतरण व नौपरिवहन 
(११) छत की बीमारियों वाले पोत से संसर्ग निषेघ और नाविक चिकित्सालयों 
की स्थापना; 
(१२) सागर तट व देश के भीतर की मछलियाँ; 
(१३) किसी प्रान्त और दूसरे ब्रिटिश देश या विदेश के बीच या दो प्रान्तों के 
बीच नाव से पार जाने को व्यवस्था 
(१४ चलार्थे व मुद्रा (0प्एए7०००५ ) 
(१५) बैंको और नोटों को निकालना; 
(१६) सेविंग बैंकें; 
(१७) मार व माप; 
(१८) प्रतिज्ञा अर्थपत्र व हुंडी; 
(१९) ब्याज; 
(२०) ऋण चुकाने की कानूनी बस्तु; 
(२१) दिवालियापन; 
(२२) अन्वेषणों के सुरक्षित प्रयोगाधिकार; 
(२३) प्रतिलिप्याधिकार; 
(२४) मूल निवासी और उनके लिए सुरक्षित भूमि 
(२५) जनपंद बनाना और अन्यदेशीय निवासी 
(२६) विवाह और तल्‍हाक 
(२७) केवल दंड देने वाले न्यायालय की स्थापना छोड़कर परन्तु दंड विषयों में 
.. कार्य-प्रणाली को निश्चित करने के काम को शामिल कर दंड विधि; 
(२८) शोघनालयों की स्थापता व उनकी देखभाल करना ; और 
(२९) वे विषय जो स्पष्टतया प्रान्तों को दिये हुए विषयों में से निकालकर एक्ट 
में बतला दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त वे विषय जो उपयु कत विषयों के 
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अन्तर्गत आते हैं। वे स्थानीय विषयों को उस श्रेणी में नहीं समंझे जायेंगे 
जो प्रान्तों को ही केवर सौंप दिये गये हों । 


अस्ट्रेलिया की संघीय सरकार की शक्तियां 


संघ शासन आने के पूर्व आस्ट्रेलिया के उपनिवेश राज्य अपने आन्तरिक मामलों 
में एक दूसरे से स्वतन्त्र थे। वे स्वतन्त्रता को खोने के लिए तैयार न होते थे इसीलिए 
शक्ति वितरण में (7078000प४०४ ०६ ०७०7४ ) उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका 
के शासन विधान का अनुकरण किया और केन्द्र को केन्द्रीय शक्तियाँ सौंपी गयीं ४ 
दोष शक्तियाँ उपनिवेशों के पास रह गयी। संघ सरकार को विघायिनी शक्तियाँ: 
निम्नलिखित हैं:-- क्‍ 
( १ ) दूसरे देशों एवं राज्यों से व्यापारिक सम्बन्ध । 
(२ ) कर, परन्तु दूस रे राज्य अथवा उसके भाग में अन्तर न रखना । 
( ३ ) उत्पादन एवं बाहर भेजे जाने वाले माल पर कर छगाना। 
(४ ) कामनवेल्थ की माँग पर ऋण उधार लेना । 
( ५ ) पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन और दूसरी सेवायें । 
(६ ) कामनवेल्थ तथा अन्य राज्यों की स्थल एवं जल सेना । 
( ७ ) विपदासूचक संकेतों, आकाशदीपों एवं तैरते हुए निशानों का प्रबन्ध 
करना । द 
( ८ ) खगोल विद्या एवं अन्तरिक्ष विद्या की देख-रेख । 
(९ ) संक्रामक रोग से ग्रस्त होने पर यात्रा करने के लिए नियम बनाना। 
(१०) सीमा के बाहर आस्ट्रेलिया के जल में मछली-शिकार के विषय में नियम 
बनाना । 
(११) जनगणना ओर सांख्यिकी । 
(१२) चलार्थ एवं मुद्रा तथा ऋण चुकाने की कानूनी बस्तु । 
(१३) राज्य बैंकों के अतिरिक्त बैंक तथा नोटों को निकालना | 
(१४) राज्य बीमा के अतिरिक्त बीमा । 
(१५) नाप और तौल । 
(१६) प्रतिज्ञा, अर्थपत्र व हुंडी । 
(१७) दिवालियापन । क्‍ 
(१८) प्रतिलिप्याधिकार तथा अन्वेषणों का सुरक्षित अधिकार तथा व्यापा* 
रिक चिह्न । 
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(१९) जनपद बनाना एवं अन्य देशीय निवासी । 

(२०) विदेशी निगम, व्यापार, एवं धन सम्बन्धी निगमों की स्थापना । 

(२१) विवाह । 

(२२) तलाक, विवाह सम्बन्धी कारण तथा पैत॒क सम्बन्ध एवं बच्चों की 
संरक्षणता । 


(२३) वृद्धावस्था व अशक्त व्यक्तियों की पेन्शन । 

(२४) सम्पूर्ण कामनवेल्थ की नागरिक एवं फौजदारी सेवायें तथा उनकी वृद्धि 
तथा राज्यकीय न्यायालयों द्वारा दिये हुए निर्णयों पर विचार करना। 

(२५) कानून, नियम तथा रिकार्ड को ग्रहण करना तथा राज्य द्वारा दिये हुए 
न्यायिक निर्णय पर विचार करना । 

(२६) किसी भी राज्य के प्राचीन निवासियों को छोड़कर अन्य जातियों के 
लिए विशेष नियम बनाना । 


(२७) प्रवास तथा अप्रवास । 

(२८) कैदियों का अन्तःप्रवेश । 

(२९) बाहरी मामले । 

(३०) दूसरे प्रदेशों के साथ कामनवेल्थ का सम्बन्ध । 

(३१) किसी भी उपराज्य से अपने अधिकार में रहनेवाले काम के लिए उचित 
शर्तों पर जायदाद खरीदना जिस पर पालियामेन्ट अपना कानून बना 
सकती हो । 


(३२) कामनवेल्थ को जल एवं थरू सेना के लिए रेल द्वारा सामान भेजना 
तथा उस पर नियंत्रण रखना । 

(३३) उपराज्य की सलाह से उस राज्य की रेलवे को खरीदना । 

(३४) रेलवे को बनाना एवं उसको विस्तृत करना | इसके लिए जो रेल जिस 
राज्य से सम्बन्धित होती है उससे कामनवेल्थ को सलाह लेनी पड़ती है। 

(३५) एक उपराज्य की सीमा के बाहर तक फैले हुए औद्योगिक झगड़ों को 
निपटाने व रोकने के लिए पंच फैसला या राजीनामा आदि । 

(३६) वे मामले जिन पर पालियामेन्ट कानन न बनावें प्रान्तीय सरकार के 

. पास रहते हैं । 

(२७) वे मामले जिनके सम्बन्ध में ब्रिटिश पालियामेन्ट या आस्ट्रेलिया की 
संघ समितियाँ संविधान बनाते समय कार्यवाही कर सकती थी, उनमें 

श्र 
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उन सब उपराज्यों की पालियामेन्टों की प्रार्थना करना जो कार्यवाही से 
प्रत्यक्षरूप से प्रभावित हो । 

(३८) संविधान ने जो शक्ति पालियामेन्ट, संघ कार्यपालिका या न्यायपालिका 
को या किसी शासन विभाग या अफसर को प्रदान की हो उसके उपभोग 
के सम्बन्ध में आवश्यक अधिकारों का प्रयोग करने को शक्ति संघ सर- 
कार को हैं । 


सोवियत रूस की केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ 


सोलह सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र राज्यों के मिलने से संघ का निर्माण 
हुआ है । इन सब राज्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं। राज्य की राजधानी मास्को 
है । संविधान में १४ वीं धारा के अनुसार निम्नलिखित शक्तियाँ संघ को दी 
गयी हैं । 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में संघ का प्रतिनिधित्व करना, परराष्ट्रों से संधि करना 
और उनको पूरा करना और संघ, उपराज्यों एवं विदेशी राज्यों के बीच 
सम्बन्धों के बारे में सामान्य प्रणाली निश्चित करना । 

(ख) युद्ध और शान्ति सम्बन्धी प्रइन । 

(ग) सोवियत रूस में नये प्रजातन्त्रात्मक उपराज्यों को शामिल करना । 

(घ) संघ शासन-विधान के पालन की देखभाल करना जिससे उसके अनुसार ही 
सब कार्य हों । 


(ह) उपराज्यों की सीमाओं को परिवरतन करने की स्वीकृत देना । 

(च) उपराज्यों में नये स्वाधीन प्रदेशों, प्रान्तों व प्रजातन्त्रों के बनाने की स्वीकृत 
देना । 

(छ) सोवियत रूस की सुरक्षा का प्रबन्ध, उसकी सैन्य शक्ति का संचालन और 
उपराज्यों में सैन्य शक्ति का संगठन करने के लिए निर्देशक सिद्धान्तों को स्थिर 
करना । 


(ज) राज्य के एकाधिकार के अधिकार पर वेदेशिक व्यापार । 

(झ) राज्य की सुरक्षा का बचाव । 

(व्य) सोवियत रूस की आ्थिक योजनाओं को कार्यान्वित करना । 

(८) सारे संघ का एक बजट ( आय-व्यय का एक लेख ) बनाकर स्वीकार करना। 

(5) उद्योगों, कृषि सम्बन्धी संस्थाओं, बैंकों और सारे सोवियत रूस के लिए महत्व- 
पूर्ण व्यापार-योजनाओं का प्रबन्ध । 
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(ड) यातायात के साधन, डाक व तार आदि का प्रवन्ध । 
(ढ) म॒द्रा व उदार-प्रणाली का संचालन | 
(ण) राजकीय बीमा का प्रबन्ध । 
(त) ऋण लेना या देना । क्‍ 
[थ) भूमि, जंगल, खान, जल आदि के प्रयोग के सम्बन्ध में मूल सिद्धान्तों को स्थिर 
करना । 
(द) शिक्षा के सम्बन्ध में, साव॑जनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मूल सिद्धान्तों को स्थिर 
करना । 

(ध) देश के लिए हिसाव-किताव रखने की एक ही प्रगाली का आयोजन करना । 
(त) श्रम के सम्बन्ध में कानून के आधारमूत सिद्धान्तों को निश्चित करना । 
(प) न्याय-संगठन व न्याय प्रणाली के सम्बन्ध में कानून बनाना । 
ईफ ) नागरिकता और विदेशियों के सम्बन्ध में कानून बनाना । 
(व) सारे संघ के बंदियों को मुक्त करने का आदेश देना । 

१४वें अनुच्छेद में वणित शक्तियों को छोड़ कर शेष शक्तियाँ संघ के उप- 
"राज्यों को हैं। संघ उनमें उपराज्यों की सत्ता की रक्षा करता है। प्रत्येक उपराज्य 
'का शासन विधान पुथक्‌ पृथक है क्योंकि वह अपनी निजी विशेषताओं के अनुकूछ 
बनाया गया है, किन्तु उसका रूप संघ शासन विधान के रूप के समान ही है। 
पसिद्धान्त: प्रत्येक उपराज्य को संघ से पृथक होते का अधिकार है। किसी भी उप- 
राज्य के प्रदेश में उसकी सम्मति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 

संघ के सारे निवासी संघ के नागरिक हैं | संव के अधिनियम सब उपराज्यों 
में लागू रहते हैं ओर संघ अधिनियम में टक्कर होने पर संघ अधिनियम ही मान्य 


होता है । 
भा रतीय गणतन्त्र में संघ-सरकार की शक्तियाँ 


भारतीय संविधान की अनुसूची ७ में ३ सूची अधिकारों की दी हुई हैं जिसमें 
संघीय विधायिनी के अन्तर्गत संघीय सरकार की विधायिनी शक्तियों का वर्णन 
किया गया है । राजकीय विघायिनी शक्तियों के अन्तर्गत राज्यों के अधिकारों 
का वर्णन है, और तृतीय सूची के अस्तर्गत संवर्ती शक्तियों का वर्णन है जिस पर 
केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों का वर्णन है परन्तु यदि किस्ती विषय पर राज्य 
सरकार एवं केन्द्र सरकार में मेदमाव खड़ा हो जाय तो संविवान के २५४ वें अनु- 
च्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी दशा में संव के कातूत ही लागू होंगे । 
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अनुच्छेद २४८ में कहा गया है कि संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में जो समवर्ती 
सूची अथवा राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ॥ 
अनुच्छेद २५० के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य यदि चाहे तो संघ सरकार 
से कसी भी विषय पर जो राज्य सरकार के अन्तगेंत है उस पर नियंत्रण करने 
के लिए प्रार्थना कर सकती है । अनुच्छेद २४९ संसद को कुछ विद्येष शक्तियाँ देता 
: है जो केवल एक वर्ष तक कार्य में लागू हो सकती हैं परन्तु राज्य सभा के पास' 
करने पर एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक लागू हो सकती है। इसलिए अनुच्छेद २४९ 
के अनुसार :-- 

(१) इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, 
यदि राज्य-सभा ने उपस्थित और मत देतेवाले सदस्यों को दो तिहायी 
से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में 
यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि संसद राज्य सूची में प्रणणित और उस संकल्प 
में उल्लखित किसी विषय के बारे में विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त 
है । संसद के लिए उस विषय के बारे में भारत के सम्पूर्ण राज़्य-क्षेत्र अथवा उसके द 
लिए विधि बनाना विधि-संगत होगा । 

(२) खण्ड (१)के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि 
के लिए प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उसमें उल्लिखित हो । 

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रव॒ृत्त बनाये रखते का 
अनुमोदन करने वाला संकल्प खण्ड (१ ) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो 
ऐसा संकल्प उस तारीख के आगे, जिसको इस खण्ड के अधीन अथवा त्रवृत न 
रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत रहेगा । 

(३) संसद द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद खण्ड (१) के अधीन संकल्प' 
के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छः 
मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त 
प्रभावी न होगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गयी या की जाने से 
छोड़ दी गई है । ' 

आगे अनुच्छेद २५० में कहा गया है कि संसद को, जब तक आपात का उर्‌- 
घोषणा प्रवर्तन में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के 
लिए राज्य-सूची में प्रमाणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शर्वित' 
होगी और अच्तिम रूप से अनुच्छेद २५३ के अन्तर्गत कहा गया है “कि संसद को किसी 
अन्य देश या देशों के साथ की हुई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्रा- 
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उट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन 

के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी माग केलिए कोई विधि बनाने 

की शक्ति है ।” 
अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत संसद की विधायिनी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं : 

अथम सूची--संघ-सूची क्‍ 

(१) भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अच्तर्गत प्रतिरक्षा 
के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे भी कार्य हैं, जो युद्ध काल में युद्ध को चलाने 
और उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ सफलतापूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों । 

(२) नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल। 

(३) कटक-क्षत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों 
के अन्दर कटक प्राधिकारियों को गठन और शक्तियाँ, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह- 
वासन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियंत्रण भी है) । 

(४) नौ, स्थल और विमान बल की कर्मशालायें । 

(५) हस्त्रास्त्र, अस्नेयास्त्र, युद्धोपररण और विस्फोटक । 

(६) अणृशक्ति तथा उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज सम्पत्ति है 

(७) संसद-निर्मित विवि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए अथवा युद्ध चलाने के 
लिए आवश्यक घोषित किये गये उद्योग । 

(८) केन्द्रीय गप्तवार्ता और अनुसंघान विभाग । 

(९) भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक 
निरोध, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति । 

(१०) विदेशी कार्य,सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है। 

(११) राजनयिक, वाणिज्य-दृतिक और व्यापारिक प्रतिनिवित्व । 

५१२) संयुक्त राष्ट्र-संघटन । 

(१३) अन्तर्राष्ट्रीय: सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा 
उनमें किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति । | 

( १४) विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गयी संवियों, करारों 
और अभिसमयों की अभिपूर्ति । 

(६१५) युद्ध और श्ञांति । 

(१६) विदेशीय क्षेत्राधिकार । 

(१७) नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्य देशीय । 

६१८) प्रत्यपंण ।. 
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(१९) भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन और निर्वासन; पार-पत्र और 
दृष्टांक । 

(२०) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रायें । 

(२१) महासमुद्र या वायु में की गयी जलदस्युता और अपराध; स्थल या महा- 
समद्र या वाय में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध । 


(२२) रेल । 
(२३) राज-पथ जिनमें संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ' 


घोषित किया गया है । ' 

(२४) यंत्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसी अन्तर्देशीय जलू-पथों में नौ-वहन 
और नौ-परिवहन जो संसद-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित 
किये गये हैं तथा ऐसे जलपथों के पथ नियम । 

(२५) समुद्र-नौवहन और नौ परिवहन जिसके अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन और 
नौ-परिवहन भी हैं; वणिक-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध 
तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और 
प्रशिक्षण का विनियमन । द 

(२६) प्रकाश स्तम्भ, जिनके अन्तर्गत प्रकाशद्वीप, आकाश द्वीप तथा नोवहतन और 
विमानों की सरक्षा के लिए अन्य उपबन्ध भी हैं । 

(२७) वें पत्तन जिनको संसद-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन 
महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उनका परिसीमन तथा 
उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और दक्तियाँ भी हैं । 

(२८) पत्तन-निरोघा, जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध चिकित्सालय भी हैं, नाविकः 
और सम॒द्रीय चिकित्सालय । 

(२९) वायु-पथ, विमान और विमान-परिवहन, विमान क्षेत्रों का उपबन्ध, विमान- 
यातायात और विमान-द्षेत्रों का विनियमन और संगठन, वैमानिक शिक्षा 
और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा 

. दी गयी ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन । 

(३०) रेल-पथ, समुद्र या वाय से यंत्रचालितयानों में राष्ट्रीय जल पथों से यात्रियों 
और वस्तुओं का वहन । 

(३१) डाक ओर तार, दूरभाष, बेतार, प्रसारण और अन्य समरूपसंचार 

१३२) संघ की सम्पत्ति और उससे उत्यित राजस्व किन्तु किसी राज्य में अवस्थित 
सम्पत्ति के विधय में, जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध न करे 
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वहाँ तक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए । 
(३३) देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिए प्रतिपालक-अधिकरण । 
(३४) संघ का लोक-ऋण । 
(३५) चढार्थ, टंकण और विधिमान्य, विदेशीय विनिमय । 
(३६) विदेशी ऋण । | 
(३७) भारत का रक्षित बैंक । * 
(३८) डाक घर, बचत बेक । 
(३९) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित छाठरी । 
(४०) विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, शुल्क सीमान्‍्तों पार करनेवाले 
आयात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा । 


(४१) अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य । 

(४२) व्यापारिक निगमों का, जिनके अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम 
भी हैं सहकारी किन्तु संस्थायें नहीं हैं,निगमन, विनियमन और समापन । 

(४३) विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहे वह व्यापारिक हों या नहीं 

जिनके,उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन । 

(४४ महाजनी । 

(४५) विनिमय-पत्र, चेक, बचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखतें । 

(४६) बीमा । 

(४७) श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार । 

(४८) एकस्व, आविष्कार और रूपांकन, प्रतिलिप्पाधिकार, व्यापारचिक्ल और 

. पण्यचिह्न । 

(४९) बाटों और मापों का मान स्थापन । क्‍ 

(५०) भारत के बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य 
को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान स्थापन। 

(५१) वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणां की है कि लोकहित के 
लिए उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है । 

(५२) तेर-क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत्ति का विनियमन और विकास, पैट्रोलियम 
और पैट्रोलियम उत्पादन संसद के विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्रही 
घोषित अन्य तररू ओर द्रव्य । द 

(५३) उन सीमा तक खानों कां विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक 
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संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा छोक- 
हित के लिए इष्टकर घोषित करे | 

(५४) श्रम का विनियमन तथा खानों और तैल-द्षेत्रों में सुरक्षितता । 

(५५) उस सीमा तक अन्‍्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन और 
विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद 
विधि द्वारा लोक-हित के लिए इष्टकर घोषित करे । 

(५६) जल प्रांगण से परे मछली पकड़ता और मीन क्षेत्र । 

(५७) संघ अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण, अन्य अभि- 
करणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण का विनियमन और 
नियंत्रण । फ । द 

(५८) अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिए विक्रय । 

(५९) प्रदर्शन के लिए चल-चित्रों की मंजूरी । 

(६०) संघ के नौकरों के संपृक्त औद्योगिक विवाद । 

(६१) इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्रा- 
ज्यिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक, नामों से 
ज्ञात संस्थायें तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्त-पोषित तथा 
संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्गूप संस्था । 

(६२) इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के नामों से ज्ञात संस्थायें तथा 
संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था । 

(६३) भारत सरकार से पूर्णतया या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद से विधि द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित, वैज्ञानिक या शिल्पिक शिक्षा संस्थायें | 

(६४) संघ-अभिकरण और संस्थायें जो- 

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण, जिनके अन्तर्गत आरक्षी पदाधि- 
कारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिए हैं; अथवा | 
 (ख) विश्येष अध्ययनों के गवेषणा की उन्नति के लिए हैं, अयवा 
(ग) अपराध के अनुसंघान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता 

क्‍ के लिए हैं । 

(६५) उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक 

.. संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानों का निर्धारण 

(६६) संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या आधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित, 
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प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्त्वीय स्थान और 
अवशेष । 

(६७ ) भारतीय भूपरिमाप, मूतत्त्वीय, वानस्पतिक, नरतत्त्वीय, प्राणकीय परिमाप, 
अन्तरिक्षशास्त्रीय संस्थायें । 

(६८) जनगणना । 

(६९) संघ-लोक सेवायें, अखिल भारतीय सेवायें, संघ-लोक सेवा आयोग । 

(७० ) संघ-निवत्ति-वेतन अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि 
में से दिये जाने वाले निवत्ति-वेतन । 

(७१) संसद और राज्यों के विधानमण्डलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपन-राष्ट्र- 
पति के पदों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग । 

(७२) संसद के सदस्यों, राज्य-सभा के समापति और उपसभापति तथा लछोक-सभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते । 

(७३) संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की 
शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, संसद की समितियों अथवा संसद 
द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए 
व्यक्तियों की उपस्थिति वाध्य करना । 

(७४) राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्बियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार तथा' अनु- 
पस्थिति-छट्टी के बारे में अधिकार, संघ के मंत्रियों के वेतन ओर भत्ते, 
नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति, छुट्टी के 
बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा छर्तें।.. 

५७५) संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा । 

4७६) उच्चतम न्यायालरूय का संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों (जिसके अन्तर्गत 
उस नन्‍्यायारूय का अवमान भी है) तथा उसमें ली जाने वाली फीसें; उच्चतम 
न्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक रखनेवाले व्यक्ति । 

४७७) उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी और सेवकों के बारे में उपबन्धों को छोड़- 
कर उच्च न्‍्यायारूयों का गठन और संगठन : उच्च न्यायालयों के सामने विधि 
व्यवसाय करने का हक रखनेवाले व्यक्ति । क्‍ 

(७८) किसी संघ राज्य क्षेत्र में से या किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का 
विस्तार अथवा किसी उच्च न्यायालरूय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जेन । 

(७९) किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का 
उस राज्य में न होनेवाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं 
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कि एक राज्य का आरक्षी, उस राज्य में न होनेवाले किसी क्षेत्र में बिना 
उस राज्य की सरकार की सम्मति के, जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियाँ 
और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसी राज्य की आरक्षी दल के 
सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर रेल-द्षेत्रों: 
पर विस्तार 

(८०) अन्तर्राज्यीय प्रवचन, अन्तर्राज्यीय निरोधा । 

(८१) कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। 

(८२) सीमा-शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात-शुल्क भी है । 

(८३) भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू तथा 

(क) मानव उपभोग के मद्यसारिक पानों; 

(ख) अफीमा, माँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों; 
को छोड कर-, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री के अन्तर्गतः 
करके, जिनमें कि मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टिकी उपकंडिका (ख ) में 
का कोई पदार्थ अन्तविष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क । 

(८४) निगम कर । 

(८५) व्यक्तियों या सम्रवायों की आस्ति में से कृषिभूमि को छोड़कर उसके मूलधन' 
मूल्य पर कर, समवायों के मूलधन पर कर । 

(८६) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराबिकार के बारे में शुल्क ४ 

(८७) रेल या समुद्र या वायु से ले जानें वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर,, 
रेल के जन भाड़े और वस्तु भाड़े पर कर। 

(८८) कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति शुल्क _ 

(८९) मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठ-चत्वर और वादा बाजारों के सौदों पर कर ।' 

(९०) विनिमय पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहनपत्रों, बीमापत्रों, अंशों के हस्तान्तरण 
ऋणपत्रों, प्रतिपत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
की दर । 

(९१) समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर। 


(९२) समाचार-पत्रों से भिन्न वस्तुओं पर क्रय या विक्रय पर उस सूरत पर कर 
जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापारया वाणिज्य की चर्याई 


में हो । 
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(९३) इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जाँच, परिणाषा और. 
सांख्यकी । 
(९४) इस सूची के विषयों में से सम्बन्ध विषयों के विरुद्ध अपराध । 
(९५) उच्चतम न्यायारूय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों 
में किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ, न्‍्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार। 
(९६) किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर उस सूची में के: 
विषयों में से किसी के सम्बन्ध में फीस । 
(९७) सूची (२) या (३) में से किसी में अवणित किसी कर के सहित उन 
सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय । 
इस प्रकार सम्पूर्ण शक्तियों को देख कर स्पष्ट विदित होता है कि संसद को" 
विधायिनी क्षेत्र में बहुत ही अधिक शतक्तियाँ प्राप्त हैं अतः कूछ आलोचकों का कहना 
है कि भारतीय गणतंत्र शांति के समय में एक संघ राज्य है परन्तु आपत्‌कालीन' 
समय में एकिक शासन प्रणाली के अन्तर्गत ज्ञात होता है। यह निःसंदेह सत्य है कि' 
भारत की केन्द्रीय को सरकार बहुत ही अधिक शक्तियाँ प्राप्त है । 
संघ-प्रणाली में राज्य सरकार की शक्तियाँ 
विभिन्न संघों की स्थापना में राज्य की विभिन्न परिस्थितियों के कॉरण संघ 
और राज्यों के बीच शक्ति वितरण हुआ है । कभी-कभी राज्यों को बहुत ही कम 
शक्तियाँ प्राप्त हैं और उनकी शक्तियाँ संविधान में उल्लिखित कर दी हैं जबकि: 
शेष शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को दे दी गयी हैं। दूसरे स्थान पर प्रान्तों को अनन्य' 
शक्तियाँ प्राप्त हैं जबकि केन्द्र को बहुत तुच्छ । पूर्व के मामले में दक्षिण अफ्रीका 
और कनाडा का संविधान जीता-जागता उदाहरण है । दूसरे में संयुक्त राज्य अम-. 
रीका, स्विटजरलेण्ड, आस्ट्रेलिया उल्लेखनीय हैं। 
कनाडा में राज्यों को ब्रिटिश नार्थ अमरीका एक्ट द्वारा शक्तियाँ निश्चित कर 
दी गयी हैं । एक्ट की ९२वें घारा के अनुसार प्रान्तीय विधान मंडलों को निम्न-. 
लिखित विषयों के आने वाले मामलों के सम्बन्ध में कानून बनाने के अधिकार हैं: 


(१) छेफ्टीनेन्ट गवर्नर के पद को छोड़ कर प्रान्तीय शासन विधान में समय समय" 
पर संशोधन करना । 
(२) प्रान्तीय आवश्यकताओं के लिए प्रान्त में प्रत्यक्ष कर लगाना । 


(३) प्रान्त की घन सम्पति पर ऋण लेना । 


(४) प्रान्तीय सरकारी पदों की स्थापना करना और उन पर अफसरों को नियुक्त" 
कर उन्हें वेतन देना । 
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“(५) प्रान्तीय मूमि व उस पर उगे हुए वन व लकड़ी की देखभाल करना व बेचना । 

(६) प्रान्त में बंदीगृहों की स्थापना करना व उनकी देखभाल करना । 

(७) प्रान्त में अस्पतालों, आश्रमों आदि की स्थापना, प्रबन्ध व देखभाल रखना । 

'(८) नगरपालिकायें । फ 

(९) दृकानों, सरायों, भोजनालयों आदि के लाइसेन्स देना जिससे प्रान्तीय, स्थानीय 

व नागरिक कामों के छिए घन इकट्ठा हो सके । 
(१०) स्थानीय निर्माण व योजनायें, निम्नलिखित को छोड़ कर :- 
(क) जलपोत, रेल. नहर, तार या दूसरी योजनायें जो प्रान्त के बाहर तक 
जाती हों या एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से मिलाती हों । 
(ख) जलूपोत या किसी ब्रिटिश या अन्य देश के बीच चलछते हो 
(ग) वे योजनायें जो यद्यपि प्रान्त में स्थित हों पर उनके पूरी होने से पूर्व 
या बाद जिनको कनाडा की सरकार ने सारे कनाडा या एक से 
अविक प्रान्त के हिता्थ में घोषित कर दिया हो । 

(११) प्रानतीय छाम के लिए कम्पनियों को संगठित करना । 

(१२) विवाहों को मान्य करना । 

'( १३) प्रात में जायदाद सम्बन्धी व नागरिक सम्बन्धी अधिकार । 

(१४) प्रान्त में न्याय का प्रबन्ध करता और उसके लिये न्यायालयों को स्थापित 
कर उनका प्रबन्ध करना व उनमें कार्यप्रणाली को निश्चित करना | ये 
न्यायालुय व्यवहार व अपराध सम्बन्धी दोनों प्रकार के हो सकते हैं । 

५१५) इस धारा में गिनाये हुए विषयों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध 
में किसी प्रान्तीय कानून को छागू करने के लिए जुर्माना करके व कारावास 
करके दंड देना । 

(१६) सामान्य वे सब मामले जो प्रान्त में स्थानीय या वैयक्तिक प्रकार के हों। 
इन उपयु कत शक्तियों को वर्तने के अतिरिक्त कछ शर्तों के साथ जिनमें प्रान्तीय 

“सरकार का अधिकार कम हो जाता है, प्रान्तीय घारा समा प्रान्त के भीतर शिक्षा 

सम्बन्धी कानून बना सकती है । नोवास्कोशिया, औन्‍्टेरिया और न्य ब्रंसविक प्रान्तों 

में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह जायदाद व्यावहारिक अधिकारों के 

सम्बन्ध मे एक समान कानून बना सकती हूँ । प्रान्तीय विधान मण्डल , कृषि व 

“विदेशियों को बसने के सम्बन्ध में कानून बना सकती है । इससे यह प्रकट है कि 

'समवर्ती शक्तियों का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। 

तत्पश्चात्‌ उपरोक्त वर्णित संघों के अतिरिक्त ऐसे भी संघ हैं जिनमें राज्य 
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सरकारों को संघ सरकार से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें अमरीका, स्विटजर- . 
रैँण्ड एवं कामनवेल्थ आस्ट्रेलिया उल्लेखनीय है | सन्‌ १७८७ के पूर्व अमरीका का 
राज्य एक शिथिल प्रसंधि था जिसमें राज्य सरकारों को अन्य अधिकार प्राप्त - 
थे और वे संप्रमुतायुक्त थे । उसके बाद जे (289) , हमिल्हेन (स्क्षणं।६७०) और, 
मैडीसन (१(७0९४०४) नें फंडरलिस्ट द्वारा संघीय सरकार की स्थापना में प्रचार 
किया । ऐसी स्थितियों में जब संघ की स्थापना हुई उस समय केन्द्र को कम- 
शक्तियाँ दी गयीं और राज्यों के पास अधिक। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान" 
सम्मवत: विश्व के सभी संविधानों से छोटा है विशेषतया संघ सरकार की शक्तियों 
के आरक्षित में । इसी कारण संयुक्त राज्य अमरीका का प्रत्येक राज्य विधि और 
नियम, व्यवहारिक एवं फोजदारी कानून, स्थानीय सरकार, शिक्षा, जनसाधारण" 
स्वास्थ्य, सैनिक की वृद्धि, सर्वताधारण पुलिस शक्ति सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग" 
करता है।१ इन अधिकारों से स्पष्ट होता है कि संविधान में वणित अधिकारों के: 
पदचात्‌ राज्यकीय एवं संघीय झगड़े उठने का बहुत हो थोड़ा क्षेत्र रह जाता है: 
किन्तु कुछ समय से देखने में आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसलों एव: 
बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय, व्यापारिक सम्बन्धों की पेचदगी और कुछ राष्ट्रों की शक्ति” 
लोलपता के कारण उपराज्य केन्द्रीय सरकार पर अधिकाबिक परावलूम्बी होते जा 
रहे हैं । इसलिए वे धीरे धीरे उस स्वतन्त्रता और उन अधिकारों को खोतें जा रहे' 
हैं जिनकी उन्होंने बड़े यत्न से संघ के प्रारम्मिक काल में रक्षा की थी। 

स्विटजरलैण्ड के संविधान निर्माताओं ने भी संघ सरकार को कम शक्तियों से: 
विभूषित किया है । इन लोगों ने अमरीकन संविधान का उदाहरण लिया जो इससे” 
लगभग ६० वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। स्विटज़रलैण्ड में कैन्टनों को अधिक शक्तियाँ" 
प्राप्त हैं। कैन्टनों को गरीबी का निवारण, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, क्षि, उद्योग, 
शिक्षा, धर्मं आदि पर अधिकार प्राप्त है। और सब से अधिक अधिकार उन्हें अपने" 
कैन्टनों पर कर लगाने का अधिकार है। 

आस्ट्रेलिया का कामनवेल्थ ऐक्ट उस समय पास किया गया जब कि आस्ट्रे- 
लिया कानाडा एवं संथुक्तराज्य अमरीका की दक्ञाओं को देख चुका था। अतः आरस्ट्रें-- 
लिया ने दोनों देशों के मध्य का मार्ग निकाला और उन दोनों संविधानों की त्रुटियों 
को ध्यान में रखा। आस्ट्रेलिया के संघ निर्मित होने के पूर्व वहाँ के प्रान्त आन्तरिक' 
मामलों में एक दूसरे से पूर्ण स्वतन्त्र थे। अतः संघ बनते समय प्रान्तों ने संघ को 
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'वही शक्तियाँ प्रदान की जो सार्वजनिक कार्यों के लिए आवश्यक थीं | इस प्रकार 
सूक्ष्म में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच का शक्ति-वितरण का सिद्धान्त 
अचलित हैं। 


भारत में राज्यों के अधिकार 

भारत गणतन्त्र की स्थापना के पूर्व भारतीय उपनिवेश के राज्य प्रान्त कहलाते 
थे | अनुच्छेद २४६ (३) के अनुसार राज्य सरकारों को निम्नलिखित शक्तियाँ 
प्राप्त हैं : 


सूची २--राज्य सूची 

(१) सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु अपैनिक शक्ति की सहायता के लिए संघ के 
नौ, स्थल, या विमान बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते हुए) । 

(२) आरक्षी, जिसके अन्तर्गत रेल या और ग्राम आरक्षी भी हैं । 

(३) न्याय-प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सब 
न्यायालयों का गठन और संगठन, उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी और 
सेवक, भाटठक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया, उच्चतम न्‍्यायारूय को 
छोड़कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फोसे | ४ 

(४) कारागर, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और तद्गूप अन्य संस्थायें और उनमें 
निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपमोग के लिए अन्य राज्यों 
से प्रबन्ध । 

(५) स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मंडलों खनिज- 
बस्ती प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के लिए 
अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ । 

(६) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्साऊडय और औषधालय । 

(७) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थयात्रायें । 

(८) मादक पानों अर्थात्‌ मादक पानों का उत्पादन निर्माण कब्जा; परिवहन, क्रय 

. और विक्रय । द 

(९) अंगहीनों और नौकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता । 

(१०) शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान । 

(११) सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि 


२५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय 
भी हैँ। 
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(१२) राज्य के नियंत्रित या वित्त-घोषित पुस्तकालय, संग्रहालय, या अन्य समतुल्य 
संस्थायें (संसद द्वारा निरमित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के 
घोषित ) से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और लेख । 

4१३) संचार अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नौका और घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित संचार 
के अन्य साधन, ट्राम-पथ, रज्जु-पथ, अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर याता- 
यात, वैसे जल-पथों के विंषय में सूची १ और सूची ३ में के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए यंत्रचालित यानों को छोड़ कर अन्य यान । 

(१४) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा तथा 
उद्भिद्‌ रोगों का निवारण भी है । 

4१५) पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का 
निवारण, शालिहोज्नी, प्रशिक्षण और व्यवसाय । 

(१६) पश्वरोध और पशुओं के अतिचार का निवारण । 

(१७) सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जरू अर्थात्‌ जल- 
सम्मरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध, जल संग्रह और 
जल-शक्ति । 

(१८) भूमि अर्थात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भूधुति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी 
और किसानों का सम्बन्ध भी है। तथा भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का 
हस्तांतरण और अन्य संक्रमण, भूमि सुधार और कृषि सम्बन्धी उधार, 
उपनिवेषण । 

(१९) वन । 

(२०) वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा । 

(२१) मीकक्षेत्र | 

(२२) सूची एक की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रतिपालक अधि- 
करण, भारम्रस्त और कुक सम्पदायें । 

(२३) संघ के नियंत्रणाधीत विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सूची १ के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजंों का विकास। 

(२४) सूची १ की ( प्रविष्टि ७ और ५२) के उपबन्धों के आधीन रहते हुए उद्योग ॥ 

(२५) गैस, गैस-कर्मशालायें । 

(२६) सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के अन्दर 
व्यापार और वाणिज्य । 


चिराकाम>ी 
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(२७) सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन; , 


संमरण और वितरण । 


(२८) बाजार और मेले । 

(२९) मान स्थापन को छोड़कर वाट और माप । 

(३०) साहुकारी और साहुकार, कृषि भणिता का उद्धार । 

(३१) पान्थशाला और पान्थशालापाल । 5 

(३२) सूची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्न निगमों का और विश्वविद्यालयों का 


(३३) 


(३४) 
(३५) 


निगमन, विनियमन और समापन, व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धारमिकः 
और अन्य अनिगमित समाजें और संस्थायें; सहकारी समाजें । 
नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों' 
के अघीन रहते हुए चलचित्र-क्रीड़ा, आमोद और विनोद । 

पण लगाना और जुआ । 


राज्य में निहित या उसके स्ववश में को कर्मशालायें, मूमि और मवन । 


(३६) संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान 


(३७) 


(२८) 


(३९) 
(४०) 
: (४१) 


(४२) 
(४३) 
(४४) 


मण्डल के लिए निर्वाचन । 

राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपा+< 
ध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद्‌ है तो, उसके समापति और उप-समभा- 
पति के वेतन और भत्ते । 

विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान- 
परिषद्‌ हो तो उस परिषद्‌, और उसके सदस्यों और समितियों के सामने 
साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य. 
करना । 

राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते । 

राज्य-लोक सेवायें, राज्य-लोक-सेंवा आयोग । 

राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में 
से देय निवृत्ति-वेतन । 

राज्य का लोक-भरण । 

निरवात निधि । 

भू राजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेखों' 
को बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिए और स्वत्व-अभिलेखों के लिए 


परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है। 


(४५) 
(४६) 
(४७) 
(४८) 
(४९) 


(५०) 


(५१) 


(५२) 
(५३) 


(५४) 
(५५) 
(५६) 
(५७) 
(५८) 


(५९) 
(६०) 
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कृषि-आय पर कर । 

कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क । 

कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क । 

ममि और भवनों पर कर । 

संसद से, विधि द्वारा, खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगायी गई परिसीमाओं 

के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर। 

राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क 

तथा मारत में अन्यत्र निरमित या उत्पादित तत्सम्‌ वस्तुओं पर उसी 

कम दर में प्रति शुल्क--- 

(क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान; 

(ख) अफीम, भाँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियाँ और स्वापक 
ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़कर जिनमें मद्य- 
सार अथवा इस प्रविष्टि के उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्त- 
विष्ट हो । 

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश 

पर कर । 


विद्यत के उपभोग या विक्रय पर कर । 

सूची १ की प्रविष्टि ९१२ क के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, समाचार 
पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर। 

समाचारपत्रों में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञा- 
पनों पर कर । 

सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाली वस्तुओं और यात्रियों 
पर कर । 

सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वह यंत्रचालित हों या न हों 
तथा जिनके सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्राम गाड़ियाँ 
भी अन्तर्गत हैं, कर । 

पशुओं और नौकाओं पर कर । 

पथ-कर । 

वत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर । 

प्रति-व्यक्ति कर | . 


१३ 
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(६१) विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने और 
जुआँ खेलने पर भी कर हैं । 
(६२) मुद्गांक-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित 
दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक शुल्क की दर । 
(६३) इस सूची में के विषयों में से किसी से संबद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध । 
(६४) इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर 
सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शर्क्तियाँ । क्‍ 
(६५) किसी न्यायालय में छी जाने वाली फीसों को छोड़कर इस सूची के विषयों 
में से किसी के बारे में फीस । 
इसके अतिरिक्त राज्यकीय विधान मण्डल प्रचलित विधायिनी सूची के विषयों 
पर भी कानन बना सकते हैं परन्तु इन शक्तियों पर संघ सरकार द्वारा जिन पर उसका 
नियंत्रण हैं रोक छूगी हुई है । 


संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ 


शक्ति-वितरण के सिद्धान्त में अवशिष्ट शक्तियों को किस स्थान पर रखना 
चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह शक्तियाँ या तो राज्य सरकारों को दी 
जाती हैं या संघ सरकार को या दोनों को अर्थात्‌ राज्य सरकारों को तथा संघ सर- 
कार को। कनाडा में यह शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के पास है। जर्मनी में कुछ शक्तियाँ 
केन्द्र के पास तथा अन्य राज्यों के पास थी परन्तु राज्य सरकारें केन्द्रीय शक्तियों का 
. भी उपभोग कर सकती थीं। यह संविधान के १४वें अनुच्छेद में दिया हुआ था । 
यही बात कामनवेलथ आस्ट्रेलिया के संविधान में पायी जाती है । परन्तु अधिकतर 
संघ प्रणालियों में यह पाया जाता है कि जब भी अवशिष्ट शक्तियों पर केन्द्र तथा 
. राज्य में मतभेद हो जाता है केन्द्र के कानून ही मान्य होते है। वास्तविकता में संघ 
. की जड़ सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यकीय भी है नहीं तो जिन कारणों से संघ की 
स्थापता की गई वह सदा के लिए समाप्त हो जावेंगे । 

कुछ संघों में अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग राज्य सरकारें एवं संघ सरकार 
दोनों करते हैं। समवर्ती शक्तियाँ या तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दी जाती हैं 
जैसा कि भारतीय गणतन्त्र राज्य में किया गया है या बिना संविधान में स्पष्ट किये 
हुए रीतियों पर उपयोग की जाती हैं | जैसा कि अमरीका के संविधान में पाया जाता 
है। अमरीका में संघ सरकार अपने आ्िक दान द्वारा भी राज्य सरकार के अधि- 
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कारों का उपभोग करती है। इन शक्तियों में मनुष्यों की आथिक, सामाजिक उत्थान 
भी सम्मिलित रहे हैं । 

भारतीय गणतंत्र का संघ राज्य ४७ विषयों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें सम- 
वर्ती शक्तियों पर अपना अधिकार रखती है।वे निम्नलिखित हैं । 

सूची ३--समवर्ती सूची 

( १ ) दंड-विधि जिसके अन्तर्गत वह सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर 
भारतीय दंड संहिता के अन्तगंत हैं किन्तु सूची श्या सूची २ में 
उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बन्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को 
छोड़कर तथा असैनिक शक्ति की सहितार्थ नौ, स्थल और विमान बलों के 
प्रयोग को छोड़कर । 

(२ ) दंड-प्रक्रिय जिसके अन्तर्गत वह सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ 
पर दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत है । 

( ३) राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय 
के लिए अत्यावश्यक संमरणों और सेवाओं को बनाये रखने से संसक्त 
कारणों के लिए निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति । 

(४ ) कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित 
कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे 
राज्य को हटाया जाना । 

(५) विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु और अवयस्क दत्तक ग्रहण ,इच्छापत्र, 
इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार; अविभकत कृटुम्ब और विभाजन; 
वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान 
के प्रारम्म से ठीक पहिले अपना स्वीय विधि के अधीन थे | 

(६ ) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण. विलेखों और 
दस्तावेजों का पंजीयन । 

( ७ ) संविदा जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन संविदा और अन्य 

... विशेष प्रकार की संविदायें भी हैं किन्तु कृषि भूमि सम्बन्धी संविदायें नहीं 
हे 

( ८ ) अभियोज्य दोष । 

(९ ) दिवाला और झोधा क्षमता । 

(१०) न्यास और ..न्‍्यासी । 


१९६ 


(११) 
(१२) 


(१३) 
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महाप्रशासक और राज्य न्यासी । 

साक्ष्य और शपथें, विधियों, सार्वजनिक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक 
कार्यवाहियों का अभिनज्ञान । 

व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सव विषय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमा और मध्यस्थ 
निर्णय । 

न्‍्यायालय-अवमान, किन्तु जिसके अन्तर्ग त उच्चतम न्‍्यायारूय का अवमान 
नहीं है । 


) आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रवासी आदिम जातियाँ । 
) उन्माद और मनोवैकल्य जिसके अन्तर्गत उन्मत्तों और मनोविकलों के रखने 


या उपचार के स्थान भी है । 
पशुओं के प्रति निर्देयता का निवारण । 


) खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण । 
) अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के रहते हुए औषधि 


और, विष । 
आथिक और सामाजिक योजना । 


' वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य और न्यास । 


व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रमिक विवाद । 

सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा और नौकरी तथा बेकारी । 
श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निधि, नियोजक 
दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, असमर्थता और वार्घक्य-निवृत्ति वेतव और 
प्रसूति।सुविधायें भी हैं। क्‍ 

श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण । 


) विधि-वृत्तियाँ, वैद्यक वृत्तियाँ और अन्य वृत्तियाँ । 
मारत और पाकिस्तान को डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने 


मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास । 
पूर्त और पूर्तं-संस्थायें, पूर्त और घामिक धमंस्व और धार्मिक संस्थायें । 


) मानवों, पशुओं और उदभिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रमिक और सांस- 


गिक रोगों ओर मारकों के एक राज्य से दूसरे राज्य से फैलने का निवारण । 
जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्य की पंजीयन 
भी है। 


संघ-दासन में दक्ति-वितरण १९७ 


(३१) संसद-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित 
पत्तनों से भिन्न पत्तन । 


(३२) राष्ट्रीय जल-पंथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्त- 
देंशीय जलरू-पंथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन । 

(३३) (क) जहाँ संसद द्वारा, विधि द्वारा किसी उद्योग क्रे संघ द्वारा नियंत्रण 
लोकहित में इष्टकर घोषित किया गया है वहाँ उस उद्योग में के उत्पादनों 
में, और उसी प्रकार के आयात किये गये मालों को ऐसे उत्पादनों के रूप में। 
(ख ) खाद्य पदार्थों का, जिनके अन्तगत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं। 

(ग) कच्ची रूई क।, चाहे धुनी हुई हो या बिना धनी हुई हो ओर बिनौले 
का, और 
(घ) जानवरों के चारे का, जिनके अन्तगत खली और अन्य सारक्ृत चारे हैं । 
(हू) कच्चे पटसन का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, संभरण 
और वितरण । 

(३४) मूल्य नियंत्रण । 

(३५) यंत्र चालित यान जिनके अन्तर्गत वे सिद्धान्त भी हैं जिनके अनुसार ऐसे 
यानों पर कर लगाया जाना है । 


(३६) कारखाने | 

(३७) वाष्प यंत्र । 

(२३८) विद्युत । 

(३९) समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालूय । 

(४०) (संसद द्वारा निमित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित ) 
से भिन्न पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष । 

(४१) विधि द्वारा निष्कराम्य घोषित सम्पति की क्षि मूमि सहित अभिरक्षा, प्रबन्ध 
ओर व्ययन । 


(४२) सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण । 

(४३) किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य 
सार्वजनिक अभियाचनाओं की जिसके अन्तर्गत मूराजस्व का बकाया और 
इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है वसूली । 

(४४) न्यायिक, मुद्रांकों द्वारा संग्रहीत शुल्कों या फीसों को छोड़कर अन्य मुद्रांक 
शुल्क, किन्तु इसके अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क की दरें नहीं हैं । 


१९८ संघवाद और संघात्सक ज्ञासन 


(४५) सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए 
जाँच और सांख्यकी । 

(४६) उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों 
में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ । 

(४७) इस सूची के विषय में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इनके अन्तर्गत किसी 
स्यायालय में ली जाने फीसे नहीं हैं । 


अध्याय ७ 
संघीय संस्थायें--कार्य पालिकायें 


संघीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक स्वरूप भले ही पूर्ण- 
रूप से संघीय सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्धित न हो, परन्तु कार्यपालिका का संगठन 
एवं उसकी कार्यप्रणाली निः:सन्देह ही संघीय संस्था पर प्रमाव डालती है । क्‍या 
संघीय कार्यपालिका अपने संगठन में इकाइयों के स्वत्व को स्वीकार करती है ? क्‍या 
कार्यपालिका राज्य के अधिकारों का संरक्षण करती है ? उपरोक्त प्रश्नों के आधार 
पर हम कुछ आधुनिक संघों के साथ कार्यपालिका के सम्बन्धों का वर्णन करेगें जो कि 
आधुनिक संघीय सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालेंगे । 
संघीय कार्यपालिका के स्वरूप--आधुनिक संघों में दो प्रकार की कार्यपालि- 
कायें पाई जाती हैं (१) संसदीय कार्यपालिका, जिसका उत्तरदायित्व विधानमण्डरू 
परआधारित रहता है। इस प्रकार की कार्यपालिका कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं भारत 
में पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जर्मनी के प्रजातन्त्रात्मक राज्य ने भी इस सिद्धांत 
को अपनाया है। सिद्धान्त रूप में राष्ट्र मंडल के दोनों ही संविधानों ने ब्रिटिश- 
नूप अथवा उसके प्रतिनिधि में सभी कार्यपालिका शक्तियाँ निहित की हैं, अर्थात्‌ 
भारत में राष्ट्रपति को एवं उपनिवेश में गवर्नेर जनरल को । परन्तु वास्तविक व्यव- 
हार में गवर्नर जनरल प्रत्येक उपनिवेश के विधान मण्डल के बहुमत दल के नेता को 
मंत्रिमण्डल बनाने के लिए कहता है। यह प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ग्रहण की गयी है। 
कनाडा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ब्रिटिश नुर्थ-अमरीका कानून की घोषणा में 
कहा गया है कि कनाडा, नोवास्कोटिया तथा न्यूब्रन्सविक नामक प्रान्‍्तों ने स्वयं 
ग्रेटब्रिटेन तथा आयलण्ड की क्षत्रछाया में रह कर एक संवीय उयनिवेश बनाने की 
इच्छा प्रगट की थी, जिनका संविधान भी यूनाइटेड किगडम के सिद्धान्तों पर आधा- 
रित है ।”* परन्तु दोनों उपनिवेशों की कार्यपालिका की कार्यप्रणाली का ढंग 
पूर्णरूप से एक नहीं है। कनाडा का गवर्नर जनरल प्रान्तीय गवर्न रों की नियुक्तियाँ 
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करता है। इस प्रकार वह प्रान्तीय कार्यपालिकाओं पर आंशिक नियंत्रण भी रखता 
है । आस्ट्रेलिया की राज्यकीय कार्यपालिकायें किचित भी कामनवेल्थ की कार्ये- 
पालिका से प्रभावित नहीं है । राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से 
राजा द्वारा की जाती हैं। कनाडा की कार्यपालिका में संघीय सिद्धान्त पूर्णरूप से 
निहित है यहाँ तक कि उपनिवेश्षिक मंत्रिमण्डल में प्रधानमंत्री एक ही प्रान्त के मंत्रियों 
की नियुक्तियाँ नहीं कर सकता है । इसके लिए यह निद्चित है कि वह मंत्रियों की 
नियुक्तियाँ विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों में से करे । इस प्रकार भले ही शासन- 
क्षेत्र में इसका प्रभाव अच्छा न हो परन्तु एक प्रान्त के सभी मंत्री होने का भय जो 
बना रहता है वह अवश्य ही समाप्त हो जाता है। यह केवल कनाडा की जातीय 
शत्रुता को बचाने तथा संघ स्थापित होने के पूर्व बड़े प्रान्तों के अधिक सदस्यों द्वारा 
विभिन्न प्रान्तों को न दबाने के लिए किया गया था। 

संघों में जहाँ संसदीय सरकार न होकर अध्यक्षात्मक सरकार है वहाँ की 
कार्यपालिका का उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की कार्यपालिका से बिलकूछ 
भिन्न है। उदाहरणार्थे, अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति निर्वाचक मण्डल 
द्वारा होता है इस निर्वाचक मण्डल के सदस्य सभी राज्यों के नागरिकों द्वारा चुने 
जाते हैं। यह इसलिए किया गया है कि संघीय पदाधिकारी की नियुक्ति में सभी 
राज्य अपनी वास्तविक एवं प्रभावशाली वाणी रखें । इस प्रकार राष्ट्रपति एक निर्वा- 
चित न्यायाघीश होता है। जो चार वर्ष तक अपने पद का भार सँभालता है और 
इस काल में वह केवल अभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। उसकी कार्यपालिका- 
शक्तियाँ बहुत ही अधिक हैं जितनी किसी भी प्रजातन्त्रामक देश के कार्यपालिका 
के अध्यक्ष की नहीं हैं| वह स्वयं अपने मंत्रिमण्डल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है 
जो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। वे स्वयं 
अपनी योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते 
हैं परन्तु वह राष्ट्रपति की आज्ञाओं के आधार पर कार्य करते हैं। राष्ट्र- 
पति सभी आवश्यकीय मामलों में विशेषतः विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए सीनेट से परामर्श लेता है। सीनेट में समी राज्यों से बरावर सदस्य 
चुनकर आते हैं । 

स्विट्जरलेण्ड की कार्यपालिका जिसको फेडरर कौंसिल का नाम दिया हुआ 
है एक अनोखे प्रकार की है। राजशास्त्री ब्राइस ने इसकी अनुपमता का वर्णन इस प्रकार 
किया है, “किसी दूसरे प्रजातन्त्र राज्य में ऐसी प्रथा नहीं कि कार्यकारिणी सत्ता 
एक व्यक्ति को न देकर एक समिति के हाँथ में रखी गयी हो, और ऐसा कोई दूसरा 
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देश न होगा जहाँ कार्यकारिणी सत्ता दलबन्दी से इतनी अप्रभावित हो । यह कौंसिल 
'मंत्रिपरिषद्‌ नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है या. उन देशों में है जिन्होंने ब्रिटेन की 
परिषद्‌ प्रणाली का अनुकरण किया है क्योंकि यह विधान-मंडल में नेतृत्व नहीं करती 
और उसके द्वारा हटाई भी नहीं जा सकती है। संयुक्त राज्य अमरीका की कार्य- 
पालिका 'के समान यह विधान-मण्डल के तन्‍्त्र के बाहर भी नहीं है | यद्यपि इसमें 
'परिषद्‌-प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली दोनों के कूछ कुछ गुण पाये जाते हैं, यह 
दलबन्दी से परे रहने के कारण दोनों से भिन्न है। यह पक्ष के बाहर स्थिति रहती है। 
इसका निर्वाचन किसी राजनैतिक पक्ष विश्ेषके कार्यक्रम को प्रा करने के लिए 
नहीं किया जाता । यह किसी पक्ष की नीति निर्धारित नहीं करती किन्तु फिर भी 
पक्ष के रंग से कुछ न कुछ रंगी अवश्य होती है १ । 

फेडरल कौंसिल में सात सदस्य होते है, जिनको फेडरल असेम्बली संयुक्त बैठक 
में चार वर्ष के लिए चुनती है। असेम्बली ही आकस्मिक रिक्त स्थानों को रिक्त 
करने के शेष समय वाले सदस्य के लिएसदस्यों की नियुक्ति करती है। कोई भी स्विस 
नागरिक जो नेशनल कौंसलू का सदस्य बनने के योग्य हो फेडरलू कौंसिल में चुना 
जा सकता है. किन्तु एक ही कैन्टन के दो निवासी फेडरलू कौंसिल के सदस्य नहीं बन 
सकते । निर्वाचन की पद्धति पर कानून से एक रोक और लगा दी गयी है। एक से 
अधिक ऐसे व्यक्ति एक ही समय फेडरल कौंसिल के सदस्य नहीं बन सकते जो विवाह 
से या जन्म से किसी भी पीढ़ी तक सीधी लाइन में और चार पीढ़ी तक पाइवँंवर्ती 
लाइन में सम्बन्धित हों | जो व्यक्ति गोद लेने से सम्बन्धित हो गये हों उन पर भी 
यह प्रतिबन्ध लागू होगा । जो कोई विवाह से इस प्रकार के सम्बन्ध में बंघेगा वह 
फेडरल कौंसिल की सदस्यता त्याग देगा ।* प्रचलित प्रथा के अनुसार बड़े ज्यूरिच 
व बर्न कन्टनों का एक एक निवासी कौंसिल का सदस्य अवश्य होता है, बचे हुए 
'पाँच स्थानों को दूसरे केन्टनों में बाँट दिया जाता है। प्राय: एक या दो स्थान उन 
ऋन्टनों के निवासियों से मरे जाते हैं जहाँ फ्रेंच या इटैलियन भाषा अधिकतर बोली 
जाती है। फेडरल कौंसिल का कार्यकाल केवल ४ वर्ष है परन्तु साधारणतया कौंसिल 
के सदस्य पुनर्निर्वाचित हुआ करते हैं एं से व्यक्तियों के भी उदाहरण मौजूद हैं जो 
२५-३० वर्ष तक कौंसिल के सदस्य रहे | संविधान में यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई 
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प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी प्राय: ये कौंसिल के सदस्य नेशनल कौंसिल या कौंसिल 
ऑफ स्टेट के सदस्यों से ही छाँटकर नियुक्त किए जाते हैं किन्तु फेडरल कौंसिल के 
सदस्य बन जाने पर ये विघान मण्डल के सदस्य नहीं रह सकते । इससे विधान-मण्डल 
और कार्यपालिका दोनों बिलकुल पृथक रखे जाते हैं । 

प्रतिवर्ष फेडरल कौंसिल के सदस्यों में से असेम्बली एक को प्रेसीडेंट निर्वाचित 
करती है। एक उप-प्रेसीडेंट भी निर्वाचित होता है।पिछले वर्ष का उप-प्रेसीडेन्ट प्राय: 
अगले वर्ष के लिए प्रेसीडेन्ट चुन लिया जाता है। कोई मी व्यक्ति लगातार दो 
वर्षों तक प्रेसीडेन्ट या उप-प्रेसीडेन्ट नहीं रह सकता। प्रेसीडेन्ट केंवल फेडरल कौंसिल 
का सभापति ही रहता हैं। वह उत्सवों में संघ का प्रतिनिधित्व करता है, कौंसिल 
का कार्य संचालन करता है, सामान्य रूप से उसके कामों की देखभाल करता है और 
अत्यावश्यक मामलों में कौंसिल की ओर से कार्यवाही भी करता है। कौंसिल में निर्णय 
के समय यदि दो पक्षों के मत बराबर हों तो वह निर्णायक मत दे सकता है। किस्तु 
स्विस प्रेसीडेन्ट को विधान मण्डल के कानूनों को प्रतिषेध (४०४० ) करने का अधि- 
कार नहीं है,और वह अन्य सदस्यों के समान ही किसी एक विभाग का अध्यक्ष रहता 
है। उसके कोई विशेष अधिकार नहीं है वह अन्य बातों में भी नाममात्र का अध्यक्ष 
समझा जाता है, उसको “बिना किसी महत्व का प्रेसीडेन्ट” कहकर उसका वर्णन 
किया जाता है। इस कथन में कुछ तथ्य भी है क्योंकि उसका कार्यकाल बहुत थोड़ा 
है और फ्रेंच प्रेसीडेन्ट या अमरीका के प्रेसीडेन्ट में जो दक्तियाँ निहित हैं वैसी किसी 
शक्ति का वह उपभोग भी नहीं करता है। फिर भी इस पद का बड़ा गौरव है और 
राजनैतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षियों के लिए सबसे अधिक ऐद्वर्य का पद है जिस पर 
पहुँचने का वे प्रयत्न करते हैं। फेडरल कौंसिल के प्रत्येक सदस्य को प्रति वर्ष ४८,००० 
: फ्रेंक वेतन मिलता है तथा प्रेसीडेन्ट को केवल ३,००० फ्रेंक और अधिक मिलते हैं । 
संविधान के १०२ वें अनुच्छेद से प्रदान की हुई शक्तियों के अधीन, फेडरलू 
कौंसिल संघ के आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण संघ का काम, करती है । संघ-विधान के 
पालन और संघ के कानूनों, आदेशों व समझौतों के अनुकरण को यह निरापद करने 
के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है, कैन्टनों के शासत-विधानों के पालन की सुरक्षा 
करती है, फेडरल असेम्बली के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले अधिनियमों व आदेशों 
का मसविदा तैयार करती है, और कैन्टनों व अन्य कौंसिलों द्वारा भेजे हुए प्रस्तावों 
पर अपनी रिपोर्ट देती है।? फेडरर कौंसिल संघ अधिनियमों को संघ न्यायालूय . 
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के निर्णयों को कैन्टनों के बीच हुए समझौतों को कार्यरूप देती है । वह उन शासन- 
पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करती है जो असेम्बली द्वारा नहीं भरे जाते हैं। यह 
विदेशी राज्यों से की हुई संधियों को और कैन्टनों के बीच की हुई सन्धियों की परीक्षा 
कर अपनी सहमति देती है, राष्ट्र के सब वैदेशिक व्यवहार को चलाती और आव- 
इयकता पड़ने पर स्विट्जरलैण्ड की घरेल व बाहरी सुरक्षा का प्रबन्ध करती है। यह 
शान्ति व सुरक्षा की रक्षा के लिए सेना बुलाती है और सेना पर आधिपत्य रखती 
है। यह संघ के आय-घण्यय का प्रबन्ध करती है, अपने कार्य का विवरण असेम्बली के 
सम्मुख रखती और अपने कार्य के सम्बन्ध में उन विशेष रिपोर्टों को प्रस्तुत करती है 
जो असेम्बली द्वारा माँगी जाती है । 

उपयुक्त विभिन्न कार्यकलापों का संचालन करने के लिए फेडरल कौंसिल ने 
सात प्रशासन विभागों का निर्माण किया ।परराष्ट्र विभाग, न्याय व पुलिस विभाग, 
गृह-विभाग, युद्ध विभाग, अर्थ विभाग, उद्योग व कृषि विभाग और डाक व रेल 
विभाग, यह सात ग्रशासन-विभाग असेम्बली के आदेशों को कार्यरूप देते हैं। कुछ 
समय पूर्व प्रेसीडेन्ट पराराष्ट्र विभाग को अपने हाँथ में रखता था परन्तु हाल में ही 
यह प्रथा टूट गयी है । अब प्रतिवर्ष शासन-विभागों का राजमंत्रियों में नये ढंग से 
वितरण किया जाता है। प्रत्येक प्रशासन-विभाग के लिए मुख्य अध्यक्ष के अतिरिक्त 
एक दूसरा अध्यक्ष निश्चित कर दिया जाता है जो स्वयं किसी दूसरे विभाग का मुख्य 
अध्यक्ष होता है। अतएवं फेंडरल कौंसिल का प्रत्येक सदस्य एक प्रशासन-विभाग का 
मुख्य अध्यक्ष और किसी अन्य प्रशासन-विभाग का उपाध्यक्ष होता है।इस युकति से 
शासन के कार्य का सुसंचालन पक्का हो जाता है क्योंकि बारी-बारी से सब प्रशासन- 
विभागों के कार्य की पेचीदगी का अनुमव सदस्यों को हो जाता है। 

फेडरल कौंसिल की बैठक सप्ताह में दो बार बर्न ( 5867०)) नामक नगर 
में होती है। गणपूरक चार सदस्यों की उपस्थिति होती है मताधिक्य से सब 
निर्णय होते हैं । 'कौलिजियेट” ( 00०॥02780० ) ढंग की कार्यपालिका होने के 
कारण कौंसिल के सदस्य अपने साथी सदस्यों से प्रस्तुत की हुई योजनाओं के विरुद्ध 
प्रकट रूप से असेम्बली में बोल सकते हैं । यह इसलिए सम्भव है कि प्रत्येक सदस्य 
अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी है, कौंसिल सामुदायिक रूप से विधान मण्डल को 
उत्तरदायी नहीं है जिस प्रकार ब्रिटिश मंत्रि-परिषद्‌ पालियामेन्ट को उत्तरदायी है 
ऐसी योजना भी जो फेडरल कौंसिल की सर्वेसम्मति से असेम्बली के सम्मुख रखी 
गयी हो यदि असेम्बली द्वारा अस्वीकार हो जाय तो “सजमंत्रियों को अपने त्याग- 
पत्र या पद से हटाये जाने, इन दोनों बातों में एक को पसंद करने की स्वतंन्त्रता नहीं 
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रहती वे उस निर्णय को शिरोधाय करते और उसके अनुसार कार्यारम्म कर देते हैं।” 
वे अपने पदों पर बराबर पदान्वित रहते हैं ,पद त्याग नहीं करते । - इस प्रथा के कारण 
कौंसिल दूसरे देशों की सिविल सविस से मिलती जुलूती है, केवल अन्तर यह है कि 
इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रति चार वर्ष बाद होता है। केवल फेडरर कौंसिल के 
सदस्य विधान मण्डल के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं और बोल सकते हैं। 
- वे वाद-विवाद में बिना किसी प्रतिबन्ध के माग ले सकते हैं। वहाँ उन्हें प्रश्नों के उत्तर 
'भी देने पड़ते हैं । किन्तु असेम्बली के सदस्य न होने के कारण वे वहाँ वोट नहीं दे 
सकते । वे स्विस राजनीति में अन्तिम अधिकार रखने वाली असेम्बली की इच्छा 
को कार्यान्वित करते हैं। 
फेडरल कौंसिल की शक्ति-संविधान प्रदत्त है (वह राष्ट्र की किसी अन्य कार्य- 
कारिणी सत्ता की ओर से काम नहीं करती है। इसकी रचना बहुसंख्यक पक्ष से बनाई 
जाने वाली मंत्रि-परिषद्‌ के ढंग पर नहीं होती । इसमें कोई प्रधान मंत्री नहीं होता 
जो सब मंत्रियों को अपने ही पक्ष के व्यक्तियों में से चुनता हो । इसके सदस्य विभिन्न 
राजनैतिक पक्षों से ही नहीं वरन्‌ विरोधी पक्षों से भी चुने जाते हैं। तिस पर भी 
वे लोग कौंसिल के प्रति सदुभावना व अपने इस संगठन के ऊपर अभिमान दिखाते 
हैं। अपनी नीति के लिए यह असेम्बली पर निर्भर रहती है । यह विधान मण्डल का 
“विघटन नहीं करा सकती और उसके द्वारा अपने पक्ष में निर्णय करने को जनता से 
अपील नहीं कर सकती ।”* इन अनुपम बातों के रहते हुए भी कौंसिल अपना 
काम बड़ी कुशलता से, मिलकर व उत्तम ढंग पर करती है। इसका कारण यह है 
'कि. यह छोटी संस्था है जिसके सदस्यों को लम्बे समय का अनुभव रहता है और यह 
लोग अपने अपने पक्षों के व्यक्तियों की सहायता से असेम्बली में अपना बड़ा प्रभाव 
'रखते हैं। नियुक्तियाँ करने की शक्ति होने के कारण भी उनका बड़ा दबदवा रहता 
है। सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध में असेम्बडी ने फेडरल कौंसिल को असीमित अधि- 
'कारदे दिये थे जिनकी सहायता से वह स्विट्जरलैण्ड की सुरक्षा, पूर्णता व तटस्थता 
को रक्षा के लिएसक प्रकार का प्रबन्ध कर सके और स्विट्ज़रलैण्ड की आथिक स्थिति 
व विश्वास की रक्षा कर सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौंसिल को खर्चा करने 
और कर्ज लेने की असीमित शक्ति दे दी गयी थी | केवल प्रतिबन्ध इतना था कि 
उसे असेम्बली की आगे होने वाली बैठक में पूर्व बैठक के बाद से इन असीमित 
शक्तियों के प्रयोग का पूरा विवरण देना पड़ता था। उस समंय कौंसिल को जो 
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शक्तियाँ दी गयीं उनसे कौंसिल का प्रभाव सदा के लिए बढ़ गया है। 

राजनीतिज्ञ ब्राइस ने स्विस कार्यपालिका की प्रशंसा इस प्रकार की है कि 
इस प्रणाली से ऐसी संस्था की स्थापना होती है, जो जनता के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व को कम किए बिना शासक असेम्बली को प्रभावित कर केवल परामर्श ही 
नहीं दे सकती किन्तु दलूवन्दी से दूर रहने के कारण यह आवश्यकता पड़ने पर दो 
लड़नेवाले पक्षों में मध्यस्थ का काम भी कर सकती है ।इसके द्वारा सिद्ध-बुद्धि प्रशा-- 
सक राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं चाहे उनके विचार कुछ भी हों जिनके कारण 
तत्कालीन राजनीतिक पक्षों में विभेद हो । इसके द्वारा परम्परा की रक्षा होती है 
और नीति की अविच्छिन्नता बनी रहती है। 

फेडरल कौंसिल की बहुत कुछ आलोचना व इसके सुधार के लिए अनेक सुझावों 
के होते हुए भी यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि स्विस कार्यपालिका 
ने अपनी शक्तियों व अवसरों की सीमा के भीतर उच्च श्रेणी की दक्षता प्राप्त कर . 
ली है। और इस छोटे देश में रहनेवाली तीन जातियों का संतुलन करने में यह कृत- 
कार्य हुई है ।” 

स्विस कार्यपालिका का वर्णन समाप्त करने से पूर्व चांसठर जो संघ का एक 
उच्च पदाधिकारी होता है, का वर्णन कर देना मी आवश्यक है। इस पदाधिकारी 
का नाम संविधान की १०५ वीं घारा में पाया जाता है, इसको प्रति चार वर्ष बाद 
फेडरल असेम्बली चुनती है। वह फेडरर असेम्बली व कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी 
के समान कार्य करता है और उसी के कार्यकाल तक. अपने पद पर काम करता है। 
विद्येष रूप से वह फेडरर कौंसिल के आधीन रहता है। चांसलूर के कतेंव्यों में उल्लेख 
पत्रों का रखना, प्रलेखों की रक्षा, निर्वाचनों, लोकनिर्णयों, निरबेन्ध उपक्रम आदि का 
विधिवत प्रबन्ध करना, ये सब काम गिने जाते हैं। संघ के सब निर्बेन्धों पर उसके हस्ता- 
क्षर होने आवश्यक हैं। उसको वध करने के लिए नहीं किन्तु सही होने को प्रमाणित 
करने के लिए। अत: वह एक उच्च हेड क्लर्क के समान है और उसके नाम से किसी 
को जर्मन चांसलर का प्रम नहीं होना चाहिए जो जरमनी में एक बड़ी शक्तिशाली' 
विभूति के रूप में हुआ करता था । 


अमरीका की संघीय कार्यपालिका 


संविधान के द्वितीय अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि “कार्यपालिका शक्ति संयुक्‍त- 
राज्य अमरीका के प्रेसीडेन्ट में निहित रहेगी ।” वह चार वर्ष तक अपने पद पर स्थित 
रहेगा। दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शासन विभागों के अध्यक्ष ही शासन कार्य करते 
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रहते हैं। कांग्रेस इन शासन विभागों को जन्म देती है और उन पर अपना नियंत्रण 
'रखती है, किन्तु अध्यक्षों की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट ही सीनेट की अनुमति से करता है। 

प्रेसीडेन्ट पद के अभ्यर्थी के लिए कूछ अहुँताएँ होना आवश्यक हैं वे संविधान 
के अनुच्छेद २ के पैरा ५ में वर्णित हैं। इसमें लिखा है कि 'कोई भी व्यक्ति जो इस 
संविधान के अंगीकार होने के समय संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक नहीं है। 
श्रेसीडेन्ट के पद का पात्र न होगा; और न वह व्यक्ति पात्र होगा जिसको आयु ३५ 
वर्ष की न होगी और जो १४ वर्ष तक संयुक्त राज्य अमरीका का निवासी न रह चुका 
हो । इन योग्यताओं के अतिरिक्त इस पद के लिए अभ्यर्थी देखते समय राजनीतिक 
पक्ष ऐसे व्यक्ति को ही छाँटते हैं जो अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में 
करने को सफल हो सकता है।इसलिए यह अभ्यर्थी ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक 
जीवन के किसी एक क्षेत्र में सफल कार्यकर्त्ता सिद्ध हुआ हो, चाहे कांग्रेस में, किसी 
उपराज्य के गवर्नर के पद पर, किसी बड़े नगर के मेयर के पद पर, मंत्रिपद पर स्यात 
: 'राजदृत या न्यायाधीश के पद पर या वह एक साधारण ख्याति प्राप्त पत्रकार रहा 
हो ।”१ अधिकतर सीनेट के सदस्य ही प्रेसीडेन्ट के पद पर निर्वाचित हुए हैं। उप- 
प्रेसीडेन्ट के लिए भी ये ही योग्यताएँ आवश्यक हैं । 

एक प्रेसीडेन्ट का कार्यकाल ४ वर्ष है। संविधान में एक ही व्यक्ति के पुननिर्वाचन 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है । किन्तु संयुक्त-राज्य के प्रथम प्रेसीडेन्ट जार्ज 
वाशिगटन तथा टौमस जैफरसन ने यह प्रथा चला दी.थी कि एक ही व्यक्ति प्रेसीडेन्ट 
के पद के लिए एक बार ही पुनर्निर्वाचन हो सकता है। सन १८४० तक कोई भी प्रेसी- 
डेन्ट लगातार दो बार न चुना गया था। सन्‌ १८७५ में जनरल ग्रांट तीसरी बार चुने 
जानें के लिए कुछ कुछ इच्छुक हुए थे परन्तु प्रतिनिधि-सदन ने निम्नलिखित प्रस्ताव 
पास करके उस इच्छा को जड़ से ही समाप्त कर दिया; “इस सभा की समझ में प्रेसीडेन्ट 
वाशिग्रटन व अन्य संयुकत-राज्य के प्रेसीडेन्टों ने प्रेसीडेन्ट के पद से दूसरे कार्यकाल 
के पश्चात्‌ अवकाश लेने का जो उदाहरण रखा था वह सव्वंमान्य होकर हमारी प्रजा- 
तन्‍्त्र शासन प्रणाली का ऐसा अंग बन चुका है कि इस चिरकाल सम्मानित प्रथा के 
प्रतिकूल चलना अविवेकपूर्ण, देश प्रेम के विरुद्ध और हमारी स्वतन्त्र संस्थाओं 
के लिए भयंपूर्ण होगा ।” थियोडोर रूजवेल्ट ( १००१० छे००४०ए०६ ) 
लगातार तीसरी बार निर्वाचन के लिए खड़ा हुआ किन्तु उसके प्रतिद्वन्द्दी उम्मेदवार 
क्‍ ने उसको निर्वाचित होने में सफल न होने दिया किन्तु सन्‌ १९४० में फ्रैंकलिन रूजवैल्ट 
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[ अफक्षांटाएओ 70. ६0050ए7९६ ) जिसका कार्यकारू सन्‌ १९४१ में समाप्त 
हो रहा था। यूरोपियन युद्ध-जनित विपत्ति-पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण तीसरी 
बार प्रेसीडेन्ट निर्वाचित हो गया और सन्‌ १९४४ में वह चौथी बार निर्वाचित हुआ 
क्योंकि दूसरा महायुद्ध समाप्त न हुआ था और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति गम्भीर और 
जटिल थी। अब २७ फरवरी १९५१ के संविधान संशोधन अनुच्छेद २२ से यह निश्चित 

कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका का प्रेसीडेन्ट दो बार से 
अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रचलित प्रथा पर आघात लगा, प्रेसीडेन्ट का 
कार्यकाल ३६६ दिन वाले वर्ष के पश्चात्‌ आने वाले वर्ष का २० जनवरी की दोपहर 
को समाप्त हो जाता है। यह दिनांक शासन विधान के १८ वें संशोधन में निश्चित 
हुआ था जो १५ अक्टूबर सन्‌ १९३३ से लागू हुआ था । 

प्रेसीडेन्ट का निर्वाचन सीधे जनता न करके वरन्‌ प्रेसीडेन्ट निर्वाचक द्वारा होता 
है। इस प्रेसीडेन्ट-निर्वाचकों को ३६६ दिन वाले वर्ष के दिसम्बर मास में प्रथम सोम- 
_ बार के बाद आने वाले मंगलवार के दिन जनता स्वयं चुनती है । किन्तु प्रेसीडेन्ट के 
चुनाव की लड़ाई ५ या ६ माह पूर्व मई या जून से आरम्म हो जाती है। दुनिया में 
यह सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई समझी जाती है। फिर भी “अमरीकन राजकीय 
जीवन की यह विशेषता है कि वह पूर्व शासक के आसन छोड़ने और नये शासक के 
आसनारुढ़ होने से अशान्ति की एक लहर भी नहीं उठती ।” इसका कारण यह है कि 
अमरीकन जनता हालाका की सन्दुक (38&!॥0६ 8०5) की विजय को शाल्तिपूर्वक 
शिरोघायें कर लेती है । 
प्रे सीडेन्ट के निर्वाचकों के चुनाव की तिथि से कुछ मास पूर्व राजनैतिक पक्ष सारे 

देश में अपना प्रचार आरंभ कर देते हैं। वे गत ग्रीष्म ऋतु में प्रेसीडन्ट व उप-प्रेसीडेन्ट 
के पदों के लिए अपने अपने उम्मीदवार निश्िचत करते हैं। नवम्बर मास में प्रथम 
सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार के दिन सब मतधारक व्यक्ति अपने अपने उप- 
राज्य में एकत्रित होकर इन निर्वाचकों के चुनाव के लिए अपना मत देते हैं। इस निर्वा- 
चन में उम्मीदवारों की योग्यता पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता केवछ उनका किस 
पक्ष से सम्बन्ध है इसी का ध्यान रखा जाता है। मतघारक अपने अपने झुकाव के अनु- 
कुल रिपब्लिकन ([४७७प०४०७४ ) या डेमोक्रेट ( 7067००७७  ) पक्ष के 
उम्मी दवारों को निर्वाचक बनाने के लिए अपना मत देते हैं। किसी उपराज्य से चुनें 

जाने वाले प्रेसीडेस्ट निर्वाचकों की संख्या उस उपराज्य के प्रतिनिधि-सदन में बैठने 
वाले निवासी व सीनेट में भेजे हुए प्रतिनिधियों (सीनेटरों) की संख्या के योग के 
बराबर होती है । द 
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प्रेसीडेन्ट निर्वाचक दिसम्बर मास के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार 
के दिन अपने अपने उपराज्य की राजधानी में एकत्रित होकर प्रेसीडेन्ट व उप-प्रेसीडेन्ट: 
चनने के लिए अपना मत देते हैं। इसलिए निर्वाचन के परिणाम के सम्बन्ध में तीन 
प्रमाण-पत्र तैयार किये जाते हैं । एक जिले के न्यायालय में रख दिया जाता है, दूसरा 
सीनेट के प्रेसीडेन्ट को डाक से भेज दिया जाता है, तीसरा उसी को पत्रवाहक के द्वारा 
भेज दिया जाता है। इसके बाद ६ जनवरी को सीनेट व प्रतिनिधि-सदन की संयुक्त 
बैठक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सीनेट का समापति उन प्रमाणपत्रों को खोलता' 
है | तब दोनों सदनों से दो दो व्यक्ति इन्हें गिनने के लिए नियुक्त किये जाते हैं। जो 
उम्मीदवार सब प्रेसीडेन्ट निर्वाचकों का मताधिकय प्राप्त करते हैं वे प्रेसीडेन्ट व उप- 
प्रेसीडेन्ट घोषित कर दिये जाते हैं। इन निर्वाचकों की संख्या ५३१ है इसलिए जिस 
प्रेसीडेन्ट पद के लिए उम्मीदवार को या उप-प्रेसीडेन्ट के उम्मीदवार को २६६ या 
अधिक मत मिल जाते हैं वह प्रेसीडेन्ट या उप-प्रेसीडेन्ट चुन लिया जाता है किन्तु यदि 
इतने मत पाने वाला कोई उम्मीदवार नहो तो प्रथम अधिकतम मत पाने वाले उम्मीद- 
वार में से प्रतिनिधि सदन एक को प्रेसीडेन्ट चुन लेता है। इसी प्रकार सीनेट उप-प्रेसीडेन्ट 
को चनती है। इस चनाव में उपराज्य के सब प्रतिनिधियों को एक ही मत देने का अधि- 
कार होता है और जो उम्मीदवार बहुसंख्यक उपराज्यों के मत प्राप्त करता है वह 

सीडेन्ट चन लिया जाता है। यदि प्रतिनिधि-सदन ४ मार्च तक किसी को प्रेसीडेन्ट 

नहीं चन पाता तो पूर्व उप-प्रेसीडेन्ट अपने आप प्रेसीडेन्ट बन जाता है और जो उप- 
प्रेसीडेन्ट के पद का उम्मीदवार इस पद के चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त करता हैं. 
वह सीनेट द्वारा उप-प्रेसीडेन्ट घोषित कर दिया जाता है। 

इस प्रणाली से यह स्पष्ट है कि प्रेसीडेन्ट या उप-प्रेसीडेन्ट के चुनाव के लिए प्रेसी- 
डेन्ट-निर्वाचकों का मताधिक्य ही आवश्यक है, प्रजा के प्राथमिक मतदाताओं का 
मतांधिक्य होना आवश्यक नहीं है। सन्‌ १८७६ में हेज (829०४ ) और सन्‌ श्८८८ ' 
में हरिंसन ( ७०४5० ) प्रेसीडेन्ट निर्वाचकों के बहुमत में चुने गये थे किन्तु उनके 
विरोधी टिल्डैन और क्लीविलेण्ड को प्रजा का बहुमत प्राप्त था। प्राथमिक मतदाताओं 
नें अधिक संख्या में इनको चुनना चाहा था किन्तु प्रेसीडेन्ट-निर्वाचकों की अधिक संख्या 
ने हेज और हरिसन को चाहा।। प्रेसीडेन्ट की मृत्यु होने पर, उसके पदत्याग करने पर 
या हटाये जाने पर उप-प्रेसीडेन्ट अपने आप प्रेसीडेन्ट बन जाता है। यदि ऐसे अवसर 
पर उप-प्रेसीडेन्ट भी इस योग्य न हो कि प्रेसीडेन्ट बनां दिया जाय, उसके पदत्याग 
करने से, म॒त्यू होने से, अस्वस्थ या हटाये जाने से, तो सेक्रेट्री आफ स्टेट (860०- 
$&7ए ० 5६8 ) अन्तरिम प्रेसीडेन्ट बन जाता है। यदि वह यह कार्यभार नहीं 
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ले सकता तो यूद्ध-सेक्रेट्री प्रेसीडेण्ट का पद ग्रहण करता है इसी क्रम से एटारती जनरल 
( 3.70006ए (+७767७॥ ) अर्थात्‌ महान्यायवादी, पोस्ट मास्टर जनरल, नो सेना- 
सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी जिसमें मी पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ हों, आवश्यकंता पड़ने 
पर पद के लिए नियुक्त होते हैं। परन्तु जब रूजवेल्ट ( 0०8७४०॥ ) की अचानक 
मृत्यू हो जाने पर उप-प्रेसीडेण्ट: ट्र मेन (77००७७) उत्तराधिकारी प्रेसीडेण्ट हुए 
तो उन्होंने यह समझकर कि तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडवर्ड आर० स्टेटीनियस, 
जूनियर ( 0 फ्न॥7वं 8. 556४फपए58 77. ) को राजनीति अनुभव नहीं हैं संघ 
के राजकीय संदेशों में ( १४०8888०8 ०7 +#96 5$&606 07 06 एशं०7 ) अप्रैल 
सन्‌ १९४५ तथा जनवरी सन्‌ १९४६ में यह सिफारिश की कि पद के उत्तरा- 
घिकारीक्रम में परिवर्तत किया जावे । अत: १९४७ में एक नया अधिनियम बनाया 
गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रेप्तीडेण्ट या उप-प्रेसीडेण्ट के पद के कतंव्यपालन 
में कोई असमर्थता हो तो प्रेसीडेण्ट पद के लिए उत्तराधिकारी निम्न क्रम से होंगे : 
प्रतिनिधि सदन का स्पीकर, सीनेट का प्रेसीडेण्ट-प्रोटेम्पोर, राज्य विभागों के अध्यक्ष 
(१८८६ के अधिनियम के अनुसार) और सेक्रेटरी आँफ कृषि, व्यापार तथा श्रम । 
परन्तु यदि प्रेसीडेण्ट के जीवित रहते हुए भी वह कार्यमार में अयोग्य हो! तो उस दशा 
में कार्य करने के लिए अभी तक कोई अधिनियम नहीं बना है। 

निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात्‌ अभिषेक के लिए प्रेसीडेण्ट को एक जुलूस के 
साथ दृवाइट ले जाया जाता है। उसे यह शपथ लेनी पड़ती है, “मैं यह शपथ लेता हूँ 
(या प्रतिज्ञा करता हूँ) कि मैं प्रेसीडेण्ट के कार्य को निष्ठापुवेंक करूँगा, और अपनी 
सारी योग्यता से संयुक्त-राज्य के संविधान को बनाये रखूँगा, उसकी रक्षा करूँगा 
और उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करूँगा ।7 
सबसे शक्तिशाली शासनाध्यक्ष 


“अमरीका के प्रेसीडेण्ट पर जितनी जिम्मेदारियाँ हैं और उसकी जितनी शक्ति 
है उतनी इस देश में या दुनिया के किसी देश में किसी व्यक्ति को नहीं है। यह दुनिया 
के शासकों में सबसे प्रथम है ।”१ प्रेसीडेष्ट की शक्ति का उपयुक्त वर्णन बिलकुल 
सत्य है, इसमें यदि कोई अपवाद हैं तो वे कम्पनियों के डारेक्टर हैं जिन्होंते पिछले 
. कुछ वर्षों से अपने हाथ में बहुत शक्ति केन्द्रित कर रखी है प्रेसीडेण्ट की शवित में 
विशेषता इस बात की है कि उसका वैधानिक महत्व बहुत है और उसे छोक समर्थन 

प्राप्त है। एक समय जो यह भय हुआ था कि प्रेस्तीडेण्ट स्यात्‌ निरंकुश शासक बन जाय, 
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वह निर्मूल सिद्ध हुआ है “. . . राष्ट्र के मन में अमरीकन शासक के सिद्धान्तों की जड़ें 
इंतनीं गहरी जमी हुई हैं कि उनको उल्लंघन करने की थोड़ी सी मी प्रवृत्ति से विरोध 
की आधी चलने लगेगी।” १ ब्रिटिश सम्थ्राठ अपनी सरकार का दिखावटी अध्यक्ष 
है । उसका कोई भी कार्य तब तक वैध नहीं होता जब तक उसका समर्थन कोई मंत्री 
न करे। वह राज्य करता है पर शासन नहीं करता । उसके बारे में यह कहा जाता है 
कि वह कोई अपराध नहीं कर सकता । इस कथन में बहुत सच्चाई है क्योंकि शासन 
के मामले में वह स्वयं कोई आज्ञा नहीं देता। सब शासन शक्ति मंत्रिमण्डल के पास 
रहती है । इस मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है और वही प्रमुख शासक 
रहता है। सम्र्राट का व्याख्यान भी मंत्रिमण्डल तैयार करता है जिसमें इनकी शासन 
नीति रहती है। फ्रांस का प्रेसीडेण्ट मी अपनी सरकार का दिखावटी अध्यक्ष है, वहाँ 
मी सारी शासन शक्ति मंत्रिपरिषद्‌ के हाथ में रहती है। फ्रांस का प्रेसीडेण्ट न राज्य 
करता है न शासन ही | इसके विपरीत संयुक्त-राज्य अमरीका के प्रेसीडेण्ट के पास कई 
शक्तियाँ हैं और वह वास्तव में शासन करता है। 
विधायिनी शक्तियाँ ( 7:0888४ए6 ९0७०४ ) :- प्रेसीडेण्ट अपने संदेशों 
द्वारा कांग्रेस के सम्मुख अधिनियम सम्बन्धी प्रस्ताव रखता है। पहले प्रेसीडेण्ट प्रति- 
निधि-सदन और सीनेट की संयुक्त बैठक में स्वयं जाकर कांग्रेस को संदेश दिया करता 
था | बाद में यह प्रथा छोड़ दी गयी और केवल संदेश उसकी ओर से पढ़कर सुना दिया 
जाने लगा। किस्तु प्रेसीडेण्ट विलसन ने स्वयं जाकंर अपने संदेश देने की प्रथा को फिर 
से चालू किया। यह संयुक्त अधिवेशन प्रतिनिधि-सदन के भवन में होता है । “कभी 
: कमी प्रेसीडेण्ट का संदेश किसी ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन कर देता है कि वह मौलिक 
तत्व के रूप में मान्य हो जाता है और इस प्रकार वह सिद्धान्त या नियम देश के संविधान 
का वैसा ही भाग बन जाता है मानों संविधान में विधिपूर्वक उसे समिलित कर लिया 
हो ।” मुनरों सिद्धान्त ( ००० 00%7॥8 ) के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसकी सृष्टि 
ब्रेसीडेण्ट मुनरो द्वारा इसी प्रकार हुई थी। प्रेसीडेण्ट मुनरों ने यह घोषणा की कि 
“संयुक्त राज्य अमरीका परिचमी गोला में यूरोपियन राज्यों के आधिपत्य और 
प्रभाव का बढ़ना सहन नहीं करेगा” प्रेसीडेण्ट के यह संदेश कांग्रेस के विधायक कार्य 
पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, विशेषकर उस समय जब प्रेसीडेण्ट के ही पक्ष का कांग्रेस 
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में वहुमत होता है। इसी प्रकार मध्यपूर्व के सम्बन्ध में प्रेसीडेण्ट आयजन हावर का त॑ 
आयज न हावर सिद्धान्त प्रसिद्ध हो गया है । 
प्रेसीडेण्ट का प्रतिषेवात्मक अधिकार ( ४०४० 20७७7 )--प्रेसीडेण्ट कांग्रेस 

के बनाये हुए विधे यकों को रह भी कर सकता है। जो विधेयक दोनों सदनों से स्वीकार 
हो चका हो, उसे प्रेसीडेण्ट अपनी विरुद्ध युक्तियों सहित दस दिनों के मीतर लौटा सकता 
है। इस प्रकार लौटाया हुआ विधेयक तव तक कान न नहीं बन सकता है जब तक कि 
दोनों सदनों में दो तिहाई मत से वह फिर जैसे का तेसा पास न हो जाय । यदि दो तिहाई 
मत से वह पास न हो तो वह रद्द समझा जाता है। प्रेसीडेण्ट कांग्रेस का अतिरिक्त अधि- 
चेशन कर सकता है। कांग्रेस सत्र के अन्तिम १० दिन में आये विधेयकों को यदि प्रेसीडेण्ट 
वापस न करे तो वे रद्द हो जाते हैं। इसे पाकेट विटो (2००८०४ ४०४०) कहा जाता 
है। प्रेसीडेण्ट की यह विधायिनी शक्ति ७३ प्रतिनिधियों और १७ सीनेटरों के बराबर 
है। ऐसी शक्ति न ब्रिटिश सम्राट के पास है न फ्रांस के प्रेसीडेण्ट के पास । अमरीका 
के प्रेसीडेप्ट ने सन्‌ १८८९ तथा १९५२ के बीच में ६०० बार इस शक्ति का प्रयोग 
'किया। सन्‌ १९३३-४४ के बीच रूजवेल्ट ने साधारण प्रतिषेवात्मक अधिकार का 
३६९ बार जिनमें कांग्रेस ने ९ को विफल कर दिया और पाकेट विटो को २६० बार, 
और टू मेन ने १९४५-५२ तक क्रमश: १८२ और पाकेट विटो का ७० बार उपयोग 
'किया। “यह ऐसी शक्ति है जिसमें कुछ व्यय नहीं करना पड़ता है और जिसके प्रयोग 
करने में सफलता की आशा तो रहती है, दंड का मय नहीं रहता । देश के विधान मण्डल 
में लड़ी हुई व्यवस्था सम्बन्धी लड़ाई को कांग्रेस का कोई मी पक्ष केवल इतने समय 
में हार सकता है जितनी देर में प्रेसीडेण्ट नहीं व कुछ दूसरे व्याख्यात्मक दब्द लिखने 
में लगावे। इस नहीं का उल्लंघन पुनविचार और दो तिहाई मंत से ही हो सकता है 
जो कांग्रेस की बहुलता और दोनों सदनों में पक्षों की विभिन्नता के कारण सम्भव न 


है ।”१ वास्तव में प्रेसीडेण्ट ने विधायक कार्य का बहुत कुछ नेतृत्व अपने हाथ में... 


कर लिया है। 
कार्यकारिणी शक्तियाँ:--शासन क्षेत्र में प्रेसीडेण्ट की शक्तियाँ बड़ी ही विस्तृत 
हैं। वह राष्ट्र का प्रमुख मजिस्ट्रेट अर्थात्‌ शासक है। वह सेना का मुख्य सेनापति है। 
विदेशी राजदूतों को वह ही स्वीकार करता है तथा अपने राजदूतों की नियुक्तियाँ 
भी वही करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मी नियुक्ति करता है। 
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उसका यह प्रमुख काम रहता है कि वह यह देखे कि संयुक्त राज्य अमरीका के कानूनों 
का मलीभाँति पालन हो रहा है। सीनेट की अन्तिम स्वीकृत से वह संधि कर सकता 
है । परराष्ट्र विभाग का वह अकेला कर्ता-धर्ता है) इस नियंत्रित शक्ति का वह 
इस प्रकार प्रयोग कर सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय जिससे कांग्रेस को 
सिवाय प्रेसीडेण्ट की नीति का समर्थन करने के और कोई चारा ही न रह जाय। झासन- 
सम्बन्धी नियुक्तियों में उसे सीनेट से सलाह लेनी पड़ती है। व्यवहार में वह जिस 
उपराज्य में नियुक्ति करनी होती है उसी के सीनेटरों से सलाह लिया करता है। किन्तु 
जब सीनेट की बैठक न हो रही हो, उस समय अस्थायी रूप से रिक्त पदों के मरने का: 
उसे पूरा अधिकार है ऐसी नियुक्तियाँ वह ऐसे ढंग से कर सकता है कि सीनेट की इच्छा 
के विरुद्ध भी वह नियुक्ति पक्की बनी रहे। रिक्त पदों पर वह अपने मित्रों व राजनैतिक 
पक्ष के साथियों को नियुक्त कर अपने पक्षानुराग का खुले तौर पर परिचय देता है । 
पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति का प्राय: ऐसा उपयोग किया गया है कि घरेल' 
व वंदेशिक मामलों में प्रेसीडेण्ट की ही मनचाही बात होती है छोटे पदाधिकारियों 
को प्रेसीडेण्ट बिना सीनेट से पूछे ही नियुक्त कर सकता है। क्षमादान करने की शक्ति. 
प्रेसीडेण्ट को ही दी गयी है । और प्रेसीडेण्ट ही छुट्टियाँ घोषित करता है।... | 
स्वविवेकी शक्तियाँ ( 7)807७४०072/ए 20फ़्5 ) :--प्रेसीडेण्ट को कुछ 
ऐसी भी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनका उपयोग वह अपने विवेक से ही करता है इन शक्तियों 
के बल पर प्रेसीडेण्ट किन्हीं-ब्यक्ति या व्यक्ति समूहों को किसी कोम को करने को रोक 
सकता है या किसी काम को करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकता है । इस शक्ति के 


: प्रयोग में न्यायालय मी रुकावट नहीं डाल सकते । वास्तव में न्यायसत्ता और प्रेसीडेए्ट 
में कठिनता से ही टक्कर होती है। प्रेसीडेण्ट की शक्ति इतनी अधिक है कि एक अवसर 


पर जर्ष प्रधान न्यायाधीश माशेल ने प्रेसीडेण्ट जेकसन की इच्छा के प्रतिकल एकः 
निर्णय दिया तो प्रेसीडेण्ट जेकसन ने कहा, “माशैल ने अपना निर्णय दे तो दिया परल्तु 
वह उसको कार्यान्वित भी करे ।” इसने दिखला दिया कि न्‍्यायारूय भी अपने निर्णय 
को कार्यान्वित करने में प्रेसीडेण्ट पर भी निर्भर है । 

« प्रेसीडेण्ट पर अभियोग :--प्रेसीडेण्ट पर दुर्व्यवहार व महापराघ का अभियोग- 
लगाया जा सकता है। प्रतिनिधि-सदन में अभियोग लगाने का निर्णय पहले होता है 
तब सीनेट में यह अभियोग लगाया जा सकता है और उसकी जाँच की जा सकती: 


]. 796, 9. 044. 


नी 


संघीय-संयाएं--कार्यपालिकाएँ . ११३ 


/|8 


है। प्रेसीडेण्ट को अपराधी ठहराने और दंड देने के लिए सीनेट का निर्णय दो तिहाई 
वहुमत से होना चाहिए । 

प्रेसीडेण्ट की मंत्रिपरिबद्‌ :-प्रेसीडेण्ट की मंत्रिपरिपद्‌ में शासन विभागों के अध्यक्ष 
होते हैं जिनको प्रेसीडेण्ट सीने: की सम्मति से नियुक्त करता है । “े लोग प्रेसीण्ट 
के ऐसे निकटस्थ सहायक होते हैं कि यदि सीने प्रेसीडेण्ट से चुने हुए व्यक्तियों को 
नियुक्त करने से इन्कार कर दे तो यह केवल खेदजनक भद्दी बात ही न हो वरन्‌ यदि 
ऐसे विरोधों की संख्या अधिक हो तो शासन सत्ता ही छिन्न-भिन्न होः जाय ।” “प्रेसीडेण्ट 
की मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को वैसी ही शक्तियाँ प्राप्त नहीं है जैसे प्रिटिश या फ्रांस 
की संसदीय या अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मिली हुई रहती है । इसका कारण 
'यह है कि अमरीकन कार्यपालिका शक्ति केवल प्रेसीडेण्ट में ही निहित है.। यह एकात्मक 
कार्यपालिका है और इसलिए फ्रांस वइंगलूण्ड की अनेकात्मक कार्यपालिका से भिन्न 
है। अमरीका की कार्यपालिका स्थायी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है जो विधान मण्डरू 
के प्रति उत्तरदायी नहीं है जैसी कि संसदात्मक कार्यपालिका होती है। अमरीका के 
प्रेप्नीडेण्ट को यह अधिकार है कि वह अपने मंत्रियों की राय को पछूट सकता है। 


संघीय कार्यपालिका का संसदीय रूप 


ब्रिटिश राज्य एवं कामनवेल्थ के कुछ उपनिवेश्ञों में संघात्मक शासन प्रणाली 
के प्रचछत के पश्चात संघीय विधान मण्डल तथा संबीय कार्यपालिका के सम्बन्ध एक 
हो जाने से अमरीकन एवं स्विस संविधान के निर्माताओं से परे हो गये । उपरोक्त 
संवात्मक एवं संसदात्मक समझौते से एकता एवं राजनीति बनाये रखने के छिए ठोस 
खंत्रिमण्डल तथा संघीय सरकार की कार्यकारिणी शाखा में संघीय इकाइयों के आपसी 
झगड़ों को समाप्त कर दिया । 

यह समस्या सर्वप्रथम कनाडा के संविधान निर्माण में ग्रहण की गयी । क्यूबेक 
कास्फ्रेन्स के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कनाडा के प्रान्तों की यह इच्छा 
है कि वह ब्रिटिश सरकार के आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करें। 
अतः: कनाडा निवासियों ने अपने पड़ोसी अमरीका राज्य के संविधान के उदाहरण 
सानने के लिए इन्कार कर दिया जहाँ पर शासन एक व्यक्ति द्वारा होता है और कार्य- 
पालिका विघान मण्डल के प्रति उत्तरदायी रहती है और जब तक विधान मण्डल चाहता 
है तभी तक वह कार्य कर सकती है। तत्पशचात्‌ कनाडा के उदाहरण को आस्ट्रेलिया 
चे सन्‌ १९०१ में, सोवियट यूनियन ने १९३६ में (केवल सिद्धान्त में) तया मारत ने 
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(१) कनाडा की संघ-कार्यपालिका 
ब्रिटिश नार्थ अमरीका एक्ट की ९ वीं धारा यह है “कनाडा की और कनाडा 
में कार्यपालिका सत्ता व अधिकार रानी में बने रहने की घोषणा की जाती है ।” जब 
यह ऐक्ट पास हुआ था उस समय ब्रिटिश राजा इस सत्ता के उपभोग का अधिकारी 
समझा गया था। परन्तु जब कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय या यों कहिए कि साम्राज्य-सम्बन्धी' 
पद में परिवर्तन हुआ तो राजा से अभिप्राय सम्राट न समझा जाकर कनाड़ा का राजा 
समझा जाने लगा। वास्तव में सरकार के कार्यकारी विभाग के समान दूसरे सभी 
विभागों में विधान की लिखित धाराओं से प्रचलित वैघानिक-पद्धति का ठीक ठीक 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । इंगलैण्ड की तरह कनाडा में भी बहुत सी वेधानिक प्रथाएँ 
हैं जिनका अध्ययन किये बिना वास्तविक शासन पद्धति समझ में नहीं आ सकती । 
प्रवान मंत्री का वाधिक वेतन २५,००० डालर तथा अन्य मंत्रियों का १५,००० डालर 
है। मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य को २,००० डालर वाधिक मोटरकार शुल्क मिलता 
है। 
कनाडा की प्रिदी कौंसिल : संविधान की ११ वीं धारा के अनुसार कनाडा की 
सरकार को सहायता देने व परामर्श करने के लिए एक कौंसिल होगी जिसका नाम 
कनाडा के लिए रानी की प्रिवी कौंसिल' होगा और जो व्यक्ति इस कौंसिल के सदस्य 
होने जा रहे हों वे समय समय पर गवर्नर जनरल द्वारा चुने जाकर बू लाये जायेंगे और 
उन्हें प्रिवी कौंसिल के सदस्य बनने की शपथ लेनी पड़ेगी और इस कौंसिल के सदस्य 
समय समय पर गवर्नर जनरल द्वारा हटाये जा सकेंगे ।” ब्रिटिश संविधान के ढाँचे' 
का जितना अनुकरण कनाडा ने प्रिवी कौंसिल की स्थापना करने में किया है उतना 
किसी और दूसरी बात में नहीं । पर कनाडा की ग्रिवी कौंसिल न्याय सम्बन्धी कार्ये' 
नहीं करती । 
व्यवहार में गवर्नर जनरल केवल वैधानिक कार्यकारी अध्यक्ष है। वास्तव में 
कार्य करनेवाली तो कार्यपालिका समिति है जिसको डोमिनियन कंबिनेट कहते हैं, 
जिसमें कनाडा के राजा के मंत्री सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है । 
मंत्रिपरिषद्‌, हाउस ऑफ कामंस में बहुमत रखने वाले दल के नेता के द्वारा मंत्री नियुक्त' 
किये जाते हैं जैसे ब्रिटेन में प्रधान मंत्री की नियुक्ति राजा करता है उसी प्रकार कनाडा 
के प्रधान मंत्री की नियुक्ति वहाँ का गवर्नर जनरल करता है। तत्पव्चात्‌ प्रधानमंत्री 
अपने मंत्रिमण्डल का चुनाव करता है उसमें प्रधानमंत्री इस बात का प्रयत्न करता 
है कि प्रत्येक प्रान्त का प्रतिनिधि मंत्रिमण्डल में अवश्य हो । यद्यपि इस सिद्धान्त की 
. कड़ाई से पालन करने में योग्य व्यक्ति परिषद्‌ में नहीं आ पाते परन्तु परिषद्‌ को सं वा- 
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त्मक रूप देने से यह पक्‍का हो जाता हैकिपरिषद्‌ को सदन के बहुमत का समर्थन 
प्राप्त होता रहता है। परिषद्‌ हाउस को उत्तरदायी है, इसलिए यदि हाउस इसके 
विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे या इसकी नीति का समर्यन न करे तो इसे 
पदत्याग कर देना पड़ता है। परल्तु प्रधानमंत्री ऐसा होने से पूर्व गवर्नर जनरल से यह 
प्रार्थना कर सकता है कि वह सदन का विघटन कर दे और नया. सामान्य निर्वाचन 
करे जिससे जनता का मत मालम हो जाय । पहिले तो ऐसी प्रार्यदाएँ प्राय: अस्वी कार 
कर दी जाती थीं जैसा कि १८५८ व १८६० में किया गया। क्षमादान के विशेषा- 
विकार का उपयोग करने में भी गवर्नर-जनरल ने प्रधानमंत्री की सलाह मानने से . 
इनकार कर दिया था। परन्तु समय के बीतने से सब बातें बदल गयी और अब गवर्नैर- 
जनरल व मंत्रिपरिषद्‌ के सम्बन्धों में बराबर उन्नति होती चली आ रही है। ब्रिटेन 
में जैसे राजा है उसी प्रकार कनाडा में गवर्नर-जनरल सरकार की सब से महत्वशाली 
मूर्ति है। अपने मूल आदर्श अर्थात्‌ ब्रिटिश सम्राट के समान उसका इतिहास निरंकुशता 
से धीरे-घीरे, बिना प्रदर्शन हुए व अनचाहे घटते-घटते बिलकुछ शक्तिहीन होने की 
कहानी से मरा हुआ है ।॥” इस परिवततेन से विधान के लेख पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा क्योंकि वह वैसा ही अब भी वर्तमान है जैसा १८६७ में था, केवल शासन-व्यवहार 
ही उससे प्रभावित हुआ है । गवर्नर को जो निश्चित अविकार दिये गये थे या जो 
शक्तियाँ रितियाँनुसार उसकी समझी जाती थीं वे या तो विवियूर्वक बदल दी गयीं 
या अधिकतर चुपचाप त्याग दी गयीं । पूर्ववर्ती उदाहरण छूटते गये और उनके स्थानों 
पर उदाहरणों की संख्या बढ़ते लगी । इन सब के पीछे जो प्रेरक शक्ति थी वह कनाडा 
निवाप्तियों का यह आग्रह था कि स्वायत्त शासन की अधिकाविक मात्रा बढ़े । गवर्न र- 
जनरल की स्थिति पर इस इच्छा ने दो प्रकार से आघात किया | सरकार पर अधिक 
प्रजातन्त्रात्मक नियंत्रण की इच्छा के बलवती होने से उसका महत्व कम होने लगा 
क्योंकि वही सरकार-संगठन की जंजीर में केवल तन्त्रहीन कड़ी के समान था। दूसरे 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विकास के कारण उसके साम्राज्य सम्बन्धी कार्य बहुत कम हो 
गये ।* इस प्रकार वास्तविक कार्यसत्ता अब एक उत्तरदायी मंत्रिपरिषद्‌ के हाथ 
में आ गयी । यह परिषद्‌ घारासमभा को मार्ग दिखलाती, देश पर शासन करती और 
दूसरी बातों में वही स्थान ग्रहण किये हुए है, जो ब्रिटेन में ब्विटिश मंत्रिपरिषद को 
प्राप्त है। गवर्नर-जनरल की नियूक्ति भी सम्राट अब कनाडा की मंत्रिपरिषद्‌ “की 
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सलाह से करता है जिसके साथ उसे वैधानिक अध्यक्ष के समान बतंना पड़ता है। इस 
प्रकार वह अब ब्रिटिश सरकार का मातहत कर्मचारी नहीं रह गया है। 

. मंत्रिपरिषद्‌ की बतावट--मंत्रिपरिषद्‌ ही इसलिए कनाडा में वास्तविक शासन 
करती है क्योंकि मंत्रिपरिषद्‌ संगठित रूप से कार्य करती है, और सदन में संयुक्त रूप 
से उत्तरदायी रहती है। ब्रिटेन की भाँति मंत्रिपरिषद्‌ पक्ष. प्रणाली के अनुसार कार्य 
करती है । इस समय मंत्रिपरिषद्‌ में १० मंत्री हैं, वह हैं : प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री, पोस्ट 
मास्टर जनरल, व्यापार मंत्री, सेक्रेटरी आँफ स्टेट, सार्बजनिक सुरक्षा व स्वास्थ्य 
मंत्री, पेंशन मंत्री, मालमंत्री, मत्स्य मंत्री, श्रममंत्री, यातायात मंत्री, कृषि मंत्री और 
दो अतिरिक्त मंत्री । प्रधानमंत्री को १५,००० पौण्ड प्रति वर्ष वेतत मिलता है दूसरे 
मंत्रियों को १०,००० पौण्ड प्रति वर्ष मिलता है। अतिरिक्त मंत्रियों को जिनके पास 
कोई शासन विभाग नहीं है, कोई वेतन नहीं मिलता । मंत्रियों के अतिरिक्त उपसचिव 
भी होते हैं । ह 

आस्ट्रेलिया की संघ-कार्ययलिका :-आस्ट्रेलिया संघ की कार्यपालिका सत्ता राजा 
में निहित है और इस सत्ता का भोग गवर्नेर-जनरल राजा का प्रतिनिधि होने के नाते - 
करता है। गवर्नर जनरल नौ सेना व स्थल सेना का सेनापति भी है। क्‍ 

कनाडा की भाँति आस्ट्रेलिया के संघ-शासन में शासनकाय चलाने के लिए तथा 
गवर्नर-जनरल को मंत्रणा देने के लिए एक कार्यपालिका का आयोजन है। इस परिषद्‌ 
के सदस्यों को गवर्नर जनरल आमंत्रित कर उन्हें कार्यपालिका परिषद्‌ के सदस्य बनाने 
की शपथ दिलाता है। यह सदस्य उसके अनुग्रह प्राप्त करते रहने पर अपने पद पर स्थित 
रहते हैं। यह तो संविधान का आयोजन है पर व्यवहार में गवर्नर जनरल प्रतिनिधि 
सदन के बहुमत दल के नेता को बू लाकर प्रवानमंत्री नियुक्त करता है और वह अपने 
. मित्रों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है जिन्हें गवर्नर जनरल विधिवत्‌ कार्यपालिका 
से सछाह कर नियुक्त कर देता है। इस समय प्रवानमंत्री सहित कार्यपालिका के कुछ 
सदस्य ११ हैं। प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार एक शासन विभाग अपने अन्तर्गत 
रख लेता है, बाकी मंत्रियों को शासन विभाग का एक एक विभाग बाँट देता है। वे 
परिषद्‌ के उपसभापति और सीनेट के नेता, व्यापार-मंत्री, एटार्नी जनरल, उद्योग- 
मंत्री, वंदेशिक कार्य मंत्री,पोस्ट मास्टर जनरल, आयात-निर्यात कर व व्यापार मंत्री, 
कोषाध्यक्ष व विकास और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक तथा अच्वेषण प्रबन्ध॒क मंत्री, 
वायुयान व निर्माणमंत्री, सुरक्षा मंत्री, स्वास्थ मंत्री और गृह मंत्री हैं। प्रधानमंत्री 
ही कार्यों का बटवारा मंत्रियों में करता है और उनकी नीति भी निर्घारित करता 
है । उसे ४००० पौण्ड प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। वैधानिक प्रया के अनुसार परि- 
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 ब्यद्‌ प्रतिनिधि-सदन के प्रति उत्तरदायी है और उसका विश्वास खो देने पर पदत्याग 
कर देती है । परिषद्‌ ही सामान्य शासन नीति निर्चित करती है। और सिविल 
'सविस उस नीति को कार्यरूप देती है। 

समंत्रिपरिषद्‌ की रचना : परिषद्‌ के बनाने में प्रधानमंत्री उपराज्यों को इच्छा 
-का समुचित आदर करता हैँ और ऐसा प्रयत्न करता है कि प्रत्येक उपराज्य का कम 
मे कम एक व्यक्ति मंत्री अवश्य हो । परिषद्‌ सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
'पर कार्य करती है पर यदि कोई मंत्री अपने मित्रों से कोई मौलिक मतभेद रखता 
'है तो वह पदत्याग कर देता है । परिषद्‌ स्वयं ही अपनी नीति निर्धारित करती 
'है और विधानमण्डल के कार्य में उसके मार्ग प्रदर्शक का कार्य करती है पर श्रमिक 
पक्ष के मंत्रिमण्डल के पदारूढ़ होने पर यह नीति, पक्ष की गुप्त समिति द्वारा निर्वा- 
“'रित होने छगी है । 

उपय्‌ क्त वर्णन से यह स्पष्ट हैकि कामनवेल्थ की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता 
मंत्री परिषद्‌ में निहित है यद्यपि सिद्धान्त: यह गवर्नर-जनरल में विहित है। गवर्नेर- 
जनरल प्रिषद्‌ की बैठक में उपस्थित नहीं होता वैधानिक प्रथानुसार इतनी महत्व- 
प्रर्ण होती जा रही है कि गवर्नर-जनरलू की नियुक्ति मी सम्राट उसकी सलाह से 
ही करता है । । 


भारत की संघीय-कार्यपालिका 


हमारे भारतीय संविधान-निर्माताओं ने भारत के संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान 
के निर्माण में विदव के संविधानों की उन घाराओं एवं व्यवस्थाओं को मुक्त रूप से 
अपने संविधान में ग्रहण कर लिया जो उन देशों में सफल रही थीं और भारत 
की परिस्थितियों के अनुकूल थीं । संविधान के भाग ५ के अध्याय १ में, जिसमें 
संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जितना अधिक दूसरे विदेशी संविधानों 
से ग्रहण किया है उतना सम्मवतः अन्य स्थानों पर नहीं । उपरोक्त भाग में २७ 
'चारायें हैं (५६२ से ७८ तक) । इन धाराओं में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मंत्रि- 
मण्डल के सदस्यों का वर्णन किया गया है। उनको अध्ययन करने, के पदचात्‌ इस 
“निष्कर्ष पर पहुँचना कठित हैँ कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली पर आधारित 
'है अथवा अध्याक्षात्मक प्रणाली पर । संविधान के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है 
'कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है परन्तु अमरीका के 
राष्ट्रपति की माँति अधिक शक्तिशाली भी नहीं है । मंत्रिमण्डल जो दिन-अतिदिन 


ने कार्यों को करता है और वास्तविक कार्यपालिका है वहमी राष्ट्रपति की व्यव- 


२१८ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


स्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियों के कारण ब्रिठिश मंत्रि- 
मण्डल की म।ति अधिक शक्तिशाली नहीं है । 

भारत का राष्ट्रपति:--संविधान की धारा ५२ में कहा गया है कि " भारत का 
एक राष्ट्रपति होगा” यद्यपि इन शब्दों का अर्थ बहुत ही साधारण है परन्तु इनका 

वास्तविक मूल्य उस समय ज्ञात होता है जब कि हम धारा ५३,७३,७७ एवं ७८ 

का अध्ययन करते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम- 

मात्र का शासक नहीं है किन्तु वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है। 

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता हैँ । निर्वाचक मण्डल 

संघीय संसद और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनता है ।' 

निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का समान मूल्य नहीं होता है। निर्वाचक 
मण्डल के सदस्यों को मतदान का अधिकार इस सिद्धान्त के आधार पर नहीं मिलता 
कि एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है, किन्तु प्रत्येक सदस्य के मतों की 
संख्या जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है उसके अनुपात से निश्चित 
होती है । यही कारण हे कि प्रत्येक सदस्य की मत संख्या एक समान न होकर 
भिन्न भिन्न होती है । राष्ट्रपति के निर्वाचन का फल मतों की साधारण गणना करके” 
नहीं किन्तु उनके महत्व के अनुसार निद्चत होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न- 
लिखित प्रकारसे होता है जैसा कि संविधान के ५५ वें अनच्छेद में कहा गया हैकि 

(१) जहाँ तक व्यवहायें हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों का 
प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा । 

(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में सम- 
तुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद्‌ तथा प्रत्येक राज्य को विधान सभा का 
प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है 
उनकी जनसंख्या नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की जाती है-- 

(क) किसी राज्य की विधान-समा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने 
मत होंगे जितने कि एक हजार से गणित, उस भागफल में हो जो राज्य 
की जनसंख्या को उस भाग के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से 
माग देने से आये 

(ख) एक हजार से उक्त गणितों को लेने के बाद यदि शेष ५०० से कम न हो 
तो उपखण्ड (क) में लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक 
और जोड़ दिया जावेगा 

२. अनुच्छेद ४४ | 
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(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही 
'होगी जो उपखण्ड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं 
के सदस्यों के लिए नियत सम्पूर्ण मत संख्या को, संसद के दोनों सदनों 
के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिसमें 
आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा 
की जायेगी । 

(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपातीं प्रतिनिधित्व--पद्धति के अनुसार एकल संक्र- 
मणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा । 
इस प्रक्रिया का पहला लक्ष्य यह हे कि प्रथम तो राज्यों के राष्ट्रपति के: 
चुनाव सम्बन्धी प्रभाव में एकरूपता रहे, और दूसरे राज्यों और संघीय 
संसद के प्रभाव में भी समतुल्यता रहे । विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के 
सदस्य ही समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते । कुछ राज्यों के निर्वाचन 
क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं तो कुछ राज्यों के छोटे । अतः राज्यों की 
एकरूपता की दृष्टि से यह आवश्यक हूँ कि निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य 
को उसी अनुपात में मत प्राप्त हों जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व 
करता है । 

राष्ट्रपति का कार्यकाल :--राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्ष की अवधि के लिए होता: 

है। राष्ट्रपति का स्थान यदि आसनाछझुूढ़ राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति 

के कारण रिक्त होता है तो रिक्त स्थान की पूर्ति ६ मास के भीतर हो जानी 

चाहिए । जब तक निर्वाचन द्वारा स्थान पूर्ति नहीं होती उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति' 
का कार्य करता हूँ । नया राष्ट्रपति पूरे ५ वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता 
है पूव॑वर्ती राष्ट्रपति को अवशिष्ट अवधि के लिए नहीं ।) राष्ट्रपति का पुन- 
निर्वाचन भी किया जा सकता हूँ । संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति 
को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैँ । महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई 
भी सदन आरम्म कर सकता हे किन्तु उसकी पहली दार्ते यह है कि महाभियोग के 
प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व दी जानी चाहिए और उस सूचना पर उस सदन के- 
कम से कम एक-चोथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए | यदि प्रस्ताव सदन की 
कुल संख्या के दो तिहाई मतों से पारित हो जाय तो उसे दूसरे सदन के पास' अनु- 
संधान तथा निर्णय के लिए मेज दिया जाता है और यदि दूसरा सदन भी दो-तिहाई. 





१. अनु० ६२ (२) 


२२० संघवाद ओर संघात्मक शासन 


“बहुमत से राष्ट्रपति के विरूद्ध लगाये गये अभियोगों को स्वीकार कर उस प्रस्ताव 
“को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। जिस राष्ट्रपति 
"के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया हो उसे इस वात का अधिकार है कि वह अनु- 
“संघान करने वाले सदन के समक्ष जाकर अपनी पैरवी कर सके और अभियोगों से 
अपनी रक्षा करने के लिए जो कुछ कहना हो कह सके ।? यह इसलिए किया 
“गया है कि राष्ट्रपति संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत ही कार्य करे और उसका 
उल्लंघन न कर सके । 
राष्ट्रपति की शक्तियाँ: --राष्ट्रपति को बहुत सी व्यक्तिगत उन्मुक्तियाँ और 
सार्वजनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह अपने कार्यकाल में पद के कर्तेव्यों की पूर्ति के लिए 
“जो भी कार्य करता है वह उसके लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया 
'जा सकता। वह न तो बंदी बनाया जा सकता है और न ही गिरफ्तार ही किया जा 
सकता है। पदावधि में उनके विरुद्ध दंड विधि की कोई प्रक्रिया लागू नहीं की जा 
“सकती | उसका किसी भी अधिकारी के समक्ष कोई राजनीतिक उत्तरदायित्व नहीं है। 
.. राष्ट्रपति स्वयं संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है किन्तु उसे संसद 
'की रचना सत्रों तथा विधि निर्माण आदि के सम्बन्धों में बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। 
चह राज्य परिषद्‌ में १२ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है इसी प्रकार छोक- 
'समा में दो ऐंग्लो इण्डियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वह लोक सभा 
को किसी भी समय विघटित कर सकता हैं ।* यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में 
“दोनों सदनों में मतमेद हो जाय तो वह उसे दूर करने के लिये दोनों सदतों का संयुक्त 
अधिवेशन करा सकता है । वह चाहे तो किसी समय भी एक या दोनों सदनों 
को संदेश मेज सकता है। राष्ट्रपति किसी मी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है 
ओर घन सम्बन्धी विधेयकों को छोड़ कर किसी भी विधेयक को संसद के पास 
पुनविचाराथ वापस मेज सकता हूँ । परन्तु पुनविचार के लिए आने पर संसद्‌ यदि 
उस विधेयक को दूसरी बार भी संशोधित या बिना संशोधन के पारित कर देती 
है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए वाध्य है । 
अनुच्छेद १२३ में कहा गया है कि उस समय को छोड़ कर जबकि संसद के 
दोनों सदन सत्र में हों यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाघान हो जाये कि तुरन्त 
कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तेमान हैं तो वह 
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ऐसे अध्यादेशों को प्रर्याप कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों $ 
इस प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रमाव होगा जो संसद के अधिनियम" 
का होता है । संविधान-निर्माताओं का यह निश्चित लक्ष्य था कि किसी भी आपत्ति-- 
कालीन अवस्था के समय राष्ट्रपति तुरन्त ही अध्यादेश जारी कर सके । संविधान" 
के अनुच्छेद ३५२ में राष्ट्रपति को यह अविकार प्राप्त है कि यदि उसे यह नि३चय' 
हो जाय कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा वाह्य आक्रमण या आस्तरिक- 
उत्पात होने की आशंका के कारण खतरे में हैँ तो वह आपत्‌काल की घोषणा कर 
सकता हैं । इस प्रकार की घोषणा करने के लिए कहीं युद्ध छिड़ जाने या उत्पात: 
आरम्म हो जाने की प्रतीक्षा किये जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति यह: 
घोषणा संकट का आमास पाते ही तत्कार कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग 
अक्टूबर सन्‌ १९६२ में राष्ट्रपति ने चीनी आक्रमण के समय किया था । बाद को" 
संसद ने सन्‌ १९६२ का भारतीय रक्षा नियम के रूप में पारित कर दिया । आगे 
अनुच्छेद ३५६ में कहा गया है कि यदि राज्य का शासन संविधान में दी गयी” 
व्यवस्थाओं के अनुसार ही नहीं चल पा रहा हो तो राष्ट्रपति संविधान की विफलता 
की घोषणा या तो स्वयं अपने आप कर सकता है या राज्यपांठ अथवा राजप्रमुख" 
की रिपोर्ट के आने पर कर सकता है। यदि किसी राज्य की सरकार संघ सरकार 
द्वारा किसी संघीय विषय में दिये निर्देश का पालन करने में असफल या असमर्थ - 
सिद्ध होती है तो मी यह घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपत्काल को घोषणः- 
राष्ट्रति उस' समय कर सकता है जब उसकी राय में भारत या उसके किसी भी” 
भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हों । 

संविधान के अनच्छेद ६३ में कहा गया है कि मारत का एक उपराणष्ट्रपतति' 
होगा । इसका चुनाव संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बंठक में गुप्त मतदान द्वारा/ 
एकल हस्तान्तरणीय मतदान द्वारा करते हैं। इस पद की अहँतायें तथा कार्यकाल" 
राष्ट्रपति की भाँति ही हैं। राष्ट्रपति की माँति ही उपराष्ट्रपति भी संसद या किसी” 
राज्य विधान मण्डल का सदस्य नहीं होता हैं और न किसी लाभ वाले अन्य सर- 
कारी पद को ग्रहण कर सकता है. । उपराष्ट्रपति अपनी ५ वर्षों की अवधि केः 
समाप्त होने के पूर्व भी राज्यपरिषद के प्रस्ताव द्वारा जिससे लोक सभा भी सहनत 
हो, हटाया जा सकता है | उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग के कारण पद के रिक्त" 
होने पर जो नया व्यक्ति निर्वाचित होंगा वह पूरे ५ वर्ष तक उस पद पर रहेगा । 
पूर्ववर्ती उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के अवशिष्ट समय मात्र के लिए नहीं | उपराष्ट्र-- 
पति राज्यपरिषद्‌ का सभापति भी होता हैं और इसलिए उसे वेतन मिलता है ४ 


“२२२ संघवाद ओर संघात्मक झञासन 


जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है. तो उसके लिए पुनः 
चुनाव होने तक, उपराष्ट्रपति स्थानापन्न रूप से राष्ट्रपति का कार्य करता है। 
राष्ट्रपति के रुण हो जाने पर या किसी कारण से अनुपस्थित होने पर भी उपराष्ट्र- 
भति ही उसका कार्यभार सँमालता है। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कौ बीमारी के समय 
में एक बार डा० राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के कार्य को सँमाला था। 
संत्रिपरिबद्‌ :---संघीय मंत्रिमण्डल का औपचारिक नाम मंत्रि-परिषद्‌ है। 
इसमें एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य मंत्री होते हैं। संविधान में मंत्रियों 
की संख्या की कोई सीमा निर्घारित नहीं की गयी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करता हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से 
राष्ट्रपति करता है । प्रत्येक मंत्री के लिए यह अनिवार्य है कि सामान्यतः: संसद के 
किसी एक सदन का सदस्य हो । संसद की सदस्यता रहित मंत्री अपनें पद पर 
छ: महीने से अधिक नहीं बना रह सकता । सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त 
अपने पदों पर बने रहते हैं और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। व्यवहार में 
राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करता 
है और वह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को चुनता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा उसी की सिफारिश पर की जाती है । प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों को 
चुननें में कुछ स्वतन्त्रता अवश्य रहती हैं परन्तु वह भी इस मामले में पूर्णतया 
स्वतन्त्र नहीं रहता । राष्ट्रपति ही मंत्रियों को कौन-कौन पद दिये जाये तय करता 
है ।इस कायें में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। राष्ट्रपति ही शासन कार्य 
के विभिन्न भागों की कार्यप्रणाली को विभक्‍त करता है। इस प्रकार भारत का 
राष्ट्रपति फ्रांसीसी राष्ट्रपति से कहीं अधिक शक्तिशाली है । अनुच्छेद ७८ में 
. अधघानमंत्री के कतंव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कतंव्य 
है कि वह संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद्‌ के समस्त विनिश्चयों तथा 
विधान के लिए प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुँचायें तथा संघ कार्यों के प्रशासन 
सम्बन्धी एवं विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति 
मेँगावें उसे दें और किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया 
हो, किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ नें विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर 
परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिए रखने का कतंव्य है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं 
उसके अच्य मंत्रियों को किसी कार्य के छिए अपनी सलाह दे सकता है और किसी 
कार्य को करने के लिए कह सकता है। इंगलैण्ड की रानी विक्टोरिया ने अनेको 
बार अपने मंत्रियों को सलाह दी और कार्य करने को कहा। संयुक्त राज्य अमरीका 
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के राष्ट्रपति लिकन ने तो अपने सचिवों को यह कह कर घोषित किया कि 'लिकन 
राष्ट्रपति हैं ।” इसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी अपने मंत्रियों को सलाह एवं 
आज्ञा दे सकता है क्‍योंकि वह स्वयं एक निर्वाचन मण्डल द्वारा चुनकर आता है ।॥ 
इसलिए उसे अत्याधिक मताधिक्य प्राप्त होता है । इस प्रकार भारतीय कार्यपालिका 
अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक प्रणालियों का मिश्रण है । 


अध्याय ८ 
संघीय संस्थायें---विधान मण्डल 


अमरीका ने सन्‌ १८८७ में एक नवीन संविधान को जन्म दिया जो इंग्लैण्ड" 
की संसदीय सरकार से विकूकुल भिन्न था। अमरीका का संविधान संघीय सिद्धान्तों 
पर आधारित है। संघीय-प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत. विधानमण्डल की शक्तियाँ” 
एवं उसका अधिकारक्षेत्र निश्चित होता है। और उसी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत” 
वह कार्य करते हैं। यदि वह ऐसा न करें तो उनका संविधान भी समाप्त हो जावेगा | 
अत: संघीय शासन प्रणाली में विधानमण्डल ही सर्वेसर्वा नहीं होता है। उदाहर-- 
णार्थ अमरीकन कांग्रेस को आज भी इंग्लैण्ड की पालियामेन्ट से बहुत कम शक्तियाँ” 
प्राप्त हैं। अमरीकन कांग्रेस की शक्तियों का वर्णन तो संविधान के अनुच्छेद १ की: 
धारा ८ में कर दिया गया है जब कि इंग्लैंड की पालियामेन्ट की शक्तियाँ अपरमित" 
हैं। क्‍ 
द्विदनीय-मंडलों की व्यवस्था 

अब यह प्रइन विचारणीय है कि संघीय शासन प्रणाली में विधान मण्डल एक 
गूही (0४७7०४7०७7७।) होना चाहिये अथवा द्विंगृही (87087767%] ) । इस प्रइन का: 
उत्तर संघीय विचारों को दृष्टिकोण में रखते हुए ज्ञात करना है । हिगृही विधान-- 
मण्डल का जन्म इंगलेण्ड में हुआ था, परन्तु इसके जन्म की सही तिथि बताना: 
कठिन है। सम्भवत: इसकी भी उत्पत्ति अन्य राजनैतिक संस्थाओं की भाँति हुई हो," 
परन्तु यह निश्चित है कि प्रारम्भ में इंग्लैण्ड में भी एक गृही विधान मण्डल था' 
किन्तु सन्‌ १९१३ से १९३० के मध्य में राजनैतिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं 
के कारण वहाँ के नागरिकों में मेदभाव खड़ा हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि एक गृही विधान मण्डल के स्थान पर द्विगुही विधानमण्डल को जन्म दिया. 
गया । इस द्विगृही विधानमण्डल में सन्‌ १९१० तक कोई विशेष भेदभाव न पैदा: 
हुआ और विधानमण्डल की रूगभग सभी शक्तियाँ हाउस ऑफ कामंस के पारू 
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रहती रहीं । यह बात रूगभग सभी एकात्मक शासन प्रणाली के राज्यों के 
साथ रही । 

परन्तु अमरीकी राजनीतिज्ञों एवं राजमकतों ने सन्‌ १७८७ में एक फिलाडेल्फिया 
कांग्रेस बुलायी, जिसमें द्वितीय सदन की शक्तियों पर बल दिया गया । इसके उद्धरण 
१७८७ की कन्वेन्शन में तथा फेडरलिस्ट में पाये जाते हैं। कन्वेन्शन सीनेट की 
स्थापना में, न केवल संघीय आवश्यकताओं के लिये ,किन्तु अंग्रेजी शासन समाप्त 
होने से शासन प्रणाली असंयम रूप से चल रही थी, उत्तेजित किया ।”” ऊपरी 
सदन के निर्माण में अमरीकी देशभकक्‍तों के सम्मुख तीन प्रमुख आधार थे। प्रथम 
सीनेट, जो कांग्रेस का द्वितीय सदन था, उसकी रक्षा करना तथा एक गृही विधान 
मण्डल को केन्द्रीकरण से बचाना एवं केन्द्रीय सरकार में विरोधी मावनाओं को 
समाप्त करना था। मेडीसन जो कि ऊपरी सदन की स्थापना में जी-जान से कार्य 
कर रहे थे उनके भी दो मुख्य ध्येय थे । सर्वेप्रथम वह शासक से प्रजा की रक्षा 
चाहते थे । द्वितीय वह स्वयं शासकों को निरंकुशता से बचाना चाहते थे | इसके 
अतिरिक्त उन्होंने स्वतन्त्रता की रक्षा पर भी बल दिया था जो केवल ऊपरी सदन 
की स्थापना में ही सम्भव था। उसने कहा था “वहाँ पर ऋणी और महाजन, कृषक 
एवं व्यापारी एवं शिल्पी होंगे, घनी एवं निर्धन होंगे अत: हम सम्पूर्ण जन समुदाय 
में एकता नहीं ला सकेंगे, वहाँ पर प्रत्येक वस्तु का प्रभाव प्रत्येक की इच्छा पर 
पड़ेगा । मेरी यह आकांक्षा है कि मैं जिस कार्यप्रणाली को जन्म दूँ वह वर्षों तक 
चलती रहे । क्योंकि जनसंख्या के बढ़ जाने से परिश्रम से कार्य करने वाले मनुष्यों 
की आवश्यकतायें भी बढ़ जायेगी और वे छोग सदैव समान बटवारे के लिए गुप्त 
रूप में आहें भरेंगे । कभी यह भी समय आ सकता है कि यह भावनायें बहुत 
अधिक बढ़ जायें और बाद को मतदाताओं द्वारा यह शक्ति पूर्व लोगों के हाँथों में 
चली जाय। किसी भी ग्रामीण का देश की उन्नति की ओर ध्यान न होगा, बल्कि 
रहने के लक्षण ही होंगे जैसा कि हम ने बहुत सी भविष्य में होने वाली विपदाओं 
को होते देखा है। ऐसी देशा में अल्प संख्यक लोगों की रक्षा कैसे होगी? अत: उपरोक्त 
बातों को ध्यान में रखते हुए आपत्तिकालीन समय में रक्षा करने के लिए द्वितीय 
सदन की स्थापना होनी ही चाहिए ।॥”* 
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 भेरीलैण्ड (१४7४ 7/8700 ) के हेनरी द्वितीय, सदन की स्थापना पर बल देते हुए 
कहते हैं कि “हमारे संविधान के प्रमुख प्रजातन्त्रात्मक भाग से ही विपदा का जन्म 
होता हैं । शासन प्रणाली की शाखा, जो प्रजा द्वारा कार्यान्वित होती है वह दूसरी 
शाखा को अपने में मिला लेती है। किसी भी संविधान में प्रजातन्त्र के विरोध में 
कोई भी रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गयी है । वर्जीनिया की अल्प शक्तिवाली 
सीनेट केवल आभास के रूप में है। मेरीलैण्ड में आति ही शक्तिशाली सीनेट है 
परन्तु बाद की कठिनाइयों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि वह शक्तिहीन है। न्यू- 
यार्क॑ तथा मैसाचेस्टस (69838 0॥68/& ) के संविधान में अब भी प्रजातन्त्र के 
विरोध में शक्तिशाली रोकथाम का प्रयोजन है परन्तु इन सबमें त्रुटियाँ हैं। कन्वेन्शन 
एक मत से दूसरे सदन की स्थापना में सहमत थी, परंन्तु अभाग्यवश् जब द्वितीय 
सदन के कार्यकाल का प्रश्न आया तो आपस में विभिन्नतायें खड़ी हो गयीं, क्योंकि 
कुछ लोगों ने विचार किया कि कदाचित्‌ कहीं ऐसा न हो जाय कि यह सदन धीरें- 
घीरे बाद को बहुतशक्तिशाली हो जाय । इस डर से इसका विरोध किया गया ।) 
हमिल्टन ने ऊपरी सदन पर बल दिया और उन लोगों के विवाद को समाप्त 
कर दिया जो सीनेट के दीरघकाल के कारण डर रहे थे । आपने इंग्लैण्ड के “हाउस 
ऑफ लार्ड स” की सराहना की ।* कन्वेशन का मत था कि द्वितीय सदन का कार्यकाल 
दीर्घ हो अतः संविधान के अनुच्छेद १ की धारा दे की उपधारा १ में कहा गया 
कि सीनेट में प्रत्येक राज्य अपने दो सदस्य, जो राजकीय विधान मण्डलों द्वारा 
चुने जावेंगे, भेजेगा। जिनका कार्यकाल ६ वर्ष होगा और प्रत्येक सीनेटर का 
एक मत होगा । इस प्रकार अमरीका के संविधान में प्रत्येक राज्य को चाहे छोटा 
हो अथवा बड़ा सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है । राजकीय विधान- 
भण्डलों द्वारा चुने जाने वाले सीनेटरों को संघात्मक विधानमण्डल के सिद्धान्त 
की मान्यता दी गयी, जबकि निचले सदन में जनता के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते 
हैं । जहाँ तक सीनेटरों की योग्यता का प्रश्न है। संविधान में प्रत्येक सीनेटर की 
आय कम से कम ३० वर्ष रखी गयी है। उसके अतिरिक्त चुनाव के समय कम से 
कम वह देश का ९ वर्षीय नागरिक रह चुका हो । राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा 
सीनेटरों के चुनाव के बारे में हमिल्टन कहते हैं कि इस प्रकार के चुनाव में जनता 
की समान वाणी रहती है। इससे दो लाभ होते हैं| प्रथम तो राजकीय सरकारें 
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संघीय सरकार की स्थापना में अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करती हैं और द्वितीय 
दोनों सरकारों में सम्बन्ध स्थापित रहता है ।" 

सीनेटरों का चुनाव न केवल इसलिये आवश्यक है कि इनसे संघीय सरकार में 
राज्यसरका रों का प्रतिनिधित्व रहेगा, किन्तु इससे संघीय सरकार स्थायी रहेगी ; क्योंकि 
राज्य विधान मण्डल जो भी सीनेटर चुनकर भेजेंगे वह योग्य एवं अनुभवी होंगे 
तथा प्रत्येक कार्य बहुत ही सोच-विचार कर करेंगे । 

प्रत्येक राज्य से दो सीनेटरों का चुनाव भी कन्वेन्शन के अथक परिश्रम का ही 
फल था। यह तो राज्यों का समझौता ही था जिसमें बिना संख्या के विचार के प्रत्येक 
राज्य को अपने दो सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया था । प्रसंघान की अनु- 
सूचियों की घोषणा में कहा गया था कि सभी राज्यों की प्रभुसत्ता अपने में निहित 
रहेगी । अनुसूची २ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की अपनी प्रभुसत्ता, 
स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक प्रकार के अधिकार एवं शक्तियाँ अपने में निहित रहेंगी ।* 
संविधान के निर्माण के दो वर्ष बाद ही उसको कार्यान्वित किया गया।. तत्परचातृ 
उसमें कुछ संझोघन भी किये गये। संविधान में जो शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को 
नहीं दी गयीं थी अथवा जिन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था, वह सभी राज्यों 
के लिए स्थायी कर दी गयीं ।३ यह संशोघन इसलिए और किया गया था कि 
जो सीनेटर राजकीय विधान मण्डलों द्वारा चुन कर आयेंगे वह संघात्मक-शासन- 
प्रणाली के द्वितीय सदन, प्रतिनिधि सदन (०086 ० ०978867/&४76४ ) के 
सदस्यों, जो जनमत द्वारा निर्वाचित होंगे, उनसे अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसके 
अतिरिक्त जो सीनेटर दीर्घकाल के लिये चुनकर आये थे उनसे आशा की जाती थी 
कि वह सरकार की स्थिरता पर ध्यान देंगे । सीनेटरों का चुनाव १३ राज्यों के 
आपस के समझौते के आधार पर हुआ था, जिन्‍्हें स्वयं अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त थीं। 

फेडरलिस्ट के लेखकों ने अमरीकन द्विसदतीय विधानमण्डल की रक्षा की । 
ऊपरी सदन के प्रतिनिधित्व का यह एक तरीका था जो कि प्राचीन अथवा मध्य- 
कालीन गणराज्यों के सिद्धान्तों से भिन्न था। उदाहरणार्थ एथेन्स में सोलन (80००७) 
सुधारों में भी वाषिक निर्वाचित ९ सदस्यों द्वारा शासन होताश था। उन्होंने 
इस बात का भी खण्डन किया कि सीनेट के सदस्यों के बारे में जो कहा जाता है 





., 786 ए४&७३८7००७5६, ४०. ॥; हा * 
२- अनुच्छेद, २ 


3. स'विधान का १० सझशोधन, १७९१ | 


२२८ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


कि वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, जिनका कार्यकारू 
६ वर्ष है और जिनसे विपदाओं का डर बना रहता है और यह भी हो सकता है 
कि थोड़े दिनों में यह राज्य निरंकृश एवं निर्देयी राज्य में परिवर्तित हो जाय ॥ 
उन्होंने इसके उत्तर में कहा कि किसी भी आंदोलन के प्रभाव के पूर्व सर्वप्रथम 
आंदोलनकारी पथम्रष्ट होंगे तब राज्यों की विधान सभायें । तत्पश्चात्‌ प्रतिनिधि 
सदन, उसके बाद बड़ी संख्या में जनसंख्या और कहीं अन्त में जाकर सीनेट के सदस्य 
पथम्प्रष्ट होंगे । परन्तु इस प्रकार के परिवर्तत को कोई मनुष्य सोच भी 
तहीं सकता है।इस प्रकार अमरीकन राजनीति में सीनेट अपना एक विशेष 
महत्व रखती हैँं। फिलाडेल्फिया में जिस संविधान का निर्माण किया था 
उसके द्वितीय सदन की स्थापना में निम्नलिखित विद्येषतायें विद्यमान थीं। 
(अ) व्यख्यात सदन से छोटी संस्था । (ब) राज्यों द्वारा सीनेट के सदस्यों 
का अप्रत्यक्ष चुनाव । (स) सीनेट के सदस्यों की आयु, योग्यताओं एवं कार्यकाल पर 
विशेष ध्यान, जो राज्यों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे । (द) निचले सदन 
की वेधानिक शक्तियों की समानता के साथ साथ कार्यकारिणी एवं न्‍्यायायिक 
शक्तियों का अधिक प्राप्त होना। (य) विना किसी सीमा आदि के प्रइन पर विचार 
किये हुए राज्यों का संघ शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व । 

विश्व में जितने भी नवीन संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर संविधानों 
का निर्माण हुआ, सभी संविधान निर्माताओं ने अमरीका के ऊपरी सदन को उदाहरण 
के रूप में लिया । सन्‌ १८६७ ई० में कनाडा निवासियों ने अमरीकन सीनेट का 
उदाहरण लेकर ब्रिटिश सरकार से कनाडा संघ शासन की स्थापना पर बल दिया 
जिसमें प्रान्तों को बराबर का प्रतिनिधित्वकरने के लिए भी कहा गया तथा सीनेटरों 
की नियुक्तियों के लिए भी सिफारिश की गयी । अतः आनटेरियो तथा क्यूबेक 
नामक प्रान्तों को प्रत्येक को २४ सीनेटरों की नियुक्तियों का अधिकार दिया गया 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों का एक समूह बना दिया गया जिससे २४ सीनेटर 
चुन कर आने के लिए कहा गया। सीनेटरों की आजीवन सदस्यता केवल ब्रिटिश 
सदन का अनुकरण ही था । अमरीकन सीनेट की भाँति कनाडा की सीनेट को कार्य- 
कारिणी तथा न्याय सम्बन्धी विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं । 

जिस समय अफ्रीका के संविधान का निर्माण हो रहा था उसी समय जम॑ंनी के 
संविधान का भी निर्माण किया गया जो संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर 
निर्मित किया गया । इस संविधान में द्विसदस्यीय विधानमण्डरू का प्रयोजन किया 
गया, जिसका ऊपरी सदन अमरीकन सीनेट के आधार पर बनाया गया। जमेनी 
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संविधान के अनुच्छेद ६ में कहा गया है कि” “प्रसंघान की कौंसिल प्रसंघान 
प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होगी जिसमें कूठल ५७ सदस्य होंगे । १७ सदस्य 
प्रसिया के होंगे शेष ४० सदस्य अन्य राज्यों के जिसमें ववेरिया ६, सैक्सोनी ४, वर्टेम्वर्ग 
४, वदेन ३, हस ३, मीकलेम्वर्ग स्वोरिन २ और अन्य राज्यों को एक एक सदस्य 
मेजन का अधिकार दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक राज्य से बराबर सदस्य भेजने 
की प्रथा इस संविधान में नहीं अपनायी गयी । सभी सदस्य साधारणतय: अपनी 
सरकारों के मतों के अनुसार ही कार्य करते थे । इस प्रकार जर्मनी ने द्वितीय सदन 
के सिद्धान्त को आंशिक रूप से अपनाया । जैसा कि अमरीका के राजनीतिज्ञों ने अपनी 
शक्तिशाली सरकार का निर्माण किया था, उसी प्रकार प्रसिया भी अपने १७ सदस्यों 
को ऊपरी सदन में भेजकर अपने को शक्तिशाली बना लिय; था, क्योंकि किसी भी 
मामले को नष्ट करने के लिए १४ विरोधी मत ही पर्याप्त थे | संविधान के अन्तर्गत 
प्रसिया को विटो करने का अधिकार दिया गया था । लोवेल के शब्दों में बुन्डेसरथ 
विधान मण्डल कार्यकारिणी अपील करने का नन्‍्यायारूय एवं राजदूतों की संस्था का 
विजद्येष मिश्रण है ।४ 

सभी राजदूत बलिन में रहते थे उन्हें वहाँ विदेशी राजदूतों की माँति सभी 
प्रकार के सुख एवं आराम दिये जाते थे। उनकी नियुक्तियाँ एवं पदत्याग जिस राज्य 
से चुनकर वे आते थे उनकी इच्छा पर आधारित रहते थे । वे अपना मत भी राज्य- 
निर्देशन पर उेते थे। बुन्देसरथ के आन्तरिक संगठन में संघीय विशेषतायें विद्यमान 
थी ।3 अमरीकन सीनेट की भाँति बुन्डेसरथ को भी न केवऊर वैधानिक शक्तियाँ 
ही प्राप्त थीं, किन्तु कार्यकारिणी एवं न्‍्यायायिक शक्तियाँ भी प्राप्त थीं।* जर्मनी 
संविधान के निर्माताओं ने अमरीकन सिद्धा तों के आधार पर जर्मनी के द्वितीय सदन 
की स्थापना की थी । जन राजनीतिज्ञों का विचार था कि राज्यों के संप्रमुतायुक्त 
पुरुषों को अपने राज्यों के निर्देशन पर वुन्डेसरथ में प्रतिनिधित्व अवश्य करना 
चाहिये । हरमन फिनर का कहना है कि “जिस प्रकार सोते से तालाब का जन्म होता 
है उसी प्रकार प्रतिनिधि मतों का जन्म प्रभुसत्ता से हुआ है जो अपनी अपनी राज- 
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धानी में रहते हैं |" 

स्विज़ प्रसंघान के निर्माताओं ने सन्‌ १८७४ में जर्मनी के इस संविधान को अप- 
नाया। स्विज़ संविधान का ऊपरी सदन जो स्टैन्डरथ कहलाता है उसमें छोटे-छोटे 
कैन्टनों के संघीय विचार विद्यमान हैं। जर्मन राज्य की भाँति स्विज़ प्रसंघान में भी 
प्रभुसत्ता उसके राज्य के सदस्यों में विद्यमान है। प्रसंधान के अन्तर्गत सभी कैन्टनों 
को अपने बराबर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। 


संघ में ऊपरी सदन की उपयोगिता 


संघात्मक शासन प्रणाली में द्वितीय सदन का एक विशेष महत्व रहता है। वह 
कानून निर्माण में प्रथम सदन की जल्दीबाजी को रोकता है इसके अतिरिक्त कुछ 
मामलों में संशोधन भी कर सकता हैं | संघीय प्रणाली में इकाई राज्यों के अधिकारों 
की रक्षा भी करता है । 

द्विसदतीय विधान मण्डलों के माननेवालों का विचार है कि संघात्मक संविधान 
में ऊपरी सदन बहुत ही आवश्यक है | उनका सबसे बड़ा मत यह है कि ऊपरी सदन 
में सभी छोटे एवं बड़े राज्यों का समान प्रतिनिधित्व रहता है। इस प्रकार राज्यों के 
अधिकारों की समान रूप से रक्षा होती है यदि ऐसा न हो तो निचले सदन में जिस 
प्रकार बड़े राज्यों के सम्मुख छोटे राज्यों का कोई भी महत्व नहीं रहता है उसी प्रकार 
ऊपरी सदन में भी होगा । इस प्रकार से संघात्मक शासन प्रणाली के आधारों पर 
कूठाराघात होगा । अतः यह पूर्णरूप से मान लिया गया है कि संघात्मक शासन - 
प्रणाली में ऊपरी सदन का होना अति ही आवश्यक है। और इसी सिद्धान्त के आधार 
पर आधुनिक संघीय संविधानों में उपरोक्त सिद्धान्त को कार्यरूप में ग्रहण किया 
गया है । 

संयुक्त राज्य अमरीका के ५० राज्यों में से प्रत्येक राज्य से २ सदस्य चुनकर 
आते हैं। इस प्रकार ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या १०० है। सन्‌ १९१३ के 
पूर्व तक इन सदस्यों का चुनाव राज्य के विधान मण्डल करते थे। परन्तु सन्‌ १९१३ 
से उक्त सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से करने लगी है। अमरीकन 
सीनेट को किसी भी विधेयक को संशोधित करने के अधिकार के कारण उसे न्याय 
सम्बन्धी भी अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त सीनेट को कार्यपालिका सम्बन्धी 
भी अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि कुछ विशेष बातों में प्रेसीडेण्ट को सीनेट से परामर्श लेना 
पड़ता है । विशेषतया विदेशी मामलों में । कनाडा के चारों प्रान्त अर्थात्‌ क्यूबेक, 
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आनटेरिजों ( 09४८० ), मारीटाइम तथा परिचमी प्रान्तों को २४ सीनेटर, 
प्रत्येक प्रान्त को चुनने का अधिकार प्राप्त है तथा न्यूफाउन्डलैण्ड को ६। 
इस प्रकार कनाडा के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या १०२ है। कनाडा के 
सीनेटरों की नियुक्तियाँ गवर्नर जनरल उनके जीवन काल के लिए करता है। अर्थात्‌ 
निचले सदन में जो भी दल बहुमत में होता है वही रिक्त स्थानों के लिए सदस्यों का 
चुनाव करता है। परन्तु अमरीका में एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद अपना पद 
त्याग कर देते हैं। इस प्रकार सदन में सदैव ही दो तिहायी पुराने सदस्य रहते हैं । 
आस्ट्रेलिया के ६ उपराज्य प्रत्येक १० सदस्य चुनता है इस प्रकार उनके कुल सदस्यों 
की संख्या ६० है जिसमें से आधे प्रति ३ वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इन 
सदस्यों का चुनाव राज्यों द्वारा होता है । सम्पूर्ण राज्य सीमा का एक निर्वाचन क्षेत्र 
होता है। उपरोक्त तीन संघों में राज्यों को समान अधिकार दिये गये हैं और सभी 
राज्यों को ऊपरी सदन में समान प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है। इन सीनेटरों 
से आशा की जाती है कि वे राज्य के अधिकारों की रक्षा करेंगे परन्तु वास्तविक रूप 
में सीनेट अपना कार्य कुशलपूर्वक नहीं कर पाती है । उदाहरणार्थ अमरीका के चुनावों 
तथा विधान मण्डल की कार्यप्रणाली में सीनेंटर दलों के आधार पर कार्य करते हैं। वे 
अपने को मूल जाते है कि वे अमुक राज्य की जनता द्वारा चुनकर आये हैं । वे तो 
स्वयं अपने को देखते हैं कि वे किस राजनैतिक दल से निर्वाचित होकर आये हैं । 
इसी प्रकार कनाडा में मी कन्‍्जरवेटिव एवं लिवरलू दल के आधार पर कार करते 
हैं न कि प्रान्तों के आधार पर। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया में मी सीनेटर दलों के आधार 
पर कार्य करते हैं। अत: आधुनिक संघात्मक सरकारों में राज्य के अधिकारों पर ध्यान 
न देकर राष्ट्र के अधिकारों पर विद्ेष ध्यान दिया जाता है वास्तविकता में जब 
भी राज्य अपने सदस्यों को चुनकर संघीय विधान मण्डल के ऊपरी सदन में भेजते 
हैं तो वे स्वयं समझ लेते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी । संघ में इका- 
इयों की रक्षा के लिए यदि कार्यकारिणी में ही अपने सदस्यों का समावेश कर दिया 
जाय तो राज्यों अथवा प्रान्तों के अधिकारों की रक्षा मली प्रकार हो सकती है। यद्यपि 
कनाडा एवं फ्रांसीसी निवासी अपने अधिकारों की रक्षा में वास्तविक रूप से संरक्षक 
हैं। परन्तु वह किसी भी प्रकार से इस सुधार को. मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सीनेट 
को कभी भी समय त मिल सका कि वह प्रान्तीय मामलों में वाद-विवाद कर सके | 
वास्तव में कनाडा के संविधान में तमी संशोवन होता है जब कि सम्पूर्ण उपनिवेश 
का सम्बन्ध होता है, क्योंकि कनाडा में संघीय प्रणाली संघीय संस्था के आधार पर 
कार्य करती है, वहाँ पर सभी कार्य प्रतिनिधि सदन (80786 ० 86978887- 


श्३२ संघवाद ओर संघात्मक दासन 


४&४776४ ) में ही होता है । अत: यदि राज्य के अधिकारों की रक्षा करना 
है तो वह प्रतिनिधि सदन में ही हो सकते हैं। परन्तु संघ के निर्माण के समय सीनेट 
में सभी छोटे प्रान्तों के अधिकारों का रक्षक माना गया था। सन्‌ १८६४ की क्यूवेक 
सम्मेलन के वाद-विवाद में राज्य की विशेषताओं पर विश्ञेष ध्यान दिया गया था। 
यद्यपि अलेक्जेण्डर मैकेनाइज ने कहा था कि “संसदीय शासन प्रणाली एक सदनीय 
विधान मण्डल द्वारा चछ सकती है। उसका विचार था कि “द्वितीय सदन से जागीर- 
दारी प्रथा का उदय होगा और इस प्रकार से प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली नष्ट हो 
जावेगी ।" सीमेक्डोनल्ड ने भी सीनेट की स्थापना पर बल दिया था ।* इस 
प्रकार उपरोक्त विचारों द्वारा संघ शासन के निर्माण में ऊपरी सदन की स्थापना हुई 
जिसमें सभी प्रान्तों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। 


संघीय विधान मण्डल में दोनों सदनों का सम्बन्ध 


(१) अमरीकन कांग्रेस:---संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस संघ की व्यव- 
स्थापिका सभा का अंग है जिसके दो सदन हैं (१) सीनेट, (२) प्रतिनिधि सदन । 
सन १७८७ के संविधान के प्रथम अनुच्छेद तथा सन्‌ १९१३ के १७ वें संशोधन में 
दोनों सदनों के संगठन, सम्बन्ध एवं शक्तियों का वर्णन है। 

प्रतिनिधि सदन अमरीकन कांग्रेस का निचला सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव 
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जनसंख्या तथा राज्यों के बढ़ते के साथ साथ 
प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ती गयी और अब ६५ से बढ़कर ४३० हो गयी है । 
प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुनकर भेजता है परन्तु कम 
से कम प्रत्येक राज्य एक सदस्य का अवश्य ही निर्वाचन करेगा। प्रत्येक राज्य कितने 
सदस्य भेजेगा वह कांग्रेस के नियमों द्वारा निश्चित होता है। द 

अमरीका के सभी निवासियों की जिनकी आयु २१ वर्ष हो चुकी है और जिन्हें 
देश की नागरिकता प्राप्त है उन्हें मत देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सदन का कार्य- 
काल २ वर्ष निश्चित कर दिया गया है नवम्बर माह में नए सदन का चुनाव होता है 
परन्तु नये सदस्य आगामी ३ जनवरी को ही सदन में प्रवेश करते हैं उसी समय से 
सदन का कार्यकाल निश्चित होता है। सदन के प्रतिनिधि प्रान्तों के जिलों से चुनकर 
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आते हैं इस प्रकार वे वास्तविकता में स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं। सदन को अपनी 
कार्यप्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । वह अपने प्रतिदिन 
का लेख्य तैयार करता है और समय-समय पर प्रकाशित करता रहता है परन्तु कुछ 
विशेष बातों को गुप्त मी रखता है । 

सदन में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण समिति पद्धति भी अपनायी 
गयी है । इन समितियों की संख्या १९ है जो सदन स्वयं नियुक्त करता है जिसमें 
अल्प एवं बहुसंख्यक वाले भी सदस्य होते हैं, किन्तु उपरोक्त समितियों में ६ समितियाँ 
ही उल्लेखनीय हैं। सबसे प्रभावपूर्ण नियोजन-विनयोग समिति ( 4997०9779- 
00 (०॥०४४86४ ) तथा आगम समिति (श७४8 &०९ ४३७७3 (07४४४४६९७ ) 
ही हैं। छोटी कमेटियों की बैठकें कठिनाई से ही होती हैं । प्रत्येक 
विधेयक प्रथम वाचन के पदचात्‌ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उससे सम्बन्धित 
समिति के सिपुर्द कर दिया जाता है । समिति उसकी परीक्षा व संशोधन 
प्रारम्भ कर देती है उसके बाद जब सदस्य अपने प्रस्ताव पक्ष और विपक्ष 
में रखते हैं तब दूसरा वाचन प्रारम होता है। किसी भी योजना पर कोई सदस्य एक 
बार से अधिक नहीं बोल सकता है और वह भी एक घंटे से अधिक नहीं । तीसरे, 
वाचन के पदचात्‌ स्पीकर योजना पर मत लेने के लिए प्रस्तुत करता है। मत देते के 
लिए तीन रीतियाँ अपनायीं जाती हैं । 

(१) मुखोच्चारण के स्वर से यदि दूसरे ढंग अपनाने की माँग न की जाय । 

(२) सदस्यों को स्पीकर द्वारा नियुक्त गिननेवाले व्यक्तियों के सामने चलाने 
से ( गणप्रक के ५वें भाग के बरावर संख्या में सदस्यों से भाग हों सकती है) और 

(३) सब सदस्यों के नाम पुकारकर और उनसे हाँ या ना कहलाकर। 
इसमें बहुत देर लगती है । विरोधीदल अड़ंगा ऊूगाने के छिए प्रयोग करते हैं । उप- 
स्थित सदस्यों के एवें भाग से माँग किये जाने पर यह ढंग काम में लाया जाता है। 

जब कोई योजना सदन से पारित हो जाती है तव वह सीनेट में भेज दी जाती _ 
है यदि सीनेट उसे अस्वीकार कर देता है तो वह वहीं समाप्त हो जाता है किन्तु यदि: 
सीनेट उसमें संशोधन करता है तो वह पुनः उसे प्रतिनिधि सदन में लौटा दी जाती 
है। यदि प्रतिनिधि सदन सीनेट के संशोधनों को अस्वीकार कर देता है तो उसकी 
सूचना सीनेट को पुन: दे दी जाती है। सीवेट सूचना मिलते पर चाहे तो वरावर 
संख्या में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त मीटिंग बुलाने की माँग कर सकता है। 
इन सदस्यों को मेनेजर कहते हैं। इस प्रकार विधेयक अन्तिमतः पारित होने के पश्चात्‌ 
' स्पीकर तथा सीनेट के समापति के पास हस्ताक्षर होने के लिए प्रस्तुत किया जाता 
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है । तत्पशचात्‌ विधेयक संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के 
लिए भेज दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति उससे सहमत होता है तो वह उस पर 
सम्मतिसूचक हस्ताक्षर करके वापस भेज देता है तब वह विधेयक अधिनियम का. 
रूप धारण कर लेता है। किन्तु यदि राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं होता है तो वह अपने 
संशोधन सहित उसे उसी सदन को वापस कर देता है जिसमें वह विधेयक प्रारम्भ 
हुआ था । परन्तु इस प्रकार छौटाये जाने पर यदि दोनों सदन पृथक पुथक्‌ दो तिहायी 
मताधिक्य से पास कर देते हैं तो वह विधेयक राष्ट्रपति की असम्मति होने पर भी 
अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर १० दिन के अन्दर हस्ता- 
क्षर नहीं करता तो भी वह॒ विधेयक स्वयं अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बन 

जाने के वाद प्रत्येक विधेयक सेकरेटरी ऑफ स्टेट के कार्यलिय में जमा हो जाता है। 


सभी मुद्रा विधेयक प्रतिनिधि सदन में ही सर्वप्रथम आरम्भ होते हैं। यद्यपि 
सीनेट को उसमें संशोवन करने का अधिकार है। अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव के 
अन्तिम दिनों तक यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक मताधिकार प्राप्त नहीं 
होता तो प्रतिनिधि सदन को ही अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति का चुनाव करे। 


अमरीकन संघ विधान का ऊपरी सदन सीनेट कहलाता है। यह उपराज्यों 
का प्रतिनिधित्व करता है। उपराज्यों की समानता इसे मान्य है। क्योंकि प्रत्येक उप- 
राज्य को इसमें दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है जिस समय संविधान का 
निर्माण हो रहा था उस समय उपराज्यों के समर्थकों ने इस बात पर बल दिया था 
कि सभी उपराज्यों को समान माना जाय उनकी यह माँग पारस्परिक मेल और प्रेम- 
भाव बनाये रखने के लिए स्वीकार कर ली गयी थी। फेडरिल के रचयिता का ठीक 
ही कहना है कि “प्रत्येक उपराज्य को एक मत देना उसकी अवशिष्ट संज्ञा को बंधा- 
निक मान्यता प्रदान करना है। और साथ साथ उस अवशिष्ट सत्ता रखने के हेतु 
वह एक आय मी हैं।!" द 

जैसा कि संविधान के अन्तर्गत कहा गया है कि सीनेट के उम्मीदवार की कम 
से कम ३० वर्ष आयु होनी चाहिए । अतः सीनेट के सदस्य योग्य, बुद्धिमान एवं देश- 
भक्त होते हैं। साधारणतय: जिस उपराज्य से वह निर्वाचित होकर आते हैं वह 
वहाँ के किसी न किसी राजनैतिक कार्यालय में विशेष पद ग्रहण करते है। उडरो विल- 
सन के अनुसार “796 86046 78 [ए४४ 86 606 70व७ 0708 8]6०0707 870 
४6 ००॥वाप्रणाड 07 एप्रण6 ] 40 ६86 00प्गएए 7806 76, 408 77670 608 कए8 
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संयुक्त राज्य अमरीका का उपराष्ट्रपति सीनेट का समापति होता है वह स्वयं 

सीनेटर नहीं होता है। साधारणतय: उपराष्ट्रपति का कार्य सीनेट के समापतित्व के 

भार को सँमालना होता है । द 

सीनेट की शक्तियाँ 


संविधान के अनुच्छेद १ की धारा १ में सभी विधायिनी शक्तियाँ कांग्रेस में 
निहित कर दी गयी हैं | सीनेट को प्रतिनिधि सदन के बरावर ही शक्त्तियाँ प्राप्त हैं । 
अन्तर केवल इतना ही है कि मुद्रा-विधेयक प्रतिनिधि सदन में ही प्रारम्भ होते हैं 
सीनेट में नहीं । परन्तु सीनेट दूसरे विधेयकों को भाँति उनमें संशोधन कर सकती है। 
संविधान द्वारा सीनेट को शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह अपनी कार्यप्रणाली को स्वयं निर्धा- 
रित करें। इस प्रणाली को समय समय पर प्रकाशित कर सकती है। अपने सदस्यों 
को अनुचित बरताव पर सजा दे सकती है और दो तिहायी मताधिक्य से किसी भी 
सदस्य को उसके पद से हटा सकती है । अपने सदस्यों की योग्यताओं पर विचार कर 
सकती है। सीनेट को अभियोग लगाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अभियोग लगाने 
के पूर्व सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है। जब कमी अभियोग अमरीका के राष्ट्रपति 
के ऊपर लगाया जाता है उस समय प्रधान-नन्‍्यायाघीश सभापति का पद ग्रहण करता 
है। किसी भी मनुष्य के प्रति तव तक अभियोग नहीं रूगाया जा सकता है जब 
तक अभियोग का प्रस्ताव दो तिहायी उपस्थित सदस्यों से पास नहों?। 
संविधान के अन्तर्गत कहा गया हैं कि कसी के अभियोग की सजा केवल उसका 
पद त्याग" ही हो सकता है। 

कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होने के कारण भी राष्ट्रपति कुछ 
बातों में सीनेट से परामश लेता है। कोई मी समझौता अथवा संधि तभी मान्य समझी 
जाती है जब उसे सीनेट अपने दो तिहायी. मत से स्वीकृत कर दें । प्रेसीडेण्ट बिना 
सीनेट के परामर्श से राजदूतों, मंत्रियों, सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों तथा अन्य ऑफी- 
सरों के नियुक्तियाँ नहीं कर सकता है। परन्तु प्रेसीडेंट चाहे तो निम्न श्रेणी की नियु- 
क्तियाँ स्वयं कर सकता है ।३ जब सीनेट का सत्र न चल रहा हो उस समय कोई 
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स्थान रिक्त होता है तो प्रेसीडेंट को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह उस स्थान के लिए 
किसी भी मनुष्य को नियुक्त कर दे । जब तक सीनेट का अगला सत्र नहीं चलेगा 
तब तक के लिए उसकी नियुक्ति मान्य होगी ।* 

सीनेट को विधायिनी शक्तियों में भी प्रतिनिधि सदन के बरावर शक्तियाँ प्राप्त 
हैं जैसा कि दूसरे देशों के संविधानों में भी पाया जाता है। केवल मुद्रा विधेयक प्रति- 
निधि सदन में ही रखे जा सकते हैं परन्तु सीनेट को उनमें संशोधन करने का पूर्ण 
अधिकार प्राप्त है। प्रो० मुतरो का कथन है कि कुछ वर्ष पूर्व प्रतिनिधि सदन में 
एक चुंगी विधेयक जो मुद्रा विधेयक था प्रस्तुत किया गया। उस विधेयक में सीनेट ने 
बहुत से संशोधन लगाकर पुन: प्रतिनिधि सदन को वापस कर दिया। इस बात पर 
प्रतिनिधि सदन में बहुत वाद-विवाद हुआ कि यह तो हम लोगों का विशेषाधिकार 
है।” परन्तु बाद को सीनेट के संशोधित विधेयक को मान लिया गया । यहाँ तक कि 
संविधान में भी मुद्रा सम्बन्धी विधेयकों पर सीनेट को संशोधन करने का पूर्ण अधि- 
कार प्राप्त है जैसा कि प्रो० मुनरो ने कहा है कि कमी कभी सीनेट उपरोक्त विषयों 
में ठीक ही कार्य करती है। सीनेट को मुद्राविधेयकों में संशोधन करने का अधि- 
'कार जो संविधान से प्राप्त है इस अधिकार द्वारा सीनेट ने कभी कभी पूरे मुद्रा विधे- 
यक को ही बदल दिया जो बिलकुल ठीक ही निकले । 

सीनेट को सभी प्रकार के अभियोग लगाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह 
अधिकार अमरीका ने इंग्लैण्ड से ग्रहण किया । इंग्लेण्ड में यह अधिकार हाउस ऑफ 
कामंस को प्राप्त था, जो सम्राट के परामशंदाताओं के विरुद्ध लगाया जाता था । 
'इस अधिकार की रक्षा करते हुए हमिल्टन का कहना है कि यह अधिकार यदि सुप्रीम 
कोर्ट को दिया जावे तो ठीक न होगा क्योंकि इतने बड़े भयंकर कार्य के लिए यह 
आवश्यक है कि वह मुट्ठी भर लोगों द्वारा न किया जाय ।* 

परन्तु अभियोग के इस अधिकार का प्रयोग अधिकतर ठीक प्रकार से नहीं हो 
पाता है क्योंकि अभी तक केवल १० ही संघीय अभियोग लगाये गये हैं जिनमें से पिछले 
५० वर्षों में केवल ३ ही बार इस अधिकार का प्रयोग किया गया है, पर जब भी 
इस अधिकार का प्रयोग सीनेट ने किया उस समय सीनेट ने बड़े ही सुचारु एवं सुन्दर 
'इंग से किया । सन्‌ १९२४ में राष्ट्रपति कालिज ( 0००!४4१8० ) ने कहा था 
कि सीनेट के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का रक्षण प्रत्येक समय होना ही 
चाहिए और यही बात कार्यकारिणी के लिए भी कहा था इन अधिकारों के प्रयोग में 
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छल एवं कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए । कार्यकारिणी को चाहिए कि वह इस 
बलात्कार की ओर विशेष ध्यान दें ।”*१ क्‍ 

उपरोक्त अधिकार के प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अब्राहम लिकन 
की मृत्यु के वाद राष्ट्रपति एन्ड्रयू जोहन्सन ( 0478७ 7०॥४7850४ ) का है। 
राष्ट्रपति एन्ड्रयू जोहन्सन के विरुद्ध ११ अभियोग लगाये गये थे जिसमें एक यह भी 
अभियोग सम्मिलित था कि उन्होंने विना सीनेट के परामर्श से कुछ कर्मचारियों को 
पदच्युत कर दिया था। जब अभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए रखा गया 
उस समय दो तिहायी मताधिक्य में केवल एक मत की कमी रह गयी थी । अतः 
राष्ट्रपति एन्ड्रयू जोहन्सन के विरुद्ध अभियोग सिद्ध न हो सका दूसरे अभियोग का 
उदाहरण सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश सामुल चेंज ( 3००९ (४886 ) का है। 
इनके विरुद्ध न्‍्यायाऊय आचरण का दोष लगाया गया था परन्तु इनके विरुद्ध भी दो 
तिहायी मताधिक्य प्राप्त न हो सका था। 

संविधान में राष्ट्रपति को संधि अथवा समझौता करने का पूर्ण अधिकार दिया 
गया है परन्तु इसके लिए आवश्यक कर दिया गया है कि इस प्रकार के प्रस्ताव सीनेट 
के दो तिहायी मताधिक्य से मान्य हो । * विदेशी मामलों में राष्ट्रपति को अपने 
सम्बन्ध स्थापित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है परन्तु उनकी सूचना राष्ट्रपति को 
समय समय पर सीनेट को देना पड़ता है। परन्तु इतना होते हुए भी वह सीनेट के 
परामर्श से ही विदेशी मामलों में एकाधिकार स्थापित कर सकता है। युद्ध की 
घोषणा के लिए भी यह आवश्यक है कि युद्ध घोषणा का प्रस्ताव दोतों सदनों के दो 
तिहायी मताधिक्य से पारित होना चाहिए । वास्तविकता में इस अधिकार का प्रयोग 
प्रथम विश्व महायुद्ध में राष्ट्रपति विस्‍्सन के समय में हुआ था। पहले अमरीका 
महायुद्ध में माग ले रहा था परन्तु ( 96७7 प॒क्ा००ए ) की दुर्घटना के 
बाद उसने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। किसी देश से संधि स्थापित 
करने के लिए यह आवद्यक है कि राष्ट्रपति सीनेट से परामर्श ले । कोई भी राष्ट्र-- 
पति अपनी मानमर्यादा के लिए भी ऐसा नहीं कर सकता कि वह सीनेट से परामर्श 
न ले । केवल सन्‌ १९१९ में राष्ट्रपति विड्रो विछसन ने ऐसी गलती की थी कि बिना 
सीनेट के परामर्श के संधि कर ली थी अत: जब अमरीका योरुप की ह्विर्लपूछ 
(श्]पंशए००) की राजनीति में व्यस्त था उस समय सीनेटरों ने बोरह (9०7»॥) के 
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नेतृत्व में वर्साई की संधि को मना कर दिया था। जब कोई भी संधि का प्रस्ताव सीनेट 
में भेजा जाता है तो सीनेट विदेश सम्बन्धी समिति में भेज देता है। जब समिति 
अपने विचारों सहित प्रस्ताव को सीनेट में वापस भेज देती है। उस समय सीनेट 
समिति की रिपोर्ट पर विचार विनमय करती है । साधारणतय: सीनेट समिति की 
रिफारिशों को मान लेती है। सीनेट को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह उसमें संशो- 
धन कर सके अथवा ज्यों का त्यों मान ले । सुप्रीमकोर्ट ने इस अधिकार पर नियम 
बना दिया हैँ कि संविधान द्वारा चूँकि सीनेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 
संधि के मामलों में राष्ट्रपति को सछाह दे अत: उसे संशोधन करने का भी पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हैं। * जब तक कोई संधि सीनेट द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार 
नहीं कर ली जाती हैँ तबतक अमरीका द्वारा मान्य नहीं समझी जाती है। बहुत से 
मामलों में सीनेट ने संशोधन कर दिये परन्तु विरोधी लोगों ने नहीं माना अतः 
संधियाँ ज्यों की त्यों रह गयीं । 

संघीय शासन विधान सम्बन्धी नियुक्तियों में राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियाँ 
प्राप्त हैं परन्तु व्यवहार में अब जब भी कोई राष्ट्रपति अपने पद का भार सँमालता 
है तो वह बहुत सी नयी नियुक्तियाँ करता है । इस अधिकार का गलत प्रयोग न 
हो इसलिए सन्‌ १७८७ के सम्मेलन में यह नियम बना दिया गया था कि सभी 
आवश्यकीय संघीय नियुक्तियों में राष्ट्रपति सीनेट से परामर्श ले । साधारण नियुक्तियाँ 
राष्ट्रपति स्वयं करता हैँ । सभी राजदूतों, सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों, मंत्रिमण्डल _ 
के सदस्यों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति सीनेट की सलाह से करता है । कभी कभी तो 
ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति के दिये हुए नामों को सीनेट नहीं मानती । पहले 
“नियुक्तियों की संख्या बहुत कम थी परन्तु जनसंख्या के बढ़ने केसाथ साथ राज्यों की 
संख्या भी बढ़ गयी जिससे अब हजारों की संख्या में राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करता है। 


परिणाम 


अमरीकन राजनीति में सीनेट अपना एक विशेष महत्व रखती है । जारज वाशिग- 
टन का कहना है कि विधानमण्डल में सीनेट केतली में चाय ठंडा करने के पात्र के 
समान है। * यह राष्ट्रपति के एकाधिकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। 
सीनेट में अनुभवी एवं योग्य पुरुष होने के कारण वे सीनेट के कार्यों में बहुत कुछ 





4 सब्चर27 प&:5ए७5 अछ227, 9 ७४७।]७००, 32, (870). 
32. #. ३7. पम्ब्झाता, जफ& $ैप्यटलंटथा7 00ए277776९5६, 0. 87. 


संघीय संस्थाएं---विधान सण्डल २३९ 


सफलता प्राप्त करते हैं। समी राज्यों को सीनेट के अन्तर्गत वरावरी का अधिकार 
आप्त है। न्यूयार्क जिसकी जनसंख्या १० राख है वह भी अपन दो सदस्यों को चुनकर 
सीनेट में मेजता है जबकि निवेदा भी जिसकी संख्या केवल ८० हजार है वह भी 
दो सदस्य सीनेट में भेजता है। इस प्रकार १८ उपराज्य ३६ सदस्य सीनेट में चुनकर 


' भेजते हैं जबकि उनकी जनवंख्या किसी भी प्रकार न्यूयार्क से अधिक नहीं है। 
स्विट्ज़रलेण्ड का संघीय विधान मण्डल 


स्विट्जरलेण्ड का विधानमण्डल फेडरल एसेम्बली अर्थात्‌ संचघपरिषद्‌ के नाम से 
पुकारा जाता है । इसमें दो सदन हैं, एक को नेशनल कौंसिल और दूसरे को कौंसिल 
आफ स्टेट्स कहते हैं । 
नेशनल कौंसिल, विधान मण्डल का निचला सदन है । इसके सदस्यों को सब 
प्रौढ़ नागरिक अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनते हैं । प्रति २२,००० नाग 
रिकों का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कैन्टनों के जिले निर्वाचित क्षेत्र रहते हैं । 
सन्‌ १९३३ के अनुसार इसका कार्यकाल ४ वर्ष निश्चित कर दिया गया है । ४ वर्ष 
के पूर्व इस सदन का विघटन नहीं हो सकता है क्योंकि कार्यपालिका नेशनल कौंसिल 
के प्रति उत्तरदायी नहीं है । चुनाव प्रति ४ वर्ष पश्चात्‌ अक्टूबर के अच्तिम रविवार 
को होता है । राज्य का प्रत्येक नागरिक जिसने अपनी आयु के २१ वर्ष पूरे कर 
लिये हैं । मत देने का अधिकारी हैँ और पादरियों को छोड़कर कोई भी मतघारक 
प्रतिनिधि चुना जा सकता है । किन्तु एक ही व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य एक 
समय नहीं रह सकता है। प्रत्येक सदस्य को आने-जाने के व्यय के साथ-साथ सदन 
में उपस्थित रहन के २० फ्रैन्क के हिसाव से प्रतिदिन का भत्ता' मिलता है। सदन का 
सत्र लगातार वर्ष में चार बार माचे, जून, सितम्बर और दिसम्बर में होता है । 
हर एक सत्र के लिये सदन सभापति व उपसभाषपति चुनता है । पूर्व सम्ापति या 
उपसभापति को लगातार दूसरे सत्र में अर्थात्‌ दूसरे वर्ष में फिर से सभापति या 
उपसभापति नहीं चुना जा सकता है । एक वर्ष में जितनी बैठकें होती हैं वह सबकी 
एक सत्र में मिलती होती है। समान मत होने पर समापति को निर्णायक मत देने 
का अधिकार है। अतएवं साधारण प्रह्नों पर वह दो मत दे सकता है, किन्तु समि- 
तियों के सदस्यों के निर्वाचन में वह दूसरे सदस्यों के समान ही मतदान करता है ॥ 
फेडरल असेम्बली का दूसरा सदन कौंसिल ऑफ स्टेट्स है। अमरीका व आस्ट्रे- 
लिया की सीनेट की माँति कौंसिल आफ स्टेट्स में कैन्‍्टनों के प्रतिनिधि सदस्य होते 
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हैं। इस प्रकार २२ कैन्टनों से ४४ सदस्य चुनकर आते हैं प्रत्येक केन्टन दो सदस्य 
चुनकर मेजता हैँ । अर्थ कैन्टन एक सदस्य चुनकर मेजता हैं। यह एक अनोखी बात 

है कि संविधान में इन प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। न 
इनकी योग्यता ही निर्धारित की गयी है । यह सब बातें कैन्टनों पर ही छोड़ दी 
गयी हैं, संविधान में यह भी नहीं कहा गया है कि पादरी लोग इसके सदस्य नहीं 
हो सकते हैं। संविधान में केवल यह निर्धारित कर दिया गया है कि अपने प्रतिनिधियों 
के वे वेतन स्वयं देंगे । फिर भी कैन्टनों में यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है कि वे 

एक ही प्रणाली का अनुसरण करें । यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि अधिकतर 

कैन्टनों में कौंसिल ऑफ स्टेट्स के सदस्य सीधे प्रजा द्वारा चुने जाते हैं जब कि 
केवल थोड़े कैन्टनों में कैन्टन की विधान मण्डल इन प्रतिनिधियों को चुनती है। 

उपरोक्त प्रतिनिधियों का चुनाव अधिकतर कैन्टन ४ वर्ष के लिए करते हैं परल्तु 

कहीं कहीं इनका चुनाव १ वर्ष के लिए भी किया जाता है। कैन्‍्टनों को यह पूरा 
अधिकार मिला हुआ है कि वह अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं, और 

उनके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि मेज सकते हैं किन्तु संविधान के ९१ वे अनुच्छेद 
में कहा गया है कि कौंसिल ऑफ स्टेट्स के सदस्यों को अपना मत देने में स्वतस्त्रता 

प्राप्त है उन पर कैन्टनों का कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता है जो उपरोक्त 
भाव के प्रतिकूल प्रतीत होता है । कैन्टन अपने प्रतिनिधियों को वेतन, भत्ता और 
आने-जाने का मार्गव्यय उसी दर से देते हैं जो संघ सरकार नेशनल कौंसिल के 
सदस्यों को निदिचत करती है । यदि कौंसिल आँफ स्टेट्स के सदस्य किन्‍्हीं विधा- 
यिनी समितियों के सदस्य बनने पर कार्य करते हैं तो संघ सरकार उन्हें भत्ता देती 

है। कोई भी सदय दोनों सदनो का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। कौंसिल 
ऑफ स्टेद्स के संविधान एवं शक्तियों से स्पष्ठ होता है कि योरुप और संभवत: 
विश्व में कोई ऐसा दूसरा सदन नहीं है जिसको कार्यप्रणाली में ऐसा कोई अन्तर 
हो ।) स्विज़ संविधान के निर्माताओं ने यह विचार अमरीका के संविधान 
से ग्रहण किया परन्तु ऊपरी सदन को वह शक्तियाँ न प्राप्त हो सकीं जो अमरीकन 
सीनेट को हैं । यद्यपि देखने में स्विट्जर लेण्ड की कौंसिल आँफ स्टेट्स बिलकूछ 
अमरीकन सीनेट ऐसी है परन्तु जहाँ तक उनकी शक्तियों का सम्बन्ध है उनमें वे 
एक-दूसरे से भिन्न हैं। यद्यपि कौंसिल ऑफ स्टेट्स में सभी कैन्टनों से दो दो सदस्य 
चुनकर आते हैं परन्तु अमरीकन सीनेटरों की भाँति वह कैन्टनों के अधिकारों की रक्षा 
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नहीं करते हैं | कैन्टनों के अधिकारों का रक्षण दूसरी प्रकार से होता है। किसी मी 
कानून को वापस लेने के लिए ५ कैन्टनों की इच्छा ही पर्याप्त है । ८ कैन्टन किसी 
भी कानून को बनाने में काफी हैं।संविधानके संशोधन में कैन्टनों का मताधिक्य हू 
होना चाहिए । संविधान में कहा गया हुँ कि कैन्टनों की प्रभुसत्ता उन्हीं में निहित है । 

कौंसिल ऑफ स्टेट्स ने अपने कार्यों द्वारा यह सिंद्ध कर दिया है कि वास्तविकता 
में संघीय कार्यप्रणाली में द्वितीय सदन कितना उपयोगी होता है। यद्यपि अमरीकन 
सीनेट की भाँति यह अपने को अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं कर सका है। सन्‌ १८७० 
के एक प्रस्ताव में कॉसिल ऑफ स्टेट्स को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था, 
परन्तु नेशनल कौंसिल के सदस्यों ने इसे ६४ मतों से अमान्य कर दिया | कौंसिल 
ऑफ स्टेट्स छोटी संस्था होने के कारण प्रत्येक कार्य बहुत ही सोच-विचार कर 
करती है । जैसा कि ब्रुक्स ने कहा है कि यह दियृद्दी विधान मण्डल ने अपने कार्यों 
द्वारा यह सिद्ध कर दिया हैँ कि वह कितना उपयोगी है ।” 

दूसरे देशों की सरकारों की भाँति जहाँ संसदीय प्रणाली प्रचलित है कॉसिल 

ऑफ स्टेट्स अपने को अघीन नहीं साबित किया, परन्तु उनकी समता की दशा पर 
न पहुँच सकी क्योंकि संघीय कौंसिलर नियम के अनुसार नेशनल असेम्बली से चुने 
जाते हैं। इसको अतिरिक्त कौंसिल ऑफ स्टेट्स एक छोटी संस्था है अतः यहाँ पर 
सभी कार्य शीछतापूर्वक होते हैं ।* साधारणतय: जब भी कभी दोनों सदनों 
में मेदभाव उत्पन्न हो जाता है तो वे आपस में समझौता कर लेते हैं । 

कौंसिल ऑफ़ स्टेट्स निचले सदन की भाँति अपना समापति एवं उपसभाषति 
स्वयं चुनती है । किन्तु एक ही कैन्टन के सदस्य एक सत्र में दोनों पदों के लिए नहीं 
चुने जा सकते हैं । न ही एक कंन्‍्टन के सभापति व उपसभाषति दो सत्रों तक 
लगातार चुने जा सकते हैं ।३ प्रचलित .प्रथानुसार पहले सत्र का उपसभाषति 
दूसरे सत्र का समापति बना दिया जाता है। 

फेडरल कौंसिल सभी अवनियम योजनाओं को तैयार करता है चाहे वह याचना 
विधेयक रूप में हो या दूसरे प्रस्ताव के रूप में । विवानमण्डरू के सदस्य या दूसरे 
सामान्य व्यक्ति ( उस दशा में जब वे स्वयं किसी योजना का प्रस्ताव रखते हैं ।) 
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किसी योजना के प्रस्ताव की सचना दे सकते हैं । और फेडरल कौंसिल तव उस 


प्रस्ताव का मसविदा तैयार करती है । कभी-कभी प्रस्ताव करनेवाले स्वयं ही अपना 


कर 


मस .वदा कौंसिल के सामने भेज देते हैं।जब सत्र आरम्भहोने वाला होता है उस 
समय फेडरल कौंसिर उत्त सत्र में विचाराथ रखतेवाले विधेयकों और प्रस्तावों की 
पूरी सूची कौंसिल ऑक स्टेट्स और नेशनर कौंसिल के सभापतियों के पास भेज 
देती हैं। बह दोनों सदन आपस में विचार करके यह निर्णय कर लेते हैं कि कौन से 
प्रस्तावों पर दोनों सदनों में पहले विचार किया जाय | यहाँ यह बतलराना आवश्यक 
है कि जब एक सदन में कोई योजना स्थापित हो जाती है तो वह फेडरर असेम्बली 
में स्थापित हुईं समझी जाती हैँ, इसलिए एक सदन में कोई योजना यदि अस्वीकृत 
कर दी जाय फिर भी दूसरे सदन में वह विचारावीन समझी जाती है। दोनों सदनों 
का समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों सदनों में मतमेद उत्पन्न होने पर प्रत्येक सदन एक 
समिति नियुक्त करता हैं। यह दोतों समित्तियाँ आपस में सलाह करती हैं और 
प्रायः किसी न किसी समझौते पर पहुँच जाती है । यदि दोनों का आपस में समझौता 
हीं होता है दो योजना या प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। स्विटजरलैण्ड में ऐसा 

कोई उदाहरण नहीं हैं जब इस्त प्रकार के मतभेद से कोई वैधानिक गठबन्धन खड़ा 
हो गया हो, दूसरे संविधानों की माँति स्विज़ संविवान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं 
हैं जिससे दोनों सदनों में मतमेंद होने पर किसी प्रश्न का निर्णय हो सके । किन्तु 
स्विटजरलेण्ड में इन मतभेदों की संख्या बहुत ही कम होती है और अधिक गम्भीर 
नहीं होते हैँ क्योंकि अपनी रचना के कारण कौंसिल ऑफ स्टेट्स नेशनल कौंसिल 
से अधिक उन्नत विरोधी नहीं होती । अधिनियम निर्माण में सारी प्रजा के अन्तिम 
नियंत्रण का अधिकार होने से संविधान में इस कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता 
है ।' 

असेम्वली को संव अधिकार क्षेत्र के सब विषयों में व्यवस्था करते का अधिकार 
है। सदतों के इन अधिकारों या शक्तियों का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार किया जा 
सकता है ।(१) विददेशी राज्यों से व्यवहार करने में, यद्ध या संधि करने में, संघ 
सेता के लिए अधिनियम वनाने में, स्विट्जरलैण्ड की बाहरी सरक्षा व तठस्थता 
वनाय रखने के लिए सब प्रकार का प्रबंध करते में ये सदन संघ की सर्वाधिकारी 
सत्ता का उपभोग करते हूँ । (२) कैन्टनों व संघ के बीच में संघ के अधिकारों की 


रक्षा करते हैं , इसके साथ साथ व यह भी ध्यान रखते हैं कि कैन्टनों के- संविधानों 
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लक 


की सुरक्षा-सम्वन्धी-संघ द्वारा दी हुई प्रत्यान्‌ति के पालन हेतु के छिए आवश्यक 
अधिनियम भी वनते रहें और फेडरर कॉंसिल के प्रार्थना किये जाने पर कैन्टनों 
में आपस में किये हुए या किसी कैन्‍्टन और विदेशी राज्य के वीच किये हुए समझौते 
या संधि के वैध अवैब होने का निर्णय भी करते हैं । (३) वे संघ की सामान्य नियम 
दक्ति को कार्यान्वित भी करते हैं और इस वात का विशेष प्रयत्न करते हैं कि शासन- 
विवान कार्यान्वित हो और संघ के कतंव्यों का भली प्रकार पालन हो । (४) वे 
संब के आय-व्यय के लेखे को स्वीकार करते हैं और संच की आथिक स्थिति पर 
नियंत्रण रखते हैं । (५) वे संघ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रवन्ध करते 
हैं । आवश्यक शासन विधानों की रचना पर उनके अफसरों के वेतन आदि का 
उचित प्रवन्ध करते हैं। (६) वे संघ सरकार की व संघ न्यायपालिका की कार्य- 
वाहयों पर दृष्टि रखते हैं। शासन-सम्वन्धी मकदमों में फेडरल कौंसिल के निर्णयों 
के विरुद्ध वे शिकायतें सुन कर उन पर अपना निर्णय देते हैं। और (७) जनता 
का सम्मति से वे संघ-शासन-विधान में संशोधन भी करते हैं । द 

उपयु क्‍त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि फेडरल असेम्बली को विधायिती, 
कार्यकारिणी व न्यायायिक शक्तियाँ प्राप्तहैं और वह उसका प्रयोग भी करती हैं, 
क्योंकि स्विटज़॒रलेण्ड. में मान्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धान्त का अनुकरण 
नहीं किया गया है। यहाँ की कार्यपालिका विधानमण्डल को अपने कार्यों के लिए 
उत्तरदायी नहीं होती बल्कि असेम्बली की इच्छाओं को व्यवहार रूप में देती है | 
संयुक्त-राज्य-अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के समान यहाँ स्यायपालिका सर्वोच्च 
न्‍्यायसत्ता नहीं है । 

असेम्वली के दोनों सदन फेडरल कौंसिल का निर्वाचन करने के लिए संयुक्त 
अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं। ऐसी संयुक्त बैठक में ही फेडरल कौंसिल के सभा- 
पति व उप-सभाषति का चुनाव किया जाता है। फेडरर चांसलर व अन्य प्रमुख 
संब-अधिकरी भी इसी संयुक्त बैठक में चुने जाते हैं । असेम्बली की कार्यवाही का 
उल्लेख जर्मन, फ्रेंच व इटेलियन तीनों भाषाओं में रखा जाता है। सदस्यों को किसी 
भी भाषा में वक्‍तृत्व देने का अधिकार है । 


कि 


कनाडा का. संघीय विधान मण्डल 


कनाडा का संघीय विवान मण्डल द्विसदतीय है, जो लूगमग ब्रिटिश ढंग पर आधा- 
रित है। दोनों सदनों में से एक को हाउस ऑफ कार्मंस (8०78७ ० 009र्मा०णम8 ) 
कह कर पुकारा जाता है और दूसरे को सीनेट (89789 ) । दोनों सदनों को मिला- 
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कर पालियामेन्ट कहा जाता है। कनाडा की पालियामेन्ट अमरीका की कांग्रेस तथा 
स्विटजरलेण्ड की फेडरल असेम्बली से भिन्न है। कनाडा यद्यपि अमरीका का पड़ोसी 
राज्य है परन्तु उसने अमरीकन शासन पद्धति को नहीं अपनाया और न॒स्विटजर- 
लेण्ड की शासन प्रणाली का ही अनुकरण किया। कनाडा की शासन प्रणाली संघात्मक 
एवं संसदात्मक प्रणालियों का मिश्रण हैं । इसकी प्रणाली रूगभग ब्रिटिश शासन 
प्रणाली पर आधारित है जिसको क्रमशः बाद को आट्रेलिया और भारत ने अपनाया। 


हाउस ऑफ कामंस कनाडा की संघीय प्रणाली का निचलछा सदन है। प्रारम्भ 
में हाउस ऑफ कामंस के सदस्यों की संख्या १८१ रखी गयी थी परन्तु संविधान की 
५१वीं घारा में यह आयोजन कर दिया गया है कि कनाडा की पालियामेन्‍्ट प्रति 
दसवर्षीय जनगणना के पश्चात्‌ प्रतिनिधियों की संख्या को आगे बतलाये हुए नियमों 
के अनुसार घटा-बढ़ा सकती है। वे नियम यह हैं कि क्विबेक के प्रतिनिधियों की संख्या 
६५ में कोई परिवर्तन न होगा। दूसरे प्रान्तों में प्रतनिधि जनसंख्या के उसी अनुपात 
से होंगे जो अनुपात व्विबेक की जनसंख्या और ६५ में होगा । इस घटती-बढ़ती में 
किसी भी प्रान्त के प्रतिनिधियों की संख्या तब तक न घटाई जायगी जब तक कि 
जनसंख्या ५ प्रतिशत या उससे अधिक न घटी हो । परन्तु क्विबैक के प्रतिनिधियों 
की संख्या किसी दशा में भी ६५ से कम न की जावेगी | इस समय सदन की संख्या 
२६५ हैं। सदन की बैठक-की गणप्रक संख्या २० है। सदन अपना स्पीकर स्वयं 
चुनता है । सदन की अवधि ५ वर्ष है परन्तु इसके पहले ही इसका विघटन हो 
सकता है, यदि गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री की इस सम्बन्ध में सलाह मान ले । सदन 
के निर्णय बहुमत से होते हैं। स्पीकर को अपना मत देने का तभी अधिकार है जब 
कि किसी प्रइन पर सदन में अनुकल' एवं विरोध में बराबर मत हों अन्यथा नहीं । 
सदन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होता है। सन्‌ 
१९२० के डोमिनियन एक्ट के अनुसार प्रत्येक पुरुष व स्त्री को मत देने का अधिकार 
है यदि वह अपने आप को ब्रिटिश जनपद का निवासी मानता हो और यदि वह 
कनाडा में दो वर्ष व अपने निर्वाचित क्षेत्र में दो मास से वास करता हो 


सीनेट कासंघटन :---सीनेट कनाडा संघ-विधान मण्डल का उच्च सदन है सीनेट 
के संगठन का वर्णन क्विबक कास्फ्रेन्स के प्रस्ताव ७ और ८ में किया गया है, जिनके 
अनुसार सम्पूर्ण कनाडा ३ भागों में विभाजित कर दिया गया है प्रथम ऊपरी कनाडा, 
द्वितीय निचला कनाडा तथा तृतीय नोवास्कोटिया, जिसमें न्यूब्रंसविक एवं प्रिंस 
एडवर्ड द्वीप सम्मिलित हैं। सभी भागों से विधान परिषद में बरावर सदस्य अपना 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 
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प्रस्ताव ८ में कहा गया हैं कि विधान परिषद्‌ में ऊपरी कनाडा २४, निचला 
कनाडा २४ तथा समुद्री प्रान्त भी २४ सदस्य चुनकर भेजेंगे जिनमें १० न्यूत्रंसविक, 
४ प्रिंस एडवर्ड द्वीप एवं नोवास्कोटिया १० सदस्य मेजेंगे । 
प्रस्ताव ९ में कहा गया है कि जब भी भविष्य में न्यफांडलेण्ड संघ में मिला लिया 
जावेगा तब वह भी परिषद में अपने ४ सदस्य भेजा करेंगा। 
प्रस्ताव ११ में कहा गया है विधान परिषद्‌ के सदस्यों की नियक्ति ब्रिटिश 
राज्यसत्ता के आधार पर होंगी जिनकी आयु ३० वर्ष से कम न होगी और कम से 
कम ४ हजार डालर की संपत्ति होनी चाहिए | प्रस्ताव १४ में एक विशेष प्रथम- 
परिषद की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। कानून सम्बन्धी नियमों के निर्माण में 
दोनों सदनों को वरावर अधिकार दिये गये हैं । 
उपरोक्त प्रस्तावों को इसलिए बनाया गया था कि द्वितीय सदन में सभी प्रान्तों 
को वरावर का प्रतिनिधित्व मिले और वे अपने आजीवन कारू तक सदस्य बने रहें । 
मैक्डोनल, द्वितीय सदन की विशेषताओं, आवश्यकताओं एवं सिद्धान्तों पर जोर देते 
हुए कान्‍्फेंस में कहा गयाथा कि “ऊपरी सदन में सदस्यों की समानता एवं निचले 
सदन की सदस्यता जनसंख्या के आधार पर आधारित होना चाहिए । कुछ लोगों 
का मत है कि ऊपरी सदन के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होनी चाहिए तथा 
अन्य लोगों का मत है कि उनकी नियुक्ति राजा द्वारा होनी चाहिए परन्तु मेरा जहाँ 
तक अनुभव है वह यह है कि ऊपरी सदन के सदस्यों की नियुक्ति राज़! द्वारा मनो- 
नीत ढंग से होनी चाहिए, जिसमें सदस्य के लिए अधिक सम्पत्ति की योग्यता आव- 
इयकीय करदेनी चाहिए।” समुद्री प्रान्त, विशेषतया प्रिंस एडवर्ड द्वीप से ऊपरी 
सदन में वरावर सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से छोटे 
आ्रान्त निचले सदन में अधिक संख्या रखने वाले प्रान्तों से अपनी रक्षा कर सकेंगे 
और अपनी वाणी को उनके सामने रख सकेंगे । अन्त में जो प्रस्ताव रखे गये थे 
वह पास कर दिये गये और सभी प्रान्तों को बरावर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दे दिया गया।जार्ज ब्राउन ने कानन्‍्फ्रेंस में कहा था कि हमारे निचले कनाडियन 
मित्रों ने अपनी जनसंख्या के आधार पर निचले सदन में अपने सदस्य भेजने के 
लिए तैयार हो गये हैं और ऊपरी सदन में बरावर सदस्य भेजने का अधिकार रखते 
हैं इस प्रकार अन्य बातों में प्रगति थी ।* 


., 3. 3. १ै४905०7205& २०६०७. 9. 34. 
2. ए6एाए. 06702(/65 79. 88. 
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जहाँ तक दोनों सदनों की विधायिनी शक्तियों के सम्बन्धों का प्रदन था उनमें उनको 
समान शक्तियाँ प्राप्त न थीं । अलेक्जेण्डर मैकेनज (408567667 '(७.७]८७०५०१७ ): 
की इच्छा थी कि दूसरे सदत को केवल संशोधन करने का ही अधिकार मिलना 
चाहिए, जबकि अन्य लोगों की धारणा थी कि प्रजातन्त्रात्मक सरकार तब तक सफलूू 
नहीं हो सकती जब तक कि निचले सदन पर ऊपरी सदन अपना नियंत्रण न रखे । 
मैक्डोनल का तो यहाँ तक कहना था कि “ऊपरी सदन जब तक निचले सदन की विधा- 
यिनी अधिकारों में संशोधन आदि नहीं कर सकता है तव तक उसका कोई उपयोग 
ही नहीं है अतः ऊपरी सदन पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होती चाहिए और अपनी इच्छा- 
न सार काये करने की भी उसे स्वतन्त्रता प्राप्त होती चाहिए। जो भी कार्य प्रणाली 
निचले सदन में हो उस पर नियंत्र० रखने का अधिकार ऊपरी» सदन को होता 
चाहिए जिससे वह निचले सदन की जल्दबाजी एवं अनियमित रूप से कार्य करने 
के ढंग को रोक सके । ) इसके अतिरिक्त सम्मेलन में यह भी कहा गया था कि 
: सीनेट के सदस्यों की अन्य योग्यताओं के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वह 
सम्पत्तिशाली हो । सीनेट के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली को सम्मेलन ने नहीं मानता 
क्योंकि सर्वप्रथम निर्वाचित सीनेटर सदेव ही प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के समान 
ही अपना पद समझेंगे । जिससे संसदीय कार्यप्रणाली सरकार के कार्यों को. शान्ति- 
पूर्वेक चलाने में बाधा पड़ेगी। द्वितीय निर्वाचन प्रणाली में बहुत सा धन व्यय होगा 
मेक्डोनल ने तो यहाँ तक कहा था कि इस प्रकार के निर्वाचन में ३और ४ हजार 
पौण्ड के बीच में ही व्यय होगा।* सीनेट का सदस्य होने के लिए आवद्यकीय कर 
दिया गया था कि सीनेटर की आयु ३० वर्ष होनी चाहिए। वह या तो जन्म से ही 
ब्रिटिश जानपद हो या ब्रिटिश पालियामैन्ट या कनाडा की किसी घारा सभा के किसी 
कानन से जानपद बन गया हो तथा ४ हजार डालर की उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति 
हो तथा ४ हजार मल्य का म॒सस्‍्वामी हो । 

जहाँ तक सीनेट की विधायिनी शक्तियों का सम्बन्ध है, घन विधेयक को छोड़ 
कर अन्य कोई भी विधेयक उपस्थित किया जा सकता है,परन्तु अमरीकन सीनेट 
की भाँति कनाडा की सीनेट धन विधेयकों में संशोषन नहीं कर सकती है । केवल 
वह उन्हें निचले सदत को उस पर पुन: विचार करने के लिए मेज सकती है। निचले 
सदन को ही धन विधेयक को पारित करने में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है । 





।. 7040, 36. 
. 9, परत, 25. 
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सीनेट, प्रान्तों की रक्षा करने में असमर्थ रही है। इसके कई कारण है, सर्वप्रथम 
सीनेट का मुख्य कार्य ही संघीय विधान मण्डल के दूसरे सदन के रूप में रहा है | वह 
केवल प्रतिनिधि सदन के बनाये हुए विधायकों में संशोधन कर सकती है। जब संघीय 
राजनीति में प्रान्तीय अधिकारों का प्रश्न हुआ उस समय संघीय शक्तियों के मामलों 
में शांतिमय वातावरण रहा। और न ही उनकी सीमा सम्बन्धी प्रश्न खड़ा हुआ | जतः 
सीनेट ने बहुत ही कम मामलों में प्रान्तीय अधिकारों के बारे में अपनी इच्छा जाहिर 
की । इस वात के बहुत से उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं, जहाँ पर प्रान्तीय 
मामलों में सीनेट ने अपनी इच्छा प्रगट नहीं की और कोई भी रुचि नहीं ली | सन्‌ 
१८७४ ई० में मैकेनज ( ४8०४००४० ) सरकार द्वारा उपस्थित नागरिक 
सम्वन्बी अधिकार को सीनेट ने संशोधित कर दिया था। पुनः १८८२ में नोवास्की- 
टिया की प्रान्तीय सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के नागरिक सम्बन्धी अधिकार का 
अपहरण कर लिया था और जब वह विधेयक सीनेट के सम्मुख रखा गया उस समय 
सीनेट ने उसमें संशोधन कर दिया । सन्‌ १८४८ में न्यूत्रंसविक, नोवास्कोटिया तथा 
मैतीटोवा के न्यायालयों में, घन सम्बन्धी मत देने के अधिकार के लिये, अपीकू करने 
के लिए संशोधन कर दिया। भाषा एवं शिक्षा के आघार पर प्रान्तों के विभाजन में 
प्रान्तों की बातों पर सीनेट ने ध्यान न दिया, किन्तु प्रतिनिधि सदन की ही वात मान 
ली। सीनेट के सदस्य देश के विभिन्न राजनैतिक दलों के इशारे पर ही कार्य करते हैं 
और अपने दल का ही प्रतिनिधित्व करते है। कभी भी इस वात की चिन्ता नहीं 
करते है कि वह अमुक प्रान्त के हैं अत: उन्हें अपने प्रान्त की मलाई को दृष्टिकोण में 
रखते हुए कार्य करें। कभी कभी यह भी देखा गया है कि एक ही प्रांत के दो सीनेटर 
अपनी अपनी अलग राय रखते हैं यद्यपि प्रान्त स्वयं अपने विद्येप प्रश्न पर रुचि रखता 
है। परन्तु सीनेटर अपने प्रान्त की भाई को ध्यान में न रख कर राजनेतिक दल 
का ही ध्यान रखते है और उसी की राजनीति के आधार पर कार्य करते हैं। गवर्भर 
जनरल सम्राट की ओर से सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति करता है परन्तु व्यवहार में 
प्रधान मंत्री की राय से ही गवर्नर जनरल सीनेट के सदस्यों को नियुक्त करता है 
क्योंकि वह ही बहुमत दल का नेता होता है। केवल कनाडा के न्यायालयों द्वारा ही 
प्रान्तों के अधिकारों की रक्षा होती है और कनाडा का हाईकोर्ट ही ऐसा न्यायालय 
है जो कानूनों की वास्तविकता पर ध्यान देता है चाहे वह प्रान्तीय हों अथवा संघीय । 

द्वितीय सीनेट का संगठन स्वयं ही प्रान्तों के साथ समक्ष को भावना में रोड़ा 
अटकाता है। संविधान के निर्माताओं को यह आशा थी कि सम्राट की ओर से नियुक्त 
किये हुए सीनेट के सदस्य प्रान्तों के विशेषाधिकारों की रक्षा में अपना प्रतिनिधित्व 
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करेंगे। परल्तु व्यवहार में गवर्नर जनरल प्रवान मंत्री की सलाह से ही सीनेट के सदस्यों 
की नियुक्ति करता है जिसका परिणाम यह होता है कि प्रवानमंत्री अपने दल के सदस्यों 
की नियुक्ति के लिए ही बल देता है। उदाहरणार्थ सर विल्फरेंड लाउरीर 
(87 ज्प्रा/लं०व ॥8ए7००) ने ८१ सीनेटरों की नियुक्ति की थी जो सभी उसके 
मित्र थे और उसने यह बात स्पष्ट रूप से मान भी ली थी और कहा भी था कि 
”मैंते सुना है कि गवर्नर जनरल क्‍यों नहीं विभिन्न राजनैतिक दलों से सीनेटरों की 
नियुक्ति करता हैं ? मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार का संगठन मनुष्यों 
द्वारा हुआ है और वे मानवी हैं । 

तृतीय वास्तव में केवल संघीय मंत्रिमण्डल है जो प्रान्तों के आंशिक रुचियों की 
रक्षा करता है। क्योंकि प्रधान मंत्री जब अपना मंत्रिमण्डल बनाता है तो उसमें वह 
प्रयत्न करता है कि प्रत्येक प्रान्त का मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व रहे । इस प्रकार 

[त्रिमण्डल के सदस्य अपने प्रान्त की भलाई के लिए लड़ते हैं । 

इसके अतिरिक्त सीनेट न तो सरकार की नीति को ही बदल सकती है और न 
ही मंत्रिमण्डल को बदल सकती है। इसलिए वह सरकार को किसी बात के लिए बल 
नहीं दे सकती है कि वह अमुक कार्य के लिए अमुक प्रान्त की ओर विशेष ध्यान रखे । 
केवल प्रतिनिधि सदन के सदस्य ही प्रान्तों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह प्रान्तों की 
जनता द्वारा ही चुनकर आते हैं । मं मण्डल प्रतिनिधि-सदन का समर्थन पाता है 
इसलिए प्रान्तों के प्रतिनिवियों को प्रसन्न रखने के लिए प्रान्तों के अधिकारों का 
ध्यान रखता है। यह स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि प्रधान मंत्री जो भी नियु- 
क्तियाँ करता है वह अपने दल, प्रान्त एवं स्थानीय रीतिरिवाजों को ध्यान में रखते 
हुए अपने दल के नेताओं की ही नियुक्तियाँ करता है। द 


आस्ट्रेलिया का संघीय विधान मण्डल 


आस्ट्रेलिया के संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान के सिद्धान्तों को 
दृष्टि में रखते हुए आस्ट्रेलिया के संविधान की रचना की। यही कारण है कि आस्ट्रें- 
लिया का संविधान संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है जो सीनेट नामक उच्च 
सदन एवं प्रतिनिधि सदन निचले सदन द्वारा सुशोमित है। 

सीनेट जो संच का ऊपरी सदन है उसमें आरम्म में ३६ ही सदस्य थे, प्रत्येक 
उपराज्य अपने ६ सदस्यों को चुनकर भेजता था, परन्तु सन्‌ १९४८ के प्रतिनिधि 
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अधिनियम ( म००7680708900०07॥ 4०६ ०६ 946 ) से यह संख्या ६० कर दी 
गयी है और अव प्रत्येक उपराज्य अपने १० सदस्य चुनकर भेंजता है। सीनेट 
के सदस्यों की नियुक्ति ६ वर्ब के छिए की जाती है, जिसमें से आधे प्रति ३ वर्ष बाद 
हट जाते हैं । इस प्रकार यह अविच्छिन्न संस्था है। सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन के 
लिए प्रत्येक राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र रहता है, परन्तु प्रत्येक नागरिक अपना केवल 
एक ही मत दे सकता है। कोई भी नागरिक जो प्रतिनिधि सदन के छिए निर्वाचित 
होने योग्य है वह सीनेट के लिए भी चुनाव छड़ सकता है । यदि किसी सीनेटर का 
स्थान उसके समय के पूर्व ही रिक्त हो जाता है तो राज्य सम्बन्धी संसद के दोनों सदन 
संयुक्त बैठक में अन्य पुरुष को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार 
चुना हुआ सीनेटर केवल उसी समय तक कार्य करेगा जितना समय पहले सीनेटर का 
दोप रह गया हो । परन्तु जब राजकीय संसद का सत्र न हो रहा हो तो उस समय राज्य 
का गवर्नर राज्य की कार्यपालिका की सलाह से सीनेंटर की नियुक्ति करता है। इस 
प्रकार से नियुक्त किया हुआ सीनेटर राजकीय संसद के अग्रिम सत्र के प्रारम्भ होने 
'के १४ दिन परचात्‌ तक ही कार्य करेगा या जब तक नये सीनेटर का चुनाव न हो जाय | 
सीनेट अपना सभापति स्वयं चुनती है । सब प्रश्न वहुमत से निर्णय किये जाते हैं । 
प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। समापति भी केवल एक मत दे सकता 
है । परन्तु जब पक्ष व विपक्ष के मत वराबर होते हैं तो प्रस्ताव अस्वीकृत समझा 
जाता है। सीनेट की गणपूति उनकी तिहाई संख्या है । 
क्या सीनेट से जो आश्ञायें की जाती थी उन्हें पूरा किया ? इसका उत्तर है 
नहीं। क्विक तथा गरन ( ९प्यंण८ णप 7 ए४॥ ) ने सीनेट की स्थापना 
का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि संत्तार के जितने भी संविवान संवात्मक हैं उनमें जिना 
किसी प्रइन के सीनेट अपना एक विशेष महत्व रखती है। सीनेट देश के सभी राज- 
'नैतिक दलों को मिलाकर एक सार्वजनिक सरकार की स्थापना करती है .. . .यह 
वह सदन है जिसमें प्रात्त अपना अलूग अस्तित्व रखते हैं और कामनवेल्थ के भागों 
'को मिलाता है। इस प्रकार सीनेट में विभिन्न प्रान्तों एवं दलों का प्रतिनिधित्व रहता 
:है। सीनेटर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। १ परन्तु सीनेट ने अपने को राज्य- 
अधिकारों का रक्षक न सिद्ध कर सका। इसके कई कारण है। सर्वप्रथम राज्यों के 
पास ही अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जिससे केन्द्र के पास सभी शक्तियाँ नहीं रह सकी । 
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द्वितीय प्रजातन्वात्मक प्रणाली के आधार पर सीनेटरों का चुनाव होता है जिससे 
चुनाव के समय किसी विद्येप प्रान्त का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। सभी" 
चुनाव राजनैतिक दलों के आधार पर होते हैं और कोई भी दल प्रान्त के किसी भी 
कार्य के लिए अपना कार्यक्रम नहीं वनाता है। सीनेटर भी अपने दल का ही ध्यान 
रखते हैं। प्रान्तों का नहीं । जब कभी सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन में एक ही दल शक्ति 
में होता है तो जो भी प्रस्ताव प्रतिनिधि सदन पारित करता है उसे ज्यों का त्यों 
सीनेट मान लेता है। परन्तु जब सीनेट में किसी एक दर का वहुमत होता है और 
प्रतिनिधि-सदन में नहीं तो दोनों सदनों में वास्तविक झगड़ा पैदा होता है। पर इतना 
होते हुए भी वह केवल राजनैतिक दलों तक ही सीमित रह जाता है प्रान्तों में नहीं । 

आस्ट्रेलिया के लेबर दल की बढ़ती हुई शवित ने भी अपने को अन्य राजनेंतिक 
दलों से अधिक संगठित कर लिया है। अत: लेवर दल की अधिकता से सीचेट में क्या 
परिवर्तन होंगे कहा नहीं जा सकता। लेवर दल की इच्छा है कि केन्द्रीय सरकार 
की दशवित बढ़े । अतः प्रान्तों का महत्व धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है। 

धीरे-धीरे कार्यकारिणी शवित में मी सीनेट के स्थान की आवश्यकता में कमी 
होती जा रही है जिससे वह न तो सरकार की ओर ही ध्यान देती है और न ही जनता' 
की ओर | जहाँ पर संघात्मक एवं संसदात्मक प्रणालियों का मिश्रण होता है वहाँ पर 
निचला सदन सदैव | ही उच्च सदन पर आश्रित रहता है। चाहें उनकी शक्ति 
का प्रश्न हो अथवा प्रभाव का । छीज स्मिथ (7०९४ ७7778 ) ने ठीक ही कहा 
है कि “आस्ट्रेलिया की सीनेट न तो अपने विशेष कर्तव्यों की ही पूर्ति की और न 
ही दूसरे सदन के प्रस्ताओं को ।” ? यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाय तो सीनेट 
का विघटन हो सकता है इसके अतिरिक्त छोकमत संग्रह ( +४९४००७० ९० ) द्वरा 
जनता भी किसी सदन का विघटन कर सकती है। जँसा ब्राइस ( 879०० ) ने कह 
है कि सीनेट से जो आज्ञा की जाती थी वह पूरी नहीं हुईं । उपराज्यों के हितों की 
रक्षा नहीं की है क्योंकि उन हितों पर कोई प्रदन ही नहीं उठा केवल न्‍्यसाउथ वेल्स 
और विकक्‍्टोरिया के झगड़े को छोड़कर | न यह ज्ञानी पुरुषों का सदन ही रहा क्योंकि 
कदाल राजनीतिज्न प्रतिनिधि सदन में चले जाते हैं जहाँ संघर्ष के पश्चात मंत्रिपद 
मिलता है। वेदेशिक वीति या उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण जैसा 
कोई विशेष कतेव्य न होने के कारण जिससे अमरीकन सीनेट को कुछ शक्ति प्राप्त 
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है, आस्ट्रेलिया की सीनेट प्रतिनिधि-सदन की एक निम्न श्रेणी की प्रतिलिपि भर ही 
है 

प्रतिनिधि सदन में सन्‌ १९४८ के प्रतिनिधि कानून के अनुसार इस समय १२४ 
सदस्य हैं जो उपराज्यों में जनसंख्या के आधार पर वितरित हैं । इस सदन का कार्ब- 
काल ३ वर्ष है परन्तु इसके पहले भी यह विघटित किया जा सकता है। सदन का विब- 
टन गवर्नर जनरल मंत्रिमण्डल की सलाह से करता है सभी प्रौह्ठ नागरिक चाहे वह 
स्‍त्री हों अथवा पुरुष, मतघारक हैं । प्रत्येक नागरिक जो मतदान कर सकता है वह 
प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। उसके लिए यह भी आव- 
इयक है कि वह कम से कम कामनवेल्थ का ३ वर्ष निवासी रह चुका हो और ब्रिटिय 
नागरिक हो । प्रतिनिधि सदन स्वयं अपना सभापति चुनती है। समापति को साथा- 
रणतया मत देने का अधिकार नहीं होता है । सभा के सब निर्णय बहुमत से होते हैं 
और अपनी कार्य पद्धति के नियम सभा स्वयं वनाती है। कोई भी सदस्य दोनों सदनों 
का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है । 

विधाव सण्डल की दादितियाँ : दोनों सदनों को समान शव्तियाँ प्राप्त हैं परः 
कर लगाने वाले व आगम से सम्बन्ध रखने वाले अर्थात्‌ मुद्रा विधेयक निचले सदन 
में आरम्भ होते हैं। कर छगाने वाले विधेयकों में सीनेट संशोघन नहीं कर सकती तथा 
राजकोय से साधारण वाधिक सेवाओं के लिए धन का प्रयोग कराने वाले विवेयकों 
में भी सीनेट संशोधन नहीं कर सकती । सीनेट किसी भी विधेयक में ऐसा संद्ोवन 
नहीं कर सकती जो जनता पर प्रस्ताविक आर्थिक भार को बढ़ा दे । 'राजकोय 
जीवन में निचला सदन ही शवित केन्द्र है पर इसकी शक्तित उस समय से घट गयी 
जव श्रमिकों के गुप्त पक्ष की स्थापना हुई क्योंकि इस गुप्त पक्ष में सीनेट के श्रमिक- 
सदस्य व निचले सदन के श्रमिक सदस्य मिलकर नीति का निर्णय पहले ही कर लेते" 
हैं और प्रतिनिधि-सदन की कार्यवाही व्यर्थ-सी रहती है।” * यह गुप्त पक्ष ही शक्ति 
का केन्द्र बन गया है। संविधान की ५७वीं धारा में दोनों सदनों के मतभेद होने पर 
कहा गया है कि यदि निचला सदन किसी विधेयक को पास कर दे और सीनेट उसे 
पास न करे, रद्द कर दे या ऐसे संशोधनों से पास करे ज तनि चले सदन को स्वीकार 
न हो और यदि वह सदन तीन महीने वाद उसी सत्र में या दूसरे सत्र में उसी विधेयक 
को सीनेट के द्वारा किये हुए या सुझाये हुए संशोधनों सहित या उनके बिना पुर: पास 
कर दें और सीनेट उसे रद्द कर दे या पास न करे या ऐसे संशोवनों से पास करे जो” 


7 (जे; 
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२५२ संघवदाद और संघात्मक शासन 


“निचले सदन को पसंद न हो,तो गवर्नर जनरल सीनेट और प्रतिनिधि-सदन दोनों 
का एक साथ विघटन कर दे । पर ऐसा विघटन निचले सदन की अवधि साधारण 
'समाप्ति छः माह पूर्व वाले समय में नहीं हो सकता । 

यदि ऐसे विघटन और नये निर्वाचन के पश्चात्‌ निचला सदन उस प्रस्तावित 
“विधेयक को सीनेट से सुझाये हुए या सीनेट द्वारा स्वीकार या समावेश्ञ किये हुए संशो- 
धर्नों के साथ या बिना उसके पास कर दें और सीनेट उसे पास न करें या रह कर 
दे या ऐसे संशोधनों से पास करे जो निचले सदन को स्वीकार न हो, गवर्नर जनरल . 
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सदस्य मिलकर विचार करेंगे और मिलकर ही मत 
देंगे । चाहें तो एक सदन के द्वारा वे स्वीकार किये हुए और दूसरे से अस्वीकार हुए 
संद्योवनों पर विचार करें या न करें। सीनेट व प्रतिनिधि सदन की कूल संख्या 
बहुमत ( 4980ए86 "(०४४० ) से जो संशोधन स्वीकृत हो जावेंगे वें 
ही पास समझे जायेंगे । इससे यह स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया की सीनेट को अमरीका या 
कनाडा की सीनेट से अधिक शक्तियाँ मिली हुई हैं। सीनेट के सदस्यों को योग्यता 
व उनके निर्वाचन की प्रजातन्त्रात्मक विशेषता देखते हुए यही आशा की जाती थी। 
“जब दोनों सदन किसी कानून को पास कर देते हैं तो लागू होने के पूर्व उसे 
“गवर्नर जनरल की सम्मति प्राप्त होनी चाहिए । 


भारतीय संघ का विधान मण्डल 


मारतीय संविधान ट्विसदनीय विधान मण्डल द्वारा शोभित है। वह है राज्य 
सभा और लोकसभा । लोकसभा सदन का निचला सदन है। लोकसभा में प्रत्यक्ष 
“निर्वाचन द्वारा चुने गये अधिक से अधिक ५०० सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों का. 
“निर्वाचन राज्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित करते हैं। निर्वाचन के लिए पूरे राज्य 
'विशिन्न कई भागों में बाँट दिये जाते हैं। प्रत्येक सदस्य ५ से ७॥ लाख तक निर्वा- 
चकों का प्रतिनिधित्व करता है ।! लछोकसभा का कार्यकाल ५ वर्ष का है। यह 
५ वर्ष निर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के आरम्भ होने की तिथि से गिने जाते 
. *हैं। जिस दिनांक को ५ वर्ष पूरे हो जाते हैं उसी दिन लोकसभा स्वयमेव विघटित 
हो जाती है । परन्तु यदि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को और - भी शीघ्र विधटित 
कर सकता है। आपात काल की घोषणा के काल में संसद की विधि द्वारा लोकसभा 
की अवधि एक बार में एक-एक वर्ष करके चाहे जितनी बार बढ़ाई जा सकती है, परन्तु 
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आपात उद्घोषणा की समाप्ति के ६ मास के अन्दर वह अवश्य विघटित हो जाना 
चाहिए। लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आवार पर होता है और कोई 
भी मतदाता जिसकी आयु २५ वर्ष हो चुकी है लोकसभा के निर्वाचन के लिए उम्मी-- 
दवार हो सकता है । 
राज्य सभा संसद का उच्च या द्वितीय सदन है । भारतीय संविधान में राज्य-- 
सभा की सदस्यता के लिए समानता के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है जैसा कि 
अन्य संघात्मक शासन-विधानों में पाया जाता है । 
संविधान में कहा गया है कि 
(१) राज्य-सभा--- 
(क) राष्ट्रपति द्वारा खण्ड (३) के उपवन्यों के अनुसार नाम निर्देशित किये 
जाने वाले १२ सदस्यों से, तथा 
(ख) राज्यों के दो सौ अड़तीस से अनाधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेंगी । 
(२) राज्य-समा में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बँट-- 
वारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तविष्ट तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार होगा ६ 
(३) खण्ड १ के उपखण्ड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने” 
वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विययों के बारे में विशेष 
ज्ञान अनुभव है अर्थात्‌ समाहित्य, विज्ञान, कछा और साजिक सेवा। २० माचे 
सन्‌ १९६० के चुनाव में आन्ध्र प्रदेश ने १८ सदस्य, आसाम ७,बिहार २२, 
बम्बई २७, केरल ९, मध्यप्रदेश १६, मद्रास १७, मैसूर १२, उड़ीसा १०, 
पंजाब ११, राजस्थान १०, उत्तर प्रदेश ३४, परदिचिमी बंगाल १६ जम्मू 
और कद्मीर ४, दिल्‍ली, हिमांचल प्रदेश २, मैनिपुर १, त्रिपुरा) । 
राज्य-सभा स्थायी सदन है उसका विघटन नहीं हो सकता। इस सदन के सदस्यों * 
का चुनाव ६ वर्ष के लिए किया जाता है। तथापि इसके एक तिहायी सदस्य प्रति 
दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं ।५ भारत का उपराष्ट्रपति इस सदन का पदेन 
समापति होता है । 
राज्य-समभा के सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और 
कम से कम ३० वर्ष की आयु रखता हो । 
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भारतीय संसद की शक्तियाँ 

जहाँ तक दोनों सदनों की शक्तियों का प्रइन है यह निश्चित है कि राज्य सभा 
को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी विधेयक केवछ धन विधेयक 
को छोड़कर किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता है।' परन्तु धन विधेयक 
केवछ छोकसभा में ही उपस्थित किये जा सकते हैं । धारा १०८ तथा १०९ के 
अनुसार कोई भी विधेयक विता दोनों सदनों के पारित किये हुए कानून का रूप नहीं 
धारण कर सकता है ।* संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संविधान के धारा १०८ 
में कहा गया है कि घन विधेयकों को छोड़कर यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों 
का मतभेद है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। 

लेकिन घन विधेयक केवल लोकसभा में ही उपस्थित किये जा सकते हैं ।? जब 
कोई भी घन विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तो वह राज्य-सभा के पास भेज 
दिया जाता है जिससे कि वह उस विधेयक के सम्बन्ध में अपना मत प्रगट कर सके। यह 
कार्य राज्य-समा को १४ दिन के मीतर कर डालना पड़ता है । यदि राज्य-सभा ऐसा 
नहीं करती तो लोक सभा द्वारा पारित विधेयक ही कानून बन जाता है। यदि घन 
विधेयक के सम्बन्ध में राज्य समा लोकसभा से कुछ सिफारिशें करता है तो छोकसभा 
उन सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने के मामले में पूर्ण स्वतन्त्र है। वह 
चाहे मानें या न माने । 

राज्यसभा एवं लोकसभा को संवैवानिक संशोधतों में समान अधिकार प्राप्त 
हैं। संविधान में संशोधन तभी किया जा सकता है जब संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन 
की सदस्य-संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों. 
के दो तिहायी बहुमत से पारित हो जाय। इस प्रकार संशोधन विधेयक पास होने के 
बाद हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाता है। 

प्रतिबन्‍्ध यह है कि यदि संवेधानिक संशोधन घारा ५४, ५५, ७३, १६२ या 
२४१ या भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५, भाग ९ के अध्याय १ या 
अनुसूची ७ की किसी भी सूची या राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व के बारे में होता 
हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि वह राज्यों के कम से कम आधे राज्यों द्वारा मान्य 
होना चाहिए । द 

इस प्रकार से राज्य-समा को लोकसभा के बरावर ही अधिकार प्राप्त है। विद्ये- 
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थतया संविधान के संशोधन में । संविधान का संशोवन तव तक मान्य न होगा जब 
कि राज्य अथवा उनके प्रतिनिधि उसे न मान लें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
राज्य-सभा राज्यों का भंडार है। और इस प्रकार भारतीय संविधान वास्तविंक रूप 
में संघात्मक शासन विधान है । 

राज्य-सभा को एक विद्येप अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है वह 
है कि यदि राज्य-समा अपने दो तिहायी मतों से संकल्प द्वारा यह पारित कर दे कि 
अमुक कानून जो राज्यों की सूची में आता है और राप्ट्र के हित में है संसद उसे 
पारित करें उस समय संसद के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सम्पूर्ण मारत 
के लिए अथवा उसके कूछ भाग के लिए कानून वनावे । 

राज्य समा के दो तिहायी मत ही इस वात के द्योतक हैं कि राज्य अमुक कानून 
के निर्माण में इच्छुक हैं। इत प्रकार राज्य-सभा राज्यों के अधिकारों का संरक्षक 
हैं। उसके सदस्य जिम्न राज्य से चुवकर आते हैं वे अपने राज्य के अविकारों की रक्षा 
करते हैं । | 


अध्याय ९ 
संघीय संस्थयें--न्यायपालिकायें 


अमरीकी संविधान की संसार के राजनैतिक क्षेत्र में अनेक नवीन देन है, परन्तु, 
उसकी सवसे प्रमख देन है उसकी संघीय न्यायपालिका की स्थापना जो सम्पूर्ण रूप 
से स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली होने के अतिरिक्त संविधान में अपना एक विशेष महत्व 
रखती है और आधुनिक संघ प्रणाली के उत्थान में पथ प्रदर्शक के रूप में है। 
अमरीकी संघ की न्यायपालिका 
चार्ल्स वेरेन ( 00&7०8 फ्7० ) ने ठीक ही कहा है कि संयुक्त राज्य 
अमरीका का इतिहास कांग्रेस के सदनों, कार्यकारिणी के कार्यालयों एवं युद्धक्षेत्र 
में नहीं लिखा गया है वल्कि अधिकतर सुप्रीमकोर्ट के महलों में ।” अमरीकन संविधान 
के निर्माताओं ने यह पहले ही सोच रखा था और हमिल्टन ने फेडरलिस्ट में स्पष्ट 
रूप से कहा है कि “यदि कोई राजनीति स्वत: सिद्ध सत्य है, तो उनमें एक यह है कि 
राज्य की न्यायिक शक्ति उसकी विघायिनी शक्ति के समक्षेत्र को (४०-०६४७४४४७ ) 
होनी चाहिए . .. सभी राज्यों को एक ऐसे न्‍्यायालूय की स्थापना आवश्यकता हुईं 
जो अन्य न्यायालयों के ऊपर शक्तिवान हो, जो सामान्य निरीक्षण करे और जिसे 
असैनिक न्‍्यायविधि में एकरूपता का अधिनियम निश्चित करने का अधिकार हो 
प्रो० मनरो का कहना है कि संघीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए शक्ति- 
शाली न्यायपालिका का होना अति ही आवश्यकीय है। जो, राज्यों एवं उसके निवा-- 
सियों के झगड़ों का निपटारा कर सके । संघ शासन में यह आवश्यकीय है कि राष्ट्र: 
और राज्य के बीच शक्तियों का अलग-अलग बटवारा हो और उनके बीच उठने वाले 
झगड़ों का निपटारा करने के लिए शक्तिशाली न्यायपालिका का होना अति ही आव-- 
इयक है 7 
फिल्डडेल्फिया कन्वेन्शन ने शक्ति विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर एवं राष्ट्रीय 
न्‍्यायपालिका की आवश्यकताओं को दृष्टिकोण में रखते हुए संघीय न्‍्यायपालिकक 
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की स्थापना की। कन्वेशन के सामने राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना के लिए वहुत 
सी बातें रखी गयीं और बाद को कन्वेन्शन ने राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना के 
लिए अपनी राय दे दी जो संविधान के अनुच्छेद २, धारा ६ में रखा गया। 

तत्पश्चात्‌ कन्वेन्शन ने घारा ३ के अनुच्छेद २ और तीन में संघीय न्‍्यायिपालिका 
के अधिकार क्षेत्र का प्रालेख्य किया, परन्तु इसमें सुप्रीमकोर्ट के संगठन तथा नम्न श्रेणी. 
के न्यायालयों तथा उनके अधिकारों, तथा संगठन पर विचार नहीं किया गया। संघीय 
न्यायालय की कार्यप्रणाली आदि प्रश्नों को प्रथम कांग्रेस के विधानमण्डल द्वारा निश्चित 
किया गया । 

प्रथम कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका सम्ब घी नियमों को पारित 
किया गया । ७ अप्रैल सन्‌ १७८९ को सीनेट ने हेनरी रिचर्ड की अध्यक्षता में एक 
कमेटी की नियुवित की जिससे कहा गया कि वह न्‍्यायायिक विधेयक. पर अपना विचार 
प्रकट करे। १२ जून सन्‌ १७८९ को ली द्वारा इस विधेयक पर आख्या दी गयी और 
उस पर २२ जून एवं ७ जुलाई को द्वितीय एवं तृतीय वाचन हुआ। ८, ९, १० और 
११ जुलाई को उस पर मतदान हुआ और १७ जुलाई को सीनेट द्वारा पास कर दिया 
गया। ली ने इसके विरुद्ध अपना मत दिया | उसके पश्चात्‌ सदन में मेज दिया गया 
जहाँ पर २० जुलाई से १७ सितम्बर तक बहस हुई और कुछ संशोघनों के साथ विधेयक 
पास कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ विधेयक प्रतिनिधि सदन में मेज दिया गया जहाँ पर 
सीनेट द्वारा संशोधित विधेयक को मान लिया गया और इस !'प्रकार २१ सितम्बर 
की उक्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। २४ सितम्बर सन्‌ १७८९ 
को राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये | इस विधेयक में एक सर्वोच्च न्‍्यायारूय 
तथा १ मुख्य न्यायाधीश एवं ५ अन्य न्यायाधीश के लिए कहा गया। १३ जिला न्याया- 
लय ( 4078700० 0007४४ )) और ३ सकिट कोर्ट का भी प्रयोजन किया गया। परन्तु 
जसे जैसे संयुक्त राज्य के उपराज्यों की संख्या और संघ का क्षेत्रफल बढ़ता गया म्रमण- 
शील ( (7०ए ४ ए०ए%ा४ ) और जिला न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती गई। 
इस प्रकार संघीय न्यायपालिका में अब एक सर्वोच्च न्यायालय, १० म्रमणशील न्याया- 
लय और ९० जिला न्यायालूय हैं। समस्त राज्य का क्षेत्रफल १० भागों में बाँठकर 
प्रत्येक भाग के लिए १ म्रमणशील न्यायालूय है, और प्रत्येक प्रमणशील न्यायालय 
का क्षेत्रफल बाँट कर प्रत्येक उपमाग के लिए एक जिला न्यायारूय है। संघ न्याय- 
पालिका का सम्बन्ध उपराज्यों की न्यायपालिकाओं से केवल इतना ही है कि कानूती 
एवं संवेधानिक मामलों में उपराज्य की न्यायपालिका की निर्णय के विरुद्ध संघ न्‍्याय- 
पालिका में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपराज्य की भ्यायपालिका 

१७ 
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पृथक है जो संघ न्यायपालिका से स्वतन्त्र है। 
किसी भी राज्य की न्यायपालिका की रचता में सवसे अधिक महत्वपूर्ण बात 
यह होती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार हो, कितनी अवधि के लिए और 
उनका वेतन आदि क्या हो ? क्योंकि जब तक न्यायपालिका में स्वतन्त्र, निडर, पक्ष- 
पात होने की भावना न रहेगी, नागरिकों को न तो न्याय ही प्राप्त होगा और न ही 
न्यायपालिका में उनका विश्वास ही होगा, फिर एक संघीय संविधान में तो न्‍्याय- 
पालिका के स्वतन्त्र और निष्पक्ष तथा निडर होने की और भी अधिक आवश्यकता 
इसलिए है कि उसे (१) केद्ध और उपराज्यों के बीच, उपराज्यों के पारस्परिक 
झगड़ों, (२) तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद, खण्ड अथवा भाग के अर्थ के विषय 
में उठे झगड़ों और विवादों को तय करना पड़ता है। संघ निर्माण के पूर्व (१७८७) 
अमरीकी राज्यों में जो न्यायालय थे उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के विधान- 
मण्डल करते थे । परन्तु फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक यह भी प्रस्ताव रखा गया 
था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कांग्रेस करे । वजिनिया के प्रति- 
निधियों द्वारा प्रस्तुत योजना में मी यही कहा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति 
विधानमण्डल करे। एक दूसरी योजना पटसेन ने प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि 
न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कार्यपालिका करे । इन दोवों प्रस्तावों पर काफी वाद- 
विवाद हुआ जिसमें जेम्स विछसन ने कहा “विधानमण्डल द्वारा नियुक्ति इसलिए 
अनुचित है कि बहुसंख्या के कारण दाँवपेंच, पक्षपात आदि की आशंका होती है।” 
_ भेडीसन ने कहा कि “इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश न तो निष्पक्ष और स्वतन्त्र होते 
हैं और न तो योग्यतम व्यक्ति ही इस प्रकार नियुक्त होते हैं।” अन्त में मेसाचुसेट्स 
में प्रचलित प्रणाली को अधिक मान्य समझा गया जहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट 
की सम्मति से गवर्नर करता था। अतएव संविधान सम्मेलन में संविधान के तीसरे 
अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वोच्च तथा अन्य आघीन न्यायालयों के न्‍्याया- 
घीश जब तक सदाचारी रहेंगे अपने पद पर काम करते रहेंगे और उन्हें अपनी सेवा 
के लिए जो पारिश्रमिक मिलेगा वह उनके पदासीन रहते हुए घटाया नहीं जावेगा ।१ 
इससे न्यायाघीश स्वतन्त्रतापूर्वेक तथा निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। संविधान के 
अनुच्छेद २ खण्ड २ पैरा २ में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायारूय के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति सीनेट की अनुमति से करने का अधिकार दे दिया गया है ।* अतएव सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाघीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की अनुमति से करता है । 





१. धारा ३ का खण्ड १ अमरीकन स॑ विधान | 
२- धारा ३ का खण्ड २ का पेरा २। 
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इस नियुक्त में राष्ट्रपति दलबन्दी की नीति का अधिक अनुकरण नहीं करता है ॥ 

न्यायाधीशों की “नियुक्ति में राजनीति का बहुत थोड़ा पुट रहता है। अपने पक्ष का 
ध्यान न रखते हुए राष्ट्रपति रिक्त स्थान की पूति करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति 

को ही नियुक्त करता है ।/) सर्वोच्च न्यायाऊय के आघीन संघ के म्रमणशील 
न्यायालयों व जिला न्यायारूयों के त्यायावीशों को राष्ट्रपति महान्यायवादी की सिका- 

'रिक् पर नियुक्त करता है। न्‍्यायवादी महाप्रभाकर्त्ता स्वयं सम्बन्धित उपराज्यों के 
सीनेटरों से सलाह लेता है। इससे स्पष्ट है कि संघ न्यायालयों के न्‍्यायाघीशों की नियुक्ति 
में यह ध्यान रखा जाता है कि वे विधि-निर्बन्ध के सम्बन्ध में अनुपम योग्यता रखते 
हों । अतएवं इन परिस्थितियों में संयुक्त-राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, 
कांग्रेस और उपराज्यों के कार्यों को वेध-अवैध ठहरानें की अपनी शक्ति के कारण 
'तथा उस स्थायित्व के कारण जिसके होने से उसके बदलते हुए छोकमत का मुँह नहीं 

देखना पड़ता, संयुक्त-राज्य की शासन प्रणाली की बहुत सी बातों में एक बहुत प्रमाव- 

शाली हेतु बना हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा न्याय संगठन है। 

जब किसी न्यायाघीश का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति सोच विचार कर ऐसे 

व्यक्ति की नियुक्ति सीनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रपति की 
दृष्टि में बहुत योग्य हों । सीनेट की अनुमति केवल नाममात्र की प्रथा नहीं है। सीनेट 
के सदस्यों ने कई बार राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों की नियुक्ति को अस्वीकृत 

किया है। उदाहरणार्थ अलेक्जन्डर बालकोट ( 2००४०५७० ४४०१००४६४ ) की 
नियुक्ति का प्रस्ताव राष्ट्रपति ने ४ फरवरी १८११ को किया परन्तु सीनेट ने १८ 

फरवरी को उसे अस्वीकार कर दिया । जान जोर्डन (7०४७ २०7१७०) की नियुक्ति 
का प्रस्ताव १८ दिसम्बर १८२८ को किया गया परन्तु सीनेट ने १२ फरवरी १८२९ 
को उसे स्थगित कर दिया.। इसी प्रकार एक बार रोजर ठेतनी ( +#०8०० 76००४ ) 

की नियुक्ति स्थगित कर दी गयी थी । ९ जनवरी १८४४ को जॉन कौफील्ड स्पेन्सर 

(४०४० («7१०६ 89०06००) को राष्ट्रपति ने न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त 
किया परन्तु सीनेट ने उसे ३१ जनवरी को अस्वीकृत कर दिया। इसी प्रकार २३ 

दिसम्बर १८४५ को जार्ज वाशिंगटन वुडबर्ड को राष्ट्रपति द्वारा न्‍्यायाघीश नियुक्त 
किया गया परन्तु सीनेट ने २२ जनवरी सन्‌ १८४६ को अस्वीकृत कर दिया। सारांश 
यह है कि सीनेट ने अपने स्वीकृति देने के अंधिकार का उपभोग स्वतन्त्र रूप से ही किया 
है । अस्वीकृति की आशंका उस परिस्थिति में अधिक होती है जब सीनेट में राष्ट्रपति 

के राजनीतिक दल के सदस्यों की संख्या विरोबी दल के सदस्यों से कम होती है। 


. एफठ 32छाछलटबडए ए०म5प7प्रा07, 9. 295. 


२६० संघवाद ओर संघात्मक शासन 


न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए संविधान में कोई भी अहर्तायें नहीं रखी 
गयी हैं । राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे नियुक्त करे । परन्तु अनुभव से यह सिद्ध 
हो गया है कि राष्ट्रपति सदैव ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति सीनेट में प्रस्तुत करता है जो 
अपने कार्य में अत्यन्त कुशल हो, जिसे कानून का पूरा प्रा ज्ञान हो और जो इस महत्व- 
पूर्ण उत्तरदायी पद के लिए, जहाँ विधि का वध और अवँध होने का अच्तिम निर्णय 
होता है। और संविधान का निर्वेचन ( 770०.7०6४7०० ) होता है, सभी भाँति 
योग्य हो और जिसकी योग्यता जनता में सर्वमान्य हो चुकी हो । अधिकतर राष्ट्रपति 
के प्रस्तुत नाम सीनेट स्वीकार कर लेती है और जनता भी इन नियुक्‍्तियों को ही श्रेष्ठ 
समझती है । 

संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने पद पर तब तक आसीन रहेंगे 
जब तक वे सदाचारी रहें । अर्थात्‌ यदि कोई न्यायाधीश जीवन मर पद पर आसन्न 
रहना चाहता है तो रह सकता है। परन्तु कोई भी न्यायाधीश ७ "वर्ष की आयु में यदि 
उसने कम से कम १० वर्ष तक पद पर कार्य किया है, पूरा निवृत्ति वेतन लेकर पद 
त्याग कर सकता है। न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निश्चित 
नहीं है । सब से कम आयु में (३२ वर्ष की आयु में ) जोसेफ स्टोरी की नियुक्ति हुई 
थी जो १८११ से १८४५ तक पदासीन रहे । न्यायाधीशों का पारिश्रमिक कांग्रेस 
अपने अधिनियम द्वारा नियत करती है, जो किसी न्यायाधीश के पद-काल में घटाया 
तो नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। इन सभी कारणों से न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता 
ही सुरक्षित नहीं है वरन्‌ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में जनता का पूर्ण विश्वास 


भी है। 
न्‍्यायारूय के न्यायाधीश अयोग्यता अथवा ऐसे किसी आरोप के कारण पद से 


हटाये नहीं जा सकते। किन्तु संविधान के अनुच्छेद २ के चौथे खण्ड में वणित देशद्रोह, 
घसखोरी या अन्य भारी अपराध व अदाचार के लिए पदच्युत किया जावेगा । ऐसे 
आरोप लगाने के प्रस्ताव पर प्रतिनिधि सदन विचार कर महानियोग ( 779096- 
_ 8&०॥०४०७४७४ ) की स्वीकृत देगा तो सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर उसकी सुनवाई 
करेंगी और यदि दो तिहाई मत से अभियुक्त को दोषी ठहरावेगी तो वह दंड के रूप 
में केवल पद से हटा दिया जावेगा। ऐसा केवल एक ही अवसर आया जब सन्‌ १८०४ 
में न्‍्यायाघीश सेमुअल चेज ( 5&7776] 0॥886७ ) पर यह आरोप लगाया गया 
था कि बाल्वीमोर में ग्रान्डजूरी को आदेश देते समय उसने पक्षपात किया और कुछ 
वर्णित अभियोगों में उसने सुनवायी के समय अत्याचार बरता, परन्तु आरोपों का समर्थन 
सीनेट के दो तिहाई मताधिक्य से न हो सका। बाद को वह मुक्त हो गया और जीवनान्‍्त 
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सक पद पर रहा । 
संघ-त्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र क्‍ 

हमिल्टन ने अपने लेख (फेडेरेलिस्ट सं० ३०) में उन सिद्धान्तों का वर्णन किया 
है जो संघीय न्यायालय की स्थापना करते समय दृष्टि में रखने चाहिए । उसके अनु- 
सार (१) एक ऐसी वैधानिक प्रक्रिया होती चाहिए जिससे संविधान की घाराओं 
का सुवारु रूप से पालन हो । (२) राष्ट्रीय विधियों के निर्वेचन (776०797०(&४07 ) 
अथवा व्याख्या करने में एकरूपता होनी चाहिए । (३) राष्ट्र और उसके सदस्य 
उपराज्यों अथवा नागरिकों के बीच उठे विरोधों का निर्णय राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण 
द्वारा ही होना चाहिए । (४) सम्पूर्ण की शांति एक भाग के ऊपर अवरूम्वित न हो। 

(५) सामुद्रिक झगड़ों का निपटारा राष्ट्रीय न्यायपालिका द्वारा होना चाहिए । इन्हीं 

सिद्धान्तों को इ ष्टि में रखते हुए अमरीकी संविधान के तीसरे अनुच्छेद के दूसरे खण्ड 
में संच की न्यायिक शक्ति का अधिकार क्षेत्र इन शब्दों में निर्धारित किया गया है: 
“ज्यायिक शक्ति उन सभी मामलों के निपटाने में रहेगी जो इस संविघान के अन्तर्गत 
राज्य द्वारा बनाए हुए कानूनों और सामान्य न्यायसिद्धान्त ( ैपृष्पंज ) से सम्बन्धित 
होंगे या संयुक्त राज्य अमरीका के कानून और इनके आधीन जो संधियाँ हुई हों, या 
भविष्य में हों इनके अन्तर्गत कानूनों के प्रावधानों के सम्बन्ध में, या प्राकृतिक न्याय 
के बारे में उठनेवाले प्रश्नों में, राजदूतों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों में, सामुद्रिक 
व नवसेना के अधिकार क्षेत्र में उठनेवाले प्रश्नों में उन झगड़ों में जहाँ संयुक्त राज्य 
ही वादी या प्रतिवादी हो या दो से अधिक उपराज्यों के बीच के झगड़े में, एक उपराज्य 
और दूसरे उपराज्य के नागरिकों के झगड़ों में, विभिन्न उपराज्य के नागरिकों के झगड़ों 
में, एक ही उपराज्य के दो नागरिकों को विभिन्न राज्यों से मिले, भूमि अनुदान सम्बन्धी 
झगड़ों में, और एक उपराज्य व उसके नागरिकों तथा दूसरे किसी विदेशी राज्य व 
उसके नागरिकों में झगड़ा हो, इन सब बातों में संघ न्यायपालिका को निर्णय करने का 
अधिकार प्राप्त होगा ।” संविधान ने सर्वोच्च न्यायारूय के प्रारम्मिक व पुनविचारक 
अधिकार क्षेत्र की सीमा भी इस प्रकार निश्चित कर दी है। 'राजदूतों व किसी उप- 
राज्य से सम्बन्बित मुकदमें सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारम्म होंगे । अन्य उपयु क्त 
मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय में कानून की व्याख्या व वास्तविकता के प्रश्न पर केवल 
पुनविचार हो सकता है, उन उपवादों को छोड़कर और उन नियमों के अनुसार जिन्हें 
कांग्रेस निश्चित कर दे ।” 

उपरोक्त अधिकार क्षेत्र तो संविधान में वर्णित हैं, किन्तु इसके अतिरिक्त सर्वोच्च 
न्‍्यायारूय का अ विकार क्षेत्र में कई प्रकार से वृद्धि हो गई है। इन प्रकार के अधिकारों 
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में न्यायालय के न्यायिक पुतविलोकन अधिकार (79067 ० 7प्कंथ्षश े०ए०ण ) 
अधिक महत्व रखता है। यों तो संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सर्वोच्च 
न्यायालय को अधिकार होगा कि वह कांग्रेस अथवा किसी उपराज्य के विधानमण्डल 
द्वारा निर्मित किसी भी विधि की यह जाँच अथवा पुनविलोकन करे कि यह संविधान 
के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, और प्रतिकूल पाने पर. उसे अवैध घोषित कर दे । 
किन्तु अपने कार्यक्रम में अवसर पाकर सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को अपनी' 
दव्ति अथवा क्षेत्र में कर लिया | प्रश्न यह है कि न्‍्यायारूय ने यह अधिकार कैसे पा 
लिया । इसका उत्तर यह है कि संविधान के छठे अनुच्छेद के दूसरे पैरा में यह कहा 
गया है कि यह संविधान और संयुक्त राज्य की विधियाँ जो इसके अन्तर्गत बनेंगी, 
और सभी संधियाँ जो संयुक्त राज्य के अधिकार से बनेंगी, देश की सर्वोपरि विधि 
समझी जावेंगी और सभी उपराज्यों के न्यायाधीश उनसे बाध्य होंगे, मले ही किसी 
उपराज्य की विधि अथवा संविधान में वरणित हो ।” क्योंकि इस अनुच्छेद में संविधान 
को देश की 'सर्वोपरि विधि” (9ए७ए०7७8 7,०४७) घोषित किया गया है और 
इसी संविधान पर सर्वोच्च न्यायालय आधारित है और उसी से शक्ति प्राप्त है, इससे 
यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायाऊूय अपने कार्य सम्पादन में संविधान की सर्वोपरिता 
माने और उसके प्रतिकूल किसी भी अधिनियम अथवा आज्ञा व आदेश को अवैध समझे | 
सबसे पहले सन्‌ १८०३ में मार्बरी बनाम मेडीसन [ ७7७प७ए एह 'ै॥ता800 
 अभियोग में न्यायिक पुर्नावछोकन का प्रश्न उठा था। सन्‌ १७८९ के जुडिशिरी ऐक्ट में 
यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश लेख ( शैंश॥ ० ७487078 ): 


देने का अधिकार होगा | सन्‌ १८०१ की ३ मार्च की रात्रि को (अपने पद-काल की 
अवधि समाप्त होने के कुछ घंटे पूर्वें, क्योंकि उस समय नये राष्ट्रपति की' पद-अवधि 
ता० ४ मार्च को आरम्म होती थी ) राष्ट्रपति एडम्स ने मार्बरी को शांति न्यायाधीश 
पद पर नियुक्त करने की आज्ञा पर हरतोक्षर किये थे। नये राष्ट्रपति जेफर्सन (वशी०« 
7800 ) जिसने दिनांक ४ मार्च को कार्यमार सम्माला [और उसके सचिव मेडीसन ' 
नें मबेरी को नियुक्टि-पत्र नहीं दिया । इस पर माबँरी ने सर्वोच्च न्यायालय में फरियाद 
की कि न्‍्यायारूय मेडीसन को परमादेश द्वारा ( '४७7व७7०8 ) आज्ञा दे कि उसे 
नियुक्ति पत्र दे दिया जावे । प्रमुख न्यायाधीश मार्शल ने अदालत का निर्णय सुनाते 
हुए मार्बरी की प्रार्थना को रह कर दिया और कहा कि सन्‌ १७८९ के न्यायिक अधि- 
नियम ( ४णथंअंशर ० ) ने सर्वोच्च स्यायोरय को परमादेश जारी करने का 
अधिकार देकर संविधान द्वारा निर्धारित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि की है 
अतएवं उस अधिनियम का उतना भाग संविधान के प्रतिकूल होने के कारण अवैध 
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है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि की गयी है। 

उसी समय से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनविकोकन का अधिकार लिया 
है और जब कन्नी कोई अभियोग उसके सामने आता है तो वह इस बात को देखता 
है कि जिस विधि से वह मामला सम्बन्ध रखता है उसका निर्माण संविधान के अनुकूल 
हुआ है अथवा नहीं । यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचता है कि वह विधि संविधान 
के प्रतिकूल है तो क्योंकि संविधान सर्वोपरि राज्य विधि है, प्रतिकूल विधि 
(९०००१४०४०४ 7.8७ ) अथवा उसके किसी भी अंश को जो संविधान की अवहेलना 
करता है, अवैध घोषित कर देता है । 


क्या न्यायिक पुनविलोकन अधिकार प्राप्त कर सर्वोच्च न्‍्यायारूय अमेरिका 
की कांग्रेस (विधानमण्डल ) का तीसरा सदन ( ॥7774 पझ्वू078७ 0६ 0०४६7७४8 ) 
बन गया है ? कुछ आलोचकों ने जो न्‍्यायारूय के उक्त अधिकार को अनुचित समझते 
हैं कहा है कि इस अधिकार के उपभोग का: यह अर्थ हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय 
कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया है क्योंकि वह कांग्रेस द्वारा निर्मित विवि को रह कर 
देता है। परन्तु उनका यह विचार ठीक नहीं है। प्रथम न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 
अथवा उपराज्य के विधानमण्डल द्वारा निमित प्रत्येक विधि की वैवता की जाँच करता 
है । वह तो केवल उसी समय किसी विधि की वास्तविकता का विश्लेषण करता है 
. जब कोई पक्ष किसी अभियोग से सम्बन्धित विधि का विरोध करता है। ऐसी दशा 
में न्यायालय का कतंव्य है कि संविधान को सर्वोपरि राज्यविधि समझ कर उसकी 
कसौटी पर अन्य विधि की वैधता की जाँच करे और यदि वह विधि अथवा उसका 
कोई भाग संविधान के प्रतिकूल है तो उस प्रतिकूल माग को अमान्य अयवो शून्य समझ 
कर अवैध घोषित कर दे । लगभग १२५ वर्ष हुए न्यायाधीश स्टोरी (80०79) 
ने कहा था : क्योंकि संविधान राज्य की सर्वोपरि विधि ( डिप्रफा०7 &ष्त ०६ 
586 974 ) है, सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि यदि यह सर्वोपरि विधि 
के प्रतिकूल कोई भी विधि चाहे वह कांग्रेस द्वारा बनाई गई हो अथवा उपराज्यों द्वारा, 
यदि वह मूलविधि (संविधान) के प्रतिकूल है, तो उसे अमान्य समझे और केवल मूल 
विधि का ही अनुसरण करें . . . अन्यथा करने का फल यह होगा कि नागरिक अपनी 
राष्ट्रीय और उपराज्य की सरकारों की दया के शिकार बन जावेंगे।” सन्‌ १९११ 
में सर्वोच्च न्‍्या।लूय ने मस्केट बनाम संयुक्त राज्य (/र्धप४8०४॥ ए8 ऐंए9०व०ें 88088) 
वाद (०७४० ) का निर्णय किया था। न्‍्यायारूय की ओर से न्‍्यायात्रीश डे (7०७४७ 
099 ) ने निर्णय के अन्तर्गत कहा था कि “किसी विधि को अवैध घोषित करने 
का अधिकार इसलिए उठता है क्योंकि कांग्रेस की कोई विधि जिस प्र वादी अथवा 
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प्रतिवादी का विश्वास है मूलविधि के प्रतिकूल है। इस अधिकार का उपभोग, जो 
न्यायारूय के लिए अत्यन्त महत्व और कोमलता रखता है, न्यायालय को इसलिए 
प्राप्त नहीं है कि उसे कांग्रेस के रचित अधिनियमों ( 8०8 ० 0०7६7०88 ) से 
पुनरीक्षण की शक्ति है, किन्तु इसलिए प्राप्त है कि वादी और प्रतिवादी के विरोधी 
दावों के कारण न्यायालय को यह तय॑ करना पड़ता है कि वह मूल विधि को मान्य समझे 
अथवा अन्य को ।7* | 
इस अधिकार को प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को बहुत 
बढ़ा लिया है। अनुमान किया जाता है कि अब तक रूगभग ८० विधियों को सर्वाश 
में, अथवा कुछ अंशों में अवैध घोषित किया गया है। यद्यपि न्यायालय के इस अधि- 
कार का कुछ लोग विरोध करते हैं, ओर कभी-कभी (जैसे १९३७ में रूजवेल्ट तथा 
न्यायाधीशों में) न्यायालय और शासकों में भारी गरमा गरमी हो भी गयी, किन्तु 
यह अधिकार अब अमरीकन शासन प्रणाली का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्य सिद्धान्त 
हो गया है। 
न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र 
संविधान के तीसरे अनुच्छेद के दूसरे खण्ड के परा २ में संघीय न्यायालय का अधिकार 
क्षेत्र इन शब्दों में व्यक्त किया गया है कि जहाँ पर राजदूतों व किसी मंत्री अथवा 
वकील का मुकदमा है अथवा एक उपराज्य का झगड़ा है वहाँ पर सभी मुकदमे सर्वोच्च 
न्यायालय में ही प्रारम्भ होंगे ।” यह मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्मिक अधि- 
कार क्षेत्र ( 078०४! 7षएं8वां०४ं०० ) के अन्तगंत आते हैं तथा अन्य मुकदमे 
अपील सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं इस प्रकार सर्वोच्च स्यायालूय को 
अपील एवं प्रारम्मिक मुकदमें सुनने का अधिकार प्राप्त है। संघीय न्यायालय का जो 
संगठन है उसमें अभियोगों को निपटाने के लिए पहले पहल जिला न्यायालय में फरि- ._ 
याद की जाती है। उस न्यायाल्‍रूय के निर्णय के विरुद्ध प्रमणशील न्यायालय अथवा . 
सकिट कोर्ट (०४7०ए४६ ४०४7४) में अपील होती है, और सकिट कोर्ट के निर्णय से 
असंतुष्ट रहने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है । किन्तु जिन दंड-विधि 
अभियोगों में जिला न्यायालय प्राणदण्ड देता है उनकी अपील सकिट कोर्ट में न होकर 
सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है ताकि अपराधी के दंड निर्णय में अधिक विलम्ब 
न हो । इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्‍्यायालूय संघीय विधि से सम्बन्धित सभी 
मामलों में सर्वोच्च अपील न्यायालय ( मसा8॥88# * .99०78 एफंफ्ण्णानों ) है 
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और संविधान में वर्णित कई प्रकार के मामलों में वह प्रारम्भिक न्यायालय हैं, जिसका 
उन मामलों में प्रार॒म्मिक अधिकार क्षेत्र है । 

उन मुक॒दमों में जहाँ किसी संघ या उपराज्य के कानून के वैध-अवेध होने का 
अइन होता है, सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है वैसे ही जिन मुक- 
'दमों में संघ सरकार या कोई उपराज्य सरकार एक पक्ष में हो सर्वोच्च न्यायालय 
'में ही प्रारम्भ होते हैं, संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा पुनविचारक न्यायारूय होने के 
'अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की वास्तविकता, महत्ता और अनुपमता इस बात में 
है कि वह शासन विधान की व्याख्या करता है और उसकी मान्यता को सुरक्षित रखता 
'है। किन्तु अपनी इस शक्ति के प्रयोग का सूत्रपात वह न्यायालय स्वयं नहीं करता । 
इसका प्रयोग तभी होता है जब उसके सामने कोई ऐसा निश्चित उदाहरण उपस्थित 
"किया जाता है, जिसमें संघ सरकार या उपराज्य सरकार के किसी कानून की वंधा- 
“निकता पर आपत्ति की गई हो । ऐसे मुकदमों का निर्णय देने में यह न्यायालय शासन 
विधान को सर्वोपरि मान कर उसकी कसौटी पर कानूनों को वैध-अवैध ठहराता है। 
राष्ट्रपति या कांग्रेस का कोई भी कार्य तभी वेघ समझा जाता है जब उस कार्य का 
सम्बन्ध लिखित शासन विधान के किसी वाक्य या शब्द से हो । राष्ट्रपति विल्सन ने 
अपने पब्लिक पेपसे में सच कहा है कि “हमारे न्‍्यायारूय हमारी विघान प्रणाली के 
आधघोन हैं। वे हमारे राजकीय विकास के साधन हैं,हमारा राज्य संगठन कुछ ऐसे विशेष 
रूप से वैधानिक प्रकृति का है कि हमारी राजनीति वकीलों पर निर्मेर रहती है। अत- 
एव प्रत्येक मुकदमे में निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय को पहले यह निश्चित करना 
पड़तो है कि जिस शक्ति को कांग्रेस अपना कहती है वह विधान के किसी प्रावधान 
से जोड़ खाती है या नहीं और उसके बाद यह देखा जाता है कि उस प्रावधान को कितना 
विस्तृत अर्थ लूगाया जा सकता है ।॥” 

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निहित शक्तियों के 
सिद्धान्त द्वारा (00०%४॥० ०7 7779॥00 ए०ए०४ ) भी शक्ति की वृद्धि हुई ॥ 
इस सिद्धान्त का जनक न्यायाघीश माशल था,जिसने मेक्ल्लां बनाम मेरीलैण्ड (7र्ध००घ- 
4]0०0 ए४ '&79]%7॥0 ) के वाद में इसका प्रतिपादन सन्‌ १८१९ में किया था। 
इस सिद्धान्त से संघ सरकार की, अपने निर्घारित क्षेत्र में, संप्रमुता ही पक्की नहीं 
हुई किन्तु उसकी शक्तियों में वृद्धि मी हुई । यों तो इस सिद्धान्त का प्रथम बार समर्थन 
हमिल्टन ने किया था, किन्तु उसको प्रयोगिक रूप देना और उसके आधार का समर्थन 
कर उसकी व्याख्या करना मार्शल का ही काम था। माशेल अपने निजी विश्वास से 
ही शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का पक्ष पाती था और उसने जान बूझकर इस सिद्धान्त 
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का प्रतिपादन कर कांग्रेस की विधायिती शक्ति को विस्तुत कर दिया। मर्शेल ने अपने 
पद काल के २५ वर्षों (१८०१-१८३५) में ११०६ निर्णयों में भाग लिया जिनमें 
से ५१९ उसने स्वयं लिखे | केवल ८ वार वह अल्पमत में रहा, अन्यथा अन्य सभी 
अवसरों पर उसके सह-त्यायाधीशों ने उसकी सूक्ष्म न्यायायिक बुद्धि और चतुराई 
से प्रभावित होकर उसके निर्णयों का समर्थन किया । यदि आज अमरीका के केन्द्रीय. 
सरकार, विशेषतया कांग्रेस, बहुत शक्तिशाली है तो उसको अधिकतर श्रेय न्‍्यायाबीश 
मार्शल को ही प्राप्त है। उसी ने तीसरे प्रकार से कांग्रेस की शक्ति बढ़ाकर न्यायालय 
का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाया । उसने संविधान का ऐसा निर्वंचन व अर्थ किया जिससे 
केन्द्रीय के अधिकारों की बुद्धि हो | न्यायाधीश टेनी ने निवेचन दूसरे विपरीत भाव 
से किया । 
स्विटज़रलेण्ड की न्यायपालिका 

यद्यपि स्विट्ज़रलंण्ड के संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण में अमरीकन 
संविधान का अनुकरण किया परन्तु उन्होंने संघीय न्यायपालिका के निर्माण में अमरी- 
कन न्यायपालिका का अनुकरण किचित्‌मात्र भी न किया । व्यवस्थापिका सभा की 
शक्तियों को रेफरेन्डम एवं इनेशेटिव ( पिशशाध्यरदप 7 80वें 7799० ) द्वारा 
जनता के हाँथों में रखा लेकिन शक्तियों का विभाजन न होने के करण अमरीकन 
स्यायपालिका की भांति यहाँ की न्यायपालिका न ही शक्तिशाली हो सकी और न 
ही प्रभावित । द 

संविधान द्वारां स्विट्ज़रलैण्ड में एक संघ-ट्रिब्यूनल अर्थात्‌ न्‍्यायारूय की स्थापना 
की गयी है। जिसमें संघ-सम्बन्धी मामलों में न्याय का निर्णय किया जाता है। इस 
समय इसमें २६-२८ सदस्य हैं और ११ से १३ तक अतिरिकक्‍त न्यायाधीश हैं । ये सब 
६ वर्ष के लिए फेडरल असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं और इस अवधि के समाप्त होने 
पर पुन: चुने जा सकते हैं। इनमें से एक प्रेसीडेण्ट और एक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए 
जाते हैं दोनों एक वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं और लगातार दो बार निर्वाचित होकर 
नियुक्त नहीं किये जा सकते | प्रेसीडेण्ट का वेतन ३२००० फ्रेंक प्रति वर्ष है। दूसरे 
न्यायाधीशों को ३०,००० फ्रेंक मिलता है। स्विट्ज़रलैण्ड का कोई नागरिक जो नेशनल 
कॉंसिल का सदस्य होने योग्य है,वह न्यायालय का सदस्य चुना जा सकता है। चाहे 
उसकी विधि सम्बन्धी जानकारी और योग्यता कुछ भी हो । पर प्रतिवन्ध यह है कि 
वह न्यायारूय का सदस्य रहने के साथ-साथ विधानमण्डलू का सदस्य नहीं रह सकता 
और न किसी और पद पर काम कर सकता है। यह एक विचित्र सी बात प्रतीत होती है 
कि कम से कम सिद्धान्तत: संविधान न्यायाघीशों के लिए कोई विधि-निर्बन्ध सम्बन्धी 
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जानकारी की योग्यता निश्चित नहीं करता है, हालाँकि व्यवहार में ऐसी जानकारी“ 
रखनेवाले व्यक्ति ही चुने जाते हैं । 

संघ-न्यायपालिका संघ और कैन्‍्टन के बीच व्यवहार सम्बन्धी सब मुकदमें जो: 
संघ व कम्पनियों या व्यक्तियों के बीच में हो, आपस में कैन्टनों के मुकदमे, या कैन्टनों 
व्‌ कम्पनियों या व्यक्तियों के बीच के मुकदमें निबटाना संघ न्‍्यायारूय के अधिकार- 
क्षेत्र में है। यह न्यायालय संघ के प्रति देशद्रोह के अपराध या शासन संविधान के विरुद्ध - 
विद्रोह सम्बन्धी अपराधों की जाँच करने का भी अधिकारी है। राष्ट्रों के मध्य मान्य 
निर्वन्ध के विरुद्ध अपराधों या ऐसे अपराधों और राजनैतिक अवज्ञाओं की परीक्षा": 
जिसमें संघ सेना के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो जाय, यह न्यायालय कर सकता है। 
संघ पदाधिकारियों के विरुद्ध रूगाये गये अभियोगों को भी यही न्यायारूय सुनकर - 
निर्णय देता है। क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यदि संघ और कैन्टनों के अधिकारियों: 
में झगड़ा हो जाय, या लोक निर्बन्ध के बारे में यदि कैन्टनों में मतमेद हो जाय, नाग-. 
रिकों के वेघानिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत हो, या समझौतों अथवा 
संधियों के तोड़ने की व्यक्तियों द्वारा शिकायत हो जाय तो इन सब मामलों की जाँच - 
करने का संघ-न्यायालय को अधिकार है।”* मज़े की बात यह है कि विधानमण्डल 
द्वारा पास किए हुए अधिनियमों को वेघ-अवैध निश्चित करने का अधिकार इस न्योया-- 
लय को नहीं है, जिससे यह अमरीका के सर्वोच्च न्‍्यायाऊरूय के समान प्रमावशाली'- 
व गोरवपूर्ण न्यायालय नहीं रह जाता है। अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय विधानमण्डल- 
या कार्यपालिका के तंत्र से परे है किन्तु इस न्यायालय के सीमित अधिकारों के कारण, 
न्यायाघीज्यों की निर्वाचन पद्धति होने से और विधानमण्डल का न्यायपालिका पर" 
नियंत्रण होने से स्विट्ज़रलेण्ड के निवासी एक शक्तिशाली संघ न्यायपालिका बनाने - 
में असफल रहे हैं । यह कमी इस वात से और भी अधिक खटकती है कि उन्होंने संयुक्त - 
राज्य अमरीका की बहुत सी बातों में नकल की है।* यद्यपि यह सच है कि इस: 
न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र बराबर विस्तृत होता जा रहा है फिर भी यह निरचय 
है कि वह संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय क्के महत्व को नहीं पा सकता । 
विशेषकर विधान मण्डल के बनाये हुए अधिनियमों को वह अवैध घो-षेत नहीं- 
कर सकता । ऐसा करना स्विटजरलैण्ड को ही नहीं वरन्‌ योरोपीय परम्परा के भी - 


विरुद्ध होगा । इसका कारण स्पष्ट हैं और वह यह है कि स्विटजरलेण्ड में शक्ति- 





२- विधान की ११३ वीं धारा । 
२- फेडरल पौलिटी, पृ० १८६-१८७ । 


“२६८ संघवाद और संघात्मक शासन 


“विभाजन को अंगीकार नहीं किया है । विधानमण्डल ही राज्य-संगठन का सबसे शक्ति- 
शाली अंग है और वह भी प्रजा की सतक देखरेख में सदा बनी रहती है, क्योंकि 
जनता लोक निर्णय (ै४०7७70४०७ ), 'निर्बन्ध उपक्रम (7807७ ) और प्रत्या- 
"हरण (0००७) ) द्वारा लोक व्यवस्था पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है। 

न्यायाधीशों को इस ढंग से चुना जाता है कि वें तीनों. राष्ट्रभाषाओं का प्रति- 

“निधित्व करें। न्यायालय की बैठक लसेन नगर में होती ह । जो फ्रेंच माषा-भाषियों 

'के कैन्टन बोड ( ४००१ ) में स्थित है। वर्न नगर के राजनैतिक वातावरण से 

“न्यायालय को दूर रखने के लिए ऐसा किया गया था । न्यायालय तीन भागों में 
“विभकत है। प्रत्येक विभाग में ८ न्यायाधीश व्यवहार सम्बन्धी व कानून सम्बन्धी मुकदमों 
“को सुन कर निर्णय करते हैं। अपराध सम्बन्धी मुकदमों का निपटारा करने में पंच 
“सहाययता करते हैं । यह संख्या में १२ होते हैं और ५४ नामों की सूची से १४ चुने 

“हुए व्यक्तियों में से लाटरी द्वारा छाँट लिये जाते हैं। मुकदमों में प्रत्येक, पक्ष को 

'सूची के २० नामों के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार होता है। इन पंचों के 

अतिदिन के काम के लिए २० फ्रेंक पारिश्रमिक वेतन मिलता है। 

कनाडा की संघीय न्यायपालिका 

सन्‌ १८६७ के ब्रिटिश नार्थ अमरीका ऐक्ट में न्यायपालिका के संगठन का 

“कोई मी विवरण नहीं किया गया था। अनुच्छेद १६ से १०१ तक में उस समय 

"के प्रान्तीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में केवल वर्णन किया 
गया था जो कि गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते थे । बाद को सन्‌ १८७५ 
"के कनाडा ऐक्ट द्वारा न्यायपालिका के शासन संगठन की पृथक व्यवस्था की गयी और 
'एक सुप्रीमकोर्ट की स्थापना की गयी जिसमें सभी मुकदमों की अपील हो सकती थी । 
यह सर्वोच्च न्यायालय कनाडा का अन्तिम पुनविचारक न्यायारलूय रखा गया था, 
“परन्तु प्रान्तीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सीधे सम्राट की प्रिवी 
“कौंसिल की न्यायसमिति में अपील हो सकती थी, परन्तु सन्‌ १९४९ में कनाडा 
“की पोलियामेन्ट ने एक कानून द्वारा प्रिवी कौंसिल की न्‍्याय-समिति के इस अधिकार 
“को सदा के लिए समाप्त कर दिया । 

इस समय कनाडा में न्‍्यायाल्‍ूयों की चार श्रेणियाँ है। सबसे ऊपर कनाडा का 
सर्वोच्च न्यायालूय है जिसके न्यायाधीशों को गवर्नर जनरल नियुक्त करता है और 

“वे सदव्यवहार करते समय तक अपने पद पर बने रहते हैं उनको दोनों सदनों के 
'अस्ताव पर ही हटाया जा सकता है। दूसरे न्यायालय को एक्सचेकर (/750/6(०७7) 
न्यायालय कहते हैं, वह भी केन्द्रीय सरकार के अधीन है। इनके अतिरिक्त प्रान्तों में 
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प्रान्तीय उच्च न्‍्योायालूय हैं और उनके नीचे जिले की कचहरियाँ हैं | इन सबक 
न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन व पदच्युत करने का जहाँ तक सम्बन्ध है केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है । बचे हुए विषयों में वे प्रान्तीय सरकार- 
के अधिकार क्षेत्र में है। सीढ़ी के अन्तिम डंडे पर छोटे- छोटे प्रान्तीय न्यायालय हैं- 
जो पूरी तरह से प्रान्तीय नियंत्रण में है। सर्वोच्च न्यायालय कनाडा का अन्तिम 
पुनविचारक न्यायालरूय है। परन्तु प्रान्तीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सीधे- 
सम्राट की प्रिवी कौंसिल की न्याय समिति में अपील हो सकती थी। जेसे-जेसे- 
कनाडा की राष्ट्रीय मावना जागृत होती गयी वैसे-वेसे ऐसी अपीलों की संख्या कम 
होती गयी, परन्तु सन्‌ १९५० से यह अधिकार कनाडा की पालियामेन्ट ऐक्ट द्वारा सदा+ 
के लिये छीन लिया गया । 
आस्ट्रेलिया (कामनवेल्थ) की संघीय न्यायपालिका 

यद्यपि आस्ट्रेलिया में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित हूँ तब भी आस्ट्रेलिया" 
के संविधान निर्माताओं ने संघीय न्‍्यायारूय की स्थापना में कनाडा के सर्वोच्च“ 
न्यायालय का अनुकरण किया जो अमरीकन सर्वोच्च न्यायारूय से बहुत कुछ मिलती - 
जुलती है | जो भी उनमें अन्तर पाये जाते हैं वह वहाँ के ऐतिहासिक एवं अन्य 
प्रचलित प्रथाओं के कारण हैं। अस्ट्रेलिया में ६ स्वतन्त्र राज्य थे, जिन्होंने आपस में: 
मिलकर के एक संघ न्यायालय की स्थापना की जिसमें उन्होंने अपने गिने-चुने- 
अधिकार उसे दिया और बाकी शक्तियाँ अपने पास रख लीं । वास्तव में जिस 
प्रकार लगमग १७८७ में अमरीका में जो दश्ायें थीं वह सभी आस्ट्रेलिया में मी 
विद्यमान थीं इसीलिये जेसे अमरीका की संघीय न्यायपालिका को शक्तियाँ प्राप्त" 
हुईं उसी प्रकार आस्ट्रेलिया की संघीय न्यायपालिका को मभीं। 
संघ न्यायपालिका की शक्तियाँ 

आस्ट्रेलिया की संघीय न्यायपालिका को हाईकोर्ट कहते हैं उसके अधिकार दो" 
प्रकार के हैं (१) अपील सम्बन्धी, (२) प्रारम्मिक अधिकारक्षेत्र | अपील सम्बन्धी 
अधिकार क्षेत्र में यह न्यायालय सभी निर्णयों तथा डिग्री की अपील सुनता है।* 
संविधान की ७५वीं घारा में कहा गया है कि हाईकोर्ट निम्नलिखित कहे हुए 
विषयों में अपने प्रारम्मिक अधिकार क्षेत्र को प्रयोग करता है : जब किसी ऐसी: 
संधि के अन्तर्गत कोई प्रश्न उठा हो जो वैदेशिक प्रतिनिधियों से सम्बन्ध रखता हो, 
या जब किसी संघ सरकार के अफसर के विरुद्ध यह आज्ञापत्र माँगा जा रहा हो,, 
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कि उस अफसर की आज्ञाओं का पालन न हो या जिसमें संघ सरकार व उसकी 
ओर से कोई व्यक्ति वादी या प्रतिवादी हो, जब दो उपराज्यों व उसके निवासियों 
या एक उपराज्य के किसी निवासी के बीच झगड़ा हो । इसके अतिरिक्त यदि पालि- 
यामेन्ट कानून बनाकर किसी भी विषय में हाईकोर्ट को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार दे 
'सकती है यदि वह विषय शासन विधान के अन्तर्गत उठा हो, या नावाधिकरण 
क्षेत्राधिकार तथा सामुद्रिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी पालियामेन्ट के किसी काबून के 
अन्तर्गत कोई प्रइन उठाये या जंब उस विषय का सम्बन्ध ऐसे मामलों से हो जो 
'दो या अधिक उपराज्यों के कानून के भीतर आता है ।? आस्ट्रेलिया में हाई- 
'कोर्ट सर्वोच्च न्‍्यायसंस्था है। इसमें एक प्रधान न्यायाधीश व, छह अन्य न्यायाधीश 
होते हैं । इन सबको गवर्नर जनरल नियुक्त करता है और ये न्यायाधीश जब तक 
सदाचार वत्तते हैं अपने पद पर सुरक्षित रहते हैं । यदि एक ही सत्र में दोनों सदन 
'वर्न र-जनरल से प्रार्थना करें कि किसी न्यायाधीश को उसके सिद्ध हुए दुराचार 
आया अयोग्यता के कारण पद से हटो दिया जाय तो गवर्नर-जनरल मंत्रिमंडल की 
'सलाह से उसे हटा सकता है । जब तक न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं उनका 
वेतन कम नहीं किया जा सकता । इन सब दार्तों से न्यायपालिका में स्वतन्त्रता व 
'निरपेक्षता बनी रहती है । हाईकोर्ट अपने निर्णयों की निरपेक्षता के लिए प्रख्यात 
'हो गयी है, इसलिए अमरीकन उपराज्यों की तरह यहाँ इस बात का कोई पक्का प्रयत्न 
'नहीं किया गया है कि न्‍्यायाघीशों की नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा हो । हाईकोर्ट 
'के प्रारम्मिक अधिकार का भोग करनेवाले न्यायाधीशों के निर्णयों पर, उन छोटे 
'न्यायारूयों के निर्णयों पर जो संघ-अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हैं और 
उन मुकदमों पर जो उपराज्य के सर्वोच्च न्यायालयों के पुनविचार करने के लिए 
भेजे गये हों, पुनविचार करने का हाईकोर्ट को अधिकार है और इस पुनविवार के 
'परचात्‌ हाईकोर्ट का निर्णय अन्तिम माना जाता है। 
भारत की संघीय न्यायपालिका 

यद्यपि भारत का शासन संघीय है परन्तु तो भी संविधान द्वारा देश में एंकतापूर्ण 
. न्यायपालिका और एक ही मौलिक विधियों के समूह की व्यवस्था की गयी है । 
संघीय न्‍्यायाऊूय केवल एक ही है अर्थात्‌ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों. 
सहित शेष सभी न्यायारूय राज्यों के हैं । परन्तु उच्च न्यायालयों की रचना और 
संगठन संघीय विषय हैं । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
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द्वारा होती है और वह उनको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायरूय को 
. स्थानान्तरित भी कर सकता है। उच्च न्यायालयों की अपीलें उच्चतम न्यायारूय 
ही सुनता है तथा उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मारतव्यापी है। राज्यों के 
न्यायालयों में संघीय विधियों से सम्बन्धित मामलझों की सुनवाई होती है और वे 
ऐसे भी मामले तय करते हैं जिसमें संचीय संविधान की व्याख्या का प्रइन अन्तर्गस्त 
रहता है । दूसरी ओर उच्चतम न्यायारूय स्वविवेकानुसार अपनी विशेषानुमति 
द्वारा भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्‍्यायारूय, किसी न्‍्यायाधिकरण के निर्णय, 
डिग्री, दंड या आदेश की अपील सुन सकता है। देश के मौलिक कानूनों की एकता 
ब्रिटिश शासनकारू की एक देन है और नये संविधान में इसकी रक्षा फौजदारी 
कानून और प्रक्रिया दीवानी, प्रक्रिया, विवाह और विवाह-विच्छेद, दत्तक ग्रहण, वसी+ 
यत, उत्तराधिकार, सम्पति हस्तांतरण, संविदा, साक्ष्य आदि विषयों को समवर्ती 
सूची में रख कर बड़ी सावधानी से की गयी है । यह सच है कि परिवार, सम्पत्ति, 
उत्तराधिकार आदि के कानून विभिन्न समाजों और सम्प्रदायों में थोड़े भिन्न हैं, पर 
ये देश की कूल कानूनों की समष्टि के बहुत छोटे अंशमात्र हैं। 

उच्चतम न्यायालय का संगठन 


भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्‍्यायारूय अवस्थित 
हैं । उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक सात अन्य 
न्यायाधीश होते हैं। संसद यदि चाहे तो विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि 
भी कर सकती है।' इस समय उच्चतम न्यायालूय में एक मुख्य तथा सात सहायक 
न्यायाघीश अर्थात्‌ कुल ८ न्यायाधीश हैं । संविधान में विशेष समयों तथा कार्यों के 
लिए विशिष्ट न्यायाधीशों (4५7०० 7०१४०४ ) की नियुक्ति की भी व्यवस्था दी हुई है ॥ 
इसके अतिरिक्त अवकाश प्राप्त न्‍्यायघीज्ञों को भी आवश्यकता पड़ने पर उच्चतम 
न्यायालय में बेठनें के लिए बुछाया जा सकता है । विशेष अवसरों या कार्यों के 
लिए विशिष्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश के बाद भारत 
के राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी भी उच्च न्‍्यायारूय के उपयुक्त योग्यता 
वाले न्यायाधीशों में से आवश्यक अवधि के लिए कर सकते हैं॥ उपरोक्त प्रकार की 
नियुक्तियों की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब उच्चतम न्यायारूय से गणपूरति 
के लिए पर्याप्त न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते । जब इस प्रकार की नियुक्तियाँ नहीं 
की जाती हूँ तो मारत का मुख्य न्यायाधीश जिस उच्च-न्यायालूय के न्यायाधीश 
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को लेना चाहता हैं वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वहाँ के न्यायाधीश को 
ले लेता है ।' द 

उच्चतम न्यायालूय के न्‍्यायाघीश के पद के उम्मीदवार के लिए संविधान में 
यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो और या तो कम से 
कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्‍्यायाऊूय का न्यायाधीश रह चुका हो या किसी 
उच्च न्यायालय में कम से कम १० वर्ष वकारूत करने का अनुभव रखता हो 
या राष्ट्रपति की राय में सुविख्यात विधि-वेत्ता ( ४ण्णं8४ ) हो ।* उच्चतम 
न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम और उच्चन्यायालयों' 
के उन न्यायाधीशों के परामर्श से करता है जिनसे परामशे लेना वह आवद्यक समझे | 
सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति मुख्य 
न्‍्यायाधिपति से परामर्श ले ।३ 

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक कार्य करता है # 
उसे राष्ट्रपति तमी हटा सकता है जब एक ही सत्र में संसद का प्रत्येक सदन अपनी" 
कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-- 
तिहायी मत से इस' आशय का अनुरोध करे । संसद इस प्रकार का अनुरोध केवल 
दो कारणों से ही कर सकती है, अर्थात्‌ किसी न्यायाधीश के प्रमाणसिद्ध कदाचार 
या उसकी अक्षमता के आधार पर । न्यायाधीशों को हटाने के लिए इतनी कठिन 
प्रक्रिया इसलिए निर्दिष्ट की गयी है जिससे उनको कार्यकाल सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता 
एवं सुरक्षा प्राप्त रहे ओरवे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने क्ंव्यों को पूरा कर सकें।:. 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में यह व्यवस्था भी है कि किसी भी न्याया-- 
धीश की सुविधाओं, वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई कमी नहीं की" 
जा सकती । प्रधान न्यायाधीश को ५०००) तथा अन्य न्यायाघीश्यों को” 
४०००) मासिक वेतन मिलता है। उसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश को बिना” 
किराये का सरकारी निवास स्थान भी मिलता है। यदि उन्हें किसी सरकारी कार्य 
से बाहर जानें की आवश्यकता पड़े तो समुचित मार्ग व्यय तथा अन्य सुविधायें भी: 
दी जाती हैं । अवकाश ग्रहण करने के पद्चात्‌ उच्चतम न्‍्यायारूय का कोई भी: 
न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायारूय में वकालत नहीं कर सकता है । 
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उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन विभागों में विभक्‍्त किया जा 
सकता है, अर्थात्‌ प्रारम्मिक (0एं877७ ) , अपीलीय (4+97०॥806) और परामर्श 
सम्बन्धी (४4४ा5079) । प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्‍्यायारलूय भारत 
सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों में, अथवा राज्यों में ऑपस में होने वाले उन 
विवादों का निर्णय करता हैँ जिनमें कानून या तथ्य सम्बन्धी कोई ऐसा प्रइन निहित 
हो जिस पर किसी वैधानिक अधिकार का. अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो | भारत 
सरकार और किसी भाग (ख) राज्य के बीच संदिधान के आरम्भ होने के पूर्व 
की हुई संधि या सनद की व्यवस्थाओं को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद, और 
किसी भी संधि या रुमझोते की कसी व्यवस्था से उत्पन्न कोई ऐसा विवाद जो उस 
संधि आदि की दरर्तों द्वारा ही स्पप्ट रूप से उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से 
अलग रखा गया हो, उदत न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। 
देश के संबीय शासन के दृष्टिकोण से उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधि- 
कार का बड़ा महत्व है। संघ व्यवस्था को मूल वरतु है केन्द्र और राज्यों के बीच 
शवित-विधाःजत और इस विभाजन को स्थिर रखने के लिए किसी ऐसी निष्पक्ष 
ओर स्वतन्त्र सत्ता का होना आवश्यक है जो यह देखती रहे कि, संघ तथा राज्य 
इन दोनों में से कोई भी पक्ष उक्त विभाजन का अतिक्रमण न कर सके । संघीय और 
राज्य-सरकारों के बीच बहुधा विधियों के बनाने की शक्ति को लेकर मतभेद 
उत्पन्न हों जाता; है। मतभेद का रूप यह होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा निर्मित 
विधि को, उसकी शक्ति से परे और अवेब (0१४७ ४7०७७ ) कहने रूगता है जिसका 
अर्थ होता हैं जिस पक्ष ने उस विधि को बनाया है उसे तदविषयक विधि बनाने 
का अधिकार नहीं है । इस प्रकार झगड़ों को निपटाने के लिए उच्चतम न्‍्यायारलूय 
को संविधान में दिये हुए शक्ति विभाजन की व्याख्या करनी पड़ती है और उसके 
गृढ़ आश्यों को पूरी तरह से स्पप्ट करना पड़ता है। इस प्रकार की न्यायिक व्याख्या 
संघीय संविधान के विकास की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है । संयुवत राज्य 
अमरीका ओर आस्ट्रेलिया में इस प्रकार की व्याख्या द्वारा संघीय शदितयों का 
पर्याप्त विस्तार हुआ हैँ । न्यायाधीश मार्शल ने इसीलिए इसे संविधान की 'रचना- 
त्मक व्याख्या' की संज्ञा दी है। मारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों अथवा 
राज्यों में आपस ही, उनकी भौगांलिक सीमाओं के सम्बन्ध में भी विवाद हो सकता 
है । इन रूव मामलों में उच्चतम न्‍्यायारूय को संघ के दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष 





जब 


१. अनु० १३९, भारतीय संविधान | 
१८ 


'रछड संववाद और संघात्यक शासन 


और सामान्‍य न्याय करना होता है | इसीलिए श्री बख्शी टेकचन्द ने उच्चतम न्याया- 
लय को संघीय और राज्य विधान मंडलों के वीच का संतुरून चक्र ( 7७ 
 ४«४७४7॥०७ छ९०|) कहा था। इसका कार्य संघ तथा राज्य विधान मण्डछों को अपने- 
अपने उचित अधिकार क्षेत्रों के अन्दर ही रखना है । 

उच्चतम न्यायालय नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मूलअधिकारों का 
सर्वोच्च रक्षक भी है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है 
कि वहु मूल अविकारों की उचित प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वित करने की उच्चतम न्या- 
याछ्य से प्रार्थवा करे | संविधान में यह भी कहा गया है कि उसके लागू होते ही 
भारत में प्रचलित वे सारे कानून जो मूलाधिकारों के विरुद्ध हैं, उस ह॒द तक प्रभाव- 
शन्य हो जावेंगे जहाँ तक उनका संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों से विरोध हो । 
मूलछाधिकारों के विरुद्ध या उनका उल्लंघन करते हुए, विधियाँ बनाना वर्जित है। 
कोई भी सरकार या शासनाधिकारी चाहे वह संघीय हो अथवा राजकीय या स्थानीय, 
मूलाधिकारों की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कानून, नियम, उपनियम 
नहीं बना सकता। यह उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य है कि सरकार को शक्तियों पर 
मूलाधिकारों के रक्षार्थ रोक लगाये और इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन न होने दे । इस 
कतेंव्य के पालन के लिए उच्चतम न्यायारूय को विभिन्न प्रकार के ऊँेखादेश निकालने 
की शक्ति दी गयी है । उच्चतम न्यायाल्‍रूय बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध 
अधिकार पृच्छा और उद्लेषण के आदेश दे सकता है। मूलाधिकारों की रक्षा करता 
उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। उच्चतम 
न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्‍्यायारूय का अर्थ है ऐसा न्‍्यायारूय 
जिसकी कार्रवाइयाँ और निर्णय सदा के लिए लिखित रूप से सुरक्षित रखे जाते 
आर नजीर समझे जाते हैं तथा जो अपनी मानहानि करने वाले व्यक्ति को दंड 
देने की शक्ति भी रखता हो । 

उच्चतम न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों 
के निर्णयों की अपील सुनने की शक्ति है। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व प्रिवी कौंसिल 
उच्च न्यायालयों के सामान्य मामलों में फैसलों की, और संघीय न्यायालय उनके 
संवैधानिक मामलों में फैसलों की अपील सुनती थी। सन्‌ १९४९ में प्रिवी कौंसिल 
क्षेत्रधिकार उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ । इसके फलस्वरूप भारत में प्रिवी 
कौंसिल में अपीलों का जाना बन्द हो गया | अब उच्चतम न्यायारूय ही देश का 
सवसे ऊँचा न्यायालय है | उच्चतम न्यायालय यदि चाहे तो अपने आदेशों और 
निर्णयों पर स्वयं पुनविचार कर सकता है, लेकिन उससे उच्चतर कोई ऐसा न्याया- 
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लूय नहीं है जिसमें उसके आदेझों या निर्णयों की अपील की जा सके ।' 

उच्च न्‍्यायारूय के किसी निर्णय, डिग्री या अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम 
न्यायालय में अपील करने के तीन मार्ग हैं। (१) संबन्धित उच्च न्यायालय के 
प्रमाण पत्र द्वारा, (२) उच्चतम न्‍्यायारूय की विशेषानुमति द्वारा और (३) स्वा- 
घिकार द्वारा । इनमें पहला मार्ग यह है कि उच्च न्‍्यायारूय प्रमाणित कर दे कि 
उसके द्वारा निर्णय किये हुए मामले में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कानून का प्रश्न अन्तग्रेस्त 
है । जिसका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से है। दूसरा रास्ता यह है कि यदि उच्च- 
स्थायालय उक्ताशय प्रमाणपत्र न दे तो उच्चतम न्‍्यायाऊूय की विशेषानुमति से 
उसके पक्ष अपील हो सकती है । विशेषानुमति प्राप्त करने की प्रार्थना इस आधार 
पर की जाती है कि उच्च न्यायारूय ने अपीछ के लिए प्रमाणपत्र न देकर गलती 
की है। इस प्रकार विरोधी पक्ष भी किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपील का प्रमाण- 
पत्र दिये जाने के विरुद्ध उच्चतम न्‍्यायारूय में इस आधार पर अपीछ कर सकता 
है कि उसके प्रतिद्वंद्वी को उक्त प्रमाणपत्र गलत आधारों पर दिया गया है।* 
आशय यह है कि उच्च न्‍्यायारूय द्वारा अपीछ के प्रमाणपत्र दिये जाने या न दिये 
जाने के कृत्य की भी अपील उच्चतम न्यायारूय में की जा सकती है । सामान्यतः: 
उच्च न्यायालय ही के निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है; लेकिन 
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वह सैनिक न्यायालयों के अतिरिक्त मारत 
के किसी भी अन्य न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण के निर्णय की अपील स्वविवेक से 
विशेपानुमति देकर सुन सकता है ।* 

तीसरा और अन्तिम मार्ग है स्वाधिकार द्वारा अपील का। स्वाविकार द्वारा 
अपील का यह अर्थ है कि उसके करने में किसी की मी अनुमति या प्रमाणपत्र की 
आवश्यकता न हो, किन्तु मुकदमे के मूल्य या प्रकार के ही आधार पर अपील हो 
सके, अथवा कोई प्रमाणपत्र आवश्यक भी हो तो वह मुकदमे के मूल्य या प्रकार 
के आधार पर स्वत: ही मिल जाय । दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों 
की अपीले उच्चतम न्यायालय में स्वाधिकार द्वारा की जा सकती हैं । दीवानी 
मामलों में उच्च न्यायारूय के निर्णय के विरुद्ध स्वाधिकार द्वारा अपील तब तक 
की जा सकती है जब उच्च न्यायारूय प्रमाणित कर दे कि सम्बन्धित मुकदमे की 





२. ग्रनु० १३७, मारतीय संविधान | 
२. अनु० १३२, भारतीय संविधान । 
३. अनु० १३६, मारतीय संविधान । 


२७६ संघवाद और संघात्मक शासन 


मालियत २०,०००) से कम नहीं है , अथवा वह मुकदमा किसी अन्य कारण से 
उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित करने योग्य है।' जबकि 
प्रिवी कौंसिल में १०,०००) रु० तक के मुकदमे सुनवायी के लिए भेजे जा सकते 


विक्का 


थे। 
फौजदारी मामलों में यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीन न्यायालय द्वारा 


अभियुक्त की रिहाई के फैसले को उलट कर; अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, या 
यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीन न्यायारूय के विचाराधीन मामले को 
अपने यहाँ मेगा कर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, या उच्च न्यायारूय प्रमा- 
णित कर दे कि मुकदमा उच्चतम न्यायालरूय के सम्मुख ले जाने योग्य है। संसद 
“विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के फौजदारी मामलों-सम्बन्धी अपील के क्षेत्राधिकार 
को और भी व्यापक बना सकती है ।* 
राष्ट्रपति सावंजनिक महत्व के किसी भी तथ्य या विधि के प्रइन को उच्चतम 
न्यायालय के पास भेज कर उसके सम्बन्ध में उसकी राय माँग सकता है।3 
यदि “ख” राज्यों से की हुई किसी भी संधि, सनद या अन्य कागज़-पत्र से सम्बन्धित 
विवाद में भी उच्चतम न्यायालय की राय माँगी जा सकती है। उच्चतम न्यायालरूय 
यथावश्यक सुनवाई करने के परचात राष्ट्रपति को अपनी राय की रिपोर्ट देता है।* 


संसद विधि द्वारा संघ-सूची में उल्लिखित किसी भी विषय को उच्चतम न्याया- 
लय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर सकती है और उसे मूलाधिकार की रक्षा के 
अतिरिक्त और कार्यों के लिए भी लेखादेश निकालने का अधिकार दे सकती है । 
भारत सरकार तथा किसी राज्य की सरकार या सरकारें पारस्परिक समझौते द्वारा 
उच्चतम न्यायालय को किसी भी ऐसे विषय में क्षेत्राधिकार दे सकते हैं जिनमें 
संसद ने ऐसे अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की हो । उच्चतम न्यायालय को संसद 
विधियाँ बनाकर ऐसी समस्त अनुपूरक, सहायक और उपसहायक शक्तियाँ दे सकती 
है जो उसके कृत्यों के निवेहन के लिए आवश्यक तथा वांछनीय हो ।* उच्चतम 
न्यायालय द्वारा दी हुई विधि-व्यवस्था भारत के सभी न्यायाल्‍ूयों को मान्य करनी 
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होती है । उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति या कागज-पत्र को अपने सामने उपस्थित 
किये जाने की आज्ञा दे सकता है और अपनी मानहानि के लिए दंड दे सकता है।! 
राष्ट्रपति तथा शासन के अन्य निर्दिष्ट पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि उच्चतम 
न्यायालय के आदेशों तथा डिग्रियों को लागू करायें । 
उच्चतम न्‍्यायारूय को अपनी प्रक्रिया और कार्य-प्रगाली को निश्चित करने के 
लिए नियम बनाने की व्यापक शक्ति है। जिन मुकदमों में कोई कानून सम्बन्धी 
या संविधान की व्याख्या संबंधी प्रश्न हो, उनकी सुनवाई कम से कम पाँच न्याया- 
घीश्ों की बेंच द्वारा होती आवश्यक है । अन्य प्रकार के मामलों की सुनवाई एक 
ही न्यायाधीश या न्‍्यायारूय के नियम द्वारा निदिष्ट न्यायाधीशों की संख्या कर 
सकती है। उच्चतम न्यायारूय के सभी निर्णय मामले की सुनवाई करनेवाले न्‍्याया- 
धीशों के बहुमत से होता है । इनमें से कोई भी न्यायाधीश जो बहुमतवाले न्याया- 
धीश्ों के निर्णय से सहमत न हो, उसके विरुद्ध अपना निर्गय लिख सकता है । उच्चतम 
न्यायालय के निर्णय तथा राय उसकी खुली बंठकों में सुनाये जाते हैं।* 
सन्‌ १९५० में प्रकाशित उच्चतम न्यगयालय के नियमों के अनुसार प्रत्येक मुकदमे 
और अपील जो संवैधानिक न हों, की सुनवाई न्यायाधीशों के एक मण्डल द्वारा 
की जाती है जिसमें कम से कम ३ सदस्य अवध्य होते हैं । इत सदस्यों का नामांकन 
मुख्य न्यायाधीश करता है । यदि यह न्यययाधीश-मण्डल समझे कि किसी मामले में 
तीन से अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो वह प्रधान न्यायाधीश को सूचित 
करता हूँ और वह आवश्यकतानुसार कार्यवाही करता हूं । 
उच्चतम न्यायालय को पूर्णतः स्वतन्त्र और निष्पक्ष बनाये रखने के लिए संविधान 
में जो कुछ आवश्यक हो सकता था, किया गया है। इसके न्यायाधीशों की पदावधि 
"पूर्णतः सुरक्षित है। उनका वेतन संविधान द्वारा निश्चत हैं और उसका भार भारत 
की संचित निधि पर रखा गया है। उसके सम्बन्ध में संसद की वाषिक स्वीकृति 
की कोई आवश्यकता नहीं हैं । न्यायाधीशों को मनमानें ढंग से पदच्युत नहीं किया 
जा सकता है, क्योंकि उनकी पदावधि संविधान द्वारा सुरक्षित है। उनके कार्यकाल में, 
उनकी नौकरी की शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किये जा सकते । पदग्रहण 
करने के पूर्व उन्हें इस बात की शपथ ग्रहण करनी या प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वें 
अपने पद के कार्यों और क्॒तव्यों का पालन मय, पक्षपात, राग और द्वेष से रहित 





९. अनु० १४२ मारतीय स विधान । 
२- अनु० १४४ मारतोय संविधान | 


२७८ संघवाद और संघात्मक शासन 


होकर करेंगे, तथा संविधान एवं विधि की रक्षा करेंगे । अतः इस बात में 
कोई संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय संविधान और नागरिकों की स्वतन्त्रता तथा 
अधिकारों का सच्चा रक्षक सिद्ध होगा । | 


१. तृतीय अनुसूचों (8), मारतीय स'विधान | 


अध्याय १० 
आधुनिक प्रवत्तियाँ और वित्तीय पद्धतियाँ 


छक। कक 


प्राचीन एवं मध्यकालीन संघों में से अधिकांश संव इसलिए असफल रहे क्योंकि 
उनके इकाई राज्यों के साथ सम्बन्ध अच्छे न थे। यहाँ तक कि बाद को जब वह 
अपने एक विशेय कार्य के लिए एकात्मक सरकार के रूप में भी संगठित हुए तो 
उनमें वह स्पर्धा जो पहले से ही विद्यमान थी समाप्त न हो सकी । इस प्रकार जो 
भी सरकारें स्थापित हुईं उनमें उनके पास साथनों की कमी होने के कारण वह अपने 
निर्णयों को छागू न कर सकीं । उपरोक्त कमी यहाँ तक आवुनिक प्रम्वियों की 
स्थापना के समय भी विद्यमान रही । ऑसट्रो-हंगेरियत ( 409॥70-मिण्णा2&7&70 ) 
सासत्राज्य के पास न ही अपनी आवश्यकीय विधायिनी एवं प्रशास्तकीय 
शक्तियाँ थी और न ही सरकार को चलाने के लिये प्रर्याप्त मात्रा में धन ही था। 
अन्तिम अर्थात्‌ धन-सम्बन्धी प्रइन तो दोनों राज्य, जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त् 
थे, की शासन तथा वित्त नीति पर ही आवारित था। यह प्रणाली राष्ट्रीय सरकार 
के उत्तरदायित्व को बढ़ाने के साथ-साथ सफल व हो सकी । उपरोक्त न्यूनता सन 
१७७६ में संयुकत-राज्य अमरीका की प्रसंधि की स्थापना के अन्तर्गत विवायितरी, 

प्रशासनीय तथा स्वतन्त्र वित्तीय साथनों में विद्यमान रही थी। अतः १७७६ के फिला- 

डेल्फिया सम्मेलन में इस बात का अनुभव किया गया और जो कमियाँ रह गयीं 
थीं वह नवीन संविधान के निर्माण में पूरी कर दी गयीं । इस प्रकार फिल्ाडेल्फिया 
सम्मेलन ने सामान्य सरकार को विधायिनी, प्रशासनीय एवं वित्त सम्बन्बी शक्त्तियों 
की सीमा स्थिर कर दी । संयुकत-राज्य अमरीका के संविधान निर्माताओं का उदा- 
हरण विश्व के आधुनिक संघों के निर्माताओं द्वारा अनुकरण किया गया, जिसके 
फलस्वरूप आधुनिक संघों की वास्तविक कार्य-प्रणाली में बहुत कुछ अन्तर एवं परि- 
वर्तन आ गये हैं, विशेषतः वित्त-प्रणाल्ी में, जिसमें दो सरकारें अर्थात्‌ केद्ध तथा 
राज्य सरकारें आपस में वटवारा करती हैं । 
सार्वजनिक वित्त प्रणाली में नवीन प्रवृतियाँ 

फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित संविधान के वित्तीय भाग की विद्येपता 
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बतलाते हुए फेडरलिस्ट ( 7४०.४४४ ) के लेखक ने ठीक ही कहा है कि 
“राजनीति के अन्तगत वित्त सिद्धान्त का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि यही 
उसके ( राजतीति ) जीवन को दृढ़ तथा जीवित रखता है और अत्यावश्यकीय 
कार्यों के संचालन में सहायता देता है। अतः: प्रत्येक संविधान में शासन को चलाने के 
लिये यह एक आवश्यक अंग है। 

राजनैतिक संघों का इतिहास जो विभिन्न कालों में लिखा गया है, उपरोक्त 
बात को प्रमाणित करता है । संयुकत-राज्य अमरीका के प्रसंवान के अनुच्छेद सैद्धा- 
न्तिक रूप से वित्त सम्बन्धी अगणित अधिकार देते थे, परलच्तु वित्त प्रणाली राज्यों की 
प्रत्याभूति पर आधारित थी अत: संघ सरकार को बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त थीं। जैसे 
केन्द्रीय सरकार नागरिकों पर अपना स्वकर नहीं बढ़ा सकती थी । अतः फिलाडे- 
ल्फिया सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार को प्रत्यक्ष रूप से यह अधिकार दे दिया कि वह 
प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों पर कर बढ़ा सकती है। राज्य सरकारों को भी अपने कार्य 
संचालन के लिये नागरिकों पर कर बढ़ाने का अधिकार दिया गया है ताकि सुचारु- 
रूप से अपना कार्य कर सकें । यह सिद्धान्त १७८७ के पश्चात सभी संघों ने ग्रहण 
किया है। द्वितीय सिद्धान्त के अनुसार केन्द्र संरकार तथा राज्य-सरकारों के मध्य 
वित्तीय सम्बन्धी शक्तियों का विभाजन होना चाहिये और उन्हें इस बात का भी 
अधिकार होना चाहिये कि कार्य संचालन के लिये वे स्वतन्त्रतापूर्वकं कर लगा 
सकें । संघ के अन्तगंत बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो सम्पूर्ण राष्ट्र से सम्बन्धित होते 
हैं अतः उन्हें कार्यरूप में लाने के लिये केन्द्र सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कर लगाने का 
अधिकार होना चाहिए क्योंकि वह देश के सम्पूर्ण भाग पर नियंत्रण रखती है.। अतः 
अप्रत्यक्षरूप से भी केन्द्रीय सरकार को कर रऊूगाने का भी अधिकार होना चाहिये। 
तृतीय, अग्रत्यक्ष करों की वसूली में जैसे सीमा कर तथा आवकारी कर की वसूली 
में प्रत्यक्ष कर के मुकाबिले में कम व्यय होता है। अतः केन्द्रीय सरकार उपरोक्त 
करों की वसूली में प्रत्यक्ष करों की वसूली से अधोमुख रहती है। इसका अर्थ यह 
नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को प्रत्यक्ष कर लगाने अथवा वसूल करने का अधिकार 
ही न हो। अतः दोनों सरकारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाने तथा वसूल करने 
का अधिकार होना चाहिये । परन्तु इससे अच्छा तो यह होगा कि प्रत्यक्ष कर राज्य 
सरकारों को तथा अप्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को होना चाहिये । 

चतुर्थ सिद्धान्त के आधार पर वित्त सम्बन्धी स्रोतों का विभाजन केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों के मध्य में होना चाहिये अर्थात्‌ वित्त के व्यय-सम्बन्धी स्रोत इकाई राज्यों 
को देता चाहिये और व्यय से सम्वन्बित रहित स्रोत केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये। 
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संघ में केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार के लिये आवश्यक है कि वह रक्षा, विदेशी 
मामलें, राष्ट्र के आवागमत-साधन, सिक्के, नाप-तौल नामक विषयों को अपने पास 
रखना चाहिये । इन विषय में शान्ति के समय वर्ष प्रति वर्ष कोई विद्येय व्यय नहीं 
बढ़ता है जब कि राज्य सरकारों के पास बहुत से विभाग होते हैं और वे नागरिकों के 
दिन प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्वित रहते हैं जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि | समाज 
में उपरोक्त विभागों से लाभ के लिये अत्याधिक घन की आवश्यकता होती है। अतः 
इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों को समाज कल्याण तथा प्रच्मासन के छिये 
धघव को आवश्यकता पड़ती है। 

परन्तु आपत्तिकालीन ( जैसे विश्व युद्ध के समय आदि में ) समय में केद्धीय 
सरकार का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उसे देश की रक्षा करनी पड़ती 
है। अतः ऐसे समय में केन्द्र सरकार को देश की रक्षा के लिये अत्यधिक कर लगाने 
की आवश्यकता पड़ती है। इस्न सिद्धान्त का वर्णन करते हुए हमें यह न मूल जाना 
चाहिये कि केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति के लिये प्रत्यक्ष रूप से कुछ 
पविभागों पर नियंत्रण रखती हैं इन विभागों में श्रमिक कल्याण, वेज्ञानिक एवं कृषिक 
उच्चति, प्राकृतिक स्रोतों का शोषण, शैक्षिक उन्नति एवं जन स्वास्थ्य भी समिलित 
हैं। यद्यपि यह सभी विभाग राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं परन्तु युद्धकालीन 
समय में जब यह विभाग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं तो उनके परिणाम 
अच्छे रहते हैं। उदाहरणार्थ नल विद्युत विभाग यद्यपि राज्यों द्वारा नियंत्रित होता 
है परन्तु आपत्तिकालीन समय में यदि केन्द्र सरकार का उस पर नियंत्रण रहता हैं 
तो परिणाम सर्देव अच्छे ही रहते हैं । 

पंचम, परन्तु अन्तिम प्रश्न विचारणीय है कि कौन सरकार किस सरकार से 
कितना ऋण लेगी। इस प्रदन को सुलझाने के लिये यह अच्छा ही होगा कि दोनों सर- 
कारें पहले ही परस्पर में तय कर ले कितना ऋण कौन सरकार उसकी आवश्यकता- 
नुसार देगी ताकि बाद को ऋण के प्रश्न को लेकर दोनों सरकारों ने मतभेद न उत्पन्न 
हो । व्याज सम्बन्धी प्रश्न मी पहले ही निश्चित हो जाना चाहिये ताकि वाद को 
किसी प्रकार का झगड़ा न खड़ा हो जाय । यदि दोनों सरकारें ऐसा नहीं करती हैं और 
अपनी इच्छानुसार ऋण लेती हैं तो वाद को वड़ी कठिवाइयों का सामना करना पड़ता 
है जिससे सम्पूर्ण देश भी प्रभावित होता है। 


अमरीकी राजस्व प्रणाली 
अमरीका का सार्वजनिक वित्त सरकारी वित्त उत्थान के विषय में एक बहुत 
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ही महत्वपूर्ण कहानी से अवगत कराता है। १७७६ के अमरीकी प्रसंधान के आठवें 
अनुच्छेद में कहा गया था युद्ध सम्बन्धी सभी व्यय तथा सार्वजनिक रक्षा के लिये 
अथवा सर्वेसाधारण के कल्याण के लिये किये गये सभी व्यय संयुक्त राज्य अमरीका 
की कांग्रेस द्वारा पारित किये जावेंगे, यह व्यय सभी राज्यों द्वारा एकत्रित सामान्य 
कोयालय से अदा किये जायेंगे; यह कर प्रत्येक राज्य की भूमि की कीमत के अनुसार 
प्रत्येक व्यवित पर, पृथ्वी एवं इमारतों की उन्नति के अनुसार कांग्रेस की बैठक में 
निश्चित किया जावेगा, परन्तु उपरोक्त कर प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल द्वारा 
कांग्रेस द्वारा निश्चित समय के अन्तर्गत छागू किये जावेंगे ।” 

उपरोक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत सामान्य सरकार के पास नतो अपने राजस्व 
स्रोत ही थे और नहीं अधिकांश राज्यों द्वारा लगाये हुए करों की वसूली के लिये उसके 
स्वायंत्र ही थे। प्रसंघान कांग्रस द्वारा निश्चित किये हुए कर पर ही आधारित रहता 
था और निर्धारित कर भी कांग्रेस के निर्देशन पर ही राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा 
लागू किये जाते थे । इस प्रकार सामान्य सरकार को राज्य-सरकारों की इच्छा पर 
निर्मर रहना पड़ता था। यहाँ तक कि यदि कभी लालचवश राज्य-सरकारें समय के 
अन्तर्भत तथा सम्पूर्ण घन सामान्य सरकार को न दना चाहती थीं तो सामान्य सरकार 
राज्य-सरकारों को घन देने के लिये बाध्य नहीं कर सकती थी । 

इस प्रणाली में अनेकों दोष थे अतः १७८७ के संविधान में संविधान निर्माताओं 
ने संघीय सरकार को कर लगाने तथा व्यय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी । संविधान 
के अनुच्छेद ८ के खण्ड (१) में कहा गया है कांग्रेस को कर लगाने, इकट्ठा करने, 
शुल्क रूगाने तथा इकट्ठा करने, सामान्य रक्षा तथा सार्वजनिक कल्याण के लिये 
ऋण देने का अधिकार दिया गया है परन्तु यह सब कर तथा शुल्क सम्पूर्ण संयुक्त 
राज्य अमरीका में एक से होंगे । अनुच्छेद ९ के खण्ड (४)तथा (५) में कांग्रेस द्वारा 
लगाये हुए करों पर प्रतिवन्‍्ध भी लगाया गया है कि “जब तक जन संख्या के आधार 
पर कर नहीं लगाया जावेगा तब तक व्यक्ति विशेष पर भी कर नहीं लगाया जा सकता 
है इसी प्रकार किसी भी राज्य द्वारा निर्यात माल पर कर नहीं लगाया जावेगा ।” 

उपरोक्त संकेतों से स्पष्ट होता है कि जहाँ संघीय सरकार बिना किसी रोक- 
टोंक के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगा सकती है वहाँ पर उसे यह भी मानना पड़ता 
है कि वह राज्य द्वारा निर्यात किये हुए माल पर कर नहीं लगा सकती है। इसके साथ 
साथ जब तक जनसंख्या के आधार १र कर नहीं लगाया जा सकता तब तक व्यक्तिगत 
मनृष्य के ऊपर भी कर नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रतिवन्‍्ध संविधान के 
१६वें संशोधन तथा उच्चतम न्यायालरूय द्वारा दिये हुए निर्णयों पर ही लगाये गये हैं ५ 
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जव भी कभी संविधान के अन्तर्गत संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य 
. कर सम्बन्धी विषयों का विभाजन नहीं होता है तो कभी कभी एक ही विषय पर संघ 
सरकार तथा राज्य सरकार अपना पृथक्‌-पृथक्‌ कर छगा देती हैं। ऐसी स्थिति में 
दोनों सरकारों के बीच झगड़ा खड़ा हो जाता है । अत: दोहरी कर-पद्धति ठीक न होने 
के कारण संयुक्त राज्य अमरीका ने इस पद्धति को नहीं अपनायी। यह सत्य है कि सीमा 
शुल्क पर संघ सरकार का एकाधिका र होता है और राज्य सरकारें उसमें कुछ नहीं 
कर पाती हैं। परन्तु संघ सरकार केवल आयात कर ही लगा सकती हैं न कि 
दक्षिण राज्यों पर कृषि सम्बन्धी निर्यात कर अर्थात्‌ दक्षिण राज्यों पर संघ सरकार इ पि 
सम्बन्धी निर्यात कर नहीं छगा सकती है । इस प्रकार संघीय सरकार पर सीमा शुत्क 
पर भी बहुत बड़ा प्रतिवन्‍्ध॒ लूगा हुआ है। संविधान में आवश्यकीय कर जो देश, 
राज्यों एवं स्थानीय नगर महापालिकाओं द्वारा छगाये जाते हैं १५ भागों में 
विभाजित किये गये हैं (१)सम्पत्ति कर, (२) व्यक्तिगत तथा कारपोरेशन कर, 
( ३ ) कारपोरेशन सम्पत्ति पर कर, (४) आयात कर, (५)पैतृक घन पर कर, ( ६ ) तम्बाकू 
आदि मद्य-वस्तुओं पर कर, (७) सामाजिक रक्षा के लिये वेतन पर कर, (८) व्यापार कर, 
(९) विधि-लेखपत्र पर टिकट कर, (१०) माल परिवर्तन पर कर, (११) जन साधारण 
की उपयोगिता के लिये नागरिक कर, (१२) विक्री कर, (१३) गैसोलीन पर कर, 
(१४) वियोग पर कर, (१५) मनुष्यों पर मतदान सम्बन्धी कर ।* 

उपरोक्त कर राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों द्वारा 
लगाये जाते हैं परन्तु इनमें सम्पत्ति कर तथा मतदान कर प्रत्यक्ष कर हैं। यदि यह 
कर संघ सरकार लगाती है तो वह घन के आधार पर न लगाकर, किन्तु जनसंख्या 
के आधार पर छगाती है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि राज्य सरकारों पर संघ 
सरकार इस प्रकार दा जो मी कर छलगायेगी वह जनसंख्या के आधार पर ही 
लग ।येगी । 

कांग्रेस के द्वारा लगाये हुए करों पर यह भी प्रतिबन्ध है कि जो भी इस प्रकार 
के कर लगाये जाय॑ँ वे सभी संयुक्त राज्य के ऋण देने तथा सार्वजनिक रक्षा एवं सुख 
के लिये ही हों । जन कल्याण के लिये लगाये हु ए कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार 
के हो सकते हैं। चूंकि आधुनिक सरकारें जन कल्याण के लिये बहुत से कार्य करती 
हैं अत: कांग्रेस किस सीमा तक जन कल्याण के लिये काम कर सकती है और कर लगा 





], पाए0, 796 (छएए०एमण्यढओ णएाी 86 एए9ा६९७ 58865, 77- 
3883-84 . 
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'सकती है यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित रहता है क्योंकि संघीय 
सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं | संघीय सरकार को कर लगाने के अतिरिक्त दूसरे 
प्रतिबन्ध का भी सामना करना पड़ता है वह यह है कि संघ सरकार जो भी कर लगा- 
'येगी वह सम्पर्ण देश में एक समान होगा और एक से होंगे । 

उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष कर के विश्लेषण से भी वित्त सम्बन्धी प्रश्न में 
बहुत कुछ उन्नति हुई है । संविधान के लागू होने के थोड़े दिनों पश्चात्‌ ही उच्चतम 
न्यायालय ने हयल्टन वनाम संयुक्त राज्य ( मीएा०ा ए७ एम्आ8वं 50&6०8 ) 
नामक मुकदमें का निर्णय देते हुए कहा था कि मतदान तथा पृथ्वी कर ही प्रत्यक्ष कर 
हैं और सभी शेष कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में गिने जाता चाहिये। गृहयुद्ध ने संघीय 
सरकार को इस वात के लिये विवश कर दिया था कि वह राज्यों की जनसंख्या पर 
आय कर लगावे । इस वात की पुष्टि के लिए कि संघ सरकार राज्यों की जनसंख्या 
'पर आयकर लगा सकती है अथवा नहीं, मुकदमा उच्चतम न्यायालय में पेश किया 
गया । उच्चतम न्यायालय ने स्थ्रिगर वनाम संयुक्त राज्य (99778067 ए8 एएं४९पे 
50068 ) के मुकदमे का निर्णय देते हुए कहा कि मतदान कर तथा वास्तविक कर 
ही प्रत्यक्ष कर थे, परन्तु आयकर प्रत्यक्ष कर न था। इसी प्रकार १८९४ में जब कांग्रेस 
ने ४ हजार प्रति डालर पर २ प्रतिशत का आयकर लगा दिया जिसमें कृषि आय 
भी सम्मिलित थी । अतः यह प्रइन तय करने के लिए कि कांग्रेस जनसंख्या के आधार 
पर इस प्रकार का आयकर लगा सकती है अथवा नहीं । जब मुकदमा उच्चतम 
न्यायालय के सम्मुख पेश किया तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 
यह कर असंवेधानिक है। जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९१३ के संविधान के १६ वें संशो- 
धन में यह बात स्पष्ट कर दी गयी कि कांग्रेस को राज्यों के नागरिकों पर आयकर 
लगाने का पूर्ण अधिकार है। 

संघ सरकार तथा राज्य-सरकारों द्वारा लगाये हुए करों पर कुछ उपलक्षित 
सीमाएँ भी हैं । प्रथम सामान्य उपाशय उच्चतम नन्‍्यायारूय द्वारा मैकुलोक 
बनाम मेरीलैण्ड ( )००००॥००४८ ए8 १&7ए974 ) नामक प्रसिद्ध मुकदमें के 
निर्णय में दिया गया था कि यदि राज्य-सरकारें संघ सरकार पर कर लगावेंगी तो 
संघीय सरकार को अपनी कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करने में बाधायें पड़ेगी और 
अब वही सिद्धान्त पूर्ण रूप से दोनों प्रकार की सरकारों के लिये सिद्ध प्रमाण हो गया 
है कि न तो संघ सरकार राजकीय कर्मचारियों के वेतन पर कर लगा सकती हैं और 
न राज्य सरकारें संघ के आफीसरों पर कर रूगा सकती हैं। इसी प्रकार घन उत्पा- 
दन सम्बन्धी साहसी लोगों पर एक सरकार दूसरी सरकार के निवासियों पर कर 
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नहीं लगा सकती है । जिसका परिणाम यह हुआ है कि कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय 
वन्धपत्रों ( 80568 ) द्वारा आय पर कर नहीं छगा सकती हैं। इसी प्रकार 
संघ सरकार भी राज्यों एवं स्थानीय वन्धपत्रों ह्वरा आयी हुई आय पर कर नहीं 
लगा सकती है। इससे व्यापारियों को नि:शुल्क परिपत्रों पर लाखों डाकूर व्यय करनेः 
का मौका मिल गया है। 
गृह युद्ध ने संघीय सरकार को बहुत से नवीन करों को लगाने के लिये भी वाध्य 
किया था जिनमें से बहुत तो युद्ध समाप्त होने पर समाप्त हो गये और बहुत से आज 
तक विद्यमान हैं । दोनों विश्व महायुद्धों तथा अन्य आपत्तिकालीन समयों ने अमरीकी 
वित्त प्रणाली पर बहुत अधिक प्रभाव डाले हैं। सन्‌ १९१७ में जब संयुक्‍त राज्य अम- 
रोका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी उस समय संघ सरकार को 
अपने कर सम्बन्धी कानूनों को दोहराना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप बहुत से 
अन्य कानून पारित किये गये थे, कर बढ़ाये गये थे और नये संघीय कर लगाये गये 
थे। तम्बाकू पर भी कर बढ़ा दिया गया था। नये करों में डाक-तार, रेल, आभूषण 
आदि कर सम्मिलित थे। कारपोरेशन तथा व्यक्तिगत छोगों पर भी कर बढ़ाये गये 
थे। यह वह समय था जब कि अमरीकन इतिहास में सर्वप्रथम व्यापार के छाम पर 
कर लगाया गया था। इस प्रकार राष्ट्र की आय कई भागों में विभाजित हो गयी थी + 
युद्धकालीन समय में संयुक्त राज्य अमरीका का व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था अतः 
युद्ध समाप्त होने पर नवीन अथवा बढ़ाये हुए कर समाप्त न किये गये थे, क्योंकि अम- 
रोका के ऊपर बहुत ऋण हो गया था उसका उसे व्याज चुकता करना था इसके अति- 
रिक्त कर्मचारियों का वेतन तथा पेंशन भी देना था । 
राष्ट्रीय व्यय का दूसरा कारण यह था कि सन्‌ १९२९ में राष्ट्र के ऊपर आथिक 
आपत्ति आ पड़ी थी इसलिये संघीय सरकार द्वारा लगाये हुए कर अधिकतर ज्यों का 
त्थों रहे । सन्‌ १९२९ के पूर्व संघ सरकार के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति न थी क्योंकि 
यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रहता था। परन्तु जब सन्‌ १९३३ में आथिक 
दशा शोचनीय हो गयी तब राष्ट्र प्रशासक रूजवेल्ट ने उसे समालने के लिये एक नया 
कदम उठाया। बेकारी की समस्या को हल करने के लिये जनता के बहुत से कार्य 
अपने हाथ में ले लिये और एक एक विषय पर ५-५ लाख डालर व्यय किये। कांग्रेस ने 
कृषि समायोजना विधि पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया 
कि वह कृषि की कमी को पूरा करने के लिये कुछ व्यवसायों पर नये कर लगा सकता 
है । द्वितीय महायुद्ध में राष्ट्र को धन की अत्यावश्यकता पड़ी । संघीय कर संख्या 
तथा मात्रा में अधिक बढ़ा दिये गये । इन करों से जो आय होती थी वह न केवल युद्ध 
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पर ही व्यय की जाती थी किन्तु अन्य मदों पर भी खर्चे होती थी जिसके कारण 
राष्ट्रीय ऋण पर बहुत सा व्याज प्रति वर्ष देना पड़ता था। 

सन्‌ १८०० से संयुक्त राज्य की सरकार लगातार कर बढ़ाती ही चली आा 
रही है। सन्‌ १८०० में सरकार ने प्रति व्यक्ति पर दो डालर. से कुछ अधिक कर 
लगाया था और यही कर ६० वर्षों तक चलता रहा । सन्‌ १८६० के परचात्‌ व्यय 
जनसंख्या से अधिक वढ़ गया और सन्‌ १९१४ के पूर्व तक प्रत्येक व्यक्षित ८ 
डालर तक कर देता रहा और यह कर द्वितीय महायुद्ध तक ८ डालर से ६० 
डारूर हो गया। पुराते अनुभव इस वात को स्पण्ट करते हैं कि युद्ध के वाद करों में 
कोई कमी नहीं आयी वल्कि कर वढ़ कर दुगने तथा तिगने अवश्य ही हो 
गये।। ट्रूमेन के शासतकाल में भी सामाजिक संरक्षण, कार्यक्रम ( $0लंक। 
866प709 97087&०776 ) के कारण भी व्यय में वृद्धि हो गयी थी । 

सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकार अधिकतर. राज्यों 
को राजसहायता देती है परन्तु ऐसी दशा में राष्ट्रीय सरकार राज्य सरकारों 
के सम्मुख कुछ शर्तें रखती है और राज्य सरकारों को उन्हें मानना पड़ता 
है। परन्तु ऐसी दशा तभी उपस्थित होती है जब राज्य सरकारें संघ सरकार से 
आश्थिक सहायता लेती हैं छेकिन राज्य सरकारें इसके लिये बाध्य नहीं हैं कि संब 
सरकार से राज्य सहायता लें ही । ३० जून सन्‌ १९४० के वर्ष के अन्त में संघ सर- 
कार ने राज्य सरकारों को राज्यों की कृषिक उन्नति, जंगल, स्कूल आदि की उन्नति 
के लिये ६५० लाख डालर राज सहायता के रूप में दिया था । 
स्विटज़रलण्ड की राजस्व प्रणाली 
... स्विट्जरलैण्ड में न ही अधिक धनवान परिवार निवास करते है और न ही अधिक 
निर्धन। वहाँ के निवासी सदव प्रसन्न चित्त रहते हैं। उपरोक्त बातों का प्रभाव संघ 
सरकार की वित्त प्रणाली पर भी पड़ा है। संविधान, प्रसंधि को दस्तावेज़ पर टिकट 
कर, विनमय पत्र पर कर तथा बीमा शुल्क नामक विषयों पर कर छगाने का अधिकार 
देता है। इसके अतिरिक्त प्रसंधि को संविधान द्वारा व्यापार तथा परिवहन पर भी 
कर लगाने का अधिकार प्राप्त है पर प्रसंधान को पृथ्वी-सम्पत्ति तथा वन्धन (!४००- 
४886 ) पर कर लगाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। टिकट कर का १५ भाग कैन्टनों 





4. 00व897, जे. !.., एलंग्रलंए/०५ ब0व #फ्राटा०075 04 (60ए72४॥- 
77678 70 ६96 एए78०5 58882०5, 9. 837. 


आधुनिक प्रवत्तियाँ और वित्तीय पद्धतियाँ २८७ 


को दिया जाता है। प्रसंधान को तम्वाक्‌ के कच्चे तथा पक्‍के मार पर कर छगाने का 
भी अधिकार दिया गया है। 

प्रसंवान का व्यय संघीय सम्पत्ति, संघीय सीमाकर, डाक तथा तार, वन्दृक, 
मसाले कैन्‍्टनों द्वारा संघीय विधान मण्डलों की देन द्वारा चलता है । 


स्विटजरलंण्ड चकि एक प्राकृतिक देश है अतः दूसरे संघीय देशों की अपेक्षा 
इसे अपनी रक्षा के लिए वहुत ही कम बन की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि दूसरे 
देश अपनी भोगोलिक स्थिति के कारण अपनी आय का सबसे अविक 
व्यय अपनी रक्षा पर करते हैं वैसा यहाँ नहीं है। यही कारण है कि स्विट्जरलैण्ड को 
यह सुअवसर प्राप्त है कि वह अपना घन एवं शविति दूसरे कार्यों में लगा सकता है। 
अभी हाल में ही प्रत्ंधि सरकार ने कैन्टनों की आवश्यकता के लिये खाद्य सामग्री 
संग्रहालय करने का उत्तरदायित्व ले लिया है। इससे संघ सरकार का व्यय 
अधिक बढ़ गया हैँ | द्वितीय महायुद्ध के अन्तर्गत ३० अप्रेल सन्‌ १९४० को 
संघीय परिषद्‌ ( #९6७७ 00०००॥। ) की आज्ञप्ति की अराधारण शक्ति 
को ग्रहण किया गया था। वाद को २१ दिसम्बर १९४५ को एक आपत्तिकालीन 
संघीय आज्ञप्ति ग्रहण की गयी थी, तत्यइचात्‌ ४ वर्ष के लिए विज्येप वित्तीय व्यवस्था 
की गयी थीं। उसके पद्चात्‌ आपत्तिव्यवस्था जो जनसंख्या द्वारा ३ दिसम्बर 
सन्‌ १९५० को रेफरेन्डम' द्वारा मानी गयी भविष्य के लिये पारित की गयी थी । 


संबों की आवनिक प्रवृततियों द्वारा केन्द्रीय सरकार की प्रश्ञापकीय तया वित्तीय 
दक्षितियाँ बढ़ती जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की शक्ष्तियाँ कम होती जा 
रही हैं । यह आधुनिक प्रवृतियाँ राजनीति के दो विशेष विशेषताओं का परिणाम 
है। सर्वप्रथम राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवद्वार ही राज्यों की राजनीति का एक आव- 
इयक अंग वन गया है। अतः इसका प्रभाव राज्यों के कार्यो पर पड़ता है जिसके परिणाम 
यह हुए हैं कि सभी राज्यों को विश्व के साथ मित्रता, शान्ति तथा मनुष्यों के अविकारों 
की ओर ध्यान रखना पड़ता है। द्वितीय प्रत्येक राज्य का यह कत्तेंब्य हो गया है कि 
वह अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनावे। परन्तु बह उत्तरदायित्व केद्वीय 
सरकार ने ले छिया है क्योंकि इकाई राज्यों के पास कल्याणका रो राज्य दनावे के लिए 
यथाशक्ति साधन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप संघ की कर रूगाने की झज़ित वढ़ती 
जा रही है। यद्यपि सन्‌ १८७४ के संविवान में संघ सरकार की कर प्रणाक्ली पर प्रति- 
बन्ध लगे हुए थे । मौलिक संविधान में कहा गया था कि यदि कैन्‍्टनों के बजट में कमी 
पड़ जाय तो कैन्टन केद्ध सरकार से निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए केन्द्र से 
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आर्थिक सहायता ले सकते हैं।” और यह भी कहा गया था कि यदि केन्द्र सरकार 
को यह ज्ञात हो कि उसके बजट में कमी है तो वह कैन्टनों से आथिक सहायता ले सकती 
है ।* परन्तु पिछले ८५ वर्ष में केन्द्र सरकार की वित्तीय, प्रशासकीय और यहाँ 
तक कि विधायिनी शक्तियाँ जिसमें श्रमिकों का बीमा, चिकित्सालय की सुविधा 
तथा अच्छे घरों की समस्याएँ भी सम्मिलित है, की सीमाओं में पूर्ण परिवर्तन होते जा 
रहे हैं । 
भारतवर्ष में संघीय वित्त-पद्धति 

प्रत्येक सरकार को अपनी कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए धन की 
आवश्यकता पड़ती है | इकाई राज्यों में धन वसूछ करने के साधनों की खोज, करों 
की स्थापना, करों के वसूल करने के तरीके तथा करों को किस प्रकार से प्रयोग किया 
जा रहा है तथा उस पर नियंत्रण आदि समस्याओं को अनुसंघानिक करने का ही केवल 
प्रश्न रहता है जब कि संघ राज्यों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्त का विभा+ 
जन ही सब से प्रमुख प्रइन रहता है। प्रत्येक संघ अपनी कठिनाइयों को दृष्टिकोण 
में रखते हुए इन समस्याओं का निवारण करता है। 

सन्‌ १९५० के भारत संघ के संविधान का सर्वेप्रथम ढाँचा तैयार किया गयाथा % 

तत्पश्चात्‌ उसे कार्यरूप में लाया गया था।अतः सामान्य वित्तीय ढाँचा जो स्वतंत्रता 
के पूर्व प्रचलित था पूर्ण रूप से गायब न हो सका अत: संविधान की वित्तीय व्यवस्था 
समझने के लिए हमें पहले वित्तीय प्रणाली को समझना पड़ेगा। 
सन्‌ १९४९ के पू्व की वित्तीय प्रणाली ह 

स्वतंत्रता के पूर्व जो वित्तीय प्रणाली प्रचलित थी वह ९० वर्षों के क्रमक विकास 
का ही फल था। सन्‌ १८५८ में जब अंग्रेज़ों ने राजा के रूप में शासन करना प्रारम्भ 
किया था उस समय प्रशासन में अत्यधिक केन्द्रीयकरण था जिसके अन्तर्गत गवर्नर 
जनरल प्रान्तीय आय तथा व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। प्रान्तीय सरकारें अत्य- 
घिक कर छगाने के अतिरिक्त पृथ्वी पर भी कर लगा सकती थीं और शेष करों को' 
लगाने के शक्ति केन्द्रीय सरकार में विद्यमान थी । मिस्टर जेम्स विल्सन जो कि अपने 
समय का माना हुआ अर्थशास्त्री था और “दि इकोनामिस्ट' नामक समाचार पत्र का 
संस्थापक था, भारत का प्रथम वित्तमंत्री नियुक्त किया गया। उस समय भारत तथाः 
ईस्ट इंडिया कम्पनी से युद्ध चल रहा था अतः भारत पर बहुत सा कर्ज हो गया था ४ 
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अतः विल्सन के सम्मुख यह आथिक समस्या खड़ी हो गयी, क्योंकि आय का ५० प्रति- 
गत भाग केवल सेना पर खर्चे किया जा रहा था। यद्यपि विल्सन दस ही महीने तक 
कार्य किया, परन्तु इस थोड़े काल में ही उसने सेना तथा प्रशासन के अन्य विभागों का 
खर्च बहुत कम कर दिया और भारत में पहली वार आयकर लगाया गया। इसने नोट 
भी जारी किये और लेखा संपरीक्षा में नये सिद्धान्त लागू किये ।) परन्तु वित्तीय 
कठिनाई के कारण वह प्रान्तीय आय पर केन्द्रीय नियंत्रण को कम न कर सका । 
सन्‌ १८७० में लार्ड मेवों (7०५ 2७5०) की सरकार ने केन्द्र के कुछ विभागों 
का शासन प्रान्तीय सरकारों को दे दिया | दिए हुए विभागों के प्रशासन को चराने 
के लिए प्रान्तीय सरकारों को एक निश्चित धन दिया गया । इन विभागों में शिक्षा, 
पुलिस तथा चिकित्सा ऐसे विभाग थे जिनसे कोई आय नहीं होती थी बल्कि व्यय ही 
होते थे । सन्‌ १८७७ में पुन: विकेन्द्रीयकरण की ओर कदम उठाये गये । टिकट कर, 
नशीली वस्तुओं पर कर तथा आयकर जो प्रान्तों द्वारा वसूल किये जाते थे वह उन्हीं 
प्रान्तों को वापस कर दिये गए। तत्पश्चात्‌ १८८२ में कहा गया कि जो विभाग जिस 
सरकार के पास हैं उनका व्यय वह स्वयं चलावें। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का 
उत्तरदायित्व घीरे-घीरे बढ़ते लगा और सन्‌ १९१२ में एक संकल्प पारित किया गया । 
उसी काल में लेखकों ने एक योजना का सुझाव दिया था जिसके अनुसार सीमा- 
शुल्क, मद्यसाररहित कर जिसमें नमक भी सम्मिलित था, सामान्य स्टाम्प कर, रेलवे 
कर, डाक तथा तार घर नामक कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लोगू करना चाहिए था, 
जब कि पृथ्वी कर, सिंचाई कर, मद्यसार कर, जंगल कर, न्यायालय शुल्क स्टैम्प कर, 
'निबन्ध शुल्क तथा अन्य छोटे-छोटे आय के साधन प्रान्तीय सरकारों के पास रहना 
चाहिए था। इससे यह सिद्ध होता है कि संघ के पास आय के साधन कम थे और राज्य 
सरकारें अपने बढ़े हुए घन से केन्द्र सरकार को वाषिक देन के रूप .में घन देती थीं; जैसा 
कि भेस्टन परिशोधन ( (७४४०० 8668070०॥8 ) के अनुसार निश्चित हुआ था 
जिसका परिणाम यह हुआ था कि प्रान्तीय सरकारों की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ने 
लगी थी और १९१९ के बाद तो प्रान्तीय सरकारों की आथिक दशा तो और भी शोच- 
नीय हो गयी थी । 
सन्‌ १९३५ के सुधार के अनुसार आय के साधन संघ तथा राज्य सरकारों के 
मध्य में विभाजित कर दिये गए। स्वतनत्रतां प्राप्ति के बाद मारत की संविधायक सभा 
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ने वित्त के विषय में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। इस समिति की संस्तुतियाँ 
( [06०९0777000 0807078 ) सन १९३५ के भारतीय ऐक्ट के' अनसार ही निर्धारित 
की गयी थीं। अतः केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य कर सम्बन्धी बटवारा 
१९३५ के आधार पर ही किया गया। संविधान की ७ वीं अनुसूची में केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों के आय के साधन उल्लिखित कर दिये गए। सूची १ में संघ सरकार तथा 

सूची २ में राज्य सरकारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। 

.. सूची १ में केन्द्र सरकार के आय के साधन निम्नलिखित हैं :--- 

(८२) कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 

(८३) सीमा-शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात-शुल्क भी है । 

(८४) भारत में निर्मित या उत्पादित तमाक्‌ू तथा--- 

(क) मानव उपभोग के मद्यसारिक पानों 

(ख) अफोम, माँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों 
को छोड़कर, किन्तु ऐसी औषधियों और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत करके, जिनमें 
कि मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तविष्ट 
हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क । 

(८५) निगम-कर । 

(८६) व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से क्षि-भूमि को छोड़कर उसके 
मूलधन-मूल्य पर कर, समवायों के मूलधन पंर कर । 

(८७) कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क । 

(८८) कृषि-मूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क । 

(८९) रेल, समुद्र या वायु से ले जाये जानेवाला वस्तुओं या यात्रियों पर 
सीमाकर, रेल के जनभाड़े और वस्तुभाड़े पर कर । 

(९०) मुद्रांक-शुल्क को छोड़कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों पर 
'कर । 

(९१) विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहत-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा पत्रों, 
अँशों के हस्तान्तरण, ऋण पत्रों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में छगनेवाले 
सुद्रांक शुल्क की दर। 

(९२) समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों पर कर । 

९२ (क) समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस सूरत में कर 
जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्या में हो । 
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(९५) उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों के इस सची में के 
विययों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्रधिकार और शक्तियाँ, वावाधिकरण-दक्षेत्राधिकार 

(९६) किसी न्यायालय में लिए जानेवाली फीसों को छोड़कर इस सची में 
के विषयों में से किसी के वारे में फोस । 

(९७) सूची (२) या (३) में से किसी में अवणित किसी कर के सहित उन 
सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय । 

प्रान्तीय सरकारों के आय के साधनों की वर्णन सूची (२) में निम्न प्रकार किया 
गया है। 

(४५) मूराजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्वारण और संग्रहण, भ-अभि- 
लेखों को बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिए और स्वत्व-अभिलेखों के लिए परि- 
माप और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है । 

(४६) कृषि-आय पर कर । 

(४७) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क । 

(४८) कृषि-सूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क । 

(४९ ) भूमि और भवनों पर कर । 

(५० ) संसद से, विधि द्वारा, खनिज विकास के सम्बन्ध में लूगायी गई परि- 
सीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज अधिकार पर कर । 

(५१) राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क 
तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से 
प्रति शुलक-- 

(क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान 

(ख) अफीम, भाँग ओर अन्य पिनक लाने वाली औषधियाँ और स्वापक किन्तु 
ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़कर जिनमें मद्यसार अथवा इस 
: प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तविष्ठ हो । 

द (५२) किसी स्थानीय क्षेत्र में उपमोग, प्रयोग या विक्रय के लिए “वस्तुओं के 
प्रवेश पर कर । 

(५३) विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर । 

(५४) सूची १ की प्रविष्टि ९२ क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समाचार 
पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर |" 


१. स'विधान (षष्ट स'शोधन) १५९५६, धारा २ द्वारा मूल प्रविष्टि ४ के स्थान पर 
रखी गयी | 
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(५५) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञा- 
पनों पर कर । 

(५६) सड़कों या अन्तर्देशीय जलूपथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और 
यात्रियों पर कर । द 

(५७) सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों या न हों 
तथा जिनके सूची ३ के प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्राम-गाड़ियाँ भी अचन्तर्गत 
है, कर । 

(५८) पशुओं और नौकाओं पर कर । 

(५९) पथ-कर । 

(६०) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर ।" 

(६१) प्रतिव्यक्ति-कर । 

(६२) विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने 
और जआ खेलने पर भी कर हैं । 

(६३०) मुद्रांक-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित 
दस्तावेज़ों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर । 

(६६) किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर इस सूची में के विषयों 
में से किसी के बारे में फीस । | 

संविधान के भाग १२ अध्याय १ के अनुच्छेद २६५-२९१ वित्त के बारे में बताते 
हैं। अनुच्छेद २६५ के अनुसार विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित, 
न संगृहीत किया जायगा। अनुच्छेद २६६ कहता है इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहुंडियों को निकाल कर, उधार 
द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उपधारों के प्रतिदिन 
में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित 
निधि' के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज- 
हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गए सब उधार, 
तथा उधारों के प्रतिदिन में उस सरकार को प्राप्त संब धनों की, एक संचित निधि बनेगी 
जो राज्य की संचित निधि' के नाम से ज्ञात होगी ।” 

अन्य सब सावंजनिक धन,जो भारत की सरकारया राज्य की सरकार द्वाराया 
अन्य की ओर से प्राप्त होंगे वे यंथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे (?प७॥० 





९. जम्मू और कावमीर के लिए नहीं है ।. 
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3०607०४ ) में जमा किये जावेंगे । अनुच्छेद २६७ संसद, अथवा राज्य के विधान- 
मण्डल को आकस्मिकतानिधि की स्थापना करने की शक्ति देता है जिसमें विधि द्वारा 
निर्घारित राशियाँ समय समय पर डाली जायेंगी तथा राज्य के विधानमण्डल द्वारा, 
विधि द्वारा प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के 
लिये अग्रिम घन देने के लिए उसको योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल 
के हाँथ में रखी जावेगी । 

ऐसे मुद्रांक शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री पर उत्पादन शुल्क, 
जो संघ सूची में वणित है, भारत सरकार द्वारा आरोपित किए जावेंगे, परन्तु राज्यों 
द्वारा वसूल किये जावेंगे ।। निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा 
आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खण्ड (२) में उपबन्धित रीति 
- से सौंप दिये जायेंगे :-- 

(क) कृषि-मूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क; 

(ख) कृषि-मूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक शुल्क; 

(ग) रेल, समुद्र या वायू से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमाकर; 

(घ) रेलभाड़ों और वस्तु भाड़ों पर कर; 

(ह ) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य 
कर। 

(च) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर ; 

(छ) “समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस दक्षा में 
कर जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अच्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्या 
में हो । न 

कृषि-आय के अतिरिक्त आय पर करों को मारत सरकार द्वारा उद्गूहीत और 
संगृहीत किया जायेगा तथा समय समय पर निर्धारित रीति के अनुसार संघ और 
राज्यों के बीच वितरित किया जायगा ।2 लेकिन संसद दोनों अनुच्छेदों में निर्दिष्ट 
शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार 
द्वारो वृद्धि कर सकती है । 

संसद, औषधीय तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क 





१२. अनु० २द्व८। 

२. स विधान (षष्ठ सं शौधन) अधिनियम, १९५६, धारा ३ द्वारा अन्तःस्थापित | 
३: अनु० द २७० | 

8. अनु० द २७१। 


२९४ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


राज्य सरकार को दे सकती है ” जब कि पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं 
प्र भारत सरकार कर निर्धारित करती है, परन्तु संसद आगम के किसी भाग को 
आसाम, उड़ीसा, पद्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों को सौंपने के स्थान में उन 
राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि 
पर ऐसी राशियाँ भारित की जायेंगी जैसे कि विहित की जावें ।* 
अनुच्छेद २७४ (१) कहता है “कोई विधेयक या संशोधन, जिस कर या शुल्क 

में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उसको आरोपित या अपरिवर्तित करता है, अथवा, 
जो भारत आयकर से सम्बन्ध अधिनिमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित क्ृषि- 
आय पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित 
करता है जिनसे कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों 
को धन वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई अधि- 
भार आरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पृव॑वर्ती उपबन्धों में वणित है, राष्ट्र- 
पति की सिफारिश के बिना संसद के किसी सदन में न तो पुनः स्थापित और न प्रस्तावित 
किया जायेगा ।” 

अनुच्छेद २७५ कतिपय राज्यों को संघ के अनुदान के बारे में कहता है :-- 

“(१) ऐसी राशियाँ, जो संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यों के राजस्वों 
के सहायक अनुदान के रूप में प्रति वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन 
राज्यों के विषय में संसद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है तथा 
भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियाँ नियत की जा सकेंगी :-- 

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित 
निधि में से वेसी मूल तथा आवतेक राशियाँ दी जायेंगी जैसी कि उस राज्य को उन 
विकास योजनोओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनने के लिए आवश्यक हों, जो उस 
राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्यांण की उन्नति करने के प्रयोजन 
के लिए अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य 
के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य ने भारत 
सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हो । 

परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप 
में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवत्तक राशियाँ दी जायेंगी-- 





१. अनु० २७२ | 
२६ अनु० २७३ । 


आधुनिक प्रवृत्तियाँ और वित्तीय पद्धतियाँ र९्प्‌ 


(क) जो पष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (क) में 
उल्लिखित आदिम जातिजक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविवान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले दो वर्ष में राजस्वों के औसतन अधिक व्यय के बरावर हों; तथा 

(ख) जो उत्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के दोष क्षेत्रों के प्रशासन- 
स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अतमोदन 
से हाथ में ली गयी योजनाओं के खर्चों के बराबर हों । 

(२) जब तक खण्ड (१) के अवीन संसद द्वारा उपवन्ब नहीं किया जाता तव' 
तक उस खण्ड के अधीन संसद की प्रदत्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रयोक्तव्य 
होंगी तथा इस खण्ड के अवीन राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई संदेश अथवा आदेश 
संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा | 

परन्तु वित्त आयोग गठित हो जाने के पश्चात्‌ वित्त आयोग की सिफारिशों पर 
विचार किये बिना इस खण्ड के अधीन कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा। 

अनच्छेद २७६ राज्य-विधानमण्डल को राज्य या किसी नगरपालिका, जिला 
मण्डली, स्थानीय मंडली अथवा उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित सावन के 
लिए वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं या नौकरियों के बारे में कर लागू करने का 
अधिकार देता है परन्तु एक राज्य के विधानमण्डल की शक्ति का अर्थ न किया जायगा 
कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्मूत या उत्पन्न आय पर 
करों के विषय में विधियाँ बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किसी प्रकार सीमित की 
गयी है । द 

अनच्छेद २७७, जो कर, शुल्क उपकर या फीस, इस संविधान से ठोक पहले 
किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्रावि- 
कारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों 
के लिए विधिवत्‌ उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ-सूची 
में वणित होने पर भी उद्‌गृहीत किये जाते रहेंगे । 

१९५० के संविधान को अनुच्छेद २७८ जो १९५६ के सप्तम संशोबत द्वारा 
भारतीय सरकार तथा पूर्व मारतीय राज्यों का सम्बन्ध वर्णन किया गया है जो प्रथम 
स॒ची के ख' में दिये हुए थे। परन्तु सन्‌ १९५६ के सातवें संशोधन ने उसका खण्डन 
कर दिया, क्योंकि जब राज्यों की स्वतन्त्रता की मान्यता समाप्त कर दी गयी 
उस समय से आपस का अन्तर भी समाप्त हो गया । 





१. अनु० २७६ | 


२९६ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


अनुच्छेद २८० कहता है (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर 
और तत्पद्चात्‌ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा उसके पहले ऐसे समय पर, 
जिसे राष्ट्रपति. आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित 
करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुवत एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिलकर 
बनेगा । 

(२) संसद विधि द्वारा उन अहं ताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति 
के लिए आपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिसके अनुसार उनका संवरण किया 
जावेगा, निर्धारण कर सकेंगी । 

(३) आयोग का यह कतेव्य होगा कि वह :-- 

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम को, जो इस अध्याय के 
अधीन उनमें विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में , तथा राज्यों के बीच 
ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बँटवारे के बारे में 

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने 
में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में, 

[) कट औए 6 > »%& 9% औ३$६ ४ 

(ग) * सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी 
अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करे ।” 

राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक 
सिफारिश को, उस पर की गयी कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद 
के प्रत्येक सदन के समक्ष रखायेगा ॥3 क्‍ 

अनुच्छेद २८२ के अनुसार संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई 
भी अनुदान दे सकते हैं । 

भारत की निधि की अभिरक्षा जिसमें धन का डालना तथा उनसे धन 
का निकालना भी शामिल है संसद अथवा राज्य द्वारा निर्मित विधि से होगा।हं 
संघ की सम्पत्ति राज्य के करों द्वारा छूटी रहेगी।" कोई भी राज्य राज्य के बाहर 


-अडकामदायफनतसससममापहए पलक. 


१. उपसण्ड (ग) स विधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और 
अनुसूची द्वारा लुघ कर दिया गया है। 

२. उपसण्ड (घ) उपरोक्त के ही द्वारा (ग) के रुप में पुनः अंकित किया गया । 

३. अनु० २८९ । 

8. अनु० २८३ | 

3. अनु० २८४ । 


आधुनिक प्रवृत्तियाँ ओर वित्तीय पद्धतियाँ २९७ 


क्रय और विक्रय होने वाली वस्तुओं पर कर नहीं छगायेगा या भारत राज्य क्षेत्र में 
वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर निर्यात के दौरान में होता है वहाँ कोई करारो- 
पण न करेंगी और न करना प्राधिक्ृत करेगी ।) कोई भी राज्य विद्युत पर कर 
नहीं लगा सकती जो भारत सरकार द्वारा उपमुक्त है अथवा भारत सरकार उपभोग 
किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी है अथवा “किसी रेलवे के निर्माण, बनाये 
रखने या चलाने में मारत सरकार या रेलवे समवाय द्वारा, जो उस रेलवे को चलाती 
है उपमुक्त है, अथवा किसी रेलवे के निर्माण, वनाये रखने या चलाने में उपभोग के 
लिए उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को बेची गयी है; राज्य की कोई 
विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी तथा 
विद्युत के क्रय पर करारोपण करने, या करारोपित करना प्राधिक्ृत करनेवाली कोई 
ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग 
किए जाने के लिए, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को, जैसा कि उपय्‌ कक्‍त है, किसी 
रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिए, बेची गयी विद्युत का 
मूल्य उस मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता 
है, इतना कम होगा , जितनी कि कर की राशि है।”* 

जहाँ तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करें उसको छोड़कर किसी 
राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि किसी पानी या विद्युत के बारे में, जो अन्तर्राज्यिक 
नदियों या नदी दूनों के विनियमन या विकास के लिए किसी वर्तमान विधि से, अथवा 
संसद द्वारा बनाई गयी किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गयी, 
पैदा की गयी, उपभुक्‍्त, वितरित या बेची गयी है, कोई कर नहीं आरोपित करेंगी और 
न कर आरोपित करना प्राघिक्रत करेंगी ।३ 

राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विमुक्त रहेगी परन्तु संसद 
राज्य सरकार के द्वारा किये जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारोबार के बारे 
में कर लगा सकती है ।४ 

छियालिस लाख पचास हजार रुपये की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर 

प्रत्येक वर्ष भारित होगी और उस निधि में से तिरुवांकर देवस्वम्‌ निधि को दी 
जावेगी और १३ राख ५० हजार रुपये की राशि मद्रास राज्य की संचित निधि 
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पर प्रत्येक वर्ष भारित होगी और उस निधि से तिरुवांकुर कोचीन राज्य से १९५६ 
के नवम्बर के प्रथम दिन उस राज्य को संक्रांत राज्य क्षेत्रों में के हिन्दू मंदिरों और 
पवित्र स्थानों के पोषण के लिये उस राज्य में स्थापित देवस्वम्‌ निधि को दी जोयेगी।* 
केन्द्र तथा राज्यों का सम्बन्ध 

संघ शासन प्रणाली में केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में सदो से ही एक समस्या 
रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्‍यायें दोनों के सम्मुख रही हैं जिनके कारण वे एक 
: दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे हैं।परन्‍्तु संविधान की वास्तविक कार्य प्रणाली 
द्वारा दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है | यह बाते थामस 
जेफरसन के विचार से प्रमाणित होती है । वह कहता है कि “कानून तथा संस्थायें 
मानवीय मस्तिष्क की उन्नति के साथ साथ एक हाँथ से दूसरे हाँथ में जाना चाहिये 
और इस प्रकार से जैसे-जैसे उन्नति होगी, नवीन अन्वेषण होंगे, नवीन सत्य निकलेंगे, 
विचार बदलेंगे वैसे वैसे संस्थायें भी प्रगति करेंगी और समय के साथ शान्ति भी 
बढ़ेगी ।” अत: नवीन विचारधारा के अनुसार राज्यों का कतंव्य होगा कि “राज्य 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आ्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय 
जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधन रूप में स्थापना 
और संरक्षण करके छोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा । रे 

प्रारम्मिक काल में संघवाद एक राजनैतिक आवाज थी जिसमें दोनों बराबरी 
से नागरिकों के ऊपर' शासन करती थी और दोनों सरकारों की सीमित शक्तियाँ 
थीं और एक दूसरे को उनके काम में कोई बाधा नहीं डालती थी । यद्यपि उन दोनों 
में प्रतियोगिता का भय अवद्य रहता था । परन्तु ज्यों-ज्यों सम्यता का विकास 
होता गया त्यों-त्यों उसी प्रतियोगिता ने सरकारों के मध्य में सहयोग की भावना 
का जन्म दिया । १८वीं शताब्दी के अन्त तक राज्यों ने राष्ट्रीय सरकार की भावना 
को समाप्त न कर सके । और यही कारण था कि २०वीं शताब्दी में इसके परिणाम 
अच्छे ही हुए । १८वीं शताब्दी के अन्त तक की एक ही सरकार की भावना २०वीं 
शताब्दी में आकर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई | नागरिकों ने अपनी सरकार से 
अपने दैनिक जीवन के कल्याण की माँग की । ऐसी दशा में कोई भी सरकार अपनी 
सीमित शक्तियों के कारण अपने को न्यायिक न बना सकी । अत: अनिवार्य रूप से 
संघों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ केन्द्र तथा राज्य सरकोरों के सहयोग को बढ़ाती जा 
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रही हैं । अव संघों की दोनों सरकारें नागरिक के नैतिक तथा सामाजिक जीवन की 
उन्नति पर ध्यान दे रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप केच्ध तथा इकाई राज्यों में 
राष्ट्रीयवा तथा अतराप्ट्रीयता की भावना बढ़ती जा रही है । 

सैद्धान्तिक रूप से कहा जा सकता है कि संबवाद में दोनों सरकारों के अधिकार 
क्षेत्र बंटे हुए होते हैं और स्वतन्त्रतायूरवक कार्य करते हैं परन्तु वास्तविक कार्यप्रणाली 
में अनुभव किया गया है कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बिना सहयोग के कार्य- 
चलाना कठिन हो जाता है। अतः शासन प्रणाली को ठीक ढंग से चलाने के लिये 
आवश्यक हो जाता है कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें आपस में मिलकर कार्य 
करें तभी सुचारुरूप से कार्य चल सकता है। 

अन्तर्राष्ट्रीयता के नवीन सिद्धान्त के अनुसार संसार एक कृटुम्ब के समान हो 
गया है जिसमें राष्ट्रीय सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राज्य 
अमरीका ने दोवार पृथकक्‍्करण की नीति को अपनाने का प्रयत्न किया, परन्तु विश्व 
की परिस्थितियों के फलस्वरूप वह ऐसा न कर सका जिसके परिणामस्वरूप अब वह 
विश्व के पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति के लिये अत्यधिक उत्तरदायित्व लेता जा रहा है 
यह भावना चाहे साम्यवाद के प्रभाव से बचने के लिये हो अथवा मनुष्यों की उन्नति 
के लिये । इस प्रकार अन्‍्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से राष्ट्रीय सरकार की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं । 

संघीय अथवा अर्ध॑संघीय संविधानों को कार्यप्रणाली में यद्यपि जैसे संयुक्त राज्य 
अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैण्ड में केन्द्रीय सरकार को सीमित शक्तियाँ 
प्राप्त हैं परन्तु धीरे-धीरे राष्ट्रीय सरकार की शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर 
जहाँ पर इकाईयों को निर्दिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं वहाँ पर अवशेष शक्तियाँ केन्द्र के 
पास रह जाती हैं, जैसा कि कनाडा में है । ऐसी दशा में प्रान्तों के पास अधिक 
वक्तियाँ रहती हैं इस प्रकार का शान्तिपूर्ण परिवर्तन राष्ट्रीयता के संघीय विचारों, 
के ऊपर प्रमाव डाल रहा है । 


संयुक्त राज्य अमरीका में कन्द्र तथा राज्यों में सम्बन्ध 

सन्‌ १७७६ के प्रसंघान से १७८९ के संघ तक राज्यों एवं कांग्रेस के संवेधानिक' 
सम्बन्ध में बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं। १७८७ के संविधान में राष्ट्रीय सरकार को 
बहुत ही कम शक्तियाँ प्राप्त थीं | राज्यों को ही सभी शक्तियाँ प्राप्त थीं। केद्ध 
की शक्तियाँ उल्लिखित न थीं । परन्तु अब जो उस समय राज्य सरकारें केन्द्र के 
ऊपर नियंत्रण रखती थीं और राष्ट्रपति तथा कांग्रेस अमरीकन निवासियों पर नियं- 
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तण रखते थे, वह अब बदल गया है। अतः इस प्रकार केन्द्र शक्तियों में जो परिवर्तन 
आया है उसका प्रभाव कई विशेष घटनाओं पर पड़ा है । निहित शक्तियों के सिद्धान्त 
अतिरिक्त भी जैसे १८६०-६४ का गृहयुद्ध, १९वीं शताब्दी के अर्धपूर्व का उद्योग 
आंदोलन, प्रथम तथा द्वितीय विश्व महायुद्ध की घटनाओं पर उपरोक्त बातों का ही 
प्रभाव था,इन्हीं घटनाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार अमरीकन निवासियों 
के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन पर नियंत्रण रखती हैं और राज्य सरकारें संघीय 
अनुदान द्वारा संघ सरकार से नियंत्रित रहती हैं । 
राज्य की सीमायें बढ़ने के साथ-साथ संघ की सीमा भी बढ़ती जा रही है । 
नवीन वैज्ञानिक खोजों ने:खनिज आवागमन, भार तथा वाहन एवं कृषि में हजारों 
वर्षों के प्राचीन तरीकों में परिवर्तत कर दिये। इन परिवत॑नों का सबसे अधिक प्रभाव 
कृषि पर पड़ा है और पैदावार कई गुना बढ़ गयी है प्राकृत स्रोतों के अन्वेषण से 
यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने विधियों द्वारा जनसंख्या के सामाजिक 
'तथा आर्थिक जीवन में विध्त डालने लगी है। रेलवे लाइन के चलने से, तार के विषय 
'प्रवेश से और निर्वासन के निर्माण से अमरीका की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में 
परिवर्तन आता जा रहा है । जहाँ पर औद्योगिक उन्नति होती जा रही थी वहीं 
पर श्रमिकों ने निर्धनता को लेकर एक विधि पारित करने की माँग की । उद्योग की 
उन्नति के साथ साथ अमरीका निवासियों ने समाज और सरकार, उद्योग तथा कृषि, 
स्त्री तथा पुरुषों के अधिकारों को ओर ध्यान दिया और उनमें सुधार किये और 
अनेक सुधारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और अन्त में वे लोग राजनैतिक 
दलों को अवगत कराने के लिए विवश हो गये ।१ स्थानीय विचारों ने भी राष्ट्रीय 
कानूनों/आचार, विचार तथा सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया । 
उपरोक्त बातों ने संघ को दृढ़ बनाने के लिये विवश किया और प्रजातन्त्र की भावना 
'को बढ़ाने के लिये अग्रसर किया । इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के बढाने के साथ-साथ 
राष्ट्रीय सरकार के उत्तरदायित्व भी बढ़ते गये । ऐसे समय में राज्य सरकारें चप रहीं 
क्योंकि देश की समस्योयें स्वयं रोष्ट्रीय सरकार सुलझा रही थी। इसी समय में राष्ट्र 
'पति का चुनाव एक प्रमुख प्रदन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रादेशीय राजनैतिक 
दल राष्ट्रीय राजनैतिक दल में परिवर्तत हो गये । 
१९वीं शताब्दी के मध्य में अमरीका के दक्षिण के राज्यों ने कांग्रेस के कुछ कानूनों 
'का अपमान किया, परच्तु बाद को समझौता के रूप में उन राज्यों ने उन्हें पुन:ःस्वीकार 
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किया । धीरे-धीरे जब से राष्ट्रीय सरकार ने देश का निर्माण कार्य अपने हाथों में 
ले लिया तभी से उसकी शक्तियाँ धीरें-घीरें बढ़ती गयीं | वाद की इन शक्तियों 
की पुष्टी संघीय न्यायालय ने की । देश की सामाजिक, आथिक कानून तथा नवीन 
करों ने १९वीं शताब्दों के अन्त तक केन्द्रीयकरण का रूप धारण कर लिया । 

जब संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रथम विश्व महायुद्ध में भाग लिया और १६ 
अप्रैठ सन्‌ १९१७ को राष्ट्रपति विल्सन ने कांग्रेस से युद्ध संकल्प पारित करने के 
लिये कहा । उसी समय से राष्ट्रपृति का श्रम, उद्योग, खाद्यपदार्थ के वितरण आदि 
पर पूर्ण नियंत्रण ज्ञात होता है । उसी समय से सरकार ने एक नियम के अनुसार 
भाषण एवं प्रेस की स्वतन्त्रता को केन्द्र सरकार ने अपने पास रख लिया । जब से 
अमरीका में कार्य फंक्टरियों द्वारा होने लगा तभी से अमरीका स्मृद्धिशाली बनने लगा 
और युद्ध के समाप्त होते-होते अमरीका एक घनवान देशों में गिनो जाने लूगा। 
परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही उसे सामाजिक तथा अथिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। राष्ट्रपति होवर (0०४७० )जो १९२९ से १९३३ तक राष्ट्रपति रहा, 
बेकारी की समस्या को सर्वप्रथम लिया, क्योंकि उस समय उसकी दशा अति ही दय- 
नीय थी । इस समस्या का प्रभाव ५ राख व्यक्तियों के ऊपर पड़ा। उसने दैदव श्रम 
को समाप्त कर दिया तथा श्रमिकों के सुन्देर घरों, संघों, जनस्वास्थ्य तथा नागरिकों 
के खुशहाल जीवन की ओर ध्यान दिया । उपरोक्त सुधारों द्वारा निदिचत रूप से 
राष्ट्रीय शक्तियों में वृद्धि हुई। राष्ट्रपति होवर के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट राष्ट्रपति 
बने । रूजवेल्ट ने अपनी नीति द्वारा आथिक कठिनाइयों का सामना किया। उसने 
राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में भी वृद्धि की । यही कारण थ। कि आर्थिक कठिनाइयों 
को सुलझाने के लिये उसने बहुत सी शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया इन शक्तियों 
द्वारा रूजवेल्ट ने प्रत्यक्ष रूप से उस समय की बेकारी, परेशानी तथा निर्धेनता की ओर 
विशेष ध्यान दिया और तत्कालीन भूखपीड़ा तथा असहाय छोगों की सहायता के 
लिये लाखों डोलर व्यय किया । स्थानीय तथा राज्यों की सहायता से संघीय सरकार 
. ने लाखों बेकार लोगों को नौकरियाँ दिलवायी और बहुत सी प्रयोजनायें भी चलायीं। 

सन्‌ १९३५ में सामाजिक संरक्षण ऐक्ट (90०8 96९0777 20 07 4938 ) 
के अनुसार बहुत से सामाजिक सुधार किये गये जिसमें कुछ श्रेणी के श्रमिकों के 
लिये बीमा तथा वृद्ध लोगों का बीमा, निर्धतता, अध्ययन तथा दूसरी कठिनाइयों 
के लिये अनुदान आदि भी सम्मिलित थे । संघ के अन्तर्गत राज्यों को संघ ने कर्म- 
चारियों की वृद्धावस्था के लिये पेन्शन देने के लिये संघीय निधि का प्रबन्ध किया। 

८ दिसम्बर सन्‌ १९४१ को जब जापानियों ने पर्ले हारबर (2०%! प्&70०फ ) 
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पर चढ़ाई की तव अमरीका ने द्वितीय विदव महायुद्ध में कदम रखा। अमरीका ने ऐसे 
समय में युद्ध को समाप्त करने के लिये आय के सभी साधनों को छगा दिया। युद्ध 
का प्रभाव यों तो देश की सभी वस्तुओं के ऊपर पड़ा, परन्तु विशेष कर आथ्थिक शाखा 
जिसमें कृषि, उद्योग, श्रम भी सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त युद्ध का प्रभाव स्त्री, 
पुरुष तथा बच्चों के सम्बन्ध,शिक्षा, आवागमन के साधन तथा सैनिकों पर भी पड़ा । 
यह सब कैसे हुआ ? अमरीका का राष्ट्रपति कार्यकारिणी का प्रमुख होने के साथ-साथ 
सेनाध्यक्ष भी होता है । युद्धकालीन समय में कांग्रेस साम्यवाद के प्रचार के भय से 
राष्ट्रपति को इस बात का पूर्ण अधिकार दे दिया कि देश की रक्षा के लिये राष्ट्र की 
जितनी भी सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति हो उसे पूर्णरंपेण छूगा दे । इस विचार 
को पहले ही फिलाडेफिया सम्मेलन ने संविधान निर्माण करते हुए सोचा था और 
यह बात आज भी पायी जाती है और सभी राज्य सरकारें संघ से मिलकर कार्य 
करती हैं । प्रो० ब्रोगन (8708%0) ने ठीक ही कहा है कि “अमरीकन संवैधानिक 
इतिहास में बहुत दिनों से ही सरकार के आवश्यक कर्तव्य राज्य संघ को देते चले 
आ रहे हैं और यह दशा अब भी चली आ रही है।* 
दूसरे संघों की भाँति संयुक्त राज्य अमरीका में भी ,सामाच्य प्रवृत्तियों के कारण 
केन्द्रीयकरण की भावना की जागृत हुई और राष्ट्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के 
ऊपर अपना प्रभुत्व धीरे-धीरे स्थापित कर लिया । यद्यपि जिन शवितियों पर केन्द्र 
ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है वह राज्य सरकारों के पास ही थीं। सामाजिक 
एवं राजनैतिक दशाओं के परिवर्तन. के साथ-साथ प्रशासकीय उत्तरदायित्व में भी 
परिवर्तन हुए और वह एक नये परिणाम पर पहुँचे । वहुत-सी बातों में संघीय सरकार 
ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा,लीं। संघीय अनुदान द्वारा भी राज्य सरकारों पर केन्द्रीय 
सरकार का नियंत्रण बढ़ गया । यह संघीय अनुदान वह अनुदान है जो संघ सरकार 
स्थानीय सरकारों तथा राज्य सरकारों को सुचारु रूप से शासन-प्रणाली चलाने के 
लिये अनुदान अथवा सहायता के रूप में देती है। जब संघ सरकार स्थानीय अथवा 
राज्य सरकारों को अनुदान देती हे तो उसके साथ-साथ कुछ प्रतिबन्ध भी लगाती 
है जो स्थानीय सरकार अथवा राज्य सरकारों को मानना पड़ता है । 
प्रो० फरगुसन (+०78५890 ) तथा प्रो ० मेकहेनरी ( १४० प्व७००७ ) ने संघीय अनुदान 
को इसलिये ठीक बताया हे क्योंकि संघीय अनुदान द्वारा: (१) विभिन्न प्रकार की 
सरकारें एक नि३चत कायें के लिये मिलकर कार्य करती हैं; (२) जो कार्य स्थानीय 
एवं राज्य सरकारों द्वारा धन की कमी के कारण नहीं हो पाता है वह कार्य इस 
अनुदान द्वारा हो जाता है; (३) यह आय के पुनः वितरण में सहायता देता है और 
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करों में वृद्धि करता है; (४) यह राज्य सरकारों तथा संघ सरकार को उन्नतिशील 
बनाता है; (५) यह राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को बहुत से ऐसे 
कार्यों से अवगत कराता हे जिनके बारे में वे विछकुल नहीं जानते हैं; (६ )यह दोनों 
सरकारों के अत्यधिक व्यय पर नियंत्रण रखता है; (७) यह राष्ट्र के बहुत-सी थोड़ी 
सेवाओं को निश्चित करता हैं । 
संघीय सरकार न केवल राज्य सरकार पर ही नियंत्रण रखती है किन्तु स्थानीय 

सरकारों पर भी नियंत्रण रखती है। सन्‌ १७८७ के संविधान के अनुसार स्थानीय 
सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखना राज्यों की अवशिष्ट शक्तियों में निहित था । अतः 
स्थानीय सरकारें प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के प्रति उत्तरदायित्व रहती थीं और 
उन्हें संघ सरकार से कोई सम्बन्ध न रहता था । परन्तु यह केवल सैद्धान्तिक रूप 
से था क्योंकि व्यावहारिक रूप में सरकार का मुख्य ध्येय ही यह है कि वह देश के 
निवासियों को सुखमय जीवन प्रदान करे। देश के सभी नागरिक राज्यों की ही क्षत्र- 
छाया में रहते हैं और प्रत्यक्षरूप से अपने कुछ कर संघ सरकार को देते हैं उसके एवज 
में वह संघ सरकार से कुछ न कुछ सहायता के रूप में चाहते हैं। अत: स्थानीय सरकारों 
के कार्य अधिकतर विशेषतय: शिक्षा तथा स्वास्थ्य संघ सरकार से प्रमावित रहते हैं। 
दूस रे अन्य संघों में केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध 
जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में संघ तथा राज्यों का सम्बन्ध क्रमश: स्थापित 
हुआ है उसी प्रकार अन्य संघों में राज्यों तथा संघ के सम्बन्ध धीरे-धीरे ही बढ़े । 
देश के सभी संघों में मोटे तौर पर केन्द्र तथा राज्यों की शक्तियों का विभाजन कर 
दिया जाता है। व्यवहार में सभ्यता तथा परिणाम के बढ़ने के साथ-साथ देश के 
नागरिकों की माँग भी बढ़ जाती है । इन्हीं माँगों के परिणामस्वरूप केन्द्र या राष्ट्रीय 
सरकार तथा राज्य या प्रान्तीय सरकार या कैन्टन की सरकारें आस्ट्रेलिया, कनाडा 
तथा स्विटजरलैण्ड में एक-दूसरे से अत्यधिक निकट आती जा रही हैं। आथिक- 
नीति के परिवर्तन के साथ आस्ट्रेलिया के राज्यों तथा स्विटजरलैण्ड के कैन्टनों की प्रभु- 
सत्ता का विचार भी बदल गया | 

सन्‌ १८६७ के कानाडा के संविधान में निदिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों को दी गयी हैं 
और अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को दी गयी हैं। कनाडा के प्रान्तीय विधान मण्डलों 
को गवरन नजनरल समाप्त कर सकता है। जिस समय कानाडा के प्रान्तों ने मिलकर 
एक संघ शासन की स्थापना की थी उस समय प्रान्तों को उनकी आ्थिक उन्नति के 
लिये केन्द्र द्वारा अनुदान का प्रयोजन किया था। केन्द्रीय सरकार के कार्यों द्वारा 
मैराटायम के प्रान्तों ने बहुत लाभ उठाया। केन्द्रीय सरकार ने ट्रांसकनाडियन रेलवें 
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(पफ8-0%784787 हि फ्र७9) का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप जो भाग बिना 
किसी प्रयोग के पड़े हुए थे उनसे प्रचुर मात्रा में आथिक उन्नति हुई। केन्द्रीय सरकार की 
सहायता से अल्वर्ट के तेल सम्बन्धी क्षेत्रों, गेहूँ के क्षेत्रों तथा खनिज पदार्थ के क्षेत्रों की 
उन्नति हो सकी थी लेकिन जब केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों मेंउन्नति करना प्रारंभ 
किया उस समय से केन्द्रीय सरकार को फ्रांसीसी कनाडा निवासी की भाषा, संस्कृति 
तथा धर्म की कठिनाइयों को सुलझाने के लिये विवश होना पड़ा । यह सत्य है कि 
कनाडियन राष्ट्रीयता ने कनाडा में अपना एक विद्येष प्रभाव स्थापित कर रखा है 
और उसी के फलस्वरूप कनाडा अत्तर्राष्ट्रीय मामले में, विशेषतया द्वितीय महायुद्ध 
के पदचात्‌ भौं अपना प्रभुत्व जमा रखा है। यद्यपि क्यूबा के नागरिक अब भी अपने 
को फ्रेंच कनाडयिन कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। प्रान्तों की दशा जैसे पहले 
संविधान द्वारा मिली हुई थी उससे अब अच्छी है। कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय कमेटियाँ 
भी केन्द्रीय नियंत्रण के लिये विशेषतया प्रान्तों के अधिकार जो संविधान द्वारा रक्षित 
हैं, उत्तरदायी हैं । 

कामनवेल्थ आस्ट्रेलिया का संविधान केन्द्रीय सरकार के संगठन, शक्तियों तथा 
कतंव्यों को ही केवल उल्लिखित करता है। आस्ट्रेलिया के प्रत्येक प्रान्त का अलग 
संविधान है और उसे अपने संविधान को संशोधित करने का भी अधिकार है । 
राज्यों के कानून केन्द्रीय सरकार के कानूनों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं । राज्यों 
के अध्यक्ष गवर्नर कहलाते हैं. जो राज्यों के विधानमण्डलों की सिफारिश पर राजा 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किये जाते हैं । राज्यों के न्यायालय भी स्वतन्त्र हैं और 
उन पर केन्द्र सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है । उपरोक्त बातों से यह 
सिद्ध होता है कि कनाडा के प्रान्त आस्ट्रेलिया के इकाई राज्यों से कहीं भी अधिक 
अच्छी है, परन्तु आस्ट्रेलिया में लेबर दल के उत्थान के साथ-साथ संवेधानिक प्रणाली 
में भी परिवर्तन आते गये । यद्यपि यह दल राज्यों तक ही सीमित था परन्तु उस दल 
के झगड़ों को निपटाने के लिये केन्द्र को राज्यों की राजनीति में प्रवेश ही करना पड़ा । 
लेबर दल ने इेश की आथिक नीति तथा छोटे छोटे उद्योगों का राष्ट्रीकरण कर दिया, 
परन्तु स्वतन्त्र व्यापार बनाम रक्षण के प्रइन को लेकर विभिन्न राज्यों नें मिलकर 
इस राजनीतिक प्रइन को स्‌ लझाने का प्रयत्न किया । क्वीन्सलेण्ड तथा' पश्चिमी 
आस्ट्रेलिया ने अपनी अलग आथिक नीत को स्थापित करने का प्रयत्न किया । केन्द्रीय 
सरकार विदेशी व्यापार तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार पर नियंत्रण रखती है । इस अधि- 
कार को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की आथिक नीति 
पर अपना प्रभाव रखती है। यद्यपि सन्‌ १९०० ई० में लेबर दल ने संविधान का संशो- 
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घन ब्रिटेन या न्यूजीलैण्ड के संदिधान के आधार पर करना चाहा था । परन्तु उसका 
प्रभाव अधिक न पड़ पाया था। सन्‌ १९४० से अच्तर्राष्ट्रीय शक्तियों की वृद्धि तथा 
दक्षिणी एवी एशिया में साम्यवाद के प्रभाव के बढ़ने से आस्ट्रेलिया के निवासियों 
में परिवर्तत आने लगे थे | तभी से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा, करने के लिये एक 
संगठित सरकार की स्थापना पर ध्यान दिया । यदि पिछले २० वर्षों के जापान की 
बढ़ती हुई शक्ति से आस्ट्रेलिया संघ बनाने का उत्तरदायित्व रखता है तो साम्यवाद 
की वढ़ती हुई शद्दित भी इस वात की प्रतीक है कि आस्ट्रेलिया ने एक संघ राज्य 
को सूसंगठित करने के लिये विवश होना पड़ा । इस प्रकार धीरे-धीरे केन्द्र सरकार 
राज्य सरकारों के ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही है। 

१८७४ के पूर्व स्विट्जरलैण्ड की राजनीति बहुत ही दयनीय दशा में थी। 
स्विटजरलैण्ड के २२ कैन्टनों में तीन जातियाँ निवास करती हैं । इन तीनों जातियों 
की अलग-अरूग भाषा है । और अलूग-अलग धर्म है। इन विभिन्नताओं ।ने ही स्विट- 
जर लैण्ड को एक संगठन का जन्म दिया । परन्तु स्विटजरलेण्ड की भौगोलिक स्थिति 
तथा निवासियों की इच्छा ने एक संघ राज्य की स्थापना के लिये बाध्य किया । 
सन्‌ १८७४ के संविवान ने कैन्टनों को अवशिष्ट शक्तियाँ दे रबी हैं केन्द्र सरकार 
को केवछ संविधान की निरदिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। स्विट्जरलेण्ड के पड़ोसी राज्य 
इटली, जर्म॑वी तथा फ्रांस की निष्पक्षता के अतिरिक्त दोनों विश्वमहायुद्धों ने स्विट- 
जर लैण्ड को कैन्टनों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार को सुसंगठित 
करने की चेतावनी दी | इसके अतिरिक्त संविधान में कहा गया है कि केन्द्र अनिवार्य 
शिक्षा के लिये कैन्टनों को इस बात के लिये विवद्य कर सकती है कि वह शिक्षा 
को सचार रूप से चलावे । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की नीतियों 
पर नियंत्रण रखती हैं । स्विटजरलैण्ड के निवासी सामाजिक कल्याण के लिये राज्यों 
से माँग कर सकते हैं, अतः ऐसी माँगों से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर आवश्यक 
रूप से नियंत्रण रखती है। उद्योग तथा वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा भी केल्टनों पर वेधा- 
निक तथा प्रशासकीय नियंत्रण रखने लगी हैं। यदि यह कहा जाय कि पिछले ५० वर्षो 
में स्विट्ज़रलैण्ड के केन्द्रीयकरण ने स्विटजरलैण्ड में बहुत से परिवर्तन किये 

री गलत न होगा 
भारती में संघ तथा राज्यों का सम्बन्ध 
भारत में केन्द्र तथा राज्यों का सम्बन्ध विधायिनी तथा प्रशासकीय नामक दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। संविधान के ७वीं अनुसूची की ३ सर्चियों 
में विभाजित किया गया है जो केन्द्र, राज्य तथा निर्दिष्ट शक्तियों का वर्णन करती 


२७० 
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है। जब किसी देश में दो सरकारें मिलकर कार्य करती हैं तो नागरिकों के सामाजिक 
तथा आशिक क्षेत्र में उन्नति के लिये उन्हें मिलकर ही कार्य करना पड़ता है। संवि- 
धान के २५६वें अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 
प्रयोग इस प्रकार होगा कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का तथा किन्‍्हीं 
वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पाछन सुनिश्चित रहे तथा संघ की 
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा 
जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे ।* अनुच्छेद 
२५७ राज्य सरकारों को ऐसा कार्य करने को मना करता है जिसमें केन्द्र सरकार 
को कार्य करने में रुकावट पड़ती हैँ । यह दोनों अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं और संघ सरकार को 
अपने कार्य करने में पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं। नि:संदेह यह एक ऐसी रुकावट है जो 
दूसरे संत्र शासनों में नहीं पायी जाती है। 

प्रशासकीय विचार के अनुसार विधायिनी समवर्ती सूची के विषयों को दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वह विषय जो सामाजिक तथा आ्थिक 
कल्याण से सम्बन्धित होते हैं | द्वितीय वह विषय जो शास्ति, सुव्यवस्था तथा व्यक्ति _ 
के अधिकारों से सम्बन्धित रहते हैं | तृतीय विषय जनता के जीवन से अत्यधिक 
सम्बन्धित रहते हैं और उनका अविकार क्षेत्र का उपभोग या तो न्यायालय द्वारा 
होता है या राज्यों द्वारा । परन्तु ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार प्रशासन सम्बन्धी 
विचारों के लिये किसी प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकती । दूसरे प्रकार के विषयों में 
खनिज पदार्थ, फैक्टरियाँ, श्रमिक वर्ग, श्रमिकों के उद्योग संघ, श्रमिकों का कल्याण, 
छुआछूत की बीमारी, बिजली तथा चलचित्र सम्मिलित हैं । इन विषयों पर 
बिना किसी रोकटोक के संघीय सरकार संघीय कानूनों को लागू करने के लिये 
आज्ञायें दे सकती है। 

प्रशासनीय क्षेत्र में संविधान को अनुच्छेद २६० कहता है “भारत सरकार किसी 
ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके 
ऐसे राज्यक्षेत्र को सरकार में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कत्यों 
को ग्रहण कर सकेगी, कित्तु प्रत्येक ऐसा करार्‌ विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बन्ध 
किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा और उससे शासित होगा ।” राज्य-सरकार 
के परामश से राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है। संवि- 
धान में पुन: कहा गया है कि भारत सरकार राज्य सरकार की सहमत से कोई भी 
कार्यकारिणी, विधायिनी या न्यायिक शक्तियाँ जो राज्याधीन हैं ले सकती है। इस 
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प्रकार केन्द्र सरकार की शक्तियाँ बहुत ही विस्तृत हैं । 

संविधान संघ तथा राज्यों की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख करता हैं । 
इसके अतिरिक्त समवर्ती शक्तियों का भी वर्णन करता है। समवर्ती शक्तियों में कई 
प्रकार की शक्तियों का वर्णन मिलता है। इसमें कोई दशक नहीं है कि जितनी इक्तियाँ 
भारतीय संघ में संघ सरकार को प्राप्त हैं उतनी कनाडा की केन्द्रीय रूरकएर के पास 
नहीं है। संविधान के अनुच्छेद २४८ में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के 
पास रहेंगी जब कि राज्यों के पास राज्य सूची है। अनुच्छेद २४९ (१) कहता है कि 
“इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी वात के होते हुए भी यदि राज्य-समा नें 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को दो तिहायी से अन्यून संख्या द्वारा समपित 
संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक तथा इश्टकर है कि 
संसद राज्य सूची में प्रगणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में 
. विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिये उस विषय के बारे में मारत 
के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाना विधिसंगत 
होगा ।” 

कानूनों की व्याख्या तथा कानूनों की मान्यता चाहे वह राज्य-सरकार के हों 
अथवा केन्द्र सरकार के, उच्चतम न्यायालय ही करता हैं और उसका ;निर्णगय अन्तिम 
माना जाता है लेकिन संविधान के अनुच्छेद १२३ में कहा गया है कि आपत्ति- 
कालीन समय में राष्ट्रपति राज्य के लिये किसी भी कानून को बना सकता है ऐसी 
दशा में राज्यपाल भी राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित होता है। आपत्तिकालीन समय में 
राज्य के सभी मामले केन्द्र द्वारा नियंत्रित होते हैं । 

इस प्रकार आपत्तिकालीन समय में केन्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर 
पूर्णहूपेण नियंत्रण रखती है यह नियम संयुकत राज्य अमरीका के संविधान के 
अनुच्छेद १ के खण्ड १८ के उपखण्ड ८ के आधार पर बनाया गया है। अमरीका 
में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गयी हैं और केन्द्र के पास केवल लिखित दक्तियाँ 
हैं। इन्हीं अधिकारों के आवार पर निहित शक्तियों का सिद्धान्त ( 700०6४75७ 
० 779॥०6 ?०ए०४ ) का उदय हुआ है । किन्तु भारत में ऐसे किसी भी 
सिद्धान्त की आवश्यकता न थी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद २४९ में कहा गया 
है कि यदि किसी विषय पर राष्ट्रीय सरकार कोई नियम बनाने में इच्छुक है चाहे 
वह विषय राज्य सरकार का ही क्‍यों न हों, वना सकती है। इसके अतिरिक्त यदि 
किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार में मतभेद उत्पन्न हो जाय तो संघ की बात 
को मान्यता दी जावेगी । अनुच्छेद २५२ (१) कहता है कि “यदि किन्‍्ही दो अथवा 
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अधिक राज्यों के विधान मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उनके विषयों में 
से, जिनके बारे में संसद को अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित रीति के अति- 
रिक्त उन राज्यों के लिये बिधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनि- 
यमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों 
के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों कौ पारण किया है तो उस विषय का तद्नुकूल 
विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद के लिये विधि- 
संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को छागू होगा तथा 
किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात्‌ अपने विधान मण्डल के सदन. अथवा जहाँ 
दो सदन हों, वहाँ दोनों सदनों में से प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प द्वारा उसको 
अंगीकार करे, लागू होगा ।” 

अनुमव इस बात से अवगत कराते हैं कि प्रत्येक संघ में केन्द्र तथा राज्यों के 
सम्बद्ध जीवन की कठिन समस्याओं के उद्गम रहे हैं। अमरीका में उपरोक्त बातों 
के आधार पर केन्द्र की शक्तियों में वृद्धि हुई और ऐसा: ही कामनवेल्थ आस्ट्रेलिया 
में भी हुआ था । कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र सरकार को दी गयी हैं और 
प्रान्तों के विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह शक्तियाँ कार्यकारिणी तथा विधायिनी 
दोनों क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। उदाहरणार्थ प्रान्तों के गवर्नरों की नियुक्तियाँ 
गवर्नर जनरल करता है। परल्तु वास्तविक रूप में जीवन की कठिन परिस्थितियों 
के द्वारा प्रान्तों की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं । 

उपरोक्त विचारों के आधारों पर भारत में संघ तथा राज्यों का सम्बन्ध विभिन्न 
परिस्थितियों, रॉष्ट्रीय आवश्यकताओं, अत्तर्राष्ट्रीय शक्तियों, देश की सामोजिक 
तथा आ्थिक उन्नति तथा सावंजनिक शक्तियों के आधारों पर आधारित है। राज्यों 
को सीमाओं को निर्धारित करने की माँग, भाषा एवं संस्क्ृति के ओधार पर नये राज्यों 
की स्थापना और पड़ोसी राज्यों के व्यवहार ने संविधान को नयी परिस्थितियों द्वारा 
सुलझाने को विवश कर दिया है । 
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विश्व के कुछ ऐसे भाग हैं, जहाँ पर राजनीतिज्ञों के सामने अल्पमत की बहुत 
बड़ी समस्या है। यह अल्पमत धार्मिक, जातीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक 
कई प्रकार के हैं। आजकल विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ कि एक ही जाति 
के लोग निवास करते हों क्‍योंकि हजारों वर्षों की विजयों के कारण लोग एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर गये और वस गये । यदि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों 
की इज्जत करता और रहो और रहने दो' नामक सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को चाहता तो केन्द्रीय तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोप के राज्य पिछली 
कुछ शताब्दियों में शान्तिपूवंक न रह पांते और दक्षिण अफ्रीका तथा मारतवर्ष लड़ाई, 
झगड़ों तथा युद्ध का अखाड़ा न होता तथा लोगों में राजनीतिक एवं दर्शनशास्त्री भी 
पड़ोसी राज्यों में अपनी विचारधारा को भर सकते । परन्तु इसी विभिन्नता के कारण 
वे इस कार्य में सफलता न प्राप्त कर सके जब कि आधुनिक विद्व में एक भी राज्य 
तथा जाति अथवा राष्ट्रीय-मावना सम्मत नहीं हैं, अस्तु बहुत से उपाय युद्ध तथा अल्प- 
मत की रक्षा के लिये विचार किये गये हैं। संघवाद के ऐतिहासिक अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत किस प्रकार से अल्पमत वालों 
के जीवन-शान्ति तथा रक्षा को किस प्रकार से ध्यान में रखा गया है। यद्यपि उस समय 
और आज भी राजनैतिक जीवन में उतार-चढ़ाव तथा युद्ध आदि हुये, परन्तु इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि संघीय-शासन प्रणाली में अल्पमत लोगों की पूर्ण रूप से रक्षा 
की गयी । किसी भी मनुष्य ने जातीय एवं घामिक बाँतों को लेकर किसी भी एक 
सरकार में अल्पमत वालों की रक्षा का प्रयत्न नहीं किया । यह केवल संघीय 
प्रणाली में ही हो सका है । 
अल्पसंख्यकों की परिभाषा एवं विभाजन 

किसी भी राज्य में लोगों का वह समुदाय जो सामाजिक जीवन में अपना एक 
स्थान रखता है और राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी एक विचारधारा होती है, वे अन्य 
समुदायों के सम्मुख अपना विशेष स्थान रखते हैं और उनकी किसी भी माँगों पर 
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विचार किया जाता है। परन्तु यही दक यदि आधी जनसंख्या से कम होता है और 
सामाजिक जीवन में अधिक कम प्रभाव नहीं रखता है तो उसे अल्पमत की संज्ञा दी 
जाती है। इस परिमाषा से यह निश्चित हो जाता है कि एक ही राजनैतिक, सामाजिक 
संगठन के अन्तर्गत एक से अधिक अल्पमत वाले हो सकते हैं जैसे कि प्रथम विश्व महा- 
युद्ध के पूर्व यूरोप के बहुत से राज्यों में था । 

यह व्यक्तिगत अल्पमत वालों की साधारण ग्रंथि या तो धामिक जैसे चीन तथा 
भारत या वाह्कन राज्यों के कुछ भाग में मुस्लिम या राष्ट्रीय जैसे स्विट्जरलैण्ड में 
फ्रेंच तथा इटालियन या कवाडा में फ्रेंच या जातीय और रूस में टर्क या गरागियन 
( 6००४४०78 ) या सांस्कृतिक जैसे दक्षिण-अफ्रीका संघ में ऐशियन ही 
हैं। अल्पमत वालों के प्रशकृतिक अधिकार होते हैं और अपने विचारों के अनुसार 
उनके रहन सहन, आचार-विचार होते हैं और वह किसी दूसरे विचारवालों में कोई 
बाघायें नहीं डालते हैं। परन्तु यह सब होते हुये भी अल्पमत वालों के कुछ कर्तव्य भी 
होते हैं जेसे मताधिक्य के प्रशासन के प्रति उनकी सदभावना रहनी चाहिए और 
अपने को कभी भी उनके बराबर नहीं गिनना चाहिये | मताधिक्य से कठोरता का 
बरताव नहीं करना चाहिये | प्रजातन्त्र शासन में मताधिक्य का मौलिक सिद्धान्त ही 
उसका हृदय होता है । और अल्पमत वालों का कतंव्य है कि किसी भी कार्य के लिये 
मताधिकय के प्रति सदभावना रखें और राज्य के निवासियों के जीवन का ध्यान 
सर्देव अपने सम्मुख रखना चाहिये | यह केवल संघात्मक शासन प्रणाली में ही सम्भव 
हो सकता है। 
स्विट्जरलण्ड 

स्विटजरलेण्ड में २२ कैन्टनों के अन्तर्गत जमन, फ्रेंच तथा इटालियन तीन 

राष्ट्रीय जातियाँ निवास करती हैं । इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं 
है कि इन तीन जातियों के मेल से ही यह देश अपनी उन्नति के शिखर पर है और 
इससे राजनेंतिक जीवन में भी पर्याप्त उन्नति हुई है। आज के विश्व में जहाँ पर बड़ी 
बड़ी शक्तियाँ निवास करती हैं ऐसी दशा में ऐसे एक छोटे से देश के लिये दीर्ष॑ 
' समय तक अपनी स्वतन्त्रता बचाये रखना सरल कार्य नहीं है। 

स्विस संघीय प्रणाली में तीनों जातियों की भाषायें राष्ट्रीय भाषायें मानी गयी 
हैं । अमी हाल ही में रोमाँस भाषा जो केवल एक कैन्टत में बोली जाती है राष्ट्रीय 
भाषा माना ली गयी । इस प्रकार स्विटजरलैण्ड में ४ राष्ट्रीय भाषाओं में संघ का 
कार्य संचालन होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संघीय प्रणाली में प्रत्येक 
अल्पमत वालों का स्थान रखा गया है और उन्हें अपने बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने का 


संघवाद तथा अत्पतंस्यकों के हित ३११ 


पर्ण अधिकार प्राप्त है उनका अपना साहित्य तथा संस्कृति मी अछूग-अछग है । 
संघ ने प्राथमिक दिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, संत्रीव सरकार के 
लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि शिक्षा की उन्नति के लिये वह राज्य सरकारों 
फो संघीय अनुदान दे । इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह अह्प- 
मत का हो अथवा सताधिक्य का उसे शिक्षा प्राप्त प्राप्त करने का पूरा पूरा अधि- 
कार प्राप्त है। यही कारण है कि सभी कैन्टनों ने संव सरकार के अन्तर्गत रहना पसंद 
किया है। राज्यों का अपना कोई विद्येष धर्म नहीं है। यद्यपि कुछ ऐसे कैन्टन हैं जहाँ 
पर कैथोलिक अधिक है और कहीं कहीं पर प्रोटेस्टैन्ट । परन्तु उन सबके के साथ 
समान व्यवहार किया जाता है। 

यद्यपि घामिक विभिन्नताओं को लेकर सुन्डरबंड ( 8०प्रपदेश००ए०वं ) 
का युद्ध प्रारम्भ हुआ था, परन्तु अन्त में कैथोलिक कैन्टनों को युद्ध का अपगमन 
करना पड़ा था। इस युद्ध के समाप्त होने पर कैथोलिक धर्म के माननेवालों की 
माँग पर विचार किया गया; जिसका परिणाम यह हुआ कि १८४८ के संविधान 
में संशोधन किया गया | तव से घारभिक वियय को लेकर कोई युद्ध प्रारम्भ न हुआ 
और देश की ज्ञांति में कोई वावा न पड़ी। सन्‌ १८७४ के संशोचनों से प्रत्येक जाति 
के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी 
जातियाँ स्वतस्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। संवियान के अनुच्छेद २ में कह 
गया कि “प्रसंघान के निवासियों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा की जावेगी 
ओर सार्वजनिक उन्नति की ओर ध्यांव दिया जावेगा । कैन्टन प्रज॒सत्तायक्त 
जोर जो अधिकार संघ को नहीं दिये गये हैं उनका कैस्टन उपभोग करते हैं।” ? इसी 
प्रकार कानून के सम्मुख सभी नागरिक बरावर हैं ।* अनुच्छेद ५ द्वारा कैन्टवों की 
प्रादेशिक एकता, उनकी प्रमुसत्ता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा मान्यता 
की गयी है। संविधान को उपरोक्त मान्यताओं द्वारा पिछले ८५ वर्षों में स्विटजर- 
लैण्ड की संघ सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है कि किस प्रकार से संब 
सरकार के अन्तर्गत अल्पमत वालों की रक्षा होती है जबकि योरुपीय राजनीतिक 
जीवन में बहुत-सी कठिनाइयाँ आयीं । दोनों विश्व महायद्धों में जर्मन कैन्टनों को 
जभनी तथा फ्रेच कन्टनों को फ्रांस विरक्‍त न कर सका । अत: यह एक सबसे वड़ा 
प्रमाण है कि स्विट्जरलेण्ड में अल्पमत वालों की समस्या को किस प्रकार सुल- 
झाया गया है। ु 
व #जपल० ३ ०४४6 ए०्जरष्छाएप्त०्म ० 874. 
2, &708८6 4, 4070. 


३१२ संघवाद और संघात्मक दासन 


कनाडा 


१९वीं शताब्दी में जब तक क्यूबेक के फ्रेंच तथा आनटैरियों ( 00(७07० ) 
के ब्रिटिशों में जातीय, धामिक तथा भाषा सम्बन्धी समस्याओं के साथ समानता का 
व्यवहार नहीं किया गया तब तक उनकी समस्या का समाधान न हो सका । फ्रेंच 
लोग अपने देश से जो राजनैतिक भांवनाएँ लाये थे, तथा लंगभग एक शताब्दी तक 
ब्रिटिश ओर फ्रांस में जो शत्रुता चलती रही थी, परन्तु इतना होते हुए भी यह एक 
आइचंर्यजनक बात थी कि क्यूबेक में फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिश रोज्य को मान लिया 
परन्तु ऐसा होने पर वे राष्ट्रीय भावना को छोड़ने के लिए तैयार न थे और अपने 
को ऐन्गलीफिकेशन ( #णड/08४900 ) में सम्मिलित करने को तैयार 
हो गये । 

१८८७ के ऐक्ट द्वारा संघीय प्रणाली को जन्म दिया गया जिसने फ्रेंच की 
आशाओं को फलवें-फूलनें का समय दिया क्योंकि ऐक्ट में कहा गया था कि फ्रेंच- 
ब्रिटिशों बिना किसी बाधाओं के अपने को शासित कर सकते हैं । फ्रेंच लोगों की 
भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्कूलों तथा चर्चो पर संघ सरकार ने हजारों रुपया खर्च किया 
ओर उनकी रक्षा की । इस प्रकार फ्रांसीसियों ने संघीय नागरिकता द्वारा 
तथा इंग्लैंड के भय से समुचित छाम उठाया । १७८३ की पैरिस संधि 
के पश्चात्‌ जो कनाडा के राजनैतिक जीवन में कठिनाइयाँ आ गयीं थी उन्हें 
संघीय प्रणाली ने समाप्त कर दिया । फ्रांस तथा ब्रिटिश के पड़ोसी सम्बन्धों तथा एक 
ही उपनिवेश में निवास करने के कारण कनाडा की राष्ट्रीयता को उन्नति की ओर 
अग्रसर किया । यद्यपि कनाडा की राष्ट्रीयता अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य की 
विभिन्नताओं को समाप्त न कर सकी, परन्तु संघ प्रणाली ने समी नागरिकों को कानन 
के सम्मुख समान मान कर तथा उन्हें अपनी उन्नति की पर्ण स्वतन्त्रता देकर दोनों 
की मर्ममेदी विभिन्नताओं को अवश्य ही समाप्त कर दिया । अन्तर्राष्टीय शक्तियों ने 
विशेषत्या द्वितीय विश्व महायद्ध के बाद दो राष्ट्रीयताओं को जन्म दिया जो देश की 
उन्नति तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लित्रे मिलकर कार्य करती है। 


दक्षिण अफ्रोका द 
जातीय प्रश्न को लेकर अफ्रीका में अनेक प्रइन खड़े हो गये थे। परन्तु १९०९ 

में संव की स्थापना के बाद भाषा एवं संस्कृति सम्बन्धी संतमेद को बहत सी सम- 
स्या् सुल्झ गयीं १९०९ के संविवान में संत को वहद शक्तियाँ दी गयीं थीं और 
एसा मालूम होता था कि संघ एक इकाई राज्य है। । इसमें कोई आश्चर्य 


संघवाद तथा अत्पसंख्यकों के हित ३१३ 


की वात न थीं, क्योंकि चारों प्रान्तों के प्रत्येक प्रान्त में ८० प्रतिशत एशियन तथा 
अफ्रीकन रहते थे जिन्हें योर्पीय निवासियों के सम्मुख कोई भी राजनैतिक अधि- 
कार प्राप्त न थे क्योंकि योरुपीय निवासी ही वास्तविक नागरिक माने जाते थे । 
परन्तु संविधान के ८५ अनुच्छेद के अनुसार अत्यधिक शक््तियाँ प्राप्त थीं। दो प्रान्तों 
में जहाँ पर गोरे लोगों की संख्या अधिक थी वहाँ पर डच लोग स्वयं शासन करते 
थे । यह सव होते हुए भी यह याद रखना चाहिये कि डच तथा ब्रिटिश अपनी अपनी 
इच्छाओं को मूले न थे। यद्यपि डच लोगों को शासन का कार्य करने की शक्ति देकर 
आपस में युद्ध करने की सम्भावना अधिकतर समाप्त हो गयी थी । संघ के राजनैतिक 
दल इंग्लेण्ड के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न को लेकर दो दलों में विभाजित 
हो गये थे । डच कामनवेल्थ से अछूग होकर संघ को एक गणततन्त्र राज्य घोषित 
करना चाहते थे परन्तु अंग्रेज इसका विरोब कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रान्तों 
को कनाडा के प्रान्तों के सम्मुख बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त थीं। परन्तु इतना होते हुए 
भी यहाँ के प्रास्तों के निवासियों को स्वतन्त्र रहने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । 
सोवियत संघ 

विश्व में रूस के अतिरिक्त कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतनी अधिक जातियाँ, 
धर्मं तथा रापष्ट्रीयतायें हों जो एक सरकार द्वारा शासित होते हों । प्रथम विश्व महा- 
युद्ध में जातीय प्रश्न को लेकर लोगों में आपसी भेदभाव खड़ा हो गया था। सन्‌ १९३६ 
के पूर्व तक संविधान में नागरिकों के अधिकार, जातियों के अधिकार, कर्तेव्य तथा 
स्वतन्त्रता का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। केवल १९३६ में ही अधिकारों, 
क॒तंव्यों का वर्णन किया गया था । संविधान में अधिकारों की घोषणा के अतिरिक्त 
सोवियट संघ की स्थापना के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन 
विताने का भी अधिकार दिया गया था। यू ० एस ० एस० आर० एक ऐसा संघ है जहाँ 
अ्रत्येक अल्पमत वाले लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक रहने तथा उन्नति करने का अधिकार 
है। प्रत्येक संघ-राज्य की अपनी भाषा है । सोवियट संघ ने लगभग २० भाषाओं को 
संघ की भाषा माना है। प्रत्येक राजनैतिक क्षेत्र को उसकी स्वराजनैतिक स्वतन्त्रता 
ब्राप्त है। संविधान प्रत्येक संघराज्य को अपगमन करवे तथा बाइलो-रसिया ( 890- 
फेप४88 ) और उकराइन ( 7४7७ ) को रक्षा तथा विदेशी सम्बन्ध रखने 
का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि यह बात मानना कि संयुक्त रापष्ट्रसंघ में यू ० 
एस० एस ० आर० अपना अधिक मत रखता है तो यह यह भी सावित करता है कि सभी 
प्रकार की जातीय राष्ट्रीय अल्पमत एक ही संघ सरकार में सम्मिलित किये जा सकते 


हैं। 


३१४ संघवाद और संघात्मक झासतन 


भारत अद्धंमहाद्वीप 

भारतवर्ष पर उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तरी-पश्चिमी मार्गों से अनेकों आक्रमण छगा- 
तार होते रहे जिसके कारण बहुत सी जातियाँ यहाँ आयीं और बस गयीं । यही कारण 
है कि यहाँ पर अनेकों जातियाँ तथा अनेकों धर्म पाये जाते हैं और उनका अपना अलग 
रहन-सहन तथा रीति-रिवाज हैं । जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और 
अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । यद्यपि मुसल- 
मान हमलावरों की संख्या हजारों से अधिक नथी परन्तु जब उन्होंने हिन्दुओं को मुसल- 
मान बनाना प्रारम्भ किया तो उनकी संख्या छाखों तथा करोड़ों में हो गयी । यही 
कारण है कि आज भी कश्मीर , पंजाब, सिन्ध तथा पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं क्योंकि मुसलमान आक्रमणकारियों का प्रभाव इन स्थानों पर 
अधिक [पड़ा । 


अंग्रेजों ने भी ६ हजार मील की दूरी पर रह कर 'मेंद करके राज-शासन करो' नामक 

नीति से मारत पर शासन किया। उन्होंने भी अल्पमत वाले लोगों की विशेषतया मुसल- 
मोनों को हिन्दुओं के विरुद्ध मड़काया और सिकक्‍्खों तथा परिगणित जातियों को भी 
उकसाया।। उन्होंने सिद्धान्त रूप में छगमग ५०० भारतीय राज्यों को जिनमें कुछ 
छोटे थे और कुछ बड़े, अधिकारों की मान्यता दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
टुकड़े-टुकडे में बंटने लगा और यहाँ के निवासियों की भाषाएँ, रहन-सहन और रीति- 
रिवाज भी अलग हो गये । इसका यह प्रभाव पड़ा कि राजनैतिक प्रश्नों पर जनता 
में मतमेंद खड़ा होने लूगा । 

भारत सरकार ने १९३५ के एक्ट द्वारा एक सम्पूर्ण भारत संघ की स्थापना 
को जिसमें भारतीय राजाओं के राजनैतिक तथा धार्मिक अल्पमत अपनाये गये, परन्तु 
ऐक्ट लागू होने के पूर्व द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध के समाप्त होते ही जिन्ना 
के नेतृत्व में मुस्लिम आंदोलन चलछ गया और अंग्रेजों के सुझाव से मुसलमानों ने प्वर्मं 
के नाम पर देश के विभाजन की माँग की । अन्त में माउन्टबेटन योजना के अनुसार 
भारत के दो भाग भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने 
मान लिया । 

मारत ने अपना संविधान सन्‌ १९४९ में पारित किया जिसमें भारत को एक 
घर्मनिरपेक्ष की संज्ञा दी गयी । अल्प लोगों की समस्या को संविधान में मौलिक अधि- 
कारों तथा नागरिकता की घोषणा करके समाप्त कर दिया । 

संघ प्रणाली ने भाषावार प्रान्तों के संगठन का सुझाव रखा । सन्‌ १९२८ में दल 
सम्मेलन में समीसम्पूर्ण राजनैतिक दलों ने नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को मान लिया 


संघवाद तथा अल्पसंख्यकों के हित श्श्प्‌ 


था कि भाषा के आधार पर प्रान्तों का संगठन होगा । आंध्र एक अछग प्रदेश वन गया 
है जिसमें मद्रास के तेलग भाषा बोलनेवाले माग सम्मिलित हो गये हैं। पंजाबी वोलने 
वाले पंजावी प्रदेश तथा मराठी बोलने वाले मराठी प्रदेश तथा हैदरावाद के दो भाग 
किये जायें की माँग की गयी | इसके अतिरिक्त यह भी माँग की गयी कि समाच भाषा 
बोलने वाले प्रान्त अन्य भाषा बोलने वाले प्रान्तों से अलग होकर४ अपना एक प्रान्त 
बना ले आदि | यदि समान भाषा बोलने वाले नागरिक भाषा के आधार पर प्रान्तों का 
संगठन करें तो मारत के अल्पमत वालों की समस्यो भी सुलझ जावेगी क्योंकि समान 
भाषा बोलनेवाले छोग केन्द्रीय सरकार की क्षत्रछाया में रहकर अपना कार्य सुचारू 
रूप से कर सकेंगे । ह 

पाकिस्तान यद्यपि भारत से अलग हो गया है और यदि यह कहा जाय कि भारत 
की अल्पमत की समस्या सुलझ गयी है तो संदेह है क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक 
अलग देश नहीं मालम पड़ता है। क्योंकि आज भी पठान, पूर्वी पंजाब के पंजाबी, सिंध 
के सिंधी और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान बंगाली अपने को एक दूसरे से अछग 
समझते हैं । पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू को अब भी पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली 
अपनी मातृ भाषा के सामने उर्दू को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान राप्ट्रों 
की भाँति पाकिस्तान अब भी इस्लामिक संविधान का निर्माण नहीं कर पाया है, न 
ही प्रान्तों की जातीय तथा भाषीय सम्बन्धी विभिन्नताओं को समाप्त कर पाया है । 
पूर्वी बंगाल अब भी लीग का नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं है और वह अब भी 
पाकिस्तान के विधान मण्डल तथा मन्त्रिपरिषद्‌ में ५० प्रतिद्त प्रतिनिधि भेजने 
की आग्रह करता है और केन्द्र के साथ विदेशी मामले, यातायात तथा रक्षा सम्बन्धी 
मामले में सीये सम्बन्ध रखना चाहता है। 


अध्याय १२ 
समस्‍यायें, विचारधारायें और रूप 


विभिन्न देशों और राज्यों की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक 

परिस्थितियों में इतनी विभिन्नताएँ और अन्तर हैं कि उन्होंने संघवाद के सिद्धान्तों 
के अपनाने पर भी उनकी शासन-प्रणालियों में विभिन्नता आ गई है। इस विभिन्नता' 
के पीछे उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की असमानता का विशेष प्रमाव पड़ा है। किसी 
भी देश ने यदि संघवाद को अपनायो है तो उसने किन कारणों से ऐसा' किया है ? ऐसी 
कौन शक्तियाँ और हेतु हैं जिन्होंने संघ-निर्माण को प्रभावित कर संघ को विशेष रूप 
दिया है ? किन-किन प्रकारों से विभिन्न संघ-राज्यों की स्थापना हुई है और संघ में 
सम्मिलित होने वाली राजनीतिक इकाइयों को किन बातों ने अधिक प्रेरित किया 
है ? इन संघों के कितने रूप हुए हैं ? क्या संघवाद के सिद्धान्तों के अपनाने पर इन 
संघीय राज्यों में सबलता बढ़ी है अथवा वे कमजोरी के शिकार बन गये हैं ? संघ-राज्य 
में संप्रमुता कहाँ पर स्थित हैं, केन्द्र में अथवा (उपराज्यों ) इकाइयों में ? विश्व शांति 
की स्थापना के लिए संघवाद के सिद्धान्तों का अवलम्बन कर विश्व-संघ ( जे०४व 
#०१०७४४४०७ ) अथवा विश्व-सरकार ( शे०्णत 0०४००४०४०००४ ) का 
निर्माण कहाँ तक सम्भव है ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार करना आधूनिक संसार 
में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अग्रगण्य राजनीतिज्ञों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
राजनीतिक प्रश्नों को, राष्ट्रीय तथा अच्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर, सुलझाने के लिए संघ- 
वाद के सिद्धान्तों को उपयोगी ही नहीं वरन्‌ अत्यन्त आवश्यक बताया है। 

१--संघवाद को अपनाने का कारण 

व्यक्तियों की भाँति व्यक्ति-समूहों तथा राज्यों की अपनी अपनी विभिन्न परि- 

स्थितियाँ एवं समसस्‍्याएँ और आवश्यकताएँ होती हैं जिनको सुलझाने के लिए प्रत्येक 
राज्य को कोई शासन प्रणाली अपनानी पड़ती है। उदाहरणार्थ , आस्ट्रेलिया के ६ 
उपनिवेशों में सन्‌ १९०० में जब संघ की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाया गया 
था, जातीय तथा भाषा-सम्बन्धी एकहूपता थी जिसके कारण उस महाद्वीप में एक 
ही भावुकता और विचारधारा का प्रादुर्माव हो गया था। परन्तु उस समय विभिन्न 
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उपनिवेशञों में आथिक भेदभाव थे। पश्चिमी आस्ट्रेलिया तो आथिक दृष्टि से पिछड़ा 
हुआ था अतः वह अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए संरक्षणवाद (270॥6०४07870 ) 
की नीति अपना रहा था । इसके विपरीत कुछ अन्य सनृद्धिदाली उपनिवेश नि:शुल्क 
व्यापार ( #7६० 7790० ) की,नीति को अधिक उपयोगी समझते थे । इस प्रकार 
आपसी आशिक होड़ से उनमें कुछ विरोध खड़ा हो गया था। संघवाद के पक्षपातियों 
ने इस समस्या से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना किया और आस्ट्रेलिया की सुरक्षा 
तथा सभी उपनिवेशियों के भावी हितों की गरिमा पर ज़ोर देकर पश्चिमी आस्ट्रेलिया 
के राजनीतिज्ञों को संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। यद्यपि सन्‌ १९३४ 
तक पश्चिमी आस्ट्रेलिया ने कई बार संघ से पृथक होने का प्रइवन उठाया और वहाँ 
की आथिक समस्या को महत्व दिया, किन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ संघीय सरकार 
नें पश्चिमी आस्ट्रेलिया की आथिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम उठाये हैं, 
उनके फलस्वरूप यह आर्थिक समस्या हल हो गई हैऔर आस्ट्रेलिया का संघ एक 
सबल संगठित राज्य बन गया है। 

स्विटज़रलैण्ड में जातीय तथा घामिक मभेदभावों से उत्पन्न परिस्थिति में संघवाद 
की स्थापना में वहुत कठिनाइयाँ हुई थीं; किन्तु वहाँ आथिक समस्यो सभी कैन्टनों 
एक-सी होने के कारण स्विस राजनीतिज्ञों ने संघ की स्थापना कर ली। इसी प्रकार 
कनाडा में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के आपसी द्ेष-माव इतने बढ़ गये थे कि राजनीतिक 
वातावरण अत्यन्त दूषित हो गया था। कनाडा की सुरक्षा तथा भावी आ्िक समृद्धि 
के प्रइन ने जातीय और घामिक विभिन्नता पर विजय पाई। क्यूवेक तथा आँटेरियो 
के अतिरिक्त उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों तथा न्यूत्रसविक और न्यूफाउन्डलैण्ड' 
ने अपनी समृद्धि के हेतु कनाडा के संघ में शामिल होना हितकर समझा । 

सन्‌ १९१७ में रूस के जार ( 0287 ) के शासन का जब अन्त हो गया तो उसके 
विज्ञाल साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय स्वतन्त्रता की मावना बढ़ गई । प्रत्येक 
जातीय तथा धामिक प्रदेश वा उपप्रदेश ने अपनी अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
दी । इंगलैण्ड और अमरीका के नेतृत्व वाले मित्र राज्य भी इस प्रदेशीय आंदोलन 
का स्वागत कर छिपी सहायता देकर रूस के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर बाल्शेंविक 
आंदोलन का अन्त करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश' की । किन्तु रूस के क्रांतिकारी 
नेताओं ने जन-शासन की स्थापना के लिए जातीय, माषाभाषीय और घामिक मेदों 
पर आधारित विभिन्न दूरस्थ प्रदेशों को स्थानीय स्वतन्त्रता देते हुए, समस्त राज्य को 
संघ बनाकर सशक्त रखा । साम्यवादी विचारघारा, मौगोलिक परिस्थिति तथा 
सुरक्षा के प्रइनों ने साम्राज्यवादियों की छिपी हुई. कूटनीति पर विजय पायी और 


कटा संघवाद और संघात्मक शासन 


“उस विद्याल देश के विभिन्न मांगों को स्थानीय, सांस्कृतिक, माषा सम्बन्धी स्वतन्त्रता 
देते हुए एक ऐसे संघ की स्थापना की जो अपने ढंग का एक अनुपम संघ है। 

सन १९१९ में जव भारत में राजनैतिक सुधारों की योजना लाग की गई थी 
तब सभी का यह विचार था कि आगे चरूकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना ही 
देश का राजनीतिक ध्येय होगा, यों तो अशोक तथा' औरंगजेब ने भारत में एक साम्राज्य 
की स्थापना कर देश के सभी भागों को सम्बद्ध कर दिया था। परन्तु जब १७५७ 
में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापता का श्रीगणेश हो गया तो सौ वर्ष के भीतर रूगभग सारे 
देश के शासन की वागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई । सन्‌ १८६१ से ही 
आसन में केनद्रीयकरण तथा विकेन्द्रीकरण दोनों ही सिद्धान्त अपनाये गये। फलूत: 
१९१९ से १९३७ तक इस देश के हप्नसन में जो परिवर्तन हुए वे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
के अनुस,र ही थे । जब १५ अगस्त १९४७ को भारत का विभाजन हुआ और पाकि- 
स्तान एक पृथक्‌ डइमीनियन ( /0०ए४४४०॥ ) बन गया तो भारत की संविधान सभा 
( :०४४४प%७76 ैह४४७700]9 ) के कार्य में जो पहले रुकावर्टें खड़ी हो गई थीं, 
वे दूर हो गईं और भारत का गणराज्य एक संघ बन गया जिसके संविधान में संघवाद 
के सिद्धान्त आवश्यक हेर-फेर के साथ अपना लिये गए 

संघवाद के सिद्धान्त विभिन्न राज्यों ने अपनी विशेष परिस्थितियों और ऐतिहा- 
“सिक पृष्ठभूमि और समस्याओं के कारण कुछ हेर-फेर के साथ अपनाये हैं। इसी कारण 
हम यहाँ विभिन्न संघवादों का वर्गीकरण कर उनके विशेष लक्षणों कप वर्णन करते 
हैं। सव से अधिक प्राचीन संघ आधुनिक काल में संयक्त राज्य अमरीका का है जिससे 
प्रेरणा केकर ही स्विट्जरलेण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, रस और भारत के संघात्मक 
संविधानों का निर्माण हुआ था । 


२--अमरीकी संघवाद 


आधुनिक संबों में संयुक्त अमरीका सबसे अधिक पुराना संघ है | वास्तव में 
अमरीकी संविधान-निर्माताओं ने संघवाद के प्रमुख सिद्धान्त संसार के सामने रखे । 
इस संविधान का रूप, विकास और प्रयोगात्मक शैली निराली होने से हम अमरीकी 
संघवाद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संविधान के निम्न विशेष रक्षण हैं। 
(१) संविधान सर्वोच्च अधिनियम है :---इस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण 
'माग इसकी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में कहा गया है कि सब राज्यों के जन 
( 7००. ) संयुक्त राज्य अमरीका के लिए यह संविधान स्थापित करते हैं। पु्व॑वर्ती 
संघ के संविधान की अपेक्षा' नये संविधान में यह एक महत्वपूर्ण सधार था, क्योंकि 
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थुराने विधान में लोकमत को कोई स्थान न दिया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात 
छठ अनुच्छेद की धारा २ में दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि यह संविधान और इसके 
अन्तर्गत बनाये हुए निर्वत्व व वे सव संवियाँ संयुक्‍त-राप्ट्र अमरीका की सत्ता के अन्तर्गत 
की जावेगी, राष्ट्र का सर्वोच्च अविनियम ( डिप्रएए७708 8 छ ० ४06 !890 3 
समझी जायेंगी | प्रत्येक उपराष्ट्र में न्यायाधीश उनके प्रावधानों के अनसार निर्णय 
'किया करेंगे चाहे उपराज्य का प्रविधान या कोई निर्वन्व उनके विरुद्ध ही क्यों नहों। 
इस धारा से संविधान वहुत ही सुरक्षित और संघ का शासन वहुत ही दड़ हो. गया 
है, क्योंकि जब कभी संव सरकार के या किसी उपराज्य के कानून का संविधान से 
'विरोव खड़ा हो जाता है तो संविधान की विजय होती है क्योंकि ऐसे विरोब में सर्वोच्च 
न्‍्यायारूय का निर्णय अन्तिम और सर्वेमान्य होता है। इस प्रकार के आये हुए विरोबों 
को तय करने में सर्वोच्चि न्‍्यायाऊलूय संविधान को ही मान्य कप्तौटी समझकर उसके 
विपरीत किसी भी अन्य विधि, कृत्य व आदेश को अवैध निश्चित कर रद्द कर देता 
है। संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायारूय का विशिष्ट वर्णित कार्य तो नहीं 
है किन्तु उपरोक्त वणित घारा की विवेचना और व्याख्या करते हुए, न्यायालय नें 
कई बार स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान दारा स्थापित और शवित प्राप्त संस्थाएँ 
उसके प्राविधानों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती और इस बात का निर्णय करना कि 
कोन विधि व हृत्य संविधान के प्रतिकल है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, इस 
निर्णय कार्य में न्‍्यायालय संविधान की धाराओं से वाध्य है और वह कित्ती अन्य बारा 
व अधिनियम से स्वतन्त्र है। 

(२) अत्यन्त प्रावीव लिखित संविबान :--आवुनिक संविवानों में संयुक्त 
राज्य अमरीका का संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधान है । सन्‌ १७८६ में १३ 
स्वतन्त्र संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधियों ने पहले पहल यह निश्चय किया कि वे अपने 
सामान्य हित (_ ७०७०७7७। ७४०६:४ ) सावन के निमित्त और अपनी रक्षा के लिए 
अपने ऊपर एक संघीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की स्थायना करेंगे। अतएव 
उन्होंने कई राज्यों तथा प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित किये मसविदों और संवैद्यानिक 
प्रारूपों पर गम्भीर विचार कर संविधान वनाया जिसे लिखित रूप दिया गया ताकि 
केन्द्रीय सरकोर का रूप, उसकी शक्तियाँ तथा उसके अंगों का स्पष्टीकरण हो जावे 
और उसके अनुसार शासन चले । आधुनिक विश्व का यह सब से प्राचीन संविधान 
है, ओर इस दृष्टि से फिलाडेलफिया में एकत्रित हुए १३ उपराज्यों के प्रतिनिधियों 
की यह एक बहुत बहुमूल्य देन राजनीति क्षेत्र में है। सन्‌ १७८७ से अब तक जितने 
संविधान संसार में बने उन सबने लिखित रूप धारण किया है। 
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(३) अत्यन्त कठिन अपरिवतंनीय संविधान :--संसार के सभी लिखित संवि- 
धान क्लिष्ट ही हैं, अर्थात्‌ उनमें संशोधन तो आवश्यकतानुक्‌ल किया जा सकता है । 
किन्तु लिखित संविधानों में संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान सबसे अधिक क्लिष्ट 
है क्योंकि इसमें संशोवन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है । इस संशोधन प्रणाली के 
दो भाग हैं, प्रथम तो संशोधन का प्रस्ताव, दूसरा संशोधन की अन्तिम स्वीकृति अर्थात्‌ 
कम से कम तीन चौथाई उपराज्यों द्वारा उसका निद्दिचत काल के भीतर ही अनुसमर्थन 
( 0७४0&80४ ) । यही कारण है कि पिछले लगभग पौने दो सौ वर्षों में यद्यपि 
सैकड़ों बार संविधान में संशोधन करने की चेष्टा की गयी किन्तु अभी (तक केवल २२ 
ही संशोवन हो सके हैं । इन २२ संशोधनों में पहले दस संशोधन सन्‌ १७९१ में हुए, 
जो नागरिकों के मूल अधिकारों का स्पष्टीकरण करते हैं। सन्‌ १८०४ से १८६५ 
तक कोई संशोवन नहीं हुआ, १८७० और १९१३ के बीच और १९२१-१९३२ 
के बीच भी कोई संशोधन नहीं हुआ । द 

(४) लिखित होते हुए भी विकसित संविधान :--यद्यपि अमरीका का संविधान 
लिखित है, फिर भी प्रायोगिक दुष्टि से यह बहुत कुछ विकसित भी है। सन्‌ १७८७ 
की परिस्थिति में लिखित संविधान निःसंदेह संकीर्ण था । पिछले १७५ वर्षों में विश्व 
की परिस्थिति बहुत बदल गयी है। वैज्ञानिक प्रगति और अनुसंघानों का मानव के जीवन 
पर सामाजिक तथा आश्थिक क्षेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ा है। व्यक्ति और राज्य के पार- 
स्परिक सम्बन्ध पहले की अपेक्षा बहुत बदल गये हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य के कार्य- 
क्षेत्र में बहुत परिवर्तत हो गया है और इसी कारण राज्य का उत्तरदायित्व अब इतना 
बढ़ गया है कि शासन का रूप ही अब कुछ और है। राज्य अब केवल सुरक्षा और शांति 
का ही कार्य नहीं करता, वरन्‌ नागरिक के कल्याण की ओर अधिक ध्यान देता है ॥ 
विशेषतया संयुक्त राज्य अमरीका जो आज विश्व का अत्यन्त शक्तिशाली, 
समृद्ध और धनवान देश है, इस उन्नति को नहों कर सकता था यदि उसकी शासन 
प्रणाली १७८७ के लिखित संविधान के ही अनुरूप होती । आज विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके फलस्वरूप अमरीका के केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ 
बहुत बढ़ गयी हैं। इस संवैधानिक विकास के मूल स्रोत हैं (१) उच्चतम न्यायालय 
द्वारा दिये गये वे फसलें जिनसे केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में बहुत वृद्धि हो गयी हैं, 
(२) अमरीका का घरेल युद्ध, १८६१-१८६५, जिसके कारण व्यक्ति और राज्य, 
तथा केन्द्र एवं उपराज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तत और संघ सरकार की 
जिम्मेदारियों में वृद्धि हो गयी है। (३) आन्तरिक यातायात के साधनों में वृद्धि और 
देश की आर्थिक उन्नति के कारण अमरीकी नागरिकों के केन्द्रीय सरकार के प्रति 
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दृष्टिकोण में बहुत अन्तर हो गया है, (४)केन्द्रीय सरकार के प्रति उपराज्यों की 
सरकारों का रुख बदल गया है। केन्द्रीय सरकार के साधन इतने अधिक हैं कि वह उप- 
राज्यों की सरकारों की अनेक प्रकार से आथिक सहायता करती है, जैसे प्रारम्मिक 
शिक्षा, नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए स्थानीय स्वशासनों के लिए अनुदान आदि देकर 
तथा आतन्तरिक क्षेत्र में विभिन्न उपराज्यों की समृद्धि के लिए नयी नयी योजनाएँ जारी 
करती हैं। फलत: उपराज्यों की सरकारें केन्द्रीय सरकार को अपना हि्तंषी ही समझती 
है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लिखित संविधान की संकीर्णता जो क्लिष्टता व 
संशोधन प्रक्रिया से थी वह अन्य प्रकारों से घट ही नहीं गयी बल्कि वह संविधान राज्य 
प्रगतिशीलता में कोई अड़चन नहीं डालता | ऐसे अभिसमयों से जिनके द्वारा शासन 
का कार्य सुचारु रूप से चलता है, संविधान में विकास हो रहा है। 

(५) संघीय संविधान :---संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान निर्माताओं की, 
राजनीति क्षेत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण देन है, वहाँ संघीय शासन प्रणाली है। आचु- 
निक विद्व में अमरीका का संविधान सब से प्राचीन संघीय संविधान है। इसके द्वारा 
केन्द्रीय सरकार की स्थापना हुई। जिसको केवल परिमित और स्पष्ट वणित शक्तियाँ 
दी गयीं और शेष शक्तियाँ उपराज्यों को। अमरीकी संविध्रान इस प्रकार संघवाद 
के सिद्धान्तों के अनुसार निरमित हुआ, फलूत: अमरीका में दुमुखी नागरिकता है, प्रत्येक 
नागरिक उस उपराज्य का नागरिक है जहाँ वह स्थायी नागरिक निवास करता है, 
और अमरीकी संघ का भी नागरिक है। सन्‌ १७८७ से अब तक जितने संघात्मक संवि- 
घान बने हैं उनको अमरीकी संविधान से बहुत कुछ प्रेरणा और पथ प्रदर्शन प्राप्त 
हुए हैं किसी भी व्यक्ति को दो सरकारों के प्रति निष्ठा रखना आधुनिक संसार में 
अमरीकी संघीय संविधान ने ही सिखाया है, और जो दोनों के प्रदत्त अधिकारों का 
उपमोग करता है। 

(६) शक्ति का पृथक्‍्करण (80?2०&४०7 ० 9०४०४ ) :---आधुनिक संसार 
में फ्रांसीसी दाशैनिक मान्‍्टेस्क्यू ने सब से पहले इस सिद्धान्त का प्रतिपादत किया कि 
किसी भी राज्य में नागरिक के हितों की रक्षा और शासन के सर्वेत्रिय होने के लिए 
इस बात की आवश्यकता है कि शासन शक्ति का पृथवकरण किया जाय। अर्थात्‌ विधि 
का निर्माण एक विधान मण्डल करे, विधि को कार्यान्वित और ही व्यक्ति व मण्डल 
करे, और न्याय कार्य तीसरा व्यक्ति व मण्डल करे और यह तीनों अंग एक दूसरे से 
स्वतन्त्र रहें, इन्हीं तीनों अंगों को पृथक पृथक्‌ विधायिनी शक्ति, कार्यपालन शक्ति 
और न्यायकारी शक्तियाँ दी जावें । अमरीकी संविधान के निर्माताओं ने ही सबसे 
पहले इस सिद्धान्त के अनुकूल अमरीका का संघीय संविधान तैयार किया गया। फलत: 
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अमरीका की संघीय सरकार में विधानमण्डल, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्‌- 
पुथक्‌ हैं और एक दूसरे से स्वतस्त्र हैं। परन्तु यदि इस शक्ति पृथककरण को अधिक 
सीमा तक ले जाया जाता तो शासन के विभिन्न तीनों अंगों में इतना विरोध हो 
जाने की संभावना थी कि शासन शांतिपूर्वंक न चल सकता था। अतएव जहाँ संवि- 
धान ने कांग्रेस को विधायिनी शवित, राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति और सर्वोच्च 
न्यायालय को न्यायपालिका शवित दी है, वहाँ तीनों अंगों में उचित संतुलन और 
अवरोध का भी तरीका रख दिया है। यदि कांग्रेस विधि बनाती है तो राष्ट्रपति को यह 
अधिकार है कि उचित समझे तो वह अपने अवरोघ अथवा प्रतिषेधात्मक अधिकार 
का उपयोग कर काजून पर हस्ताक्षर न करे ऐसी दशा में कांग्रेस या प्रत्येक सदन उस 
कानून को फिर से दो-तिहायी बहुमत से स्वीकार कर राष्ट्रपति के अवरोध 
अधिकार को निष्फल कर सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस का तीसरा सदन नहीं, किन्तु 
अपने संदेशों द्वारा वह कांग्रेस से प्रार्थना कर सकता है कि शासन नीति के लिये 
अमृक कानून बनावे अथवा उसे उचित अधिकार दे । न्यायपालिका के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीनेट को अनुमति से करता है और इस प्रकार राष्ट्रपति 
और सीनेट न्यायपालिका पर प्रभावित होते हैं । किन्तु सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस 
द्वारा निर्मित विधि को अथवा राष्ट्रपति द्वारा दिये गये किसी आदेश को संविधान 
के प्रतिकूल समझने पर अवेध कर सकता है जिससे वह विधि अथवा आदेश निष्फल 
हो जाता है । कांग्रेस को यह अधिकार है क़ि यदि राष्ट्रपति अथवा स्ोच्च न्यायालय 
का कोई न्यायाधीश अवँध कार्य व देशद्रोह करे तो प्रतिनिधि सदन के प्रस्ताव करने 
पर आरोपों को सुने और ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका के अनुरूप वह उस व्यक्ति 
को, यदि दोषी समझे तो, पदच्युत कर दे ॥,इस प्रकार अमरीकी संविधान ने जहाँ 
शक्तियों का पृथककरण कर शासन के तीनों अंगों को सौंप दिया है, वहाँ उन अंगों 
में उचित सहयोग अथवा संतुलन और अवरोध का भी प्रबन्ध किया है। 

(७) अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (7?7०80०0४8] 8:००८पए४०० ) :-- १७८७ से पहले 
जनतनन्‍्त्र शासन की प्रणाली संसदीय थी और इसका उद्गम इंगलैण्ड से हुआ था। इस संस- 
दीय प्रणाली के अनुसार कार्ययालिका विधानमण्डल का भाग होती है और उसी के प्रतिः 
उत्तरदायी है। परन्तु अमरीकी संविधान इस प्रणाली का अनुसरण न कर अध्याक्षात्मक 
कार्यपालिका स्थापित की जो राजनीति क्षेत्र में पहला प्रयोग था। अमरीका का 
अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति, संविधान की धारा २ (अ) के अनुसार कार्यपालिका की 
शक्ति घारण करता है, वह न तो कांग्रेस का सदस्य है और न उसको उत्तरदायी 
है। वह चार वर्ष के लिये निर्वाचित होता है, और सारी शासन संचालन शक्ति का 
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अधि कारी है । इस प्रकार की कार्यपालिका अमरीकी संविधान की विशेषता है। 

(८) संघ न्यायपालिका की विशेष शक्ति :---अमरीकी संविधान की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी न्यायपालिका की शक्तियाँ और स्थान । संविधान 
की धारा ३ (अ) के अनुसार संयुक्त राज्य की न्‍्यायशक्ति एक सर्वोच्च न्‍्यायालूय 
और समय समय पर कांग्रेस द्वारा स्थापित न्‍्यायारूयों को सौंप दी गयी है । सर्वोच्च 
न्यायारूय संविधान की रक्षा करता है और उसका स्पष्टीकरण करता हैं । संविधान 
के प्रतिकूल समझने पर वह किसी भी विधि अथवा काये व आदेश को अवेब ठहरा 
सकती है । 

(९) मूल अधिकारों का समावेश :---अमरीका ने जब इंगलेण्ड के आधिपत्य 
का विरोध कर अपनी स्वतन्त्रता घोषित की तो उस समय स्वतन्त्रता-घोषणापत्र में 
छइंगलैण्ड के राजा पद पर यह दोषारोपण किया गया था कि उसने नागरिकों के' 
हितों की रक्षा नहीं की और ऐसे विभिन्न कृत्य किये जिनसे स्वतन्त्र जीवन असम्मव 
हो गया । घोषणा के आरम्म में ही यह कहा गया था कि यह स्वतः स्पष्ट सत्य है. 
कि सभी मनुष्य सामान्य उत्पन्न हुए हैं, उनके कुछ अविच्छेद्य (7708॥90&0!6) 
अधिकार हैं जिनमें “जीवन, स्वतन्त्रता और सुख की खोज” विशज्येष है और “इन्हीं 
अधिकारों की रक्षा करने के लिये मनुष्यों के वीच सरकारों की स्थापना होती है 
जिनकी शक्ति शासितों की अनुमति से प्राप्त होती है जब कोई शासन पद्धति इन 
अधिकारों का हरण करती है तो जन का यह कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे शासन 
का अन्त कर उसके स्थान पर नया शासन स्थापित करें जो इन तान्विक सिद्धान्तों 
पर आधारित है ।” यह बड़े आइचर्य की वात थी कि यद्यपि जेफसेन ने, जिसने 


स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र तैयार किया था, इस बात पर जोर दिया गया था कि नवीन 
संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार अवश्य वणित कर दिये जाय, फिर भी 
१७८७ में जो संविधान बनाया गया था उसमें मूल अधिकारों की चर्चा नहीं थी । 
जैफर्सन ने इस बात पर खेद भी प्रकट किया और आशा की कि संविधान को यह 
न्यूनता शीघ्र दूर की जावे । और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि संविधान के लागू होने 
के .बाद ही अर्थात्‌ १८६५ और सन्‌ १८७० तथा १९२० के संशोधन के 
अनुच्छेद जोड़ दिये गये जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार इस प्रकार स्पष्ट कर 
(दिये गये कि:-- द 
(क) कांग्रेस कोई ऐसी विधि नहीं बनावेगी जो किसी धर्म विशेष की स्थापना करें, 
अथवा धामिक स्वतन्त्रता में बाधक हो, अथवा विचार प्रकट करने 
की, मुद्रणालय की, अथवा लोगों के शान्तिपूर्वक एकत्रित करने की, और अपने 
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कष्टों के निवारण के निर्मित सरकार के प्रार्थना की स्वतन्त्रता को कम करें; 

(ख) लोगों को शस्त्र रखने और प्रयोग करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा 

(ग) किसी भी मकान में उसके स्वामी के आज्ञा के बिना, शान्तिकाल में कोई 
सैनिक नहीं रखे जावेंगे । 

(घ) लोगों के शरीर, मकानों, कागजातों और सम्पत्तियों की रक्षा, अकारण तलाशी 
और जब्ती न करने से की जावेगी, और बिना वारंट के जो किसी शपथ पर 
आधारित हो, किसी की तलाशी नहीं लछी जावेगी । 

(हू) बिना जूरी (7णा७) की सहायता के किसी भी व्यक्ति को घणित व अन्य 
जम॑ के लिये बन्दी न किया जावेगा, और किसी को एक ही दोष के लिये दो: 
बार दंडित न किया जावेगा; 

(च) किसी भी फौजदारी के अभियोगों में दोषी को शीघ्रातिशीघ्र और सार्वजनिक 
फैसला कराने का अधिकार होगा; 

(छ) असैनिक अथवा व्यावहारिक (था!) मामलों में बीस डालर से अधिक के 
झगड़ों में जूरी द्वारा निर्णय कराया जायगा; 

(ज) न तो अत्यधिक जमानत माँगी जावेगी,और न अधिक जुर्माना किया जायगा 
और न असाधारण अथवा क्र दंड ही दिया जावेगा ; 

(झ) इस संविधान में वणित अधिकारों का यह आशय नहीं कि लोगों को अन्य अधि- 
कार प्राप्त नहीं है अथवा उनमें कोई कमी है; 

(व्ग) संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को न दी गयी शक्तियाँ उपराज्यों अथवा लोगों: 
को सुरक्षित है, 

(ट) गुलामी व अनेच्छा सेवा जो किसी दंड के रूप में न हो संयुक्त राज्य में न' 
रहेगी ; 

(5) मताधिकार जनता को बिना जाति, वर्ण व पूर्व स्थिति के भेदभाव के सभी को' 
प्राप्त होगा ; द 

(उ) संयुक्त राज्य में नागरिकों के अधिकार स्त्री-पुरुष सभी के लिये बिना भेदभाव 
प्राप्त रहेंगे । 

इस प्रकार अमरीका के संविधान में जनता के अधिकारों का समावेश १२ 

“ अनच्छेंदों द्वारा किया गया है जिससे नागरिकों की स्वतन्त्रता विभिन्न प्रकार से 

सरक्षित है। इन अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होने का भी 
प्रबन्ध है। 

(१०) संविधान जनतन्त्रवाद का प्रज्ज्वलंत उदाहरण:--अमरीका संसार का 
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प्रसिद्ध जनतन्त्र राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि “हम संयुक्त राज्य 
अमरीका के छोंग संघ की एकता अधिक सुनिश्चित करने, न्याय व्याख्या कायम 
करने के लिये, घरेलू शान्ति की रक्षा करने के निमित्त, सामान्य सुरक्षा हेतु, सामान्य 
हित सावन तथा अपने एवं भावी पीढ़ियों को स्वतन्त्रता के आज्ञीर्वाद का रक्षण करने 
के लिये, इस संविधान को निर्दिष्ट तथा स्थापित करते हैं।” इन शब्दों से सिद्ध होता है 
कि अमरीका के संविधान का आधार लोगों की अनुमति है । वहाँ के विधान मण्डल 
के दोनों सदनों के सदस्य एक नियत समय के लिये जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, 
वहाँ की कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनतंत्रीय प्रक्रिया से 
होता है, और वहाँ का सर्वोच्च न्‍्यायारूय लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। 
बिना जनतन्त्रीय निश्चित विधि के संविधान में कोई संशोघन नहीं होता हैं। किसी 
भी सार्वजनिक पद पर कोई भी योग्य नागरिक बिना किसी प्रकार के कानूनी मेद- 
भाव के. आरूढ़ होने का अधिकारी है । वहाँ मताधिकार सभी को प्राप्त है । किसी 
भी उपराज्य के नागरिक संयुक्‍त राज्य के नागरिक है । 

इसमें संदेह नहीं कि १८८७ का निर्मित संविधान अपनी विशेषता रखता है। 
आधुनिक संविधानों से तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि यह संविवान अत्यन्त संक्षिप्त 
है। इसका कलेवर बहुत ही सूक्ष्म है। इसके कई कारण हैं। पहले तो यह संविधान 
ऐसी परिस्थिति में बनाया गया था कि संविधान निर्माताओं ने छोटे और बड़े उप- 
राज्यों के आपसी विरोध न बढ़ने देने की इच्छा से ऐसी समस्याओं को सामने आने 
ही नहीं दिया जिनसे संविधान बनने के कार्य में अधिक समय रंगे । दूसरे, संविधान 
में केवल केनद्रीय संघ सरकार की शक्तियों और रचना का वर्णन है, उपराज्यों के 
अपने निजी और पृथक संविवान हैं । तीसरे, अन्य संविधान की अपेक्षा अमरीकी 
संविधान में केवल तात्विक सिद्धान्त ही वणित है और सविस्तार व्याख्या और प्रक्रि- 
याओं को कांग्रेस द्वारा बनाये अधिनियमों पर छोड़ दिया गया हैं। चौथे उस शताब्दी 
में राज्यों के कृत्य और शक्तियाँ सीमित थीं । अतएव विस्तृत व्याख्याओं और 
भावी आवश्यकताओं को समयानुकूछ निश्चित होने के लिये देना स्वाभाविक ही थग। 

संविधान के कुछ संविघानों की कड़ी आलोचना की जाती है, जैसे सीनेट की 
सन्धि व पदाधिकारियों की नियुक्तियों का अधिकार प्रदान करना उचित नहीं समझा 
जाता | किन्तु यह ध्यान में रखने की बात हैँ कि सन्‌ १७८७ के विधान निर्माता उस 
समय की परिस्थितियों का सामाना कर रहे थे, इसलिये कल की सरकार को माप- 
डंड से मापना अनुचित है ।” यद्यपि संविधान के संचालन में अनेक कठिनाइयाँ हुई 
फिर भी वह असंतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ है | पिछले १७५ वर्षों में मयंकर विवाद 
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और संकट खड़े हुए, और एक बार तो सन्‌ १८६९१ में गृहयुद्ध के समय संघ की एकता 
को मारी क्षति पहुँचने की आशंका भी हुई, किन्तु फिर भी महत्वपूर्ण संशोवनों 
द्वारा संघ सुदृढ़ हो गया और अमरीका अत्यन्त धनवान और शवितिशाली राज्य बन 
गया, यही संविधान के दृड़ होने का प्रमाण है। इसके विपरीत फ्रांस में इसी काल में: . 
अनेकों संवैधानिक प्रयोग हुए और वहाँ का जनतन्त्र अब तक अनिश्चित रूप घारण 
किये हुए है.। 


३--स्विस संघवाद 


स्विट्ज़रलैण्ड के निवासियों को सन्‌ १८४८ के गहयुद्ध का कटु अनुभव हो चुका 
था इसलिये इस नये संविधान में पृथकीकरण सम्भावना को दूर रखने का प्रयत्न 
किया गया है । इसके लिये यह निश्चित प्रावधान कर दिया गया है कि कैन्‍्टनों में 
आपस में राजनैतिक संधियाँ नहीं हो सकतीं । संयुक्त राज्य अमरीका के शासन 
विधान में कहा गया है कि संघ-सरकार के अधिनियम को संघ सरकार के अफसर 
कार्यान्वित करेंगे और उपराज्यों के अधिनियम को उपराज्यों के अफसर । किन्तु 
स्विट्जरलैण्ड में इस प्रकार का विभाजन नहीं किया गया है, इस संविधान में 
स्विस नागरिकता की विधिपूर्वक परिभाषा नहीं की गयी है, किन्तु केवल यही 
कह दिया गया हैँ कि कैन्टन का प्रत्येक नांगरिक स्विस नागरिक है। संविधान में 
मूल अधिकारों का वर्णन नहीं मिलता, किन्तु वेयक्तिक अधिकारों का वर्णन विस्तृत 
पाया जाता है। निर्बन्ध न्याय में विधि के समक्ष सब व्यक्ितयों की समानता, आत्म- 
स्वातंत्र्य, धर्म विव्वास, आराधना सम्बन्धी स्वतन्त्रता और समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता 
सुरक्षित कर दी गयी है। किन्तु संविधान के ५२ वें अनुच्छेद से नए मठों या 
सम्प्रदायों को पुनर्जीवित करना मना है। नागरिकों का यह अधिकार भी सुरक्षित 
कर दिया गया है कि वे प्रार्थनापत्र दे सकते हैं ओर समुदाय बना सकते हैं । प्रतिवन्ध 
केवल इतना है कि ये समुदाय राज्य में हानिकारक या किसी अवैध उपायों को 
काम में नहीं छा सकते। भारतवर्ष के समान स्विट्ज़रलैण्ड के विधान-निर्माताओं के 
सामने भी विभिन्न भाषा, धर्म और जातियों की समस्या थी | अतएव भारतवर्ष के 
निवासियों को स्विटजरलैण्ड के संविधान व उसके इतिहास का अध्ययन बहुत छाम- 
दायक सिद्ध हो सकता है । 
यद्यपि सन्‌ १८७४ के संविधान निर्माताओं के सामने संयुक्त राज्य अमरीका के 
संविधान का उदाहरण और अनुभव दोनों ही उपस्थित थे, किन्तु उन्होंने इससे अधिक 
राम नहीं उठाया। इसका कारण यही था कि स्विट्ज़रलैण्ड की भौगोलिक परिस्थिति, 
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वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठमूमि, लोगों के आचार-विचार तथा आथिक परिस्थिति 
: अमरीका से भिन्न थे | यही कारण है कि यद्यपि अमरीका की भाँति स्विटजरलैप्ड 
मी लोकतंत्र तथा गणतंत्रीय राज्य है और दोनों ने संघीय शासन प्रणाली अपनाई 
है, फिर भी दोनों के संविधान में वहुत भेद तथा अन्तर है स्विज़ संघवाद और अमेरिकन 
संघवाद में बहुत कुछ मिन्नता है | स्विस संविधान अच्य देशों के संविधान की अपेक्षा 
बहुत ही निराला हैं और उसमें कई राजनीतिक सिद्धान्त और राजनीतिक संस्थायें 
अनुपम हैं । स्विज संविधान की विशेषताओं का तुलनात्मक वर्णन भी राजनीतिक 
विद्यार्थियों और जिन्ञासुओं के लिये महत्वपूर्ण है। स्विस संविधान की निम्नलिखित 
विशेषतायें प्रमुख हैं:--- द 

(१) संविधान का कलेवर :--अमरीकन संविधान की अपेक्षा स्विस संविधान 
अधिक बड़ा है, उससे ५० प्रतिशत अधिक लूम्बा है। स्विस संविधान में कुछ ऐसी 
बातों का समावेश है जो वास्तव में विधायिनी नहीं है। परन्तु इस संविधान के 
बड़े होने का मुख्य कारण यह है कि उसमें कई बातों को अधिक विस्तारपूर्वक 
लिख दिया गया है; संघीय सरकार के अधिकारों तथा शक्तियों का सविस्तार वर्णन 
किया गया है और संघ तथा कैन्‍्टनों के विधायिनी और प्रशासकीय अंधिकारों पर 
जो प्रतिवन्‍्ध लगाये गये हैं उनका भी विस्तृत वर्णन किया गया है। जहाँ अमरीका 
में निहित शक्तियों के सिद्धान्त को महत्ता दी गयी है वहाँ स्विस संविधान में स्पष्ट- 
तया वर्णित शक्ति को ही अधिक महत्व दिया गया है। सविस्तार वर्णन का एक छाम 
स्विटजरलैण्ड में यह अवश्य हुआ कि वहाँ संघ और कैन्टन राज्यों में कोई विरोध 
नहीं होने पाया है; यह स्विस' राजनीति का एक गुण माना जाता है। 

(२) संविधान का आधारभूत सिद्धान्त :---अमरीकन संघवाद संप्रभुता 
पर स्थिर है और इसी कारण वहाँ के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि 
“हम संयुक्त राज्य अमरीका के लोग इस संविधान को निरदिष्ट तथा स्थापित करते 
हैं । किन्तु स्विस संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि “स्विटजरलैण्ड के निम्न 
बाइस संप्रमुताधारी कैन्टनों के लोग . . . स्विस संब का निर्माण करते हैं ।” अर्थात्‌ 
कैन्टनों की प्रभुसत्ता को महत्व दिया गया है जिसके कारण स्विस संघ की एकता 
उतनी पक्‍की नहीं जितनी अमरीकी संघ की है। स्विस संघ को उपराज्यों का संघ 
और अमरीकी संघ को संयुक्त राज्य के नागरिकों का संव कहना ठीक होगा, इसलिये 
स्विटजरलैण्ड को प्रसंघान न कि संघ कहा गया है। संविधान के तीसरे अनुच्छेद 
में कहा गया है कि कैन्‍्टन संप्रमुताघारी है जहाँ तक उन पर संधीय संविधान ने 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, अत: वे उन समी अधिकारों का उपभोग करते हैं जो 
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_ संघीय सरकार को नहीं दिये गये हैं । कैन्‍्टनों की प्रभुसत्ता को अनुच्छेद ५ में और 
भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है जिसके द्वारा उनका क्षेत्रफल, संप्रभुता, उनके 
संविधानों और नागरिकों के अधिकारों तथा नागरिकों द्वारा प्रदत्त कैन्टनों की 
शक्तियों की सुरक्षा अथवा प्रत्यामृति संघीय सरकार का कतंव्य है। सारांश यह है 
कि स्विज संविधान में कैन्टनों की प्रभुसत्ता पर अधिक बरू दिया गया है, और 
संयुक्त राज्य में नागरिकों की प्रभुस॑त्ता पर। भारत के गणतंत्र में भी नागरिकों की 


प्रमुसत्ता मानी गयी है। । 
(३) शक्ति पृथकीकरण के सिद्धान्त का अभाव :---संयुकत राज्य अमरीका का. 


संविधान मान्टेस्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति-पृथक्करण पर आधारित है और इसीलिए 
प्रथम तीन अनुच्छेदों में संघीय सरकार के विधानमण्डल, कार्यपालिका और न्याय- 
पालिका की रचना, उनके अधिकारों और शक्तियों तथा पारस्परिक -सम्बन्धों का 
विस्तार वर्णन है। किन्तु स्विस संविधान में इस संविधान को नहीं अपनाया गया, 
वहाँ तो सारी शक्ति के अन्तिम उपभोक्‍ता वहाँ के कैन्टन और नागरिक हैं । स्विस 
विधान मण्डल का कार्यपालिका पर पूर्ण अधिकार है, वास्तव में स्विस कार्यपालिका 
अनोखे ढंग की है, वह्‌ केवल' विघान मण्डल के निर्णयों को लागू करती हैं, स्वयं 
राजनीति का निर्माण नहीं करती । स्विस न्यायपालिका को अमरीकी सुप्रीमकोर्ट 
की भाँति विधियों की अवधता घोषित करने, संविधान की व्याख्या करने अथवा 
न्यायिक पुनविलोकन का कोई अधिकार नहीं है । उसके न्यायाधीशों का निर्वाचन 
एक निर्धारित अवधि के लिये विधान मण्डल करता है और उसके संवैधानिक 
झगड़ों को तय करने का कोई अधिकार नहीं। कैन्‍्टनों के आपसी न्यायिक 
अथवा वेधानिक झगड़ों का निपटारा स्विस कार्यपालिका करती है और संघीय विधियों 
को रह करने का अधिकार केन्टनों के बहुमत तथा नागरिकों के बहुमत से होता है । 
क्योंकि संविधान का संशोधन प्रत्यक्ष जंनतन्त्र द्वारा होता है, न्‍्यायपालिका पर (अम- 
रीकन सर्वोच्च न्यायहूय के विपरीत) स्विस संविधान को सर्वोपरि विधि मानने को 
अथवा उसकी रक्षा करने का प्रतिबन्ध- नहीं । 

(४) नागरिकों के मूल अधिकार :--अमरीकी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों 
में नागरिकों के मूल अधिकारों का एकत्रित वर्णन है । भारतीय संविधान के तीसरे 
अध्याय में नागरिकों के मूल अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया है। किन्तु स्विस 
संविधान में एसे मूल अधिकारों का कोई विशेष एकत्रित घोषणा पत्र (मरा त॑ 
98768) नहीं है । हाँ प्रथम अध्याय के इतर-वितर अनुच्छेदों में नागरिकों के निम्न 
अधिकार वण्णित है । | 
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(क) सारे स्विस निवासी विधि के सम्मुख समान हैं| स्विट्जरलैण्ड में कोई प्रजा 
नहीं अर्थात्‌ दूसरे के अधिपत्य में नहीं और पद व जन्म के आधार पर तथा 
कौटुम्बिक विशेषाधिकार पर किसी व्यक्ति को कोई विश्येयाविकार नहीं है। 
(अनु० ४) 


(ख) कैन्‍्टन प्रारम्मिक शिक्षा का प्रवन्ध करेंगे जो पर्याप्त होगी और असैनिक 
शक्ति द्वारा ही प्रचारित होगी । प्रारम्मिक शिक्षा अनिवायें और सरकारी 
स्‍्कलों में निःशुल्क है। सभी घामिक मतों के सदस्यों के लिये सरकारी 
स्कूल खुले रहेंगे, और किसी के मार्ग में घामिक विश्वासों के मेदमाव से 
कोई अड़चन न रहेगी । यदि कोई कैन्टन इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे 

तो संघ सरकार उनके विरुद्ध आवश्यक पग उठावेंगी। (अनु ० २७) 

५ग) सारे संघ के अन्तर्गत व्यापार और उद्योग की स्वतन्त्रता है। (अनु ० ३१) 

(घ) संघ ऐसे नियम बनाने का अधिकारी होगा जो रोग व दुर्घटना से पीड़ित का 
बीमा करेंगा । ऐसे अधिनियम सभी लोगों अथवा निर्वारित वर्गों के लिये 
अनिवार्य होगा । (अनु० रेथंब) 

(हू ) कैन्टनों का प्रत्येक नागरिक स्विस नागरिक है । अतएवं वह अपनी अहुँता 
साबित करने पर, अपने कैन्टन तथा संघ सम्बन्धी निर्वाचनों में मतदान का 
अधिकारी है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कैन्‍्टन में राजनीतिक 


अधिकारों का उपभोग नहीं करेगा । (अनु० ४३) 
(च) किसी भी स्विस नागरिक को संघ अथवा अपने जन्म के केन्टनों की सीमा 
के बाहर निर्वासित नहीं किया जायेगा । द (अनु० ४४) 
(छ) प्रत्येक स्विस नागरिक को, जन्म आदि के प्रमाणपत्र दिखाने पर स्विटजरलैण्ड 
के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। (अनु ० ४५) 


(ज) आत्म-स्वतन्त्रता पर आघात नहीं होगा । किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा 
के विरुद्ध किसी धामिक सहवास का सदस्य होने के लिये बाधित नहीं किया 
जायेगा । कोई मी माता-पिता अपनी संतान को १६ वर्ष को आयु तक 
धार्मिक शिक्षा दिलाने में स्वतन्त्र हैं। किसी घर्म अथवा मत के आधार पर 
असैनिक और राजनीतिक अधिकारों को परिमित नहीं किया जायगा | 


(अनु० ४९) 


(झ) सार्वजनिक आचार, शान्ति और व्यवस्था के अनुकूछ घामिक स्वतन्त्रता की 
प्रत्याभूति (0०७7४०४०७) की जाती है। संघ की विना आज्ञा किसी 
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भी कैन्‍्टन में विषयपद की स्थापना न होगी। (अनु० ५०४ 


(अ) विवाह का अधिकार संघ के संरक्षण में है । 
धर्म, निर्घगता अथवा किसी भी पक्ष के आचार-विचार के कारण विवाह में 
बाधा नहीं होगी । किसी भी केन्‍्टन में अथवा विदेश में विवाह सारे संघ 
में मान्य होंगे । विवाह हो जाने पर पत्नी अपने पति के कम्यून की नागरिक 
समझी जावेगी । पति अथवा पत्नी से कोई विवाह शुल्क नहीं लिया जावेगा। 


(अनु० ५४) 
(ट) मुद्रणालय की स्वतन्त्रता प्रत्याभूत की जाती है । किच्तु कैन्टन को अधिकार 
है कि आवश्यक कार्यवाही द्वारा इसका दुरुपयोग रोक दें।  (अनु० ५५) 


(5) नागरिकों को संवास ( 2838००७४०४ ) बनाने की स्वतन्त्रता है परन्तु इनके 
उद्देश्य तथा साधन न तो गैर कानूनी हों और न राज्य के लिये खतरनाक 


हों। कैन्टन इसका दुरुपयोग रोकेंगे । (अनु० ५६) 

(ड) प्रार्थना करने का अधिकार प्रत्यामृत किया जाता है। (अनु ० ५७) 
 (ढ) प्रत्येक नागरिक को सामान्य न्याय मिलेगा । (अनु० ५८) 

(ण) प्रत्येक कैन्टन अन्य कैन्टनों के नागरिक के साथ वही व्यवहार करेगा जो 
अपने नागरिकों के साथ करता है। (अनु ० ५९) 

(त) शारीरिक दंड नहीं दिया जायगा । राजनीतिक अपराधों के लिये प्राणदंड' 
नहीं दिया जायेगा । (अनु० ६०) 


(५) स्विटजरलैण्ड में घामिक भेद-माव अधिक हैं । यद्यपि वहाँ प्रोटेस्टेंट मतावरूम्बी 
अधिक हैं, फिर भी कंथोलिक मतावलरूम्बियों क। बहुत प्रभाव है, अतएव वहाँ 
स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया है। कई बार संविधान में संशोधन” 
प्रस्तुत हुए कि स्त्रियों को मताधिकार दिया जावे, परन्तु वे स्वीकृत नहीं हुए ॥ 

(६) संयुक्त राज्य अमरीका में संघीय विधियों को संघीय कर्मचारी लागू करते" 
हैं, किन्तु स्विटजरलैण्ड में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं | इसका यह परिणाम 
है कि केन्द्र की शक्ति अधिक है और कौन्टनों के कर्मचारी केन्द्रीय विधियों 
को लागू करते हैं । 

(७) अमरीका में धार्मिक स्वतस्त्रता सम्पूर्ण अपरिभित और स्पष्टतया छाग है । 
यद्यपि वहाँ भी घामिक मेदभावों का निर्वाचन पर काफी प्रभाव पड़ता है और 
अविकतर प्रोटेस्टेंट मतावरम्बी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किन्तु वहाँ 
किसी धर्म अथवा मत पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं । इसके विपरीत: 
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स्विज विधान में जेसुइट ( ४०४०६ ) पर पूरा प्रतिबन्ध है। न तो उनको 
स्वतन्त्रता है और न वे. अपने विचारों का प्रचार कर सकते हैं। न वहाँ 
कोई नवीन मत की स्थापना की जा सकती है और न नया विद्यप पद स्थापित 
हो सकता है। अनुच्छेद ५२ व ५१ इस प्रकार के प्रतिवन्व लगाते हैं । 

(८) स्विटजरलैण्ड की कार्यपालिका विचित्र प्रकार की हैं, न तो वह संसदीय 
है और न अध्याक्षात्मक, और न उसके सात सदस्यों को सामूहिक उत्तरदावित्व" 
रखना पड़ता है। इस कालिजिएट (९००॥०५९2४६४०) कार्यपालिका का सवि- 
सस्‍्तार वर्णन अन्यत्र किया है। 

(९) स्विट्जरलैण्ड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक प्रजातन्त्र का 
प्रत्यक्ष रूप बहुत कुछ जारी है । वहाँ नागरिकों और कैन्टनों को अधिकार 
है कि किसी भी विधि का लोक निर्णय (8४०ए९४१४०७ ) करावें, अथवा अवि- 
नियम का प्रस्ताव करें अथवा (कुछ कैन्‍्टनों में) प्रतिनिधियों अथवा न्याया- 
धीद्ञों व न्याय निर्णयों को वापिस करा दें। 

छ: कैन्टनों में जिनकी जनसंख्या कम है। कोई प्रतिनिधि सदन नहीं, वहाँ 
नागरिक अपने सम्मेलन में कैन्टन की विधियाँ बनाते, आय व्यय का व्योरा तब करते: 
और अधिकारियों का निर्वाचन करते तथा प्रश्ञासन का निरीक्षण करते हैं। ऐसी 
प्रथा और किसी देश में नहीं है। ये कैन्टन हैं, ऊरी (ऐश), ग्लेरस ( #7०४ ) 
अपर और लोजर अंटरवाल्डन (ऐ7/००४४/१०७), तथा आन्तरिक बहि अपेनजिल' 
([ 2.070०0४९), ॥76087707 &70 250९०07 ) 

(१०) संविधान की अपरिवरतन शीलता :--  स्विस संविधान में सामान्य विधि 

(07479७7५ &9) और संवैधानिक विधि (07०78४४#प४0०0&) [9 ) में मंद किया" 

गया है। सामान्य विधि का निर्माण विधान मण्डल करता हूं, यद्यपि छोक निर्णय द्वारा 

उसे नागरिक और कैन्टन रह कर सकते हैं। किन्तु संविधान में संघोधन करने के लिये 
विधान मण्डल केवल प्रस्ताव कर सकता है अन्तिम निर्णय तो अनिवाय छोक निर्णय: 

(0००फ्ों४० छैर्थ७०११०००) द्वारा आधे से अधिक कैन्टनों और सारे संघ के 

अधिकांश नागरिकों के बहुमत से ही हो सकता हैं। अतएवं संशोधन की यह 

प्रक्रिय अमरीकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अधिक कठिन है । 

(११) स्विस संविधान में एक संघीय प्रशासकीय न्‍्यायाघिकरण ( ए6१6०३,ै दफा... 

एप ग्रएणथं ) की स्थापना अनुच्छेद ११४(अ)के द्वारा की गयी है, जो" 

२५ अक्टूबर १९१४ के लोक निर्णय में स्वीकृत हुआ था। इस ट्रिब्युतछ का संघीय" 

विधियों और संधियों के अन्तर्गत झगड़ों का निपठारा करना पड़ता है। 


३३२ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


स्विस संविधान में एक प्रस्तावना और चार अध्याय हैं पहले अध्याय में जिसका 
'शीर्षक है साधारण उपबन्ध ' (0०7७४) ?07०शंअं०॥8) , ७० अनुच्छेद हैं जिनका क्रम 
भकेसी विशेष प्रकार से नहीं किया गया है, किन्तु एक ही विषय सम्बन्धी बातें 
"विभिन्न तितर-वितर अनुच्छेदों में वर्णित हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि “२२ 
संगप्रमुतामूत कैन्टनों के लोग “इसमेल (#॥87068) में संगठित: * ** * 
“एक कान्फीडरेशन ( ००४/९०१७7४४०० ) का निर्माण करते है ।” इसमें संघ. नहीं 
“कहा गया है, अतएवं प्रथम अध्याय के ७० अनुच्छेदों में जो साधारण उपबन्ध हैं 
उनमें कई विषयों का वर्णन है; प्रथम तो उसमें संघीय सरकार के उन अधिकारों 
'का वर्णन है जो वह कैन्टनों की सरकारों पर रखती है, दूसरे, नागरिकों के कुछ 
अधिकारों का वर्णन है; तीसरे, उसमें कैन्टनों की स्वतन्त्रता और उनके अपने संवि- 
'घानों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, चोथे, उसमें संघ की कुछ शक्तियाँ ( जिनमें 
आशिक शक्तियाँ भी हैं ) वर्णन की गयी है, और कुछ स्रोतों की आय का संघ और 
कैन्टनों में विभाजन किया गया है; पाँचवें, घामिक प्रतिबन्ध भी वर्णित है। इन्हीं 
'कारणों से यह अध्याय ही संविधान के कलेवर को बढ़ाता है । 
दूसरे अध्याय में संघीय संस्थाओं और कार्याधिकारियों को वणित किया गया 
'है, इसमें ७१-११७ अनुच्छेद है। संघीय विधान मण्डल की रचना, निर्वाचन, शक्तियों 
आदि का वर्णन अनुच्छेद ७०-८४ में किया गया है | अनुच्छेद ९५-१०५ में संघ 
की कार्यपालिका ( 760७७ ए०ए०थंं ) की रचना, उसकी निर्माण 
'डक्तियाँ, कतंव्य तथा विधान मण्डल से सम्बन्ध स्पष्ट किये हैं । अनुच्छेद १०६- 
११४ में संघीय न्यायालय को रचना, शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन है । अनु- 
'च्छेद ११४ (अ) में प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरण के अधिकार दिये गये हैं । तीसरे 
अध्याय के ११८-१२३ में संविधान के विभिन्न प्रकार ( आंशिक तथा सम्पूर्ण ) 
संशोधनों की प्रक्रिया' का सविस्तार वर्णन किया गया है । द 
चौथे अध्याय के अनुच्छेदों में अस्थायी तथा संक्रामिक उपबन्ध वर्णित हैं। इस 
संविधान में कैन्टनों के संविधान का समावेश नहीं है। प्रत्येक कैन्टन का संविधान 
'यूथक है, जो जनतंत्रीय सिद्धान्तों पर आधारित है, नागरिकों द्वारा निर्मित है और 
उन्हीं के द्वारा लोक निर्णय प्रणाली से संशोधित होता है उसमें कोई ऐसा प्रावधान 
नहीं हो सकता जो संघीय संविधान के प्रतिकूल हो । 
स्विस संविधान में ४ भाषायें प्रमाणित और मान्य हैं, जर्मनी भाषा जो १९ 
'कैन्टनों में बोली जाती है, फ्रेंच ५ कैन्टनों में, इटालियन १ में और रोमांश 
(0०7787800 ) १ कैन्‍्टन में । 
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४- सोवियत रूसी संघवाद 

रूसी संघवाद ने माक्सवाद के मुख्य सिद्धान्तों को अपना आधार वनाया है,. 
अतएव यह संघवाद अमरीकी तथा स्विस संघवादों ते कई दिद्याओं में भिन्न है। पूंजी- 
वादी शासन विधान बिना कुछ कहे हुए और वातों को मान कर बनाये जाते हैं, जो 
यह हैं कि विभिन्न जातियों और वसूलों के अधिकार समान नहीं हो सकते, कुछ अधि-. 
कार रखने वाली जातियाँ होती हैं और दूसरी अधिकार न रखने वाली, तथा एकः 
तीसरा वर्ग भी होता है जो और भी कम अधिकार रखने के योग्य है जैसे उपनिवेज्ञों: 
की जनता । इसके विपरीत सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र संघ (सो ० स० प्र० सं०) 
का शासन विधान अन्तर्राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत है। इसके अन्तर्गत सभी कौमों और: 
नसलों के अधिकार बराबर हैं; रंग, नस्ल या माषा तथा संस्कृति अथवा राजनीतिक 
विकास के कारण कोई और भेद, कौमों की असमानता का अधिकार नहीं हो सकता, 
ऐसे कोई भी मेद विभिन्न कोमों में क्यों न हो, लेकिन समाज के आर्थिक, सामा-.- 
जिंक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के समी क्षेत्रों में कौमों और नसस्‍्लों को“ 
समान अधिकार मिलना चाहिये। यही इस नये शासन विवान की यहली 
विशेषता है। 

नये शासन विधान की दूसरी विद्येषता यह है कि वह पूरी तरह जनवादी' 
( (07777०७९४ए 42९770078/70 ) है । पँजीवादी शासन विधान या तो नाग- 
रिकों के अधिकारों की समानता और जनवाद को ठकराते हैं, और या वे उन सिद्धान्तों' 
को कहने मात्र के लिये स्वीकार तो करते है परन्तु शासन का ढाँचा ऐसा रखते हैं कि- 
जनवाद वास्तव में सीमित हो जाता है ( जैसे स्त्रियों को समानता नहीं मिलती ) 
या कचल जाता है। परन्तु सो० स० प्र० सं० के संविधान में ऐसा कोई अपवाद नहीं ४ 
उसकी नजर में सभी नागरिक बराबर हैं।न तो सम्पति की हैसियत, न राष्ट्रीय- 
पैदायश, न लिगभेद और न पद, बल्कि व्यक्ति की योग्यता और उसका परिश्रम ही 
उसकी स्थिति निर्धारित करती है। 

इस संविधान की अन्तिम विश्येषता यह है कि जो पूंजीवाद शासन-विधान नाग- 
रिकों की समानता मानते हैं, किन्तु समाज में आर्थिक तथा अन्य भेदों के कारण वहाँ 
मल अधिकार सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं होते क्योंकि निर्धेत नागरिकों को 
उचित साधन प्राप्त नहीं, किन्तु हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों को भोंगने 
पर खास जोर दिया जाता है। नागरिकों को शोषण-मुक्‍त कर दिया गया है और उनके 
अधिकारों की गारंटी कर दी गयी है; यही वास्तविक तथा समाजवादी जनवाद 
है । इसके बाद स्तालिन ने उन बातों का भी उत्तर दिया जो दूसरे देशों के लोगों" 
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धते नये संविधान की विपरीति आलोचना करते समय कही थी। कांग्रेस ने हर्ष दिखाते 
हुए इस संविधान को स्वीकृति दी । 

उपरोक्त में स्तालिन ने रूस के संविधान की विशेषतायें अपनी समाजवादी 
अथवा कम्यूनिस्ट दृष्टि से बतायी हैं। किन्तु राजनीति के विद्यार्थी और जिज्ञास्‌ 
के लिये इस संविधान के अन्य वैधानिक विशेषतायें विभिन्न देशों के संविधानों से तुलना 
करवे से मालूम होती है । सोवियत संविधान में छोटे-छोटे १३ अध्याय और १४२ 
अनुच्छेद हैं। प्रथम अध्याय की बारह धाराओं में कहा गया है कि सोवियत समाज- 
चादी प्रजातन्‍्त्र मजदूरों और किसानों का एक समाजवादी राज्य है। इसका राज- 
नीतिक आधार श्रमिक-जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतें हैं । राज्य की सारी 
सत्ता श्रमिकजनता के हाथ में हैं, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रतिनिधियों की सो वियतें 
करती हैं। राज्य का आर्थिक आधार है पैदावार के औजारों तथा साधनों का समाज- 
वादी स्वामित्व । काम करना प्रत्येक नागरिक का कतंव्य है; इसलिये जो काम नहीं 
करता वह खाना भी नहीं पायेगा । 

अध्याय २ की सत्रह धाराओं में राज्य का ठाँचा वणित है। सोवियत समाज- 
वादी प्रजातन्त्र संघ का एक संघात्मक राज्य है। जिसमें घटक' राज्य १६ समाज- 
वादी प्रजातन्त्र हैं। १४ वीं धारा में संघ का क्षेत्राधिकार निर्धारित है, अन्य मामले 
घटक राज्यों के हाथ में हैं।धघारा १७ के अनुसार घटक राज्यों ( एऐंशआ०४ 
8०9००॥०७४ ) को संघ से अछूग हटने का अधिकार है। प्रत्येक घटक राज्य का 
पृथक शासन विधान है जो सो० स० प्र० सं० के संविधान के अनुकूल बनाया गया 
है, और संघ प्रजातंत्र की स्वीकृत बिना उसके क्षेत्र में परिवर्तत नहीं हो सकता । इन 
इकाई राज्यों के विदेशी राज्यों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित करने और उनके 
साथ समझोता करने तथा राजनीतिक और राजकीय प्रतिनिधियों की अदला-बदली 
करने का अधिकार है; प्रत्येक प्रजातन्‍्त्र अपनी निजी प्रजातान्त्रिक सैनिक शक्तियाँ 
रखता है ( धारा १८ अ-ब, १८ आ ) ऐसे अधिकार संघवाद के सिद्धान्तों के प्रति- 
कूल हैं ओर वे रूसी संघवाद को अन्य ( उदाहरणार्थ अमरीकन व स्विस ) संघवादों 
से भिन्नता देते हैं। सो ० स० प्र० सं० के कानून सारे संघ में छागू होते हैं। यदि किसी 
इकाई राज्य का कानून संघ राज्य के कानून से टकराता है, अर्थात्‌ उसके विपरीत 
होता है तो वह अमान्य हो जाता है। घारा ८१ के अनुसार सारे संघ की एक . 
ही नागरिकता है, इकाई राज्य का प्रत्येक नागरिक सो० स० प्र० सं० का नागरिक 
होता है । 

यद्यपि सो० स॒० प्र० सं० एक संघीय राज्य है किन्तु अन्य संघीय राज्यों से यह 
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कई प्रकार भिन्न है। इस संघ के अन्तर्गत सो० प्रजातन्त्र राज्य ( घटक राज्य हैं ) 
उनके कई स्वय उपसंब है जैसे: (१) घारा २२ में वर्णन किया गया है कि रूसी 
सोवियत संघवाद समाजवादी संघ ( #. 8. #. 5. ४. ) में विभिन्न ६ प्रदेश, 
और ये सभी प्रदेश भी छोटे-छोटे उपराज्य हैं जिनमें कई स्वायत्त क्षेत्र ( +फण३०- 
70078 ०४7०7७) हैं जो स्वयं स्वायत्त क्षेत्रों से वन हुए उपसंध हैं । 
इसी प्रकार उक्रेनियन समाजवादी प्रजातन्त्र ( एक्कपांक्ा $0ए79 500॑&४५ 
78०9प०४6 ) भी संघों का संघ है। ( धारा २३ ) अन्य ८ इकाई राज्य, आजर- 
वैजान, जाजियाई, उजबेक, ताजिक, कगाज, ब्रेलोरूसी, तुकंभान, किरिग्रिज, लिथृ- 
नाई, प्रजातन्त्र घटक राज्य भी उपसंघ हैं। अतएवं सो० स० प्र० सं० को संघों का 
संघ कहना अनुचित नहीं होगा । 

अध्याय ३ की २७ घाराओं में सो ० स० प्र० सं० की राज्य सत्ता की उच्च कमे- 
टियों का वर्णन है जिनमें सर्वोच्च सोवियत ( 0पएए7७०७७ 0०प७४ ) विधान मण्डल 
है जिनकी शक्तियाँ धारा १४ में वर्णित हैं; इसके दोनों भवनों द्वारा निर्वाचित एक 
प्रीसीदियम है जो धारा ४९ में वरणित शक्तियों का उपमोग करती है, ओर जो रूसी 
संविधान की एक विशेष संस्था है जिसके सदृश्य अन्य संविधानों में कोई संस्था 
नहीं है । ह 

इसी प्रकार अध्याय ४ का ६ धाराओं में घटक राज्यों की सोवियतों और प्रसी- 
दियमों का वर्णन है । 

अध्याय ५ की १४ धाराओं में सो० स० प्र० सं० की वास्तविक कार्यकारिणी, 
मंत्रिमण्डल की रचना और दक्तियों का वर्णन किया गया है और यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि सर्वोच्च सोवियत तथा प्रीसीदियम के साथ उसके क्या सम्बन्ध हैं । 

अध्याय ६, ७ तथा ८ में वे ही बातें घटक राज्यों के बारे में कहीं गई हैं जो 
३, ४ व ५ में सो० स० प्र० सं० के बारे में दी गयी हैं। अध्याय ९ में सो० स० प्र० 
सं० के न्याय विभाग के बारे में वर्णन है। अध्याय १० में नागरिकों के मूठ अधिकार 
तथा कर्तव्य स्पष्ट किये गये हैं। अध्याय ११ में विभिन्न संस्थाओं के चुनाव की विधि 
वर्णित है; अध्याय १२ में राजचिह्न व झंडा तथा राजधानी सम्बन्धी ३ घारायें 
हैं और अध्याय १३ की एक धारा (धारा १४६) में संविधान के संशोधन का तरीका 
दिया गया है जो यह है 'सो० स० प्र० सं० के शासन विधान में केवछ सो० स० प्र० 
सं० की सर्वोच्च सोवियत के फैसले से ही संशोधन हो सकता है। उसके प्रत्येक मवन 
के वोटों का कम से कम दो तिहायी बहुमत होने पर ही वह स्वीकृत किया जायगा। 
संशोधन की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि अन्य संघीय विधानों की अपेक्षा जो अनस्य 
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( ंडव ) है, सो० स० प्र० सं० का संविधान नम्य ( #0७ञ06 ) है। 
सारांद में हम वैधानिक दृष्टि से सो० स० प्र० सं० के संविधान में निम्न विशे- 
घतायें देखते हैं :-- 

(१) सो० स० प्र० सं० का आधार साम्यवादी है जो माक्‌ सवाद-लैनिनवाद के 
सिद्धान्तों को कार्यान्वित करता है ; 

(२) इस राज्य में श्रमिक और किसान सत्ताधारी हैं, इन्हीं के द्वारा निर्वाचित 
संस्थायें शासन करती हैं; 

(३) सो० स० प्र० सं० संघीय राज्य है परन्तु यहाँ के संघवाद और संघवादों में 
निम्न मुख्य भेद हैं:-- 

(क) रूसी संघवाद में घटक राज्य स्वयं उपसंघ हैं, जैसा और संघों में नहीं हैं; 

(ख) रूसी संघवाद में घटक राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त है, 
परन्तु अन्य संघ अटूट हैं जहाँ घटक ( एशं७8 ) राज्यों को संघ से अलग 
होने का अधिकार नहीं; 

(ग) कुछ रूसी घटक राज्यों को सेता रखने तथा विदेशों से पृथक और सीधा 
सम्पर्क रखने और राजदूतों को अदल-बदल करने का अधिकार है, अन्य संघों 
में ऐसा नहीं हो सकता ; 

(घ) सो० स» प्र० सं० का शासन विधान अन्य संघीय शासनों की अपेक्षा नम्य 
(#०००१०) है; 

(हू) सो० स० प्र० सं० में स्यायपालिका को न्यायिक पुनविछोकन तथा कानूनों की 
अवैधता घोषित करने का अधिकार नहीं, अन्य संघों की न्‍्यायपालिकाओं को 
ये अधिकार प्राप्त हैं; द कर 

(च) सो० स० प्र० सं० में केन्द्र व घटक राज्यों के बीच शक्ति विभाजन उतना 
स्पष्ट तथा अनम्य नहीं जैसा अन्य संघों में है । 

(४) सो० स० प्र० सं० में जाति, नस्ल, लिगमभेद, धर्मशिक्षा के बिना सभी नागरिकों 
को वयस्क मताधिकार है। प्रत्येक नागरिक का एक वोट होता है, चुनाव 
प्रत्यक्ष होते हैं जिसमें वोट गुप्त रूप से दिये जाते हैं । 

(५) कुछ वैयक्तिक सम्पति मान लछी गयी है:--सामुहिक कृषि-भूमि उनको 
संस्थाओं के लिये बिना कुछ मूल्य दिये हुए दे दी गई। सामुहिक-कृषि संस्था 
के प्रत्येक गृहस्थ को अपने प्रयोग के लिये घर से छगी हुई जमीन का टुकड़ा 
और अन्य आवश्यक वस्तुयें जैसे रहने का मकान, पशु, मुर्गियाँ व अन्य खेती' 
करने का सामान दे दिया गया। उन किसानों व कारीगरों की आय व वैय+ 


(६) 


(क) 


(ख) 


(ग) वृद्धावस्था, रोगावस्था या काम करने की सामव्यहीनता की अवस्था में 


([घ) 


(ऊ) 


(च) 
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क्तिक संम्पत्ति उनके लिये कानून से सुरक्षित कर दी गयी जो केवल अपने परि- 
श्रम से कमाई गयी हो और दूसरों की मेहनत से प्राप्त न को गयी हो । नाग- 
रिकों की आय, उनकी वचत, रहने का मकान व अन्य वस्तुएँ, घर की चीजें, 
दिन प्रतिदिन के जीवन-यापन की आवश्यक वस्तुयें आदि को अपनी वेयक्तिक 
सम्पत्ति मानकर रखने का अधिकार भी कानून से मान्य कर दिया गया है। 
नागरिकों के मूल अधिकार व कर्तव्य:---नये शासन विधान की एक विशेषता 
यह है कि इसके १० वें अध्याय में नागरिकों के मोलिक अधिकारों को घोषणा 
कर दी गयी । मौलिक अधिकार यें हैं :--- 

काम पाने का अधिकार जिनका आवश्यक प्रबन्ध राष्ट्र की समाजवादी आर्थिक 
व्यवस्था, सोवियत समाज के बढ़ते हुए उत्पादन, आर्थिक संकटों के अमाव 
और बेकारी के निवारण द्वारा किया गया है; ( घारा ११८ ) 

विश्राम का अधिकार जिसके लिये अधिकतर काम करनेवालों के घंटे 
घटा कर सात घंटे कर दिये गये हैं। कर्मंचारियों व मजदूरों को सवेतन वाधिक 
छुट्टी दी जाती है, और स्वास्थ्य गूहों, विश्वामगृहों और चिकित्साल्यों का 
प्रबन्ध है; ( घारा ११९ ) 


अजहर पन्‍न्‍न्‍मु 


/' 


यापन की उचित व्यवस्था । इसके हछिये श्रमिकों का की ओर से बीमा: 
की व्यवस्था है जिसका व्यय सरकार अपने ऊपर लेती है, निःशुल्क चिकित्सा 
की जाती हैं और उनके स्वास्थ्य सुधारने के स्थानों का प्रवन्ब॒ है; (घारा १२० ) 
शिक्षा का अधिकार, इसके लिये निःशुल्क सार्वजनिक प्राथमिक अनिवार्य 
शिक्षा, राज्य की ओर से माध्यमिक शिक्षालूयों के बहुस॑ज्यक-विः गया 
के लिये क्षात्रवतियाँ, निःशल्क उच्च शिक्षा, शिक्षालयों म॑ं मातृमाषाम शिक्षण 
निःशल्क व्यवसायी शिक्षा और फैक्टरियों, फार्मो, ट्रक्टर, स्टेशन पर काम 
करनेवालों का, कृषि सम्बन्धी शिक्षाइन सब का प्रंवन्‍्व किया जाता है 
(घारा १२१ ) 

अधिकारों के उपभोग में स्त्री तथा पुरुष में मेद नहीं किया जाता है। 
पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी काम करने, विश्वाम, शिक्षा आदि का अधिकार 
है। माँ व बच्चे की आवश्यक देख-माल, गर्मावस्‍था में सवेतन छटठटी, अनेक 
जच्चा घरों का प्रवन्ध व छोटे बालकों के लिये रहने, खेलने व पढ़ने का आयो- 
जन ये सब होता है; ( धारा १२२ ) 

जातीयता या राष्ट्रीयता के आधार पर, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक एवं 


श्र 
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सामाजिक क्षेत्र में तथा नागरिक अधिकारों के उपभोग में अन्तर नहीं किया 
जाता है। इसका उल्लंघन दंडनीय है; ( धारा १२३ ) 

आत्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित कर दी गयी है। अतएवं रूस में धर्ममठ राज्य से 
पृथक हैं और शिक्षालय भी धममठ से पृथक हैं; (धारा १२४ ) । 

नागरिकों को वक्‍तृता देने, एकत्र होने, संस्था बताने, सड़कों पर जलूस निका- 
लने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता दी जाती है। इसके साथ-साथ समाचार 
छपवाकर प्रकाशित करने की भी स्वतन्त्रता है। इन सब के लिये मजदूरों और 
उनकी संस्थाओं को छापने की मशीनें, कागज, मकान, सड़कें, बातचीत 
करने के साधन और अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं; (धारा १२५) 
किसी भी व्यक्ति के शरीर को व्यर्थ ही कष्ट नहीं पहुँचाया जा सकता । 
अभियोक्‍ता की आज्ञा से या किसी न्यायालय के निर्णयानुसार ही कोई भी 
व्यक्ति पकड़पर बन्दी , बनाया जा सकता है अन्यथा नहीं । कानून से व्यक्तियों 
के रहने का स्थान सुरक्षित स्थान माना गया है जहाँ हर कोई बिना मकान 
के स्वामी की इच्छा के नहीं जा सकता | व्यक्तियों का पत्र व्यवहार भी 
इसी प्रकार सुरक्षित रहता है । पत्रों को खोलकर उनका भेद खोलना 
अवैध है; (धारायें १२७-१२८ ) । द 


(व्व) कतंव्य-सोवियत नागरिक को (१) संविधान के अनुसार कार्य करता पड़ता 


(2) 


(७) 


है । निबेन्धों का पालन, काम करने के सम्बन्ध में अनुशासन मानना; अपने 
सामाजिक कतेव्यों को सच्चे मन से पूरा करना और समाजवादी जनसंगठन 
के नियमों का पालन करना ये सब नागरिक ;को करने पड़ते हैं। (२) उसे 
सावंजनिक धन-सम्पत्ति की रक्षा समाजवादी प्रणाली का पुनीत अलूध्य 
आधार मान कर और श्रमिकों के पूर्ण सांस्कृतिक जीवन का ख्रोत 
समझकर करना पड़ता है; ( धारा १३० ) 

सैनिक शिक्षा सबके लिये अनिवार्य है, क्योंकि देश की सुरक्षा करना प्रत्येक 
नागरिक का पवित्र कतंव्य है। देश के प्रति विद्रोह , शपथ का उल्लंघन, शत्रु 
से जाकर मिलता, राज्य की सेन्‍्य शक्ति को हानि पहुँचाना, विदेशी राज्य 
के लिये राज्य में गुप्तचर का कार्य करना, इन सब के लिये कड़े दंड का विधान 
है; ( घारायें १३१-१३३ ) 

कार्यपयालिका और विधानमण्डल के सम्बन्धों की दृष्टि से सो० स॒० प्र० 
सं० की कार्यपालिका संसदात्मक है। किन्तु यहाँ केवल एक ही राजनीतिक 
दल, कम्युनिस्ट पार्टी, होने के कारण, जिसका शासन पर पूर्ण अधिकार है, 
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यह संसदात्मक कार्यपालिका केवल नामघारी संसदात्मक है, यों तो संस- 


दात्मक प्रणाली के लिये दो राजनेतिक दलों का होना आवश्यक है। इस प्रणाली 


का सिद्धांत है कि एक दल जो बहुमत में होता है मंत्रिपरिषद्‌ बनाता है 


और दूसरा विरोध में रहता है जो शासन की आलोचना करता है। किन्तु 
स्थ्‌ ब्चेव ने कहा है कि जहाँ राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में मतमेद नहीं, 
राज्यसत्ता सभी श्रमिकों, कृषकों के हाथ में हो, जहाँ वर्गहीव समाज हो, 
जहाँ सभी नागरिकों को समानाधिकार हो, वहाँ पर विभिन्न दलों का होना 
अनावश्यक तथा निरथंक है। अतएवं सो० स० प्र०सं० में एकदलीय 
दासन व्यवस्था है। 

संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता ही नहीं दी गयी, बरन्‌ उसको एक- 
मात्र राजनीतिक दल समझकर अधिकार दिये गये हैं। घारा १२६ में कहा 
गया है कि 'श्रमजीवी वर्ग और श्रमिक किसानों तथा श्रमिक बुद्धिजीवियों 
के वर्गों को सबसे सक्रिय राजनीति से जागरूक सोवियत संघ कम्थुनिस्ट पार्टी 


'में स्वेच्छापूर्वक संगठित होने का अधिकार है, और कम्युनिस्ट समाज का 


निर्माण करने के लिये किये जाने वाले संघर्ष में यह दल मार्गदर्शक तथा 
राजकीय संस्थाओं का मूलकेन्द्र है।” इसके अतिरिक्त घारा १४१ में कम्यु- 
निस्ट पार्टी को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी संगठित संस्थाओं द्वारा 


' विभिन्न निर्वाचनों के लिये छोगों को नामांकित करे | सो० स० प्र० सं० में 


कम्युनिस्ट पार्टी के महत्व और पद का विस्तार ऊपर कौ बातों से स्पष्ट हो 
जाता है । 

इस संविधान की एक अद्भुत विशेषता है उसका जनतान्त्रिक केद्धवाद 
( 0०70०8४० 0७४४४४॥8४7॥ ) जिसका सोवियत नेता बड़े गव से 
समर्थन करते हैं इस नवीन संविधान का प्रतिपादन करनेवाले कम्युनिस्ट 
नेता कहते हैं कि रूस में उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का अधिकार 
है; सारी सम्पति के स्वामी सो० स० प्र० सं० के समस्त श्रमिक और कृषक, 
सामूहिक हैसियत से स्वामी हैं, यहाँ शोषक ओर शोषित वर्गों का नितान्त 
अभाव है। ऐसा आर्थिक आधार राज्य का होने के कारण सम्पत्ति और उत्पा- 
दन के साधनों का केन्द्रीयकरण हो गया है। तो यह आवश्यक है कि 
उसका प्रबन्ध भी नये ढंग से होना चाहिये | छैनिन ने पहले-पहल ऐसी 
सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के लिये आवश्यक प्रशासन तथा प्रबन्ध के 


'तरीकों को समझाते हुए कहा कि उसमें प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद आवश्यक है | 


इ४० संघवाद और संघात्मक दासन 


इसका सूत्र यह है कि राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की नीति का केन्द्रित्व होते: 
हुए भी उसका संचालन स्थानीय संस्थाओं की प्रवृति तथा उनसे अपना 
मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ 
राष्ट्र की नीति से संतुलना रहन चाहिए । क्‍ 
क्योंकि- सारी सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण किया गया है, 
इसलिये यह आवश्यक है कि उसके प्रबन्ध की नीति का भी केन्द्रीयकरण किया जावे। 
इसी उद्देश्य से कम्यूनिस्ट पार्टी शासन की प्रक्रिया और नीति को, सदस्यों द्वारा 
स्वतन्त्र विचारों के प्रकट करने के पदचात्‌ निर्धारित करती है । 
क्योंकि सारी सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण किया गया" 
है, इसलिये यह आवश्यक है कि उसके प्रबन्ध की नीति का भी केन्द्रीयकरण किया' 
जावे । इसी उद्देश्य से कम्यूनिस्ट पार्टी शासन की प्रक्रिया और नीति को, सदस्यों 
द्वारा स्वतन्त्र विचारों को प्रकट करने के पश्चात्‌, निर्धारित करती है । सर्वाच्चः 
सोवियत तथा अन्य सोवियतों के सदस्यों को उस नीति पर अपने विचार प्रगट करने 
की पूरी स्वतन्त्रता है, किन्तु एक बार बहुमत से नीति निर्धारित हो जाने पर 
सारे संघ में उसका पालन किया जाता हैं । फलत: वह नीति बिना किसी दलीय' 
भेद-मभाव के कार्यान्वित की जाती है, केन्द्र में, संघ के घटक राज्यों तथा उनके अन्तर्गंत' 
सभी स्तरों की सोवियतों में अर्थात्‌ कृषि फार्मों, फैक्टरियों और सभी प्रकार के कार- 
खानों की सोवियतों में । क्योंकि इन समी सोवियतों का प्रबन्ध श्रमिकों अथवा उसके: 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है, और क्योंकि वे लोग अपनी स्थानीय परिस्थि- 
तियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने सुपुर्द किये गये उत्पादन की 
बृद्धि केन्द्रीय सर्वोच्च सोवियत की निर्धारित नीति के अनुकूल अथवा उसके अन्तर्गत 
करते हैं, प्रजातान्त्रिक केन्द्रवाद सफलतापूर्वक चलता है । | 
सोवियत व्यवस्था में आर्थिक मामलों का प्रबन्ध तथा राजनीतिक शासनः 
पारस्परिक अनुकूल से ही चलते हैं । राजनीतिक नेतृत्व में कम्यूनिस्ट पार्टी के 
स्थानीय संगठन ही आर्थिक साधनों और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी हैं । यह पार्टी 
इस सिद्धान्त के अनुकूछ काम करती है कि जो लोग आथिक उत्पादन में संलग्न हैं 
वे केवल आर्थिक प्रबन्धक ही न रहें, वरन्‌ राजनीतिकता से ओत-प्रोत रहें और 
प्रबन्ध कार्य में जतवादी आग्रह तथा आत्मदर्शी भाव से काम करते हुए कुछ सक्रियता 
दिखावें । 
अक्टूबर की क्रान्ति के फलस्वरूप सारी सम्पति पर श्रमिकों का अधिकार हो 
गया था। उस क्रान्ति का उद्देश्य था कि एक ऐसी आथिकता स्थापित हो जो केन्द्री ये 
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होती हुई सारे राष्ट्र की समाज के हितों के अनुकूल रहे । समाजवादी सिद्धान्तों के 
अनुकूल समाज स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्र को आथिक एक- 
रूपता स्थापित हो, और यह तभी हो सकता है जब विभिन्न आर्थिक योजनाओं की 
पूर्ति में पूर्णतया अनुशासन रखा जावे । समाजवादी राज्य तभी स्थापित हो सकता 
है जब सारे राष्ट्र की एक समयोजना हो और केन्द्र से ही उसका प्रबन्ध संचालित 
किया जावे | लैनिन ने कहा था कि समाजवाद का अर्थ है कि केन्रीय आथिक 
व्यवस्था, केद्ध द्वारा संचालित का निर्माण किया जावे । और यही तो किसी समाज- 
चादी राज्य का आथिक और संगठनीय कृत्य है। आथिक व्यवस्था में केन्द्रवाद का 
अर्थ है कि इस आ्िक व्यवस्था का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संस्था करे, जो सारे देश 
के लिये उत्पादन की संख्या अथवा राशि निश्चित करे, वितरण के, भारी निर्माणों 
के, आथिक, श्रमिक आदि मामलों पर अन्तिम निर्णय दे । 

नये समाजवादी ढाँचे का आधार समाजवादी केद््रवाद ही है। इस केन्द्रवाद 
का संचालन श्रमिकों के हित के लिये जनवादी शासन है, यह केन्द्रवाद आम जनता 
की सक्रियता और उपक्रम को बढ़ाता है। साम्यवाद के प्रसार के लिये यह आवश्यक 
है कि समाजवादी प्रजातन्त्र को लगातार बढ़ाया जावे ताकि दिन प्रतिदिन अधिकृतर 
रोग राजनीतिक और आथ्िक मामलों में माग लें और आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं का महत्व और कार्य निरन्तर बढ़ता रहे । लैनिन ने 
कहा था : “हम प्रजातन्त्रीय केद्धवाद के समर्थक हैं। और प्रत्येक को यह स्पष्टतया 
समझ लेना चाहिये कि नौकरशाही केन्द्रवाद और प्रजातांत्रिक केन्द्रवाद के बीच 
एक खायी है किन्तु वही खाई प्रजातान्त्रिक केन्बरवाद को अराजकता से जुदा रखती 
हे 

सोवियत राज्य एक विश्येष प्रकार का राज्य है, उसके केन्द्रवाद में प्रजातन्त्र 
भरा है ; यही प्रजातन्त्रवाद सोवियत शक्ति का तत्व है---श्रमिकों और कृषिकों की 
राजनीतिक शक्ति है । द 

इस प्रजातान्त्रिक केन्द्रवाद को प्रायोगिक रूप देने के लिये देश में एक सर्वोच्च 
कौंसिल बनाया गया जिसे राष्ट्रीय आ्थिक व्यवस्था के संचालन का कार्य सौंपा 
गया (दिसम्बर,१९२७ )। इसकी स्थानीय शाखायें खोली गयीं जो अपने-अपने निर्घारित 
सतेत्र में आथिक उत्पादन आदि के लिये उत्तरदायी थीं। सोवियत राज्य को एक 
आधथिक सर्वसम्पन्न इकाई बनाने के लिये देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया 
गया (१९२०) । सन्‌ १ ९३२ में देश के विभिन्न आथिक विभागों की स्थापना 
' की गयी, जैसे लकड़ी, भारी और हल्के उद्योग, आदि । मा्चे, १९४६ में इन विभागों 
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को मंत्रि-विभाग का पद मिला । घटक राज्यों की शक्तियाँ बढ़ाई गई और १९५४ 
और १९५६ के बीच १५,००० औद्योगिक घंधे घटक राज्यों को सौंप दिये गये ४ 
फलत: उन राज्यों की सक्रियता बढ़ गई और आम जनता को प्रोत्साहन मिला । 

तभी से निरन्तर, आथिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न निम्नस्तर की 
' सोवियतों को निशचत तथा निर्धारित धंधे सौंप दिये गये हैं। आम श्रमिक बड़े उत्साह 
से माग लेकर दिन प्रतिदित उत्पादन-वृद्धि कर स्वयं अधिकाधिक कमाते और अधिक 
सुख-सामग्री पाते हैं। उनकी सक्रियता बढ़ रही है। सभी क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनीतिक में दिन प्रतिदिन आम जनता भाग लेकर केन्द्रीय नीति का 
पालन करती, प्रजातान्त्रिक केन्द्रवाद को प्रयोगिक रूप देती है । 
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लगभग एक शताव्दी के कठोर संघर्ष के पश्चात्‌ २६ जनवरी सन्‌ १९५० को, 
भारत में एक संघ-राज्य की स्थापना की गयी जो विश्व के अन्य संघों से अपनी रूप- 
रेखा में एक विशेष महत्व रखता है । अत: यदि हम भमारत-संघ की विश्येषताओं 
का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि यह संसार के अन्य संघीय संविधानों 
से कितना भिन्न है और इसमें कौन-कौन-सी प्रमुख विशेषतायें पायी जाती हैं । 
संविधान के अध्ययन करने से उसमें मुख्य लक्षण निम्नलिखित पाये जाते हैं। जो 
इस प्रकार हैं :-- ! 

(१) भारतीय संविधान अन्य संविधानों से अधिक विद्ञाल एवं विस्तृत है-- 
भारतीय संविधान परिमाण एवं आकार में अन्य संघीय संविवानों से कहीं अधिक 
विशाल एवं विस्तृत है । इसमें ३९५ अनुच्छेद हैं जो २२ भागों में विभाजित हैं । 
इसमें ९ अनुसूचियाँ मी हैं । यह संविधान प्रारम्म से आठ वार संशोधित किया 
जा चुका है। परिणामस्वरूप इसमें आठ अतिरिक्त अनुच्छेद (बिना संख्या के पंरि- 
वर्तत के) जुड़ गये हैं जो कि इस प्रकार हैं-“-३ १क, ३ १ख, २५ क, २९०क, ३५०क, 
३५०ख, ३७२क, और ३७८ ख । १९ अनुच्छेदों का निरसन (8०७७७) भी 
किया जा चुका है, जैसे अनुच्छेद २३८, २४२, २४३, २५९, २७८, ३०८ तथा 
३७९ से ३९१ तक । द्वितीय अनुसूची का माग “ख” भी निरसित हो चुका है। 
भारी संख्या में मौलिक अनुच्छेदों में आंशिक रूप से परिवर्तन किया जा चुका है। 
संशोधनों के कारण अथवा अपने में निहित शक्तियों (विशेषकर अनुच्छेद २ तथा 
३ के अन्तर्गत) के प्रयोग में संसद द्वारा पारित विवियों के कारण कई अनुच्छेदों 
में थोड़े-बहुत परिवर्तन हुए हैं । 

भारतीय संघ के संविधान की विशालता के कई कारण हैं । कनाडा तथा दक्षिण 
अफ्रीका संघ के संविधानों की भाँति, परन्तु, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा 
स्विट्ज़रलैण्ड के संविधानों के विपरीत, भारत के संविधान में न केवल केन्द्रीय सरकार 
का विधान एवं ढाँचा, वल्कि राज्य सरकारों का विधान एवं ढाँचा विहित है। संयुक्त- 
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राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा स्विटजरलैण्ड में प्रत्येक राज्य अथवा कैन्टन का 
अपना पृथक्‌ संविधान है । भारत में, जैसा कि कनाडा में भी है, संविधान एक 
विधि के रूप में, समस्त सरकारों (संघ सरकार तथा राज्य सरकारों) के विधान 
तथा ढाँचे का वर्णन करता है। अनिवार्यत: यह दोनों संविधान. अमरीकी, आस्ट्रेलियाई 
अथवा स्विस संविधानों की अपेक्षए अधिक विस्तृत है। लेकिन कनाडा और भारत 
के संविधानों में भारत अपने विस्तृत विवरण के कारण कहीं अधिक विश्ञाल है । 
उदाहरणार्थ कनाडा का संविधान उपराज्य सरकारों को सौंपे हुए २९ विषयों का 
उल्लेख करता हूँ जबकि भारतीय संघ की संघ सूची में ९७ विषय हैं; कनाडा में 
प्रान्तों के पास विधि निर्माण हेतु केवल १६ विषय हैं जबकि भारत में राज्य-सूची 
६६ विषयों का उल्लेख करती है; इसके अतिरिक्त कनाडा का संविधान केवल 
इतना ही उल्लेख करता है कि समस्त अवशिष्ट शक्तियाँ उपराज्य सरकारों द्वारा 
प्रयोग में छाई जावेंगी, पर भारत संघ के संविधान में तृतीय सूची, कथित समवर्ती 
सूची (0070०प्7९०४ 7780) भी है जिसमें ४७ विषय हैं और जिन पर संसद तथा 
राज्यों के विधान मण्डल दोनों विधि निर्माण कर सकते हैं, अन्य अवर्णित शक्तियाँ 
संघ के लिए रक्षित हैं। इस प्रकार का शक्ति-वितरण अनिवार्यत: भारत के संविधान 
के आकार में वृद्धि करता है । संयुक्त-राज्य अमरीका के संविधान में अनुच्छेद १ 
खण्ड ८ में कांग्रेस को सौंपी गयी और केवल १६ विषयों का उल्लेख करता है और. 
तत्पदचात्‌ यह बतलाता है कि वे समस्त दक्तियाँ, जो न तो कांग्रेस को सौंपी गयी 
हैं और न राज्यों को उनसे वंचित किया गया है, राज्यों से सम्बन्धित हैं। ऐसे 
संक्षिप्त शब्दों में वर्णित उपबन्ध अमरीकी संविधान को अनिवार्य रूप से संक्षिप्त 
बना देता हैं । इसी भाँति आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैण्ड में संविधान, संघ सरकार 
को प्रदान की गयी सीमित शक्तियों का वर्णन करता है और समस्त अन्य शक्तियों 
को बिना उसका उल्लेख किये हुए, संघ की इकाइयों के लिए रक्षित कर देता है । 
शक्ति विभाजन के मामले में भारत संघ का संविधान साधारणतय: भारत सरकार 
अधिनियम १९३५ का अनुकरण करता हूँ जैसा कि इसने अन्य मामलों में किया है। 
अतः: यह किसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम, १९३५ से आकार में छोटा 
नहीं है । अन्य विषयों में भी भारत का संविधान अन्य किसी संविधान की अपेक्षा 
कम विस्तृत नहीं है। राज्य की नीति के निर्देशकत्व, विस्तार में वणित मल अधिकार 
(अन्य संविधानों में संक्षेप में वणित मूल अधिकार के विपरीत, उदाहरणार्थ संय॒क्त- 
राज्य अमरीका में १७९ १ के प्रथम दस संशोधन इनका वर्णन संक्षिप्त शब्दों में करते 
हैं, अथवा स्विट्ज़रलैण्ड में भी नागरिकों के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन किया 
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गया है)। संघ की न्यायपालिका से सम्बन्धित विस्तृत उपबन्ध, संघ एवं राज्यों के 
सध्य सम्बन्ध, माग १२, १३, १४, १६, १७, १८, १९ तथा २१ के उपबन्ध एवं 
द्वितीय अनुसूची (उच्चतम न्‍्यायारूय एवं उच्चन्यायारूय के न्यायाघीशञों से सम्बन्धित 
भाग संघ घ) षष्ट अनुसूची जो कि १४ पृष्ठों में हैं और सप्तम अनुसूची जिसमें 
संघ; राज्य तथा समवर्ती शक्तियों का उल्लेख करनेवाली तीन सूचियाँ हैं, सबने 
“मिलकर संविधान के बृहत आकार में योग दिया है जो कि इसका अध्ययन करने 
'तथा इसे समझने के लिए इच्छुक विद्यार्थी में मय उत्पन्न कर देता है, अधिकतर अन्य 
संविधानों में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस, स्विटजरलैण्ड और 
'फ्रांस के संविधानों में, राष्ट्रीय विधान मण्डल को विधि द्वारा बहुत से विषयों के 
प्रवन्ध की शक्ति प्रदान की गयी है, परन्तु मारत के संविधान में इन्हें विस्तृत उपबन्धों 
द्वारा सम्मिलित किया गया है। हमारा संविधान, एक उपबन्ध को व्यक्त करने के 
“लिए आवध्यक शब्दों की अपेक्षा अधिक छब्दों के प्रयोग में बहुत उदार किन्तु अमित- 
व्ययी ( 7८678ए७8४००४४ ) भी है; जबकि अन्य संविधानों में अधिक से अधिक 
अनावश्यक दाद्दों के त्यागने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अत: भारत के संविधान 
नो, बिना उसके आकार में वृद्धि किये हुए तथा संविवान के विद्यार्थी से विना कुछ 
जछीनें हुए विस्तृत बनाया जा सकता है | २६ नवम्बर सन्‌ १९४९ को संविधान 
सभा द्वारा संविधान के अंगीकृत किये जानें के समय डा० राजेन्द्र प्रसाद संविधान- 
सभा के अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया था कि 'प्रशासकीय कृत्यों और अन्य कत्यों 
के समस्त पक्षों से सम्बन्धित संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति तथा कार्य वितरण के 
सम्बन्ध में अधिक विस्तार में चला गया है।” सम्भव है कि प्रारूप समिति तथा 
संविधान सभा के सदस्यगण संघ तथा राज्य सरकारों के मध्य मविष्य में उत्पन्न 
होने वाले संघर्षों को दूर करने की इच्छा से प्रेरित हुए हों, परन्तु वास्तव में देश के 
बँटवारे द्वारा उत्पन्न अवस्था में और संविधान सभा के नेताओं की राजनैतिक जीवन 
से अस्थिरता दूर करने के लिए संविधान को शीघ्रातिशीघ्र रूप प्रदान करने की 
उत्सुकता में उन्होंने संविधान के वुहृुत आकार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया ॥ 
'यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारत की आथिक तथा सम्पत्तिक अवस्था ने 
मी जनसंख्या के विभिन्न तत्वों को संतोष प्रदान करने तथा शासन की शक्ति को 
स्थिर करने के लिए अनेकों अनुच्छेदों को शामिल करना आवश्यक बना दिया। 
ब्रिटिश शासन तथा भारत सरकार अधिनियम, १९३५ को छाया भारतीय गणतन्त्र 
के संविधान पर मँडराती हुई दिखायी पड़ती हैँ और इसे अन्य वर्तमान राज्यों के 


संविधानों से अतुलनीय विज्ञाल प्रेख बना देती है । 
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(२) प्रभुत्त सम्पन्न लोकतंत्रात्पक गणराज्य--मारतीय संविधान, जैसा 
कि प्रस्तावना में कहा गया है, एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतनन्‍्त्रात्मक 
गणराज्य की स्थापना करता है। जनवरी १९४७ में (अर्थात्‌ देश के विभाजन 
के पूर्व) संविधान सभा द्वारा अंगीकृत सोद्देश्यात्मक प्रस्ताव ने भारत को प्रभुत्व 
सम्पन्न गणराज्य होने की घोषणा की थी, परन्तु प्रारूप-समिति ने इस बिना: 
पर कि स्वतंत्र' शब्द स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न” में उपलक्षित है। 
'स्वतस्त्र” शब्द के स्थान पर सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न” रख दिया, जब कि जनता की. 
जो कि संविधान की सत्ता की स्रोत है, अन्तिम प्रभुसत्ता प्रस्तावना के इन शब्दों 
से अधिक अच्छे ढंग से प्रकट होती है : 'हम, भारत के लोग, भारत को सम्पूर्ण 
प्रमुत्व सम्पन्न गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर * * ' एतद्‌ द्वारा इस संविधान 
को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मापित करते हैं ।” इन शब्दों से यह ज्ञात होता 
है कि संविधान के पीछे भारत की जनता का (संविधान समा में अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा) भारत को सम्पूर्ण प्रमुत्व सम्पन्न गणराज्य बनानेवाले दृढ़ संकल्प का अनु- 
मोदन प्राप्त है, और उन्होंने ही अपने लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित 
और आत्मापित किया है। अतः संविधान जनता की स्वयं को एक भेंट है, और 
इसीलिए संविधान द्वारा स्थापित समस्त संस्थायें और उसके अन्तर्गत रचित सत्तायें' 
अपने वधानिक अस्तित्व और शक्ति को जन-इच्छा द्वारा ही प्राप्त करती है। भारत 
' की संसद तथा राज्यों के विधान मण्डल नागरिकों द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा 
निर्वाचित होते हैं और विधि निर्माण के समय वह जनता के मत द्वारा सत्ता प्राप्त 
करते हैं । संघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों में कार्यपालकीय सत्ता का प्रयोग 
क्रमश: संघीय मंत्रिपरिषद्‌ ओर राज्यों के मंत्रिमंडल करते हैं जिनमें जनता के निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई सदस्य होते हैं, और चैकि जनतन्त्र जनता के 
द्वारा निर्वाचित अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी लोगों की तथा जनता के हित 
के लिए अग्रसर होने वाली सरकार है, यह तथ्य कि केन्द्र तथा राज्यों में समस्त 
विधायिनी और कार्यपालकीय शक्ति जनता में निहित है, वास्तव में संविधान एक 
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है । 

कभी-कभी यह कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रमण्डल की सदस्यता उसे 
वस्तुतः सम्पूर्ण प्रभुत्व के गुणों से विहीन कर देती है। ऐसी आलोचना राष्ट्रमण्डल' 
जैसी संस्था के गलत मूल्यांकन एवं प्रकृति पर आधारित है। पूर्ण ऐच्छिक सदस्यता 
पर आधारित यह संस्था स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र समुदाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य, 
बिना किन्हीं बन्वनों, पूर्णस्वतन्त्रता के साथ अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकता है: 
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अथवा हट सकता है । इसके अतिरिक्‍त राष्ट्रमण्डल के प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन 

अथवा राष्ट्रमण्डल की अन्य समितियों में हुए वाद-विवाद, राष्ट्रमण्डल के सदस्यों 
के सामान्य हित से सम्बन्धित विषयों पर स्व॒तन्त्र विचारों के अभिव्यक्ति हैं, और 

सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त ऐसे विचारों का आदान-प्रदान - 
बिना किसी दायित्व के एक-दूसरे के विचारों को अधिक से अधिक समझने का- 
अवसर प्रदान करता है। और अत्तर्राष्ट्रीय समझौतों की बहुत वृद्धि करता है जो 

कि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को प्रोत्साहन देता है । यह कि इंग्लैण्ड के संप्रमु - 
को राष्ट्रमण्डल के प्रतीक मात्र अध्यक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करना केवल ग्रेट: 
ब्रिटेन के राजा के प्रति प्रदर्शित विनग्रता ही है, केवल इस तथ्य की मान्यता है कि 
राष्ट्रमण्डल के विचार का विकास ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हुआ और जो स्वय॑- 
को बदलती हुई दशाओं के अनुकूल बनाता रहा तथा जो अब भी राष्ट्रमण्डल का 

निर्माण करनेवाले स्वतन्त्र राष्ट्रों के इस समुदाय को गतिमान विकास की अनुमति: 
प्रदान करता हैं । प्रतीक मात्र अध्यक्षत्व की यह मान्यता भारत के गणतन्त्रीय गुण 
को ब्रिटिश राज्य सिंहासन के प्रमु के अधीन नहीं करती है । हमारा संविधान कहीं 
पर और किसी सम्बन्ध में ब्रिटिश संप्रमु का उल्लेख नहीं करता । मारत का प्रधान - 
राष्ट्रपति है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर ब्रिटिश संप्रभु के समान है । भारत अपनी : 
वैदेशिक नीति स्वयं अंगीकृत करता हैँ और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के कारण वह 
राष्ट्रमण्डल के किसी भी सदस्य के साथ पंक्ति में खड़ा नहीं होता । सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
गणराज्य बनने के पदचात्‌ भारत ने स्वतन्त्रतापूर्वक राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बनाये 

रखना स्वीकार किया । राष्ट्रमण्डल जो विचार में गणतंत्र संस्था है, जो स्वयं को ' 
संसार में नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के योग्य है तथा जो समस्त विषयों: 
में सदस्य राज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करती है, की सदस्यता कुछ. 
स्पष्ट लाभ प्रदान करती है । व्यापारिक सुविधायें एवं अन्य आथिक लाम, शिक्षा 
सम्बन्धी और सांस्कृतिक समागम एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारों के आदान- 
प्रदान करने का अवसर भारत को लाभान्वित करते हैं और उसे अधिक महत्वपूर्ण 
विषयों पर बिना समर्पण किये हुए अथवा वचनबद्ध हुए अपने नैतिक प्रमाव के प्रयोग' 
करने का अवसर भी प्रदान करते हैं | जबकि राष्ट्रमण्डल के अनेकों सदस्य क्षेत्रीय 
सैन्य सन्धियों एवं गुटों के सदस्य हैं भारत अपनी तटस्थ नीति पर स्थिर है। 

पं० नेहरू ने इस पक्ष विशेष पर बल देते हुए कहा था मुझे विश्वास है कि प्रमृत्व' 
सम्पन्न मारतीय गणराज्य जो स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य.देशों के साथ राष्ट्रमण्डल में सम्मि-- 
लित हुआ है। प्राय: पूर्व की अपेक्षा अधिक विस्तार और प्रमाव के साथ अपनी इस" 
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“नीति (तटस्थ नीति) के पालन में पूर्ण स्वतंत्र होगा ।” और जब हम इस बात को 
“स्मरण करते हैं कि वह किसी भी समय अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार राष्दट्र- 
मण्डल से हट सकता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता उसकी 
'प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य की स्थिति को हीन नहीं बनाती हैँ तथा उसके अधिकारों 
में प्रभुत्व सम्पन्न राज्य होने के कारण, किसी प्रकार की कमी नहीं करती है। राष्ट्र- 
“मण्डल की अध्यक्षता के कारण ब्रिटिश संप्रभमु के मारत के गणराज्य में कोई स्थान 
“प्रदान नहीं है। और राष्ट्रमण्डल में भी यह अध्यक्षता केवल बिना सत्ता एवं कृत्यों से 

सम्पन्न पद है। 
(३) संविधान छोक-कल्याण राज्य की स्थापना करता है--भारत के संविधान 
“का लक्ष्य लोक-कल्याण राज्य की स्थापना है । ज़बकि संयुक्त राज्य अमरीका के 
“संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से जनता के सामान्य कल्याण” को स्थापित 
“संघ का उद्देश्य छक्षित करती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना” उसके समस्त 
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, 
“विश्वास, धर्म-उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने को 
अपना लक्ष्य बनाती हैं। यद्यपि प्रस्तावना में 'छोक कल्याण" शब्द को स्थान प्रदान 
'नहीं है, किन्तु राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में यह निरचयपूर्वक कहा गया है 
“कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आथिक और राजनैतिक 
न्याय राष्ट्रीय जीवन को संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक कार्य साधन रूप में 
:स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।”" 
यहाँ पर “राज्य” शब्द में मारत की सरकार और संसद्‌ एवं प्रत्येक राज्य की सरकार 
“ओर विधानमण्डल और भारत के राज्य क्षेत्र के अन्तगंत अथवा भारत की सरकार 
के नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त स्थानीय अन्य सत्तायें आ जाती हैं।* और राज्य 
'को अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करना है कि समस्त नर-नारियों और 
नागरिकों को जीविका के प्रर्याप्त साधन प्राप्त हों, मौतिक साधनों का स्वामित्व और 
“नियंत्रण इस प्रकार बैठा हो जिससे सामूकि हित (0००४0707 0०००) का सर्वोत्तम रूप 
से साधन हो; आशिक व्यवस्था धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये 
अहितकारी केन्द्रण न करें, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन 
प्राप्त हो, आथिक दशायें श्रमिकों के स्वास्थ्य को क्षीण न करें अथवा बालकों के 
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करें, शैशव और किशोरावस्था का शोषण से तथा- 

१. अनुच्छेद, ३८ | 
२. अनुच्छेद ३९ | 
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नैतिक और आथिक परित्याग से संरक्षण हो ।* काम कीं न्याय तथा मानवो-.. 
चित दश्ाओं तथा प्रसृति सहायता (2॥80००075 66६ ) का उपवन्ध, बालकों के - 
लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपवन्ब, समाज के पिछड़े हुए तथा दुर्वल 
अंगों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उच्नति,आहार पुष्टि तू (शिक्षा ०६ 
[/शां0४) और जीवन स्तर को ऊँचा करना एवं कृषि और पशुपालन का संघटल, वे 
विशेष उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए राज्य अपनी नीति का निर्देशन करेगा ।. 
जबकि यह राज्य के कतंव्य की सैद्धान्तिक मान्यता है, जिसका अर्थ स्वयं से छोक-. 
कल्याण राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकता, संविधान में इसका वर्णन अत्यन्त महत्व 
का है, और नागरिक गण विधान मंडलों के सामान्यनिर्वाचन के समय उम्मीदवारों 
: से यह विश्वास प्रदान करने की माँग कर सकते हैं कि यहाँ पर वर्णित सिद्धान्त 
विधि निर्माण के समय सदेव उनके समक्ष लक्ष्य स्वरूप रहेंगे | स्वयं विधियाँ भी,.. 
चाहे जितनी विस्तारपूर्वक बनाई जायें, और सतकंतापूर्ण शब्दों में वर्णित की जायें, 
लक्ष्य पर पहुँचने के लिए स्वप्रेरित पदार्थ अथवा वन्दूक की गोंछी के समान कायें- 
नहीं कर सकतीं । उन्हें मानव अभिकरणों द्वारा निशम्वल सावधानी से नियंत्रित: 
तथा निर्देशित यंत्र के समानहोना पड़ेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य 
ने निश्चित अवधि में पूर्ण होने वाली और सावधानी के साथ तैयार की गयी: 
योजनाओं का आश्रय ग्रहण किया है । इन योजनाओं में दिये हुए विशेष लोक-कल्याण 
राज्य की स्थापना के लिये निश्चित अथवा दृढ़ कदम हैं । आदर की प्राप्ति के. 
लिए सरकारी निर्देशन एवं निरीक्षण और लोक-समर्थन तथा नागरिकों में आत्म-- 
साहाय्य (5०0-0००) उत्साह होता आवश्यक है। सामूहिक विकास केन्द्रों का उद्‌-- 
घाटन, बहुउद्देश्यीय सरकारी समितियाँ, रोगों को दूर करने की योजनायें, संतति- 
नियमन, अस्पतालों तथा प्रसूति-केन्धों की स्थापना, निःशुल्क तथा अनिवाय प्रारम्मिकः 
शिक्षा का श्रेणी द्वारा आरम्भ, ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा राज्य उस लोक-कल्याण 
के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जिसे भारत के संविधान ने जनता: 

के समक्ष रखा है। 
(४) राज्य की नीति के निर्देशकत्व तथा मूलाधिकार :--क्रमशः माय ४ और 
३ में इनका समावेश भारत के संविधान को, अन्य संविधानों से मुका| विद करने 
पर अद्वितीय स्थान प्रदान करता है । बहुत समय तक भारत के नागरिकों ने विदेशी, 

वा अमर अर कसम 
९. अनु० ३५९ | 
२. अनु० ४२, 8५, 8६, 89 तथा 85॥| 


"३५० : संघवाद और संघात्मक शासन 


आसन के अन्तर्गत, जिसने कभी भी जनता के अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दिया, 
धयातनायें सहन की हैं; जिसके परिणामस्वरूप उस समय स्वतन्त्रता, संम्पति अधिकार 
अथवा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध नहीं थे, सामाजिक विभेद बहुत दृढ़ था 
'और समाज के कुछ अंग बिलकुल उपेक्षित थे । अब संविधान ने समस्त नागरिकों के 
लिए अवसर की समता, विचार तथा उभिव्यक्ति स्वातन्त््य, सम्पत्ति की रक्षा तथा 
व्यवसाय, निवास, धर्म और विश्वास की स्वतन्त्रता को सुरक्षित कर दिया है। संविधान 
'के भाग तीन में वणित मूलाधिकारों को न्याय योग्य बना दिया है, अर्थात्‌ नागरिकगण 
न्यायालयों से उपभोग की माँग कर सकते हैं और उनके अतिक्रमण को न्यायालयों 
के विचार हेतु पेश कर सकते हैं, जिन्हें संविधान के अनुसार कतेव्याधीन होने के कारण, 
अधिकारों को छागू करने के लिए आवश्यक आज्ञाएँ, निर्देशन तथा लेख एवं अन्य 
आवश्यक साधनों की व्याख्या करनी पड़ेगी । मूलाधिकारों को लागू करने का उपबन्ध 
संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि केवल अधिकारों का प्रतिपादत उनके 
उपभोग को प्रत्याभूत नहीं करता है, सरकारें अपनी शक्ति का दृरुपयोग करती ही 
हैं, जिससे अन्त में क्षोम, असंतोष अथवा क्रान्तियों का भी जन्म होता है। लेकिन जब 
वैधानिक उपचारों और स्वतत्त्र न्यायालयों द्वारा उनके कृत्यों पर बन्धन लग जाते 
हैं वे अपनी उचित मर्यादित सत्ता के अन्तर्गत रहने के लिए विवश हो जाती हैं। अतः 
भारत के संविधान-निर्माताओं ने न केवल सावधानी और विस्तार के साथ मूलाधिकारों 
की विभिन्न श्रेणियों को ही स्थान प्रदाव किया, बल्कि अनुच्छेद ३२ द्वारा उच्चतम 
'न्यायारूय को तथा संसद द्वारा प्रदान की गयी शक्ति से अन्य न्यायालयों को नागरिकों 
के अधिकारों के संरक्षण के रूप में अपने कतेंव्यों को निभानें के लिए उन अधिकारों 
को छाग्रू करने के लिए उपबन्ध भी बनाये । 
भाग ४ उन सिद्धान्तों को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है जिनका अनुकरण 
शासन की नीति का निर्माण करने और उसे लागू करने में आवश्यक है। इस भाग में 
प्रतिपादित सिद्धान्त संविधान की अद्भुत विशेषता है। राज्य की नीति के निर्देशक 
तत्व विषय सूची तथा उद्देश्य दोनों में मूलाधिकारों से पृथक है जब कि मूलाधिकार 
निद्िचित माँग अथवा दावे का सृजन करते हैं जिसकी अनुमति संविधान द्वारा एक नाग- 
रिक को प्रदान की गयी है, निर्दशक तत्व केवल नीति-पंक्तियों की गणना है जिनका 
अनुसरण राज्य की विधायिनी तथा कार्यपालकीय क्षेत्रों में करता है। मूलाधिकार 
न्यायालय द्वारा प्ररिवर्तित करने के योग्य हैं, जब कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे नहीं 
हैं। यदि भाग ३ में दिए हुए नागरिकों के किसी अधिकार का अतिक्रमण राज्य करें 
तो पीड़ित पक्ष को इसके विरुद्ध उपचार का अधिकार प्राप्त है और वह न्‍्यायालूय 
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द्वारा, जो कि उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए कतंव्याघीन है, संरक्षण प्राप्त कर 
सकता है। परन्तु यदि किसी विशेष निर्देशक तत्व का पालन विधायिनी अथवा कार्य- 
पालकीय क्षेत्र में राज्य द्वारा कड़ाई अथवा कठोरता के साथ नहीं किया जाता तो भी 
उसे ऐसा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। निर्देशक तत्वों का महत्व 
इसमें मी है कि राज्य का ध्यान अपने कृत्यों तथा नीतियों को निर्देशित करने में उन 
पर केन्द्रित रहे। राज्य को इन तत्वों को ध्यान में रखना है और इनमें निहित अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु सब प्रकार का प्रयत्न करना है । 

(५) धर्मेनिरपेक्ष राज्य :--भारत का गणराज्य एक घर्म निरपेक्ष राज्य है 
जिसका अर्थ समस्त नागरिकों की धामिक भावनाओं के प्रति समान उदार, घामिक 
विषयों में राज्य की तटस्थता, किसी मी धर्म विशेष के साथ राज्य का आपत्तिकरण 
धर्म अथवा विश्वास के आधार पर अभेद है। किसी भी प्रकार इसका अर्थ सदाचार, 
संसक्ृति अथवा माननीय भावनाओं की अवहेलना नहीं है। राज्य बिना किसी भेदभाव 
के समस्त संस्क्ृतियों के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और नैतिकता अथवा सदा- 
चार की उन्नति के विचार से विध्रियों का निर्माण करता है। स्वतन्त्रता के पूर्व मारत 
को धामिक संघर्षों के कारण महान क्षति पहुँची है। दो राज्यों में इसका विभाजन 
घामिक संघर्ष से सम्बन्धित विकराल दुर्घटना थी। स्विट्जरलैण्ड की मी अपनी घामिक 
समस्या है और सन्‌ १८४७ का सुन्डरबंड ( ठप्ावंश००एाव ) का युद्ध घामिक 
विभेद की चरमसीमा अथवा पराकाष्ठा थी जिसमें ९ कैथोलिक कैन्‍्टनों ने राज्य 
मण्डल के विरुद्ध विद्रोह किया था, यद्यपि देश विभाजित होने से बच गया तथापि 
कैथोलिकों की माँगें संविधान के संशोधन द्वारा स्वीकृत हो गयी थीं। कनाडा में भी 
घामिक मतभेद था, किन्तु प्रारम्भ से उस उपनिवेश में कुछ सीमा तक सहिष्णुता 
थी । भारत ऐसे देश में जहाँ विभिन्न घामिक विद्॒वासों को माननेवाले लोग देश के 
समस्त भागों में फैले हुए हैं, राज्य के लिए यह एक बुद्धिमानी की नीति होगी कि वह 
किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करने के कार्य से दूर रहे । अत: मारतीय गणराज्य 
की लौकिक प्रकृति (8००ए७/ 0॥87805००) राज्य की एकता को स्थिर रखने के 
लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण हैं । 

(६) संविधान की संघीय प्रकृति :--संविधान घोषणा करता है कि “भारत 
अर्थात्‌ इण्डिया राज्यों का संघ होगा।” नि:संदेह संविधान जनिवार्यत: स्वरूप में संघीय 
है जिसमें विपुल मात्रा में एक त्मक प्रवृत्तियाँ स्थिर हैं जो कि सन्‌ १९४७ के पूर्व पायी 
जाने वाली परिस्थितियों के कारण और उन दद्षाओं के कारण जिनमें संविधान का 
निर्माण हुआ था, आवश्यक बन गयी हैं । केवल देश की एकता को कायम रखने के 
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उद्देश्य से सुदृढ़ सरकार स्थापित करने के लिए, और निर्वनता तथा भुखमरी एवं अस+ 
 मानताओं को शीघ्धतापूर्वक दूर करने के हेतु नीतियों और योजनाओं के सरलता- 
पूर्वक निष्पादन की व्यवस्था के लिए, और समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली राज्य की 
प्राप्ति को तीब्र गति प्रदान करने के लिएसंविधान एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना 
करता है। देश में पायी जाने वाली आथिक,भाषीय और राजनैतिक दशाओं में संविधान 
संघीय होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता था। भारत में अंग्रेजों की सब से" 
महत्वपूर्ण सिद्धि देश के उन विभिन्न भागों का एकीकरण थी जिन्होंने मुगल साम्राज्यों 
के छिन्न-भिन्न होने पर अपनी स्वतन्त्र अथवा अर्थ-स्वतन्त्र सरकारों की स्थापना की 
थी । किसी अन्य विचार की अपेक्षा प्रशासकीय सुविधा ( 4ैक्ऑंएंडएपए७ 
(0०7ए००४४7१०७७ ) के विचारों से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने शनेः:-शनें:, किन्तु दृढ़ता- 
पूर्वक , एक ऐसी शासन-पद्धति की स्थापना की जिसने देश के विभिन्न भागों को एक 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के घेरे के अन्तर्गत कर दिया | लेकिन राष्ट्रवाद के उदय 
के साथ दो विपरीत किन्तु परस्पर विरोधी नहीं, प्रवृत्तियाँ प्रकाश में आयीं; एक ओर 
तो भारत के लिए स्वशासन अथवा स्वराज्य की माँग की गयी और दूसरी ओर प्रत्येक 
पग्रान्त की जनता को अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अपने भाग्य-निर्माण' 
के योग्य बनाने के लिए प्रथम व्यावहारिक पग के रूप में प्रान्तीय स्व॒राज्य पर बल दिया" 
गया। सन्‌ १८३३ से १९०६ तक मान्य केन्द्रीयकरण की नीति को बदलना पड़ा तथा 
१९०९ के मिन्टोमालें सुधार विकेन्द्री यकरण के विचार पर आधारित थे। अतः मारत 
सरकार अधिनियम १९३५ में संघीय योजना निहित थी, जिसने यद्यपि संघीय भाग 
को व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं किया जा सका। केवल संघ के विचार को ही व्यवहार 
में अनुसरण के योग्य बना दिया। सन्‌ १९२८ में नेहरू समिति ने मारत के संघीय संवि-- 
घान का सुझाव रखा था; इसके सामने भारत सरकार अधिनियम १९१९ का था 
जिसकी प्रस्तावना में कहा गया था : “और इसलिए भारत के प्रान्तों में स्‍्वशासित 
संस्थाओं के शने:-दाने: विकास के साथ-साथ यह उचित होगा कि उन प्रान्तों को प्रान्तीय 
विषयों में मारत को सरकार से अधिक मात्रा में स्वतन्त्र रखा जाये, जो कि उस ( भारत” 
सरकार) के उत्तरदायित्वों के पूर्ण करने के अनुरूप है”, आदि-आदि । सन्‌ १९३० 
की सायमन कमीशन रिपोर्ट के सुझावों का आधार भी संघ सिद्धान्त था। १९३० 

की शरद ऋतु में होने वाले गोलमेज सम्मेलन ने भी देशी रियासतों को सम्मिलित 
करते हुए अखण्ड भारत संघ पर स्वीकृति प्रदान की थी । अत: १९३५ के मारत सरकार 
अधिनियम में निहित संघ का आधार ब्रिटिश भारत के नेताओं, देशी रियासतों के' 
शासकों और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत संघीय विचारधारा द्वारा भली-माँकि 


भारतीय संघवाद ३े५३ 


तैयार किया जा चुका था, यह सहमति संघ के अविरल सिद्धान्त ( 00798०६ ४४९००९ 
#6०१७:४४०४०) का आधार बनी । 


भारत सरकार अधिनियम, १९३५ ने एक ऐसी संघीय-व्यवस्था का विचार 
: भ्रस्तुत किया जिसमें कुछ प्रतिकूल लक्षण भी थे | इसकी प्रथम विषमता इकाइयों की 
असमान स्थिति थी। संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों की अपेक्षा ब्रिटिश 
प्रान्तों पर केन्द्र का अधिक नियंत्रण रखा गया था। प्रान्तों में संसदीय व्यवस्था को 
प्रचलित रखा गया था जब कि देशीय रियासतें, देशी राजाओं, जिन्हें अपनी सरकार 
पर पर्याप्त रूप से व्यक्तिगत सत्ता के प्रयोग की अनुमति प्राप्त थी, के अधीन रखे 
गये थे | इसके अन्तर्गत सामान्य संघीय नागरिकता नहीं थी । संघीय विधानमण्डल 
के दोनों सदनों के निर्वाचन के विषय में इकाइयों के लिए समान पद्धति नहीं थी । 
प्रो० कीथ ( 7707. 4०6४ ) इस संघीय योजना को ऐसी योजना कहते थे जो कि “संघ 
को अद्वितीय विशेषता प्रदान करती है और कुछ प्रतिकूल लक्षणों को जन्म देती है ।” 
प्रो० ली स्मिथ का विचार था “कि मारतीय संघीय पद्धति एक अनजानी पद्धति होगी।” 
सन्‌ १९३५ से १९४७ तक की घटनाओं ने भारत के सम्पूर्ण राजनैतिक खीमों 
में बदल गयीं । भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७ के पारित होने से कुछ ऐसे तत्व 
जिसने १९३५ के अधिनियम की संघीय योजना को विषमता प्रदान की थी, समाप्त 
हो गये और संघीय संविधान के सृजन-हेतु संविधान समा का आधार तैयार कर 
लिया गया था। यद्यपि संघीय संविधान शास्त्रीय संघवाद ( (88870&] #'€व९:७४०० ) 
से कुछ बातों में पृथक होते हुए भी निःसंदेह संघीय है जिसमें सन्‍्तुलून केन्द्र की ओर 
झुका हुआ है। जिसे वृहत्‌ शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान को असंघीय ( ऐंए०१०:७! ) 
अथवा अधे-संघीय ( ९०७४ ४९१०७) ) बतलाना अनुचित है। यह निश्चित 
रूप से संघीय है क्योंकि यह संघवाद के मुख्य लक्षणों को संतुष्ट करता है। सर्वप्रथम, 
एक संघीय विधान को लिखित और अपरिवरतनशील ( 874 ) होना चाहिए । 
भारतीय संघ का संविधान लिखित है और उसे अनुच्छेद २६८ में दी हुई प्रक्रिया के 
अनसार संशोधित किया जा सकता है। चकि यह प्रक्रिया भारतीय संसद द्वारा प्रयोग 
में लायी जाने वाली साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया (अनुच्छेद १९६ से २१२) से 
भिन्न है, संविधान ने स्पष्ट रूप से साधारण विधि और सांविवानिक विधि ( 0०७४- 
प्ंधपां०४७] 8७) में अन्तर स्थापित किया है। यथार्थ में कुछ अन्य संघों के संविधान 
भारतीय संविधान की अपेक्षा अधिक अपरिवर्तनशील है, लेकिन चूंकि अपरिवर्तत- 
शीलता एक अपेक्षाकृत शब्द है और संघीय संविधान का पद प्राप्त करने के लिए 
अपरिवतंनशीलता की कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, यह काफी 


र्३े 
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है कि सांविधानिक विधि, जो संविधान संशोधन करती है, को पारित करनेवाली 
प्रक्रि]ग साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया ( 07078&7ए &छ 77८78 9700688 ) 
की अपेक्षा अधिक कठिन है ।*इस दृष्टिकोण से भारत का संविधान नि:संदेह संघीय 
संविधानों की श्रेणी में आ जाता है। द्वितीय संघ में शासन सत्ता दो सरकारों के मध्य 
विभाजित हो जाती है जो एक साथ ही प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों पर अपनी सत्ता का 
प्रयोग करती है जैसा कि फ्रीमैन करता है : संघ सरकार के निर्माण के लिए दो बातें 
आवश्यक हैं । एक ओर संघ का प्रत्येक सदस्य उन विषयों में जिनका सम्बन्ध केवल 
सदस्य से ही है पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो दूसरी ओर, समस्त लोग उन विषयों में जिनका 
सम्बन्ध सामुहिक रूप से संदस्यों की सम्पूर्ण संस्था से है एक समान सत्ता के आधीन * 
हो ।”१ भारत का संविधान इस शर्त की पूर्ति करता है कि यह प्रत्येक सरकार, 
संघ सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन करता है और इस प्रकार 
दो सरकारें, जिनकी अपनी विधायिनी, कार्यपालकीय और न्यायिक सत्ता है, के 
अस्तित्व को मान्यता प्रदान करता है। ब्राइस भी संघीय राज्यों की परिभाषा इस 
प्रकार देता है :-- वे राज्य जिनमें केन्द्रीय सरकार अंगभूत समुदायों के नागरिकों 
पर प्रत्यक्ष शक्ति का प्रयोग करती है।”* भारतीय संघ. में एकहरी नागरिकता 
है दोहरी नहीं, अर्थात्‌ भारत का नागरिक संघ सरकार के प्रति भक्ति प्रदर्शित करता 
है लेकिन वह समान रूप से उस राज्य की सत्ता के अधीन है जिसमें वह निवास करता 
है। पुन: ब्राइस के अनुसार संघ राज्य में एक नागरिक विधियों की दो श्रेणियों के 
पदाधिकारियों, राज्य तथा राष्ट्र की आज्ञा मानता है और उसकी काउन्टी या नगर 
द्वारा निर्धारित स्थानीय करों के अतिरिक्त वह॒दो प्रकार से कर अदा करता है ।”3 
उपरोक्त दृष्टिकोण से विचार करते हुए भारत का संविधान संघीय है। यद्यपि यहाँ 
केवल संघ की नागरिकता है और राज्य की पृथक्‌ नागरिकता नहीं है (जो कि सन्‌ 
१९४७ के पूर्व स्वतन्त्र इकाई के न होने के कारण है, देशी शासकों के अधीन देशी 
राज्यों की प्रजा भी भारत की सरकार के जिसे ही केवल विदेश भ्यमण के लिए परि- 
पत्र प्रदान करने का अधिकार था, अधीन थी ), भारतीय संघ का प्रत्येक नागरिक 
दो प्रकार की विधियों का पालन करता है, एक तो वे जो कि संघ की संसद द्वारा निरमित 
हैं और दूसरे वे जो उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाये गये हैं जिसमें वह निवास 
करता है; वह (नागरिक) दो प्रकार के कर अदा करता है, एक वे जो संघ सरकार 
१. हिस्‍स्ट्री ऑफ फेडरेल गवर्नमेन्ट, माग १, पृ० २-३ | 
२० कान्स्टिटयूडन्स, पृ० २७ | 
३. वही, पृष्ठ २८८ | 
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छ्वारा लगाये जाते हैं, जेसे आयकर और केन्द्रीय उत्पादन कर और दूसरे जो राज्य 
सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, जैसे विक्री कर, न्‍्यायशुल्क, बिजली कर, भोग सम्बन्धी 
वस्तुओं पर कर,आदि-आदि, प्रत्येक नागरिक दो प्रकौर के पदाधिकारियों की आज्ञा 
का पालन करता है, संघ सरकार और राज्य सरकार के पदाधिकारियों की । दोनों 
सरकारें साथ-साथ अपने अस्तित्व को कायम रखती हैं और कोई भी किसी की सत्ता 
में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा दोनों अपनी सत्ता एक ही संविधान से प्राप्त करती 
ठ्ठै। 
तृतीय, संघीय संविधान के अन्तर्गत संघीय न्यायपालिका का एक विशिष्ट स्थान 
रहता है। यह संविधान का निर्वेचत करती है और सभी मुकदमों में निहित विधि की 
वैधानिकता की जाँच करती है। मारत का उच्चतम न्यायालय अमरीकी उच्चतम 
न्यायालय की भाँति, संविधान में विशिष्ट पद घारण करता है। मारत का उच्चतम 
स्यायालय : (क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के, अथवा 
(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक 
राज्यों के बीच के किसी विवाद में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है यदि 
उसमें किसी कानून की वेधकता का प्रइन हो । अपने केंव्यों और हत्यों की पूर्ति 
में मारत का उच्चतम न्यायारूय संविधान को ही उच्च मानता है, यद्यपि संयुक्त राज्य 
अमरीका के संविघान के विपरीत मारतीय संविधान उच्चतम न्यायारूय की उच्चता 
; उल्लेख नहीं करता। संक्षेप में, मारत का उच्चतम न्यायारूय संविधान के विशेष- 
कर मूलाधिकारों का रक्षण करता है। यह उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावछोकन 
की शक्ति का प्रयोग करता है और कानूनों की वेघता की जाँच करता है तथा संघ 
सरकार और राज्य सरकारों के मध्य या राज्य सरकारों के बीच के संविधानिक विवादों 
प्र निर्णय देता है।यह भी मारत के संविधान के संघीय लक्षण को प्रमाणित 
करता है। 
कभी-कभी आलोचकों द्वारा यह भी कहा जाता है कि संविधान विशेषतया एका- 
 त्मक है अथवा अधे-संघात्मक है।यह उन पृथक्करणों, अपसरणों का अतिशयोक्तिपूर्ण 
विचार है जो मारत का संविधान संघवाद के कठोर स्वरूप से करता है। भारत का 
संविधान अवश्य ही अपनी वृहत शक्तियों से ओत-प्रोत संघ सरकार की स्थापना करता 
है; और समवर्ती शक्तियों के प्रयोग में संघर्ष उत्पन्न होने पर केन्द्रीय सरकार की 
इच्छा, राज्य सरकार की इच्छा पर विजय प्राप्त करेंगी । “संघीय संसद को ऐसे किसी 
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भी विषय के बारे में जो समवर्ती' सूची अथवा राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विषि 
बनाने की अनन्य शक्ति है। और संसद की इस अवशिष्ट शक्ति के 'अन्तर्गत ऐसे कर 
आरोपित करने का अधिकार आ जाता है जो उन सूचियों में से किसी में भी वरणित 
नहीं हैं।” १ यदि राज्य समा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून' 
संख्या द्वारा संकल्प पारित कर संसद को अधिकृत करती है तो संसद किसी भी विषय 
पर जो राज्य सूची में वणित नहीं है, इस आधार पर विधि बना सकती है कि यह राष्ट्र- 
हित में आवश्यक तथा इष्टकर है; ऐसी विधि १ वर्ष से अनधिक (?४०६ ९5०8९. 
१08 ०४७ ४०७० ) ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसा कि उसमें उल्लिखित 
हो, और राज्य-सभा द्वारा पारित उसी प्रकार के संकल्प के प्रवृत्त रहने की कालावधि' 
के आगे, किन्तु छ: मास से अधिक नहीं, उस संकल्प के प्रवृत्त रहने की कालावधि की 
समाप्ति के पश्चात्‌ प्रवृत्त-रह सकता है। संसद को भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा 
उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में प्रणणित विषयों में से किसी के बारे में विधि: 
बनाने की शक्ति है जब कि संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 
आपात्‌ की उद्घोषणा की गयी है।”* संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए किसी 
ऐसे विषय पर जिसके बारे में संसद को आपात्‌काल के अतिरिक्त विधि बनाने की' 
शक्ति नहीं है, विधि बना सकती है। यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों के समस्त 
सदनों द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित हो जाते हैं, परन्तु ऐसी विधियाँ उन राज्यों 
में ही लागू होंगी जिन्होंने संकल्प पारित किए हैं । जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है कि ऐसी विधियाँ उन राज्यों में लागू होंगी जो संसद द्वारा निर्मित होने के पश्चात्‌ 
इस प्रकार की विधि को अंगीकार करते हैं ।३ यह विधियाँ केवल संसद द्वारा ही 
संशोधित या निरसित की जा सकती हैं । निःसंदेह यह उपबन्ध संसद के विधि निर्माण' 
के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। किन्तु यह उपबन्ध केवल संसद को ही अधिक 
शक्तिशाली बनाता है और संविधान को जिससे संघ सरकार तथा राज्य सरकारों 
को विधायिनी, कार्यपालकीय, न्यायिक और, वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, अनि- 
वार्यतः संघीय लक्षण का अपहरण नहीं करता है। 
दूसरी आलोचना यह की जाती है कि संविधान के अन्तर्गत समस्त इकाई राज्यों 
को समान स्तर पर नहीं माना गया है। इसमें अधिक सत्यता है।' संविधान में मूल 
रूप से इकाई राज्यों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों 'क', ख” और 'ग राज्यों में किया 
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गया था जिनकी कार्यपालिका, विधायिनी तथा न्यायपालिका शक्तियाँ भिन्न हैं। जब 
'कि क' भाग के राज्यों को परस्पर समान स्तर और अधिक शक््तियाँ प्राप्त थीं और 
प्रथम अनुसूची के भाग ख' ओर ग के राज्यों को कम शक्तियाँ प्राप्त थीं तथा उन पर 
अपेक्षाकृत केन्द्र का नियंत्रण भी था। परन्तु १९५६ में संविधान के सप्तम संशोघन 
के पारित हो जाने पर यह अन्तर समाप्त हो गया है। राज्यों, का पुनर्सगठन किया 
गया है और समान स्तर वाले तथा विधायिनी, कार्यपालकीय, न्यायिक और वित्तीय 
क्षेत्रों समान शक्ति का उपभोग करने वाले माग क' के राज्यों का, जम्मू तथा काइमीर 
के अतिरिक्त जिसका विशिष्ट स्थान है, निर्माण करने के हेतु माग ख' तथा भाग गे 
के राज्यों को अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों में मिला दिया गया। दूसरे संघों में जो अधिक 
सीमा तक संघवाद के सिद्धान्तों का पालन करते हैं, संघीय विधान मण्डल के ऊपरी 
सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान कर समस्त इकाइयों की समानता को और अधिक 
मान्यता दी जाती है। इस संबंध में मारत का संविधान संघीय सिद्धान्त से अलग हट 
जाता है। जब कि संघ-संसद का निचला सदन, कथित छोकसमभा का निर्माण, अन्य 
संघों में निचले सदनों की माँति जनसंख्या के आधार पर किया, जाता है, राज्य-सभा 
में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व जैसा कि चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित है, असमान 
है; यह संघवाद के कठोर सिद्धान्त से गम्मीर अलगाव है, परन्तु यह अन्तर अधिकतर 
ब्रिटिश प्रान्तों और देशी राज्यों के निर्माण तथा स्तर की ऐतिहासिक पृप्ठनूमि के कारण 
है । भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के संघीय भाग में इकाइयों के संघ के ऊपरी 
सदन के प्रतिनिधित्व में इसी प्रकार का अलगाव था। भारतीय संघ के संविधान निर्मा- 
ताओं ने, राज्य-सभा में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर उन्हीं सिद्धान्तों 
का अनुकरण किया है। 
इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैण्ड के विप- 
रीत, किन्तु कनाडा की माँति मारत संघ के इकाई राज्य अपने संविधान, जिसका ढँचा 
संघ के संविधान में सम्मिलित है, को संशोधित करने की शक्ति नहीं रखते। यह उप- 
अन्ध भारत के राज्यों की स्थिति को संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया के राष्ट्र- 
मण्डल के राज्यों, और स्विट्ज़रलैण्ड कैन्टनों की अपेक्षा बहुत निम्न स्तर पर ले आता 
है। अमरीका, आस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैण्ड में संघ निर्माण के. पूर्व अपने सम्बन्धित 
संविधानों और शासन की शक्तियों से मरपूर स्वतन्त्र इकाइयों का अस्तित्व था। 
जब संघों का निर्माण हुआ, संघ में सम्मिलित होने वाले इकाई राज्यों नें अपने ऊपर 
एक नई केन्द्रीय अथवा संघीय सरकार का सृजन किया और इस नवनिर्मित सरकार 
को निर्दिष्ट शक्तियाँ ( 57०णं6९व ?0श6४8 ) प्रदान कीं । उनकी स्थिति में 
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संघ का निर्माण केन्द्राविमुख॒ शक्तियों, जो कि उन देशों के प्रबल लक्षण थे, के मध्य 
निर्मित केन्द्रीय शवितयों का परिणाम था। दूसरी ओर, भारत में केन्द्राविमुख शक्तियाँ 
पहले से ही प्रबल थीं, और केन्द्राविमुख शक्तियों जैसे भाषावाद, प्रान्तीयतावाद और 
साम्प्रदायवाद ने शासन शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता पर बल दिया । 
जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध था , भारत की पूवे विद्यमान केन्द्रीय सरकार 
समस्त शक्तियों का उपभोग करती थी और वह देशी रियासतों पर भी पर्याप्त नियंत्रण 
का प्रयोग करती थी। भारतीय गणराज्य में इन देशी रियासतों के मिल जाने से संघ 
के इकाई राज्यों के निर्माण की मख्य समस्या उठ खड़ी हुईं। अतः संविधान सभा ने 
स्वभाविक रूप से विकेन्द्रितशक्ति की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए भी 
देश को शक्तिहीन करने के लिएकोई भी पग नहीं उठाया । उस समय सब से अधिक 
आवश्यक समस्या थी राष्ट्र की एकता को बनाये रखना और खण्डन करनेवाली 
प्रवत्तियों को हतोत्साहित करना | अतएवं संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद 
को प्रदान करता है। भाषावाद और प्रान्तीयवाद, जो स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त 
भारतीय राजनीति. में विपदाजनक बन गये थे और जिसके कारण राज्यों को पुनः 
संगठित किया गया, को नियंत्रण में रखा गया है, क्योंकि संसद ही संविधान|को संशोधित 
करंगी ऐसा संविधान में कहा गया है। केवल संसद ही अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत न ये राज्यों 
का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है और किसी 
राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तत कर सकती है। यह सब संघ के खण्डन की 


सम्भावना का अन्त कर देता है ओर राष्ट्र की एकता को सरक्षित रखता है। 
संयक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलियाई राष्टमण्डल और स्विटज़रलेण्ड जैसे संघों में' 


दोहरी न्‍्यायिक-पद्धति, संघीय न्यायपालिका और राज्य अथवा कैन्टन की न्यायपालिका 
है। मारत में, इन संघों के विपरीत सम्पूर्ण देश के लिए इकहरी नागरिकता है। यद्यपि 
संविधान संघ की न्यायपालिका (अनुच्छेद १२४-१४७) और राज्यों के उच्च न्‍्याया- 
लयों (अनुच्छेद २१४-२३१ ) का उल्लेख करता है, भारत का उच्चतम न्यायालय 
संघ के लिए अपील सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण समस्त प्रकार के मुकदमों ; 
अपराधिक, व्यवहार सम्बन्धित और सांविधानिक, में अपील का सर्वोच्च न्यायालय 
है। उच्चतम न्यांयारूय ने संघ के लिए अपील सम्बन्धी एवं उन सब शक्तियों को _ 
उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है जो कि ब्रिटिश प्रिवी कौंसिल द्वारा भारतीय 
उच्च न्यायालयों पर प्रयोग की जाती थीं । 

भारतीय संघवाद की प्रकृति को आँकने में उन विभिन्न तत्वों को मस्तिष्क में 
रखना आवश्यक है जो कि विभिन्न देशों के संघ में संयक्त करनेवाली प्रवृत्तियों को 
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प्रभावित करते हैं। संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए सब से अधिक प्रेरक प्रवुत्ति 
हर युग में देश की सुरक्षा रही है। मारत में इस तत्व ने एक शक्तिशाली केंद्र की 
स्थापना का मार्ग प्रदर्शन किया है जैसा कि केन्र आपत्काल में राज्यों के प्रशारुत 
को अपने हाथ में लेकर राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रहित की रक्षा कर सकता है। 

वे विभिन्न प्रवृत्तियाँ और तत्व, जिन्होंने राजनैतिक संघों के निर्माण में भाग 
लिया है, बहुअंगीय रहे हैं, और उनमें से कुछ ने दूसरे पृथक करने वाली प्रवृत्तियों 
का सूजन किया है। प्रत्येक प्रवृत्ति और तत्व हर दूसरे पर परिस्थितियों के अनुसार 
प्रत्याघात करता है। संयुक्त राज्य अमरीका में सन्‌ १८८७ में केन्द्राभिमुख प्रवृत्तियों 
का बोलवाला था। बाद को उत्तर और दक्षिण के मध्य आथ्िक मभेदों द्वारा विशेषकर 
दासत्व सम्बन्धी प्रइन पारित राज्य संप्रमुता के आंदोलन ने केद्धविमुख शक्तियों को 
प्रेरणा प्रदान की जिसका परिणाम गृह-युद्ध के रूप में आया । गृह-युद्ध के पश्चात्‌ केन्द्रीय 
शासन की शक्तियों में संविधान के संशोधनों द्वारा तथा सामान्य रूप से शासकीय 
कृत्यों के प्रति अमरीकी नागरिकों के भावों में परिवतंन द्वारा वृद्धि हुई । 

संयुक्त राज्य अमरीका के विपरीत कनाडा और स्विट्जरलैण्ड में जातीय, मायीय, 
ओर घामिक अनेकताएँ थीं । सन्‌ १८४७ में सन्‍्डरबन्ड के युद्ध ने स्विट्जरलैण्ड के 
राजनतिक ढाँचे को विचलित कर दिया था। लेकिन स्विज्ञ लोगों की चतुराई, उनकी 
देशभक्ति की चेतना तथा स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम ने राष्ट्रमण्डल को टुकड़े-टुकड़े होने 
से बचा लिया। कनाडा में ब्रिटिश नार्थे अमरीका, १८६७ में क्यूबेक प्रान्त के फ्रांसीसी 
निवासियों की भावनाओं को संतोष प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करते 
हुए एक संघीय सरकार की स्थापना की जो कि पृथक करनेवाली समस्त प्रवृत्तियों 
का प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है । 

भारत में विदेशी शासन दो प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों, हिन्दुओं और मुसलमानों 
के मध्य अन्तर की ऊंची दीवार खड़े करने में सफल हुआ अंग्रेजों ने पृथक साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व, स्थानों का रक्षण आदि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को चाल किया 
जिन्होंने पृथक करने वाली प्रवृत्तियों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान किया । 
कंबिनेट मिशन की १९४६ की योजना ने एक शक्तिहीन केन्द्र का सुझाव प्रस्तुत किया। 
अगस्त १९४७ में मारत के विभाजन के साथ ही साम्प्रदाधिक शक्ति की तीब्रता में 
कमी आ गयी; यहाँ तक कि देशी रियासतों के शासकों ने भी २६ नवम्बर, १५९४९ 
के संविधान द्वारा स्थापित भारतीय संघ में अपनी रियासतों को मिलाता स्वीकार 
किया । भारतीय संघ का संविधान अन्य संविधानों की माँति परिस्थितियों की उपज 
है और संघवाद के कठोर सिद्धान्त से दूर हटना इसे विश्व के संघीय संविधानों में अद्वि- 
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तीय लक्षण प्रदान करता है। अतः: भारतीय संघवाद किसी अन्य संघवाद से उन शक्तियों 
के कारण, जिन्होंने इसे जीवन प्रदान किया है। संघ की स्थापना के पूर्व की दशाओं 
और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार की अवस्था के कारण भिन्न है। 

(७) संसदात्मक शासन प्रणाली :--संयुक्त राज्य अमरीका की अध्यक्षात्मक 
कार्यपालिका और स्विस राज्यमण्डल की मण्डलात्मक कार्यपालिका से भिन्न, किन्तु 
कनाडा और आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमण्डल के सदृुश भारतीय संघ के संविधान ने कार्ये- 
पालिका के संसदात्मक स्वरूप को अपनाया है। ब्रिटिश नार्थ अमरीका ऐक्ट १८६७ 
के पारित होने के पूर्व, जिसने संघीय ढाँचे के साथ कनाडा के अधिराज्य की स्थापना 
की, यह साधारण विच्चर किया जाता था कि संघीय सरकार के लिए कार्यपालिका 
का अध्यक्षात्मक स्वरूप होना आवश्यक है। कनाडा के संविधान ने प्रथम बार संघ- 
वाद और संसद्रवाद को मिश्रित किया | बाद को सन्‌ १९०० में आस्ट्रेलिया राष्ट्र- 
मण्डल ने इसका अनुसरण किया। ब्रिटिश शासन में राष्ट्रवाद के उदय होने से ही 
भारत संसदात्मक पद्धति के प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार के आवश्यक उपसिद्धान्त 
के रूप में परिचित हो गया था। भारत सरकार अधिनियम १९१९ ने प्रथम बार प्रान्तीय 
प्रशासन के हस्तान्तरित भाग में अर्ध संसदात्मक कार्यपालिका का प्रारम्भ किया । 
भारत सरकार अधिनियम १९३५, भी संसदात्मक स्वरूप पर आधारित था। अतः 
यह स्वभाविक था कि भारत के संविधान के निर्मातागण संसदात्मक पद्धति अपनायें। 
यद्यपि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 
संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को भाँति उसमें विस्तृत शक्तियाँ निहित हैं । 
वह ब्रिटिश सम्राट के समान सांविधानिक अध्यक्ष है। व्यवहार में राष्ट्रपति की समस्त 
शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के परामश के अनुसार प्रयोग में लायी जाती है। संघ सरकार की 
कार्यपालकीय सत्ता के प्रयोग में ब्रिटिश संविधान की रूढ़ियों का अनुकरण किया जाता 
है। संसद के उद्घाटन पर राष्ट्रपति द्वारा दिये गये भाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार 
किया जाता है जो कि मंत्रिपरिषद्‌ की नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यद्यपि 
राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भाँति (मेरी सरकार” का प्रयोग करता है। अपनी आपात- 
कालीन शक्तियों के प्रयोग में भी राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद्‌ के परामर्श के अनुसार 
कार्य करता है। मंत्रिपरिषद्‌ का निर्माण इंगलैण्ड की मंत्रिपरिषद्‌ के ढंग पर होता है। 
मारत के प्रधान मंत्री को वही स्थान प्राप्त होता है जो कि उसके ब्रिटिश प्रतिमूर्ति 
को ब्रिटिश मंत्रिपरिषद्‌ में प्राप्त होता है। भारत की मंत्रिपरिषद्‌ संघीय संसद के 
प्रति उसी भाँति उत्तरदायी है जिस भाँति ब्रिटिश मंत्रिपरिषद्‌ संसद के प्रति उत्तरदायी 
रहती है। भारत के राज्यों में कार्यपालकीय शक्ति यद्यपि राज्यों के राज्यपालों 
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में निहित कर दी गयी है जो कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य मंत्री के परामशं द्वारा नियक्त 
'किये जाते हैं वास्तविक रूप में राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही नियक्त 
करता है । 
केन्ध में मंत्रिपरिषद्‌ और राज्यों में मंत्रिमण्डल भी जनता द्वारा निर्वाचित प्रति- 
“निधियों के प्रति उत्तरदायी रहती है और ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सिद्धान्तों के अनुसार 
'ही कार्य करती है । संघ की संसद और राज्यों के विघानमण्डल में संसदात्मक प्रणाली 
प्रचलित है । इस प्रकार भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान की संसदात्मक पद्धति 


का अनुकरण करता है। 
(८) बन का अदभत ढंग :--भारतीय संविधान को संज्योधित करने का 


ढंग अन्य संघों के प्रचलित ढंगों से अनोखा है। जब कि यह संविवान अन्य संघीय संवि- 
धानों के समान लिखित है तथा अपरिवर्तनशीछता एवं परिवर्तनशीलता का सुन्दर 
'मिश्रण है । साधारणतय: संघीय संविधान अपरिवर्तनशील होते हैं और यही अपरि- 
वर्ततशीलता ही उनकी विद्येषता होती है। भारत के संविधान की अपरिवतेनशीलता 
'एक ऐसी सादी बण्डी की माँति नहीं है जो बढ़ते हुए झ़रीर पर घारण करने से पीठ 
पर खुल जावे यदि सामने के बटन लगाये जायें। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान 
तभी संशोधित हो सकता है जब कि कांग्रेस के दोनों सदन संशोघन का प्रस्ताव रखें 
और वह दो-तिहाई मताधिक्य से पारित हो, अथवा विभिन्न उपराज्यों के दो-तिहाई 
'उपराज्यों के विधानमण्डलों की प्रार्थना पर कांग्रेस एक सभा बुलावे, तब संशोघन के 
लिए यह आवश्यक है कि तीन-चौथाई उपराज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित हो 
जाय तभी संविधान में संशोधन हो सकता है| स्विट्जरलैण्ड में प्रत्येक संशोधन चाहे 
वह जनता अथवा केन्‍्टनों के उपक्रम द्वारा प्रस्तावित हुआ हो या राष्ट्रीय विधान- 
'मण्डल द्वारा प्रस्तावित हुआ हो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कंन्टनों की बहुमठ 
जनता तथा समस्त कैन्‍्टनों में मत प्रदान करनेवाले मतदाताओं के बहुमत द्वारा स्वीकृत 
होना चाहिए । आस्ट्रेलिया में संशोवन संसद के भंग होने से सम्बन्धित है तथा इसके 
लिए बहुमत राज्यों में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है । उपरोक्त ढंग 
'संविधानों को बहुत अधिक अपरिवर्तनशीछता प्रदान करते हैं । 
भारत का संविधान, कनाडा के संविधान की माँति अपेक्षाकृत कठोर है | अनु- 
छेद ३६८ के अनुसार संविधान के संशोघत का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिए विधेयक 
को संसद के किसी सदन के पुर:स्थापित करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक 
सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित 
और मतदान करनेवाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक पारित 
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हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमत्ति के लिए रखा जायेगा तथा 
विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निवन्धनों के अनुसार संविधान 
संशोधित हो जायेगा । परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन (क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद 
५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में अथवा (ख) भाग ५ के 
अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में, अथवा (ग) सातवीं' 
अनुसूची की सूचियों में से किसी में, अथवा (घ) संसद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधित्व' 
में अथवा (ह ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐ 
उपबन्ध करनेवाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किये 
जाने के पहले उस संशोधन के लिए राज्यों में से कम से कम आधों के विधानमण्डलों 
से पारित संकल्पों द्वारा अनसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।” यह भी कि कोई संशोधन" 
जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनु- 
च्छेद २७० की घारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाये।” 
इससे यह स्पष्ट है कि (१) संविधान साधारण विधि निर्माण और सांविधानिक संशो- 
धनों की प्रक्रियाओं में स्पष्ट भेद स्थापित करता है; (२) संसद प्रत्येक सदन की 
कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यदि इस बहुमत का अर्थ प्रत्येक सदन में उपस्थित 
ओर मत प्रदान करनेवालों के दो-तिहाई बहुमत से कम न हो, संविधान को संशोधित" 
करने के लिए विधेयक पारित कर सकती है जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो' 
जाने पर प्रभावी संशोधन बन जाता है; (३) ऊपर निर्दिष्ट संविधान के कुछ अनु- 
ज्छेदों के संशोधन की माँग करनेवाले विधेयकों के सम्बन्ध में कम से कम आधे राज्य 
अपने विधानमण्डलों के द्वारा प्रस्तावित संशोधन का, इसके पूर्व कि वह राष्ट्रपति 
के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाये, अनुसमर्थैन करें; (४) जम्मू और कदमीर 
राज्य के सम्बन्ध में कोई संशोधन तभी प्रभावी होगा जब कि राष्ट्रपति इस प्रयोजन 
के लिए आदेश प्रसारित करेगा । द 
अतः: यह ढंग क्‌ूछ विषयों में अपरिवर्तेनशील है और कछ अन्य विषयों में परिवततन- 
शील है, यह अन्य किसी संघ में अनुकरण किये जाने वाले ढंग से भिन्न है और यह एक 
असाधारण ढंग है जिसे मारत की विशेष परिस्थितियों में अपनाया गया है। 
संक्षेप में मारत संघ के संविधान के यह प्रमुख लक्षण हैं: (१) भारतीय संविधान: 
एक सम्पूर्ण प्रमुत्व सम्पन्न लोकतस्त्रात्मक गणराज्य है जिसमें जनता संप्रमु है; (२) 
इसे एक संघीय राज्य व्यवस्था की जिसमें केन्द्रीय और राज्यों की सरकारों को निर्दिष्ट 
शक्तियों के अतिरिक्त अवर्णित शक्तियों को केन्द्र के लिए रक्षित करते हुए अनुवर्ती 
शक्तियों का व्यापक क्षेत्र प्राप्त है; (३) शासन के संसदात्मक स्वरूप को निशारतः 
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है; (४) लोक कल्याण राज्य की स्थापना करता है; और (५) ऐसे तत्वों का प्रस्था- 
पना करता है जिनको अपनी नीति में राज्य द्वारा पाछन करना आवश्यक है और जो' 
नागरिकों के मूलाधिकारों का वर्णन करता है; (६) अपने संशोघन का ऐसा ढंग 
विनिर्दिष्ट करता है जो बिना अधिक कठिन हुए अपरिवर्तेनशील और विना अधिक 

सरल हुए परिवतंनशील है। इसने फ्रॉंसीसी संविधान से स्वतन्त्रता, समानता और 
म्रातृत्व के सिद्धान्तों को, संयक्‍त राज्य अमरीका से संघवाद और राज्य के अध्यक्ष 
के रूप में राष्ट्रपति को और इंगलैण्ड से संसदात्मक लछोकतन्त्र को ग्रहण किया है ॥ 
जनता की जो इसकी सत्ता के अन्तिम स्रोत है विशेष आवश्यकताओं को संतुष्ट करके 
के लिए ही इसका नियोजन हुआ है । 


अध्याय १४ 
भारतीय संघवाद में नागरिकता तथा मलाधिकार 


हम सब राज्य के सैनिक हैं। हम सब समाज के वेतनभोगी हैं; यदि हम सब 

“इसका परित्याग करते हैं तो हम पलायनवादी बन जाते हैं ।” --वाल्टेयर 

संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं; इच्छुक, विरोधी एवं अनिच्छुक । प्रथम 

"प्रकार के लोग हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, द्वितीय प्रकार के हर कार्य का 
“विरोध करते हैं, और तुतीय प्रकार के प्रत्येक कार्य में असफल रहते हैं ।” 

--इलेक्टिव मेग्जीन 

संसार में ऐसी कोई बुराई नहीं जिसका हम सामना न कर सकें अथवा जिससे 

“हम भाग न सके, पर इससे कर्तंव्य-चेतना की उपेक्षा होगी ।--डैनियल वेब्सूटर 

“सब मनुष्यों को विधाता ने अविच्छेद्य अधिकारों से सजाया है। जीवन, स्वतं- 

त्रता तथा सुख की खोज ऐसे ही अधिकार हैं ।” “जेफरसन 


नागरिकता 


प्रत्येक आधुनिक राज्य में भिन्न-भिन्न स्तर वाले विभिन्न प्रकार के लोग 
निवास करते हैं । इनमें वृहत_ माग प्राकृतिक रूप से राज्य में जन्‍्में लोगों का 
होता है ।(दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त) जो कि उसके नागरिक होते हैं, कछ थोड़े 
से विदेशी होते हैं जो कि उस राज्य में व्यापार और वाणिज्य के हेतु आते हैं, और 
अपने राज्य के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए भी उन्हें उस राज्य में, जहाँ वे अस्थायी 
रूप से निवास कर रहे हैं, नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और कछ अस्थायी भ्रमण- 
कर्त्ता अथवा यात्री या विदेशी राज्यों के अभिकर्त्ता होते हैं। केवल प्रथम प्रकार के 
लोग ही राज्य के नागरिक होते हैं, जो राज्य द्वारा प्रदान किये गय नागरिक तथा 
"राजनैतिक अधिकारों का उपभोग करते हैं और बदले में राज्य के प्रति भक्ति एवं 
“निष्ठा प्रदर्शित करते हैं, जो उन पर जवाबी कतेंव्य भी निर्धारित करता है। नाग- 
“रिकों की इस स्थिति से अटल रूप से गूँथे हुए और नागरिकता का निर्माण करनेवाले 
अधिकारों तथा कर्त॑न्मों का बोध होता है। प्रत्येक राज्य अपने ढंग से अपने संविधान 
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डक 


अथवा इस उद्देश्य के हेतु निरमित कानून द्वारा यह निश्चित करता है कि उसके नाग-- 
रिक कौन हैं या होंगे । साधारणतया प्राकृतिक रूप से जन्मे राज्य के समस्त निवासी - 
(अधिकतर राज्यों में अस्थायी निवासियों के बच्चों के अतिरिक्त) उसके नागरिक- 
समझे जाते हैं । 

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में ब्रिटिश नागरिकता ही थी और सब भारतीय ब्रिटिश - 
सम्राट के प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेवाली ब्रिटिश प्रजा समझे जाते थे। भारतीय स्वतं-. 
त्रता अधिनियम, १९४७ के पारित होने तथा भारतीय अधिराज्य की स्थापना होने 
के पश्चात्‌ भारत की संविधान समा ने अपने सोद्देश्यात्मक प्रस्ताव में भारत को प्रमृत्व- 
सम्पन्न गणराज्य बनाने की घोषणा की थी | अतः गणराज्य की स्थापना होने से- 
भारतीयों की ब्रिटिश नागरिकता का अन्त हो गया । अब भारतीय गणराज्य की नाग-. 
रिकता को पारिमाषित करना संविधान समा का कतेंव्य था। इस समस्या का हल" 
ढूँड़ने के हेतु संविधान समा को भिन्न-भिन्न तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक था | 
भारत को संघीय संविधान अंगीकृत करना था, विभाजन ने नई कठिनाइयाँ उत्पन्न 
कर दी थीं क्योंकि इसने जनता को भारत अथवा पाकिस्तान के पक्ष में इच्छा प्रकट- 
करने को छूट दी थी और वास्तव में पर्याप्त संख्या में लोग एक ओर से दूसरी ओर 
गये। तब मारत से पाकिस्तान को तथा विलोमतः इस प्रकार के भावी प्रव्रजन के विशेष - 
संदर्म में किसे मारत का नागरिक समझा जा सकता था तथा बाद में पंदा होने वाले: 
लोगों तथा देशीयकरण की प्रार्थना करनेवालों की नागरिकता को निर्धारित करने: 
के लिए किस सिद्धान्त को अपनाना आवशध्यक था । 

अन्य राज्यों में नागरिकता के सिद्धान्त :--अन्य राज्यों में नागरिकता को निर्धा- 
रित करने का कोई विशेष सामान्य सिद्धान्त नहीं है। विस्तृत रूप से इस सम्बन्ध में - 
दो सिद्धान्तों का पालन होता है : जन्म-सिद्धान्त ( 7ए४ 80०7 ) तथा रक्‍त-सिद्धांत" 
( एड 8थगह॒णांघंड ) । जन्म सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता का निर्घारण जन्म-. 
भूमि द्वारा होता है, जब कि रक्‍त-सिद्धान्त के अनुसार बच्चे की नागरिकता माता- 
पिता की राष्ट्रीयता द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रयोग में इन सिद्धान्तों के कारण" 
संघर्ष पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए इटली रक्‍त-सिद्धान्त का पालन करता- 
है और इंगलैण्ड जन्म सिद्धान्त का। अतः इंगलैण्ड में इटालियन माता-पिता से उत्पन्न 
हुए बच्चे अंग्रेज़ी पद्धति के अनुसार अंग्रेज होंगे, परन्तु इटली में मान्य रक्त सिद्धान्त" 
के अनुसार वे इटालियन होंगे । लेकिन एक बच्चा माता-पिता द्वारा उचित रूप से 
घोषित इच्छानुसार अथवा स्वयं वयस्क आयु प्राप्त करने पर केवल एक नागरिकता" 
को चुन सकता है। कछ राज्यों में दोनों सिद्धान्तों का पालन होता है। उदाहरणा्क 


डे६९ संघवाद और संघात्मक शासन 


संयुक्त राज्य अमरीका से बाहर किसी भी स्थान पर अमरीकी नागरिकों से उत्पन्न 
'लोग अमरीकी नागरिकता के अधिकारी होंगे, और अमरीका में विदेशी माता-पिताओं 
से उत्पन्न लोग भी अमरीकी नागरिकता के अधिकारी होंगे । अधिकतर राज्य केवल 
एक सिद्धान्त का ही प्रयोग नहीं करते । संविधान-सभा में नागरिकता के इस सामान्य 
"नियम को निश्चित करने का अधिकार संसद को सौंप दिया । 
संघ में नागरिकता क्‍ 
कुछ संघ राज्यों जंसे संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्ज़रलैण्ड और 
आस्ट्रेलिया, में दोहरी नागरिकता है, संघ की नागरिकता तथा राज्य या कैन्टन की 
नागरिकता । यह दोहरी नागरिकता जो कि अधिकतर संघवाद का एक महत्वपूर्ण 
'लक्षण समझी जाती है, इन संघों के संघ निर्माण के ढंग का स्वाभाविक परिणाम ही 
है। संयुक्त राज्य अमरीका में स्वातन्त्रय घोषणा के ठीक पूर्व प्रत्येक राज्य संप्रम 
था, उसका अपना संविधान तथा नागरिकता सम्बन्धी कानून था; संघीय नागरिकता 
का उदय उस समय हुआ जब कि अनुच्छेद १ खण्ड ८ (४) ने देशीयकरण के लिए 
सामान्य नियम की स्थापना की शक्ति कांग्रेस को प्रदान की, और अनुच्छेद ४, खण्ड 
२ (१) ने यह घोषित किया कि “प्रत्येक राज्य के नागरिक विभिन्न राज्यों में ताग- 
'रिकों के विशेषाधिकार तथा परमाधिकार पाने के अधिकारी होंगे ।” राज्य की नाग- 
रिकता ने तथा राज्यों के अधिकारों के समर्थकों द्वारा किये गये राज्य की संप्रभता 
के दावे ने गृह-युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया जिसके बाद तेरहवें संशोधन (१८६५) 
ने संयुक्त राज्य अमरीका में दासता का उन्मूलन कर दिया, और चौदहवें संशोधन 
(१८६८) के खण्ड १ ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया कि “संयुक्त राज्य में 
उत्पन्न अथवा देशीयक्ृत तथा उसके.अधिकार क्षेत्र के अधीन समस्त लोग संयकक्‍त राज्य 
तथा उस राज्य के जहाँ वे निवास करते हैं, नागरिक हैं। कोई भी राज्य ऐसा कानन 
न बनायंगा,न लागू करेगा जो संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों के विशेषाधिकारों 
एवं परमाधिकारों को कम कर दें . . .।” स्विट्ज़रलैण्ड में भी प्रत्येक कैन्टन, जिसे 
संविधान के अनुसार प्रभुत्व सम्पन्न घोषित किया जाता है, अपनी नागरिकता की 
स्थापना करता है। संविधान का अनुच्छेद ४३ घोषित करता है कि “कैन्टन का प्रत्येक 
नागरिक स्विज़ नागरिक है।यह इस बात पर बल देता है कि एक नागरिक अपने 
राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग केवल एक ही कैन्टन में कर सकता है, तथा “कैन्टन 
सम्बन्धी और सामुदायिक विषयों में एक स्विज़ नागरिक निर्वाचक के अधिकारों 





२. अनु० ६ | 
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की प्राप्ति तीन मास की अवधि तक निवास के उपरांत कर सकता है।” 

आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमण्डल में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है और इस सीमा 
तक वह प्रमुत्व सम्पन्न हैं जहाँ तक उसने राष्ट्रमण्डल को सत्ता नहीं दी है। राष्ट्रमण्डल 
की संसद को देशीयकरण तथा विदेशियों से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार 
प्रदान किया गया है (अनुच्छेद ५१ )। अनुच्छेद ११७ इस निर्देश द्वारा राज्यों 
की शक्ति को सीमावद्ध करता है : किसी राज्य में निवास करनेवाली, सम्राज्ञी की 
एक प्रजा किसी अन्य राज्य में किसी प्रकार की अयोग्यता अथवा विभेद का विषय 
नहीं बनेगी, जो कि उस पर उस समय समान रूप से छागू न होगा यदि वह ऐसे अन्य 
राज्य में निवास करनेवाली सम्राज्ञी की प्रजा नहीं है।” यहाँ पर समस्त व्यावहारिक 
उद्देश्यों के छिए 'सम्राज्ञी की प्रजा” का अर्थ राष्ट्रमण्डल का नागरिक है । 
भारतीय गणराज्य में नागरिकता को प्रकृति 


भारत संघ का संविधान दोहरी नागरिकता" की व्यवस्था नहीं करता है जो 
कि अधिकतर संघों की विशेषता है और जिसे संघवाद का लक्षण स्वीकार किया जा 
चुका है। यहाँ केवछ एक ही वागरिकता है, भारत की नागरिकता, संघ के पृथक्‌ राज्यों 
की पृथक नागरिकता नहीं है । सम्पूर्ण देश में संविधान का संघीय स्वरूप होने पर 
मी संघ की अभिन्न तथा एकल नागरिकता को ही उपबन्धित तथा स्वीकृत किया गया 
है, क्योंकि स्वतन्त्रतापूर्वक किन्‍्हीं भी प्रान्तों अथवा देशी रियासतों की, कभी भी अपनी 
नागरिकता या पृथक्‌ संविधान और अर्घ स्वतन्त्र स्थिति अथवा अर्व-प्रभुत्व सम्पन्न 
अस्तित्व नहीं था | संघ का संविधान ही केवछ एक ऐसा लेखबद्ध कानून है जिससे 
संघ के विभिन्न राज्य अस्तित्व तथा शक््तियाँ प्राप्त करते हैं ।यह अभिन्न नागरिकता 
राष्ट्र के स्थायित्व को और अधिक दृढ़ बनाती है तथा उन विस्फोटक प्रवृत्तियों को 
रोकती है जो कभी संयुक्त राज्य अमरीका के लिए (गृहयुद्ध की समाप्ति तक) तथा 
स्विट्ज़रलैण्ड के लिए सन्‍्डरबन्ड ( 8070077०ए४व ) के युद्ध तक राजनेतिक 
रोग थी। भारतीय गणराज्य में एकल नागरिकता तथा राष्ट्रीयता संघ का महत्वपूर्णे 
लक्षण है ] द 

भारतीय संविधान के निर्माताओं के समक्ष भारत की नागरिकता को परिभा- 
पित करने का कार्य एक अर्थ में बड़ा जटिल कार्य था। 

अनुच्छेद ५, ६, ७ और ८ यह निर्चित करते हैं कि किन्हें भारत का नागरिक 
समझा जावेगा । अनुच्छेद ५ के अनुसार इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति 
जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास था, भारत का नागरिक स्वीकार किया गया। 
यदि (क) वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अथवा (ख) उसके माता-पित में 
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से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अथवा (ग) वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले 
कम से कम ५ वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा था। 

ऐसे लोगों को जिन्हें संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता प्रदान की गयी, की इस 
परिभाषा के अतिरिक्त नागरिकता के अधिकार संविधान के प्रारम्भ: होने के बाद 
उन लोगों को भी दिये गये जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर आये हैं भारत 
का नागरिक समझा जावेगा यदि :-- 

(क) वह अथवा उसके जनकों में से कोई भारत शासन अधिनियम १९३५ 
में पारिभाषित भारत में जन्मा था, तथा 

(ख) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन्‌ १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन 
से पूर्व प्रव्ननन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्नजन की तारीख से भारत का निवासी 
रहा है। 

(२) (जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन्‌ १९४८ की जुलाई के १९वें दिन 
अथवा उसके पदचात्‌ प्रव्नजन॒ कर आया है तब यदि वह॒ अपने प्रब्नरजन कर आया है) 
तब इस प्रयोजन के लिए दिये गये उसके आवेदनपत्र निरदिष्ट अधिकारी के सामने 
उसे भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है। परन्तु ऐसा पंजीयन उस समय 
न किया जायगा जब कि आवेदनपत्र की तारीख से ठीक पहले कम से कम ६ महीने" 
ऐसे व्यक्ति ने भारत में निवास किया हो । 

संविधान के अनुच्छेद ६ के यह उपबन्ध व्यवहारिक रूप से समस्त विस्थापित 
लोगों को, जो १९४८ की १९ वीं जुलाई तक भारत को प्रव्रजन कर आये हैं, नागरिक 
स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसके बाद प्रन्नजन करनेवालों को तभी नागरिक 
स्वीकार किया जाता है,जब कि उन्हें भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध कर लिया 
गया है। संविधान का अनुच्छेद ७ उन लोगों को नागरिकता के अधिकार देते से इन्कार 
करता है जो सन्‌ १९४७ की प्रथम मार्च के उपरान्त पाकिस्तान को प्रव्नजन कर गये 
थे, परन्तु यह उन लोगों को छूट दे देता है जो भारत में स्थायी निवास करने के हेतु. 
अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आये हैं। अत: यह छट उन लोगों के लिए है जो उपद्रवों- 
अथवा दंगों के युग में पाकिस्तान में स्थायी रूप से निवास करने की इच्छा से उस देश' 
को प्रव्नजन कर गये थे । 
संविधान भारत से बाहर अथवा समुद्र पार देशों में निवास करनेवाले उन भार- 

तीयों को भी नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है जो स्वयं अथवा जिसके जनकों 
में से कोई अथवा महाजनकों ( (एव 9४7678 ) . में से कोई भारत शासन अधि- 
लियम १९३५ में पारिमाषित भारत में जन्मा था, तथा जिसने भारत से रहते हुए. 
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भी उन देशों में मारत के राजनयिक, (706900&४४०) या वाणिज्य [ 007डपेछ ) 
प्रतिनिधियों द्वारा अपने को मारत का नागरिक पंजीवद्ध कराके नागरिकता प्राप्त 
कर लेता है। (अनुच्छेद ८) 

परन्तु उपकथित किसी श्रेणी से सम्बन्धित मारत का कोई भी नागरिक अपनी 
स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता की प्राप्ति द्वारा अपनी भारतीय 
नागरिकता खो देता है । (अनुच्छेद ९) 

संविधान का अनुच्छेद ११ संसद को “नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के. 
तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने” की शक्ति 
प्रदान करता है। इस अनुच्छेद द्वारा निहित अपने इस अधिकार के प्रयोग में संसद 
ने नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति का उपबन्ध करने के हेतु नागरिकता अधिनियम 
१९५५ (अधिनियम संख्या ५५, ३० दिसम्बर, १९५५) अधिनियमित किया । 

इस अधिनियम द्वारा भावी नागरिकता, उसके अर्जेन तथा उसकी समाप्ति का 
उपबन्ध किया गया है । अधिनियम की घारा ३ यह कहती है कि २६ जनवरी 
१९५० को अथवा उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का जन्मजात 
नागरिक होगा । लेकिन यहाँ जन्मा कोई ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक न होगा। 
यदि ( १ )उसका पिता नालिश तथा विधि प्रक्रिया से उन्मुक्त है। जिस प्रकार मारत 
के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति के राजदृत अथवा प्रतिनिधि को 
उन्मुक्ति प्रदान की जाती है या (२) उसका पिता एक विदेशी शत्रु है और एक ऐसे 
स्थान पर उसका जन्म हुआ है जो उस समय झात्रु के कब्जें में था । इसके अतिरिक्‍त 
घारा ४ के अनुसार २६ जनवरी सन्‌ १९५० को अथवा उसके बाद भारत के बाहर 
जन्मा वह व्यक्ति जन्मकुल से मारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय 
उसका पिता भारत का नागरिक है और उस घटना के १ वर्ष के अन्दर अथवा 
इस अधिनियम के छागू होने पर अथवा कथित समय १ वर्ष की समाप्ति के बाद 
केन्द्रीय सरकार की अनुमति से उसका जन्म एक भारतीय दूतावास के कार्यालय में 
प्ंजीबद्ध करा लिया गया है अथवा उसके जन्म के समय उसका पिता मारत सरकार 
की सेवा में है । 

यह अधिनियम इस उद्देश्य से नियत पदाधिकारी” को यह भी अधिकार प्रदान 
करता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक पंजीवद्ध करें यदि वह 
व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में आ जाता है। 

(क) भारत में सामान्यतः: निवास करनेवाले भारतीय उद्मव के लोग जिन्‍्ह 

अपने को नागरिक के रूप में पंजीबद्ध करने के हेतु प्रार्थनापत्र भेजने 
२४ 
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के ठीक पूर्व ६ माह भारत में निवास किया हो : 

(ख) अविभाजित भारत से बाहर किसी देश या स्थान में सामान्यतया निवास 

करनेवाले भारतीय उद्भव के लोग 

(ग) स्त्रियाँ जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया हे; 

(घ) उन लोगों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं; तथा 

(झ ) पारस्परिकता के आधार पर पूर्ण आयू तथा सामर्थ्य के लोग जो एक 

ऐसे देश के नागरिक हैं जिसे राष्ट्रमण्डल की सदस्यता प्राप्त है । 

अन्तिम श्रेणी विशेष रूप से इसलिये रखी गयी थी क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधि- 
नियम, १९४९ ने राष्ट्रमण्डल ( 007007000 ४४०७॥४॥) के सदस्य देशों के समस्त नागरिकों 
तक ब्रिटिश नागरिकता का विस्तार किया था और भारत के नागरिक, यद्यपि भारत 
ने गणराज्य बनना स्वीकार किया था, ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी 
हो गये थे । यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत ने राष्ट्रमण्डल के सदस्य 
राज्यों के नागरिकों को यह सुविधा पारस्परिकता के आधार पर प्रदान की है । अत: 
दक्षिण अफ्रीका संघ, जिससे भारत के राजनयिक-सम्बन्धी भी नहीं हैं और जिसने- 
संघ के समस्त काले लछोगों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर रखा है, 
के नागरिक इस धारा के अन्तर्गत भारत की नागरिकता के लिये प्रार्थना नहीं कर 
सकते हैं । उस व्यक्ति को जिसे नागरिकता अधिनियम की धारा ५(२) तथा 
धारा ६(२) के अन्तर्गत भारत का नागरिक बनने का हेतु देशीयकरण का प्रमाणपत्र 
प्रदान किया गया है, नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति के पूर्व इन शब्दों में राज- 
निष्ठा की शपथ लेना पड़ती है: मैं अमुक. .. , सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता 
हूँ (या शपथ लेता हूँ ) कि मैं विधानानुकूल प्रस्थापित भारतीय संविधान के प्रति सत्य 
विश्वास तथा निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत के नागरिक की हैसियत से वफादारी 
के साथ भारत के कानूनों एवं कर्तव्यों का पालन करूँगा ।” 

नागरिकता अधिनियम की धारा ६(१) के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डलीय देशों में से 
किसी का नागरिक न होने पर लेकिन भारत का नागरिक बनने के हेतु देशीयकरण 
की प्रार्थना करने पर एक व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने 
के पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना अनिवार्य है :--- 

(क) कि वह एक ऐसे देश का नागरिक नहीं है जो भारत के नागरिकों को 


देशीयकरण द्वारा अपना नागरिक बनने की अनुमति नहीं देता; 
(ख) कि उसने विधियों के अनुसार अपने मूल देश की नागरिकता को त्याग 


दिया है और इस त्याग की सूचना भारतीय केन्द्रीय सरकार को दे दी है 
(ग) कि उसने देशीयकरण के लिये प्रार्थनापत्र देने की तारीख के ठीक पूर्व 
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कस से कम १२ महीने भारत में निवास किया है, अथवा वह भारत में किसी सरकार 
की सेवा में रहा हो, अथवा आंशिक रूप से एक या दूसरे में लेकिन लगातार, वह इस 
प्रकार रहा है; 

(घ्‌) कि इन बारह महीनों के पूर्व ७ वर्ष के मध्य में ४ वर्ष के लिये उसने मारत 
में निवास किया है, अथवा वह भारत में किसी सरकार की सेवा में रहा है, अथवा 
आंशिक रूप से एक दूसरे में रहा है; 

(हू ) कि वह अच्छे आचरण का है, 

(च) कि वह भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं 
में से किसी एक का समुचित ज्ञान रखता है । 

(छ) कि उसका देशीयकरण हो जाने पर वह भारत में निवास करने के लिये 
इच्छुक है, या भारत में किसी सरकार के अन्तर्गत अथवा किसी ऐसे अत्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के अन्तर्गत, जिसका मारत सदस्य है या भारत में प्रस्थापित किसी सोसाइटी 
था संस्था या समवाय के अन्तर्गत सेवा में प्रवेश करने या रंगे रहने का इच्छुक है । 
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भारत की नागरिकता की प्राप्ति इस प्रकार जन्मकुल अथवा निवास अथवा 
देशीयकरण पर निर्भर है । अतः यह जनक सम्बन्धी अथवा जन्म सम्बन्धी या निवास 
सम्बन्धी किसी सिद्धान्त विशेष का पालन नहीं करती । नागरिकता अधिनियम 
नागरिकता की प्राप्ति के लिए एक विस्तृत ज्षेत्र प्रस्तुत करता है। 
भारत की मूल नागरिकता अर्थात्‌ संविधान के प्रारम्भ होने से जैसा कि संविधान के 
अनच्छेद ५ में कहा गया है, में नागरिकता के निर्धारण के हेतु, जन्म, जनक और निवास 
- (870, 997600988 870९ 7687067008 ) तीनों सिद्धान्तों को शामिल किया गया है 
और किसी एक या अधिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आने पर एक व्यक्ति संविधान के 
आरम्म से मारत का नागरिक समझा जाता है । संविधान का अनुच्छेद ६.उन लोगों 
को अधिकारयुक्त करने के लिए शामिल किया गया है जो कि विभाजन के बाद 
भारत को प्रव्॒जन करने पर विवश हो गये थे । इसके कारण उच्च न्यायालयों के 
समक्ष पर्याप्त संख्या में मुकदमे पेश हुए जिनसे पीड़ित पक्षों ने अपवे नागरिकता 
के अधिकारों के हेतु याचना की थी। । 
अनुच्छेद ८ भारत से बाहर निवास करनेवाले कुछ पारिभाषित श्रेणी के छोग 
भारत में जन्मे जनक अथवा माता-पिता का पुत्र होने पर जिसे सम्बन्धित मारतीय 
दूतावास के कार्यालय में पंजीबद्ध होता आवश्यक है, को भारत के नागरिक के रूप 
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में अधिकारयुकत करने के लिए शामिल किया गया था । अनुच्छेद ११ ने संसद को 
नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करने की शक्ति" 
प्रदान की है। और संसद ने आवश्यक उपबन्धों के निर्माण के हेतु नागरिकता अधिनियम, 
* १९०५ अधिनियमित किया । अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को विदेशी 
मूल के व्यक्तियों के देशीयकरण के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करने की शवित प्राप्त" 
है। लेकिन ऐसा कोई नियम, यदि वह संविधान के विरुद्ध है, वैध नहीं है । 
नागरिकता का अन्त 

नागरिकता अधिनियम, १९५५ किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति 
के लिए निम्नलिखित शत निर्धारित करता है। 

(१) पूर्ण आयू और सामर्थ्य का एक भारत का नागरिक जो किसी दूसरे देश 
का नागरिक अथवा राष्ट्रीय है, नियत ढंग के अनुसार अपनी भारत की नागरिकता 
त्यागनें की घोषणा कर सकता है, और जब एक पुरुष अपनी नागरिकता का त्याग 
इस प्रकार करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक 
नहीं रहता । दूसरे यह कि भारत का कोई नागरिक जो इच्छानुसार दूसरे देश की 
नागरिकता प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार की विदेशी नागरिकता की प्राप्ति पर भारत' 
का नागरिक नहीं रहता । केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति को जिसने देशीयकरण द्वारा 
भारत को नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता से वंचित कर सकता है यदि (क) 
देशीयकरण का पंजीयन अथवा प्रमाणपत्र, छल-झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा अथवा भौतिक 
तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया है या (ख) उसने अपने कृत्य अथवा भाषण द्वारा 
स्वयं को संविधान के प्रति द्रोही अथवा निष्ठाहीन तथा उदासीन प्रकट किया है या 
(ग) युद्धकाल में उसने शत्रु से व्यापार अथवा पत्र व्यवहार किया है अथवा किसी 
ऐसे व्यापार या व्यवसाय में छगा हुआ है अथवा उससे सम्बन्धित रहा है जिसके बारे 
में वह यह जानता था कि उससे शत्रुओं को सहायता मिल रही है या (घ) पंजीयन 
अथवा देशीयकरण के ५ वर्ष के अन्दर उसे किसी देश में कम से कम दो वर्ष की अवधि के" 
लिए कारावास का दंड प्रदान किया गया.है; (ह) भारत से बाहर एक' देश की किसी 
शिक्षा संस्था का विद्यार्थी बने बगैर या भारत सरकार अथवा किसी अस्तर्राष्ट्रीय संगठन 
जिसका भारत सदस्य है, की सेवा में न होते हुए भी वह लगातार सात वर्ष तक सामान्य- 
तया भारत के बाहर रहा है। लेकिन केन्द्रीय सरकार उसे नागरिकता से वंचित करने 
को अपनी यह शक्ति प्रयोग न करेगी जब तक उसे यह संत्तोष नहीं हो जाता कि उसकी 
नागरिकता का जारी रहना जनहित के लिए अहितकारी है, तथा जब तक उसे कारण 
' अतलाये हुए जिसके आधार पर उसे नागरिकता से वंचित किये जाने का प्रस्ताव रखा 
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णया है, लिखित रूप में नोटिस नहीं दी जाती और वह अपने इस मामले की जाँच 
इसी उद्देश्य के हेतु नियुक्त समिति द्वारा करायेगा। अन्तिम आज्ञा प्रदान करने में 
सामान्यतया समिति की रिपोर्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार का मार्ग प्रदर्शन होगा । 

यह उपबन्ध भारत के वाहर निवास करनेवाले तथा भारत की नागरिकता 
जारी रखने के इच्छुक सारतीयों के नागरिकता के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा 
'करते हैं। यह छली अथवा कपटी व्यक्तियों या शत्रु को सहायता देने वाले लोगों से 
रक्षा का भी उपवन्ध करते हैं । । 

नागरिकता अधिनियम एक राष्ट्रमण्डलीय देश के नागरिकों को भारत की 
नागरिकता का पारस्परिक अधिकार प्रदान करता है; यह जाति यारंग के आधार 
पर कोई विभेद नहीं करता बशतें कि राष्ट्रमण्डलीय देश भारत के राष्ट्रीयों को वहाँ 
की नागरिकता प्राप्त करने के हेतु समान अधिकार प्रदान करें । 

कोई मी व्यक्तित जिसे संविवान के प्रारम्भ से जैसा कि अनुच्छेद ५ द्वारा निर्धारित 
किया गया है, भारत का नागरिक स्वीकार किया जा चुका है, भारत का नागरिक 
'नहीं समझा जायेगा यदि वह ऐच्छिक रूप से बाह्य देश की नागरिकता ग्रहण कर 
लेता है । 


मूल अधिकार 


जनतन्त्र तथा नागरिकों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग वह है जिसका 
सम्बन्ध संविधान के तृतीय भाग में दिये हुए मूछ अधिकारों से है। संविधान में इसे 
शामिल करने की आवश्यकता तथा इसके सत्य महत्व को जानने के लिए हमें मूल अधि- 
कारों के इतिहास की खोज करनी चाहिए; किस प्रकार प्रजा के अधिकारों के विचार 
'का उदय हुआ, वह अवस्था जिससे यह गुजरा है, अधिकार सम्बन्धी महान्‌ दाह निकों 
के विचार, स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया तथा किस प्रकार अधिकारों 
'को प्राकृतिक रूप से मौलिक रूप में परिवर्तित किया गया, आदि कुछ ऐसे विषय हैं 
(जिन पर यहाँ हुम संक्षेप में विचार करते हैं । द 
राजाओं के देवी अधिकार और उसको प्रतिक्रिया 

इतिहास के आधुनिक युग से प्रारम्भ करने पर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल 
अधिकार जैसा कि हम अब उन्हें समझते हैं, उन राजनैतिक क्रान्तियों की उपज है 
जो सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में इंगलेण्ड, फ्रांस तथा संयुक्त 
राज्य अमरीका में घटित हुई थीं । सामंतवाद के पतन पर योएुप में राष्ट्रराज्यों के उदय 
होने से राष्ट्रीय राजाओं ने अपने शासन की स्थापना की और व्यवहारिक रूप से 
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समस्त प्रशासकीय पद्धति पर पूर्ण नियन्त्रण का प्रयोग करते हुए अपने प्रजाजनों पर 
शासन तथा राज्य करना आरम्भ किया और उन्होंने अपने स्वेच्छाचारी क्वत्यों के 
विरुद्ध प्रजाजनों के आवाज उठाने अथवा विरोध करने के अधिकार को मान्यता प्रदान 
नहीं की । इस प्रकार इंगलैण्ड के जेम्स प्रथम ने प्रजाजनों पर शासन करने के हेतु 
राजाओं के दैवी अधिकार सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसने तथा इंगलैण्ड के अन्य 
स्टुअर्ट राजाओं ने प्रजाजनों द्वारा शासकों के स्वेच्छाचारी कृत्यों का विरोध करने 
की संमस्त चेष्टाओं का प्रतिरोध किया । जनता ने सिर झुकाकर यह सब स्वीकार. 
नहीं किया। वह लगातार विरोध करते रहे । दो चिरपरिचित लेखों--पेटीशन ऑफ, 
राइट्स १६२८ जिसके उल्लंघन ने गृहयुद्ध को जन्म दिया तथा बिल ऑफ राइट्स' 
१६८९ जिसने इंगलेण्ड से जेम्स द्वितीय के भाग जाने के रूप में १६८८ 
की स्वर्ण ऋत्ति ( 007४0०प४ 0०००।०४४०० ) का अनुकरण किया--द्वारा ब्रिटिश 
जनता इस सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करने में सफल हुई कि जनता में संप्रभु के विरुद्ध 
अधिकार प्राप्त हैं । क्‍ 

राजाओं का अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर कुछ दा्शनिकों ने 
शासक द्वारा प्रबल शासन के सिद्धान्त का समर्थन करना शुरूकिया ।, इस प्रकार प्रसिद्ध 
. इटालियन विचारक निकोले मैकियावेली ने अपने ग्रंथ (दि प्रिस! ( 77० 7706 ) 
ने शक्तिशाली एवं दृढ़ शासक सम्बन्धी विचारों को चित्रित किया। राजतन्त्र के अस्तित्व 
के हेतु अथवा आशय समस्त मूल मानवीय अधिकारों का दमन ही था। उसके अनुसार 
शासक का सम्बन्ध केवल राज्य की सुरक्षा से है जिसे अपनी राजनैतिक शक्त में 
वृद्धि करने का परामर्श दिया गया है। उसने महसूस किया कि राज्य की एकता केवल 
दृढ़ निरंकुशतावाद द्वारा ही की जा सकती है जो शासक को अपनी प्रतिष्ठा बनाए 
रखने तथा लोकप्रिय क्रान्ति को रोकने में मदद देती है। उसकी पुस्तक सोलह॒वीं शताव्दी 
राजतांत्रिक निरंकुशवाद की नीति ग्रंथ बन गई । सत्रहवीं शताब्दी में एक अंग्रेजी 
दार्शनिक टामस हाब्स अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन जिसमें वह विस्तारपूर्वक' 
संप्रभु के अधिकारों तथा प्रजा की स्वतन्त्रता पर विचार करता है, में शासक एक' 
व्यवित अथवा कई व्यक्तियों के समूह, के निरंकुश अधिकार सिद्धान्त का शास्त्रीय 
ढंग से समर्थन किया है। राजाओं के देवी अधिकार सिद्धान्त को न्‍्यायोचित ठहराने 
के प्रयास के बिना भी उसने लेवियाथन (7,०ए४8॥080 ) के नागरिक तथा वैधानिक 
अधिकारों को जो संप्रमुता में अच्तरनिहित हैं, की रक्षा में तीक्षण वृद्धि का प्रदर्शन 
किया है। हाब्स के अनुसार मनुष्य मूल रूप से प्राकृतिक अवस्था में निवास करता' 
था जिसे मानव जीवन निर्भन, घुणित , पशुवत, एकाकी और अल्प था तथा शवितशञ्ञाली! 
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लोग कमजोर लोगों को सताते रहते थे । इस अवस्था से बचने के लिए और स्वरक्षा 
के उद्देश्य से मनुष्यों ने परस्पर एक-दूसरे से, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति 
से यह कहते हुए संविदा अथवा समझौता किया मैं अमुक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों 
की सभा को अधिकार यक्‍त करता हूँ और अपने ऊपर शासन करने का अधिकार 
उसे सौंपता हूँ बशतें कि तुम भी अपने अधिकार उसे सौंप दो और उसके कार्य को 
समान रूप से इस सीमा तक अधिकार म॒कत करो कि वह उनकी शान्ति और सामान्य 
रक्षा के लिए जिस प्रकार उचित समझे शक्ति और साधनों का प्रयोग कर सके, 
और जो व्यक्ति इस कार्य को पूरा करता है उसे संप्रभु कहते हैं और उसे संप्रमुता प्राप्त 
होती है और उसके समीप प्रत्येक व्यक्ति प्रजा है।” अत: हाब्स प्राकृतिक अवस्था 
में निवास करने वाले मनुष्यों के मध्य हुए संविदा से यह निष्कर्ष निकालता है कि स्वयं 
को स्रक्षित रखने के लिए उन्होंने संप्रभु का सुजन किया जिससे प्रजाजनों पर असीमित 
शक्ति प्रदान की गयी । संप्रभु प्रजा के साथ जो भी व्यवहार करता है उसे किसी 
भी तके के आधार पर अन्याय अथवा अपकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि संप्रभु जो 
करता है उसका प्रवतंक प्रत्येक प्रजा होती है, उसने किसी वस्तु पर अधिकार की 
कामना नहीं की, इसके विपरीत वह स्वयं ईश्वर की प्रजा है और इसलिए वह प्रकृति 
के विधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। * परस्पर संविदा करने वाले व्यक्तियों 
ने केवल एक अधिकार अपने पास रखा और वह जीवन का अधिकार अर्थात्‌ स्वरक्षा 
का अधिकार है। जैसा कि हाव्स कहता है उसका संप्रभु केवक ईश्वर के प्रति उत्तर- 
दायी है, और उस संविदा, जो उसे प्रजाजनों पर समस्त शक्ति प्रदान करता है, में 
एक पक्ष न होने पर भी वह जो कुछ करता है उसका विरोध प्रजा नहीं कर सकती, 
प्रजागण केवछ एक अधिकार अर्थात्‌ जीवन की रक्षा का अधिकार अपने पास रखते 
हैं । इन विचारों ने राजाओं के देवी अधिकार सिद्धान्त का ही समर्थन किया जिसने 
सोलहवीं शताब्दी तथा सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में योरुपीय राजततन्त्रों 
के प्रजाजनों पर निक्ृष्ट अत्याचारी शासन का रूप प्रदान किया था। जनता ने सामान्य 
विधि और न्यायालूय के संरक्षण, धर्म, विचार तथा निर्णय की स्वतन्त्रता से वंचित 
कर दिया गया था। राजा स्वयं अकेले ही विधि अधिनियम करते थे और उन्हें लागू करने 
के लिए अपने साधन अपनाते थे । यहाँ तक कि उन्हें लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया 
वाले विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी थी। राजा की इच्छा ही विधि थी जिसने 
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लोगों को स्पष्टतया यह महसूस करा दिया कि एक राजा का होना अति ही आवश्यक क्‍ 
है जो न्यायाधीशों की स्थापित स्थिति को स्वभाविक रूप से दावा कर सकता था ।' 

उस यग में ईश्वर के विधान द्वारा स्थापित अधिकार जिसका ज्ञान केवल राजा 
को ही था, के अतिरिक्त अन्य कोई मानवीय अधिकार नहीं था। इस प्रकार उस समय 
यह विश्वास किया जाता था कि मनुष्य के अधिकार दंवी विधान पर आधारित हैं 
और राजा यह विश्वास करते थे कि वे शासन करने की अपनी सत्ता प्रत्यक्ष रूप से 
ईश्वर से ग्रहण करते हैं। इंगलैण्ड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 
में माषण करते हुए इस प्रकार देवी अधिकार की व्याख्या की थी : 'हुम अब भी यह 
विश्वास करेंगे और दुढ़तापूर्वक स्वीकार करेंगे कि राजा अपनी उपाधि जनता से 
नहीं बल्कि ईश्वर से ग्रहण करते हैं, वे केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं, प्रजाजनों 
को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्जन करे या दोष छगावे बल्कि उनका कार्य संप्रभ 
का आदर करना तथा आज्ञा पालन करना है जो उत्तराधिकार के मूल वंशानुगत 
अधिकार अस्तित्व में आता है जिसे धर्म ,कानून दोष या अपराध, हरण, परिवर्तित 
या कम नहीं कर सकते ।”* 

जनतनन्‍्त्र के विकास के कारण आधुनिक यग में इस निरर्थक सिद्धान्त, दैवी अधि- 
कार सिद्धान्त, को अब समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन इससे एक लाभ अवश्य हुआ 
अर्थात्‌ इसने प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार को सनिश्चित एवं दृढ़ बना 
दिया। इसने सर्वोच्च सत्ता की पवित्रता एवं प्रतिष्ठा की मनष्य के मस्तिष्क में एक 
विश्वास के रूप में--एक ऐसा विचार जिसे जनतन्त्र का आशीर्वाद प्राप्त है--परिणत 
करने में सहायता दी ।!* 

प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का विचार समाज में विशेष 
अधिकार युक्त तथा अधिकारों से वंचित छोगों के मध्य संघर्ष का परिणाम था । इसने 
इस विचार का समर्थन किया कि मनुष्य होने के नाते समस्त लोगों को कुछ अविच्छेच 
अधिकार प्राप्त हैं जो उन्हें प्रकृति ने दिये हैं और जिन अधिकारों को समाज में अन्य 
लोग न तो तक द्वारा खण्डन कर सकते हैं और न निरादर ही कर सकते हैं| इस प्रकार 
यह विचार आधुनिक व्यक्तिवाद का ही एक अंग है। जैसा कि प्रो० मैक्सी का कथन 
है : जब कि यह स्वीकार कर लियां गया कि अति प्राचीन असामाजिक अवस्था में 
मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुए थे, तब सहज अनुमान के रूप में यह विचार अनुसरण करता 
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भारतीय संबवाद में नागरिकता तथा मूलाधिकार ३७७ 


हुआ प्रतीत होता है कि वे संसार में कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ अवतीर्ण हुए । 
उन्होंने जीवन घारण किया था और इसलिए उन्हें जीवित रहने का अधिकार था, 
'बिना किसी अवरोध जन्मे थे और इसलिए उन्हें स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त था, 
वे नग्न और घर-बार में जन्मे थे और इस कारण वे प्रकृति से ही समान थे, वे कुछ 
प्रवत्तियों और आवश्यकताओं सहित जन्मे थे और इसलिए उन स्वाभाविक इच्छाओं 
'के संतोष के लिए उन्हें सुख की खोज का अधिकार प्राप्त था.. . . .।”* 

अंग्रेजी दार्शनिक जॉनलाक और फ्रांसीसी विचारक जे ० जे० रूसो ( ३. ३. 
90788०७४० ) ने प्राकृतिक अधिकारों तथा प्राकृतिक विधि के इस सिद्धान्त का बहुत 
(विस्तार किया। जॉनलाक ने अपने ग्रंथ टू ट्रीटीइजेज़ आन गवर्नमेण्ट ( +ए० 7768- 
568 00 ७0ए९:४४7६०४) में प्राकृतिक अवस्थाओं में मनुष्य के निवास करने के 
सिद्धान्त का समर्थन करते हुए यह विचार रखा कि उस संविदा में जिसमें उन्होंने 
“माग लिया था, संप्रमु को उतना ही सीमावद्ध किया जितना प्रजा को । वह कहता 
है : क्योंकि अपने जीवन की सत्ता न रखने वाला मनुष्य संविदा द्वारा अथवा अपनी 
सहमति द्वारा स्वयं को किसी का दास नहीं बना सकता और न स्वयं को दूसरे की 
पूर्ण स्वेच्छाचारी शक्ति के अधीन कर सकता है जो दूसरा अपनी इच्छानुसार उसके 
'प्राण ले ले । कोई व्यक्ति जितनी शक्ति वह स्वयं रखता है उससे अधिक शक्ति वह 
दूसरे को नहीं दे सकता और वह जो स्वयं अपने प्राण नहीं ले सकता उसके ऊपर शक्ति 
अदान नहीं कर सकता ।* आगे जॉनलाक इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को व्याख्या 
करता है : पूर्ण स्वतन्त्रता की उपाधि सहित जन्म लेने तथा संसार में दूसरे मनुष्य 
अथवा अनेकों मनुष्यों के साथ समान रूप से प्राकृतिक विधि के समस्त अधिकारों तथा 
परमाधिकारों का अनियन्त्रित रूप से उपभोग करने के कारण मनुष्य न केवल दूसरों 
के आघात और आक्रमण के विरुद्ध अपने जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा 
कर सकता है, बल्कि दूसरों में इस विधि का उल्लंघन पाने पर वह न्याय विचार कर 
सकता है और ऐसा दंड प्रदान कर सकता है.जो उसके विचार में अपराध के अनुकूल 
है, यहाँ तक कि उन अपराधों में मृत्यु दंड भी दे सकता है जहाँ उसके विचार में अपराध 
की नीचता यह माँग करती है।” अत: उसका यह मत था कि अपने सुखभोग के लिए 
अनुष्य को प्राकृतिक विधि पर आधारित जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति का अविच्छेदय 
अधिकार के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है जो जनता के प्राकृतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने में असमर्थ है। इस प्रकार उसने सीमित राजतन्त्र के सिद्धान्त का प्रति- 
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पादन किया और उन लोगों के विचारों का समर्थन किया जिन्होंने इंगलैण्ड में स्वर्ण 
ऋत्ति को सफल बनाया था। जॉनलाक के अनुसार वेयवितक सम्पत्ति के अन्तर्गत उसका 
जीवन , स्वतन्त्रता और धघन-सम्पत्ति आते हैं और शासन का कार्य अथवा लक्ष्य इस 
सम्पत्ति की रक्षा करता है न कि स्वेच्छाचारी रूप से इसका खण्डन करना । उसने 
लोकप्रिय संप्रभुता की नींव डाली और इस विचार का समर्थन किया कि प्राकृतिक 
अधिकारों की रक्षा करना और अपक्षपात पूर्ण रूप से प्राकृतिक विधि को लागू करना 
राज्य का लक्ष्य होना चाहिए । 
लगभग इसी यग में फ्रांस में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का समानान्तर 
विकास हुआ | प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अपने ग्रंथ 'सोशल कान्ट्रैक्ट' (800७) 
(0००/7४०४) और “डिस्कोर्स आन दि ओरिजिन ऑफ इनइक्वेलिटी' (70780007०७ 
00 ४06 0877 ० ॥76(प७॥॥४ ) प्रकाशित किए जिनमें उसने मनुष्य के 
प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का पक्ष लिया। हाब्स और लॉक की भाँति रूसो भी 
सामाजिक संविदा में विश्वास करता था जो मूलतः: प्राकृतिक अवस्था में निवास करने 
वाले लोगों के मध्य हुआ ताकि वे उस अवस्था की दशाओं को' लक्ष्य होने से बचा सकें। 
वह लिखता है : “मनुष्य स्वतन्त्र जन्मा है पर वह हर स्थान पर जंजीरों से बँधा हुआ' 
है। हम स्वतन्त्रता के एच्छिक हस्तांतरण की माँग नहीं कर सकते . . .। स्वतन्त्रता 
का त्यागना मनुष्यत्व का त्यागना है, मानवता के अधिकार और उसके कत॑व्यों का 
समरपंण करना है। ऐसा त्याग मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है। और “ प्रत्येक व्यवित 
अपना व्यक्तित्व और समस्त सामान्य शक्ति को सामान्य इच्छा”, जो उसके विचार 
में एकमात्र संप्रमु है के उच्च निर्देश के अधीन कर देता है।” उसके अनुसार मानव 
जाति का अधिकतम सुख स्वतन्त्रता और समानता में है। स्वतन्त्रता इसलिए क्योंकि 
हर विशेष प्रकार की अधीनता का अर्थ है राज्य के शरीर से उतनी शक्ति का कम! 
हो जाना और समानता इसलिए क्योंकि बिना उसके स्वतन्त्रता जीवित नहीं रह सकती' 
और जनता शासन के कृत्यों पर निगाह रखने की चेतावनी देता है ताकि वह जनता 
के अधिकार का अपहरण न कर सके । 
फ्रांसीसी क्रांति युग में जब फ्रांस के लिए एक संविधान तैयार किया' गया था: 
वह मनुष्य के अधिकारों की लकायत की घोषणा पर आधारित था, जिसने घोषित" 
किया था कि समस्त मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वे समान 
पेंदा हुए हैं। एक और फ्रांसीसी विचारक वाल्टेयर ने स्वेच्छाचारी शवितयों के विरुद्ध 
व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया । अठारह॒वीं शताब्दी में इतने गहन 
रूप से फ्रांसीसी विचा रकों को प्रभावित किया । विल-द्यूराँ को कहना पड़ा : “इटली में 
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पुनर्जागरण (राजनैतिक तथा सामाजिक) हुआ और जर्मनी में धामिक सुधार हुआ,. 
लेकिन फ्रांस में वाल्टेयर का जन्म हुआ, वह अपने देश में पुनर्जागरण और घामिक_ 
सुधार, दोनों एवं अर्ध-क्रान्ति के पक्ष में था ।”१ वाल्टेयर ने अपनी विशेष प्रेरणा: 
इंगलैण्ड की १६८८ को क्रांति से प्राप्त की । उसके विचारानुसार जिसने अंग्रेजी जनता : 
के लिए प्राकृतिक अधिकारों की स्वतन्त्रता की स्थापना की । वह लिखता है: जो लोग * 
यह कहते हैं कि सब लोग समान हैं वे सबसे अधिक सत्य बोलते हैं यदि उनका यह आशय 
है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने, अपनी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने तथा कानून" 
का संरक्षण प्राप्त करने में समस्त मनुष्यों को समान अधिकार है; लेकिन संसार 
में समानता सब से अधिक प्राकृतिक और काल्पनिक वस्तु है; जब यह अधिकारों तक - 
सीमित रहती है यह प्राकृतिक है और जब यह सम्पत्ति और शक्ति को समान स्तर 
प्र लाने का प्रयत्न करती है यह अप्राकृतिक है . . . । सब नागरिक समान रूप से शक्ति- 
शाली नहीं हो सकते; लेकिन वे समान रूप से स्वतन्त्र हो सकते हैं; इसे ही अंग्रेजों 
ने प्राप्त किया है। * वह विछ ऑफ राट्‌इस का उल्लेख करता है जो कि अंग्रेजी जनता - 
की स्वतन्त्रता के मूलाधार का निर्माण करती है। उसने फ्रांस के गणतन्त्रीय संविधान : 
की क्‍योंकि वह संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में मनुष्य की 
प्राकृतिक समानता पर आधारित था। 
अंग्रेजी विचारक एडमण्ड बक ने फ्रांसीसी क्रान्ति की प्राकृतिक अधिकारों की“ 
घोषणा की भर्त्सना की, जिसमें उसका विचार था, तुच्छ और मलिन कागज के: 
तख्ते थे ।” बढ प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत कानून के द्वारा स्वीकृत नागरिक अधि- . 
कारों के पक्ष में था। उसकी पुस्तक'रेफ्लेक्शन्स ऑफ फ्रेंच' रेवल्यूशन में (7४४:७०४०७ 
00 ऋए७४०॥ पि०ए०ए४०४) फ्रांसीसियों द्वारा राजतन्त्र के विनाश की निन्दा है ॥ 
बक्क प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत कानून के द्वारा स्वीकृत नागरिक अधिकारों के. 
पक्ष में था परन्तु उसके विपक्ष में अठारहवीं शताब्दी में टामस पेन एक फ्रांसीसी जो ' 
संयुक्त राज्य अमरीका को प्रव्रजन कर गया था, पृथ्वी के दूसरे ओर प्राकृतिक अधि- 
. कारों का सबसे महान रक्षक था। छॉक और रूसो दोनों की तके-श्वृंखला का निकट से“ 
अनुकरण करते हुए भी उसके सिद्धान्त ने अमरीकी जनता को ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष « 
में गहन रूप से प्रभावित किया था। बक्क की रेफलेक्शन्स ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन के प्रत्यु-- 
त्तर में टामस पेन ने १७९१ में अपनी “राइट्स आफ मेन! (स्िंटठा08 ० का). 
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"प्रकाशित की जिसमें ऋरता के विरुद्ध जनता के अधिकार का समर्थन करते हुए कहता 
'है सृष्टि का हर इतिहास और हर परम्परागत वर्णन, चाहे वह शिक्षित अथवा अशि- 
'क्षित संसार का हो, उनके विचार और विश्वास में एकमत हैं, मनृष्य एक इकाई के 
रूप में जिसका अर्थ है कि सब मनुष्यों की स्थिति एक समान है, और तदनुसार सव 
मनुष्य समान अधिकारों सहित उसी प्रकार समान पैदा हुए हैं जिस प्रकार सृष्टि द्वारा 
'जाति के बजाय संतान को जीवित रखा गया है।”१ उसके अनुसार प्रकृति के अधि- 
'कार हैं जो अस्तित्व के अधिकार में मनुष्य से सम्बन्धित है। बौद्धिक अधिकार अथवा 
मानसिक अधिकार और अपने आनन्द तथा सुख के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करने 
'के समस्त अधिकार इसी प्रकार के हे जो कि दूसरों के प्राकृतिक अधिकारों के लिए 
हातिकारक नहीं है ।“* वह नागरिक अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों में भेद 
“स्थापित करता है। प्रथम प्रकार के अधिकार वह अधिकार हें जो कि समाज का सदस्य 
“होते के नाते मनुष्यों से सम्बन्धित हैं जब कि दूसरे प्रकार के अधिकार 'अविच्छेद्य 
“और उत्तराधिकार के योग्य हैं और इनका अवरोध करना अथवा उनके उत्तराधिकार 
“को समाप्त कर देना किसी भी पीढ़ी की बात नहीं है ।” 3 
टामस पेन ने वीरता के साथ ब्रिटिश संसद के कर कार्यो का विरोध किया जिसमें 
“अमरीकी उपनिवेश के निवासियों के प्राकृतिक अधिकारों का कर दमन भी शामिल 
“था । तत्कालीन अमरीकी पीढ़ी की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसने ब्रिटिश 
“संसद को चेतावनी दी थी : “मैं चाहता हूँ उसके अतिरिक्त तुम्हें कोई कानून न बनाना 
“होगा । ४” कामनसेन्स नामक अध्याय में वह लिखता है : “सृष्टि की व्यवस्था में मानव 
जाति के मूलतः समान होने के कारण समानता का विनाश केवल कुछ पदचाद्टर्ती 
“परिस्थितियों द्वारा ही हो सकता है; और बिना निर्देयता एवं लोभ के ऐसे कर्कंश बुरे 
' छगने वाले शब्दों का सहारा लिए हुए पर्याप्त मात्रा में घनी और निर्धन के भेद का 
“कारण बतलाया जा सकता है।”" उसके लिए स्वतन्त्रता का अर्थ कार्य-स्वतन्त्रता 
है जो दूसरों की समान स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करती । अमरीकी उपनिवेश्ञों को 
जनता के स्वातन्द्य अधिकार का समर्थन करते हुए तथा यह कहते हुए उसने उनकी 
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भावनाओं को उभाड़ा कि “यही ऐसे युग होते हैं जो मनुष्य की आत्मा की परख करते- 
हैं.. .। नरक की भाँति अत्याचार को सरलतापूर्वक जीता नहीं जाता ...। यह - 
अचरज की बात होगी यदि 'स्वतन्त्रता' जैसी दिव्य वस्तु को उच्च सम्मान न प्रदान 
किया जावे । अपनी सेना की सहायता से ब्रिटेन ने अपने कर शासन को दृढ़ करने के- 
लिए घोषणा की है कि उसे न केवल कर लगाने का ही अधिकार प्राप्त है, बल्कि किन्‍्हीं- 
भी मामलात में हमें बाँधने का अधिकार प्राप्त है और यदि इस ढंग से वाँधना दासता- 
नहीं है तब इस पृथ्वी पर दासता ऐसी कोई वस्तु नहीं है।”* उसका विश्वास था - 
कि गणतल्त्रीय संविधान मनुष्य के लिए सब से अधिक उपयुक्त है क्योंकि उसमें शासन' 
व्यक्तिगत और सामाजिक हित की पूति के हेतु एक राष्ट्रीय समुदाय के रूप में कार्ये- 
करता है। 

मूलतः: सामाजिक संविदा सिद्धान्त से जन्म प्राप्त कर और निरंक॒ग स्वेच्छाचा री“ 
राजतन्त्र के विरुद्ध खड़े होकर प्राकृतिक अधिकारों का विचार दाशशनिक विचारधारा: 
का एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र बन गया कि संविधान निर्माताओं के द्वारा इसे ग्रहण किया 
गया जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को एक देश के संविधान में शामिल किया ताकि; 
राज्य की एकता को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रभावशाली रूप से लागू किया जह 
सके । संविधान में इस प्रकार के अधिकारों के शामिल होने से प्राकृतिक अधिकार 
मूल अधिकारों में परिवर्तित हो गये । लेकिन व्यवह्यरिक राजनीति के क्षेत्र में मूल: 
अधिकारों का यह उदय हाल की उत्पत्ति है। उन्हें अमरीकी स्वातन्त्य घोषणा में: 
शामिल किया गया था। वे अब जनतनन्‍त्र की आधारशिला और व्यक्ति जो केवल 
इनके उपभोग द्वारा, राज्य की समृद्धि और स्वतन्त्रता को योग प्रदान कर सकता है, 
की स्वतन्त्रता के मुख्य आधार हैं। यह अधिकार बहुधा समष्टिवादी अथवा सत्तात्मकः:- 
राज्य के विचार अथवा किसी ऐसे राज्य से सम्बन्धित विचार के संघर्ष में आते हैं. 
जो स्वतन्त्र रूप से व्यक्त जनता की इच्छा का बिना आदर किये अपने अर्थ सम्बन्धी 
सिद्धान्तों और प्रशासन के ढंग को छागू करना मुख्यतः अपना लक्ष्य समझता है। 

प्रो० लास्की का विचार है कि “अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं 
जिनके बिना मान्यता के कोई भी मनुष्य स्व (_ 5०४ ) की खोज नहीं कर सकता ।”* 
स्वर्गीय श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ने मूल अधिकारों की परिभाषा इस प्रकार 
की थी “समाज के कानून द्वारा स्वीकृत तथा नागरिक के सर्वोच्च नैतिक सुख में सहायक: 
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“व्यवस्था, नियम अथवां आचरण ।”” चूँकि मूल अधिकारों से जनता के भिन्न-भिन्न 
सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक एवं राजनतिक हितों का बोध होता है राज्य 
' के शासन विधान सम्बन्धी कानून में उनका संहिताकरण उन्हें जनतन्त्रीय राज्य की 
“शोभा और आभूषण बना देता है। यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज भी प्राकृतिक 
मानवीय अधिकारों का मूल्यवान अध्याय तैयार किया है जिसको स्वीकार करना 
समस्त सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। 

भारत में मूल अधिकार 

मूल अधिकारों के विचार की उपरोक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में तथा 
“फ्रांस एवं संयुक्त राज्य अमरीका के संविधानों में शामिल हो जाने के कारण यह स्वामा- 
'विक हो जाता है कि भारतीय गणराज्य के संविधान में मूल अधिकारों के संहिताकरण 
और उनके शामिल करने को क्‍यों अधिक महत्व दिया गया। फ्रांस ने मूठ अधिकारों 
“के लिए संघ किया था क्योंकि उसकी जनता अपने स्वेच्छाचारी शासकों के शासन 
"के अधीन बूरी तरह से पिसी जा रही थी । अमरीकी उपनिवेश्ञों ने इंगलेण्ड के ऐसे 
औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत रहना असहनीय समझा जो उपनिवेशों के निवासियों 
“का अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार स्वीकार करने के लिए तत्पर 
'नथा। यह ठीक है कि अंग्रेजी जनता के अधिकारों का कोई एक लेख्य नहीं है, लेकिन 
यह अंग्रेजी संविधान की अलिखित प्रकृति के कारण ही है। इंगलेण्ड में विधिवत शासन 
- का प्रचलन है लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने अपने स्वेच्छाचारी शासकों 
के विरुद्ध स्वतन्त्रता का युद्ध जारी रखा था और वतंमान स्थिति यह है कि अंग्रेजी 
जनता प्रत्येक उस अधिकार का उपभोग करती है जिसका उपभोग लिखित संविधान 
और उल्लिखित अधिकारों के अनुसार अमरीकी जनता करती है, और उससे अधिक 
ही क्योंकि वहाँ उन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है जिनका उपभोग एक औसत 
अंग्रेज करता है। विशेष कर शताब्दियों के विदेशी शासन के क्लेशों के कारण, जिसने 
भारतीयों को भाषण, लेख, तथा संगठन के स्वतन्त्रता सम्बन्धी आवश्यक अधिकार 
'भी प्रदान करने से इन्कार कर दिया था, भारत ने इन अधिकारों को संविधान में समा- 
_ वेश करना अधिक उचित समझा और जैसे ही स्वतन्त्रता ने विदेशी शासन को समाप्त 
'किया यह उचित था कि निम्न से निम्नकोटि का नागरिक भी यह जान जाये कि देश 
की राजनैतिक स्वतन्त्रता द्वारा उसे किस प्रकार लाभ पहुँचा है। 
भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद १३-३४ तक मूल अधिकारों से 
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आच्छादित है। विस्तृत रूप से देखने पर वे नकारात्मक और एकात्मक दो प्रकार के 
हैं। प्रथम प्रकार के नकारात्मक हैं जो विधान मण्डल तथा कार्यपालिका की शक्तियों 
'पर बन्धन निर्धारित करते हैं जब कि दूसरे प्रकार के सकारात्मक है और वे उन अधि- _ 
कारों का सविस्तार वर्णन करते हैंजिनका उपभोग भारतीय नागरिक संविधान में 
उपवन्धित प्रत्याभति के अन्तर्गत करता है। दूसरे यह कि ये अधिकार न्याययोग्य 
हैं अर्थात्‌ उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है और प्रत्येक नागरिक इस प्रार्थना 
सहित समर्थ न्‍्यायारूय के समक्ष जा सकता है कि एक विशेष अधिकार जो उसके 
विचारानुसार उसे प्रदान नहीं किया जा रहा है, न्यायारूय की उचित आज्ञा द्वारा 
उसे प्रदान किया जावे । अधिकारों को लागू करने योग्य बनाने का यह उपबन्ध, जो 
इस प्रकार न्‍्याय योग्य बन जाता है, मूछः अधिकारों का सब से अधिक महत्वपूर्ण 
अंग है । क्‍ 

साधारणतया सरकारों अथवा शासनों में अपती शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं 
रोक सकता वह ऐसा स्वतन्त्र जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकता, जो लोकतन्‍्त्रीय 
राजनेतिक व्यवस्था में, उसे (जीवन) व्यतीत करने के हेतु प्राप्त होता चाहिए । 
राजतन्त्रीय पद्धति में न केवल स्वेच्छाचारिता.काआसानी से पता लग जाता है बल्कि 
'उसे जनता के समक्ष उसके (जनता के ) समर्थन द्वारा संशोधन के लिए लाया जा सकता 
है । दूसरी ओर, जनतल्त्र में विधानमण्डल अथवा कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुप- 
योग काफी समय तक अज्ञात रहता है क्योंकि बड़ी कठिनाई से किसी व्यक्ति विशेष 
अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा जनित अथवा उत्पन्न कहा जा सकता है। विधानमण्डल, 
सामाजिक हित अथवा लोक व्यवस्था की आड़ में, व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन 
करनेवाले कानूनों के अधिनियम को न्यायोचित ठहरा सकते हैं, जिन्हें मिटाने के 
लिए नागरिकों को दूसरे सामान्य निर्वाचन तक परीक्षा करनी पड़ती है और विधान- 
मण्डल में अधीन बहुमत द्वारा समथित कार्यपालिका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बुरी 
तरह पैरों से रोंद सकती है । जनतन्त्रों के कार्य-व्यापार का यही अनुभव रहा हैं, भले 
ही यह कथन अजीब अथवा स्वतः विरोधी प्रतीत होता हो । भारत में, ज्ञान्ति तथा 
सुरक्षा कायम रखने की युक्ति के अन्तर्गत कार्यपालिका ने विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त 
कर ली हैं; पुलिस की ज्यादतियों को कार्यपालिका द्वारा या तो अस्वीकृत किया जाता 
है या एक या दूसरे कारण द्वारा उनको उचित ठहराया जाता है । अक्सर सी० आई० 
डी० की गुप्त कार्यवाहियों के प्रति राजनैतिक दलों के नेताओं, जिन्होंने शान्तिकाल 
में भी सी० आई० डी० के जासूसी #त्यों द्वारा परेशान होकर शिकायतें की हैं, ने रोष 
प्रकट किया है। मूल अधिकारों की रक्षा के हेतु न्यायिक प्रत्यामृत वे उपबन्ध पर जोर 
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देते हुए श्री के० एम० मुन्शी ने संविधान में यह कहा था : 'हम जनतस्त्र की स्थापना" 
के इच्छुक हैं, और सदन ने बार-बार इसका समर्थन किया है, ओर जनतस्त्र का सार 
यह है, कि एक ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और दूसरी ओर सामाजिक नियन्त्रण के 
. भध्य संतुलन की स्थापना हो । हमें यह न भूलना चाहिए कि विधानमण्डल में बहुमत: 
सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना करने और व्यवितगत स्वतन्त्रता की रक्षा करने के" 
लिए बहुत उत्सुक रहता है। “१ और कानूनी न्यायालय का सहारा छेना अर्थात्‌ 
विधानमण्डल अथवा कार्य॑पालिका द्वारा उल्लंघन होने की दशा में न्‍्यायपालिका' 
को व्यक्ति की स्वतन्त्रता को लागू करने की शक्ति देना, संविधान में उपबन्धित उपाय 
था। ह 

भारत के संविधान में सात श्रेणियों के अन्तर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया 
गया है : (१) समता का अधिकार (8068 $0 >धुप&779 ) , अनुच्छेद १४-१८ 
( २ ) स्वातन्त्य अधिकार ( दि9॥8 ६0 मए०९०१०7४7 ) अनुच्छेद १९-२२ ( ३ ) 
शोषण के विरुद्ध अधिकार ( ४800 80४786 - जा0७70४ ), अनुच्छेद 
२३-२४, (४) धर्म स्वातन्श्य का अधिकार (:घिंह्४ 60 #76०वैशा 0 8०807) है 
अनुच्छेद २५-२८; (५) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (0४7 8४५: 
एत7०४४०॥७। 'छ8॥08) अनुच्छेद २९-३०, (६) सम्पत्ति का अधिकार (छो878 
४० ?7०7०ए४४७), अनुच्छेद ३१-३१ ख, (७) सांवधानिक उपचारों का अधिकार 
( पा876 $0 (0098४00॥07%8) .9.677060068 ) अनुच्छेद ३२ । 

संविधान के इस भाग द्वारा मान्य इन अधिकारों के उपभोग को सुरक्षित रखने 
के लिए अनुच्छेद १३ घोषित करता है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले 
भारत राज्य क्षेत्र में लागू समस्त विधियाँ इस मात्रा तक शृन्य होंगी जिस तक वे इन 
मान्य अधिकारों से असंगत हैं। यह राज्य को कोई ऐसी विधि भी अधिनियमित 
करने से रोकता है तो पूर्णरूपेण अथवा जिसका कोई भाग इन अधिकारों से असंगत'" 
है। इन अधिकारों से असंगत न कोई अध्यादेश , आदेश, उपविधि नियम, विनिमय, 
अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा छागू की जा सकती है। अनुच्छेद १३ इस प्रकार नका- 
रात्मक अधिकार प्रदान करता है जिसके द्वारा वे विधियाँ जो संविधान में निहित 
. मूल अधिकारों के उपभोग में बाधक हैं अथवा उनसे असंगत हैं प्रभावहीन हो जावेगी । 
अतः न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है और वास्तव” 
में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने क्रमशः १३९ तथा २३६ अनुच्छेदों' 
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द्वारा उनमें निहित कुछ लेखों को जारी करने की सत्ता के प्रयोग में जो राज्य की स्वेच्छा» 
चारी शक्तियों के विरुद्ध अथवा किसी अन्य सत्ता के विरुद्ध जो अपने कित्य निर्णय, 
आदेश अथवा विधि द्वारा नागरिकों के अधिकारों का खण्डन करता है, न्यायिक उप- 
चार है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। अनुच्छेद ३३ इस भाग द्वारा मान्य 
अधिकारों को सशस्त्र बलों पर प्रयोग करने में संसद को इन्हें परिमित करने की शक्ति 
देता है। और अनच्छेद ३४ उस यग में जव कि देश के किसी भाग में सेनाविधि छागू 
है, किये गये कार्य से होने वाली क्षति से रक्षा करने के लिए विधि अधिनियमित करने 
की शक्ति संसद को प्रदान करता है । 


(१) समता अधिकार ( 808 ६० 94००॥॥5) 


सबसे अधिक प्रिय और सर्वेसम्मति द्वारा स्वीकृत मनुष्य के जन्म से उसकी समता ह 
का प्राकृतिक अंधिकार बहुत से राज्यों में उस समय तक लागू नहीं था जब तक कि 
वे मानने के लिए विवश नहीं किये गये । भारत के संविधान में अनुच्छेद १४ तथा 
१५ नकारात्मक रूप में अर्थात्‌ राज्य द्वारा विभिन्न नागरिकों के मध्य भेद स्थापित 
करने पर रोक लगाते हुए सब व्यक्तियों के समता-अधिकार को उस माँति मान्यता 


प्रदान करते हैं। अनुच्छेद १४ भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष. 


समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जावेगा । 

अनुच्छेद १५ (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल घम, मूलवंश, जाति, 
लिग, जन्मस्थान, अथवा इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा । 

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई नागरिक :-- 

(क) दुकादों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन 
के स्थानों में प्रवेश के, अथवा द 

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप से राज्यनिधि से पोषित अथवा साधारण जनता के 
उपभोग के लिए समपित कुओं , तालाबों, स्नानघरों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम- 
स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता दायित्व निर्बन्धन अथवा झतें के. 
अधीन न होगी । 

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बाछूकों के लिए 
कोई विद्येष उपबन्ध बनाने में वाघा न होगी । 

(४) इस अनुच्छेद की या अनु ० २९ के खण्ड (२) की किसी वात से राज्य को 
सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए किन्‍्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति 

र्प्‌ 


३८६ : संघवाद ओर संघात्मक शासन 


के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष- 
उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी । 


उपरोक्‍त दोनों अनुच्छेद बिना धर्म, मूलवंश,लिग,जाति अथवा जन्मस्थान के 
विभेद के विधि के समान संरक्षण अथवा जनोपयोगी स्थानों के कुछ अधिकारों के 
उपभोग से सम्बन्धित नागरिकों के समता-अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं। 
सन्‌ १९४९ तक प्रचलित विभेदों, जो मानव चेतन के लिए अत्यधिक कष्टदायक 
थे, के उन्मूलन के हेतु यह आवश्यक समझा गया था । लेकिन अनुच्छेद १५ खण्ड (१) 
तथा (२) राज्य को बालकों अथवा स्त्रियों के मध्य परस्पर कोई विभेद न होगा। 
राज्य विधि से सहायता प्राप्त करनेवाली कोई जनसंख्या,धर्म, जाति,मूलवंश' अथवा 
लिंग के आधार पर विभिन्न नागरिकों के मध्य कोई विभेद नहीं कर सकती है। यह 
अनुच्छेद सब लोगों को विधि के समान, संरक्षण के समान प्रत्याभूति करते हैं। विधि 
के समक्ष यह समता इंगलेण्ड में विधिवत शासन ( +#्ण७ ० 8७9 ) में निहित है, 
जिसके अनुसार सब लोग समान विधि, अर्थात्‌ विधि की दृष्टि में समान. व्यवहार 
के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत का संविधान, इन दोनों अनुच्छेदों से, वर्तमान संसार के 
कुछ उन्नतिशील देशों के संविधानों की अपेक्षा एक कदम और आगे बढ़ जाता है जहाँ 
तक यह पुरुषों और स्त्रियों के मध्य समता को मान्यता प्रदान करता है। कुछ देझ्षों 
में स्त्रियों को मतदाता बनने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य घर की 
देखभाल करना ही समझा जाता है, स्विटज़रलैण्ड और आयरलैण्ड दो ऐसे ही उदा- 
हरण हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने जो कुछ भी कठिन संघण्ष के बाद प्राप्त किया है, 
भारत ने गणराज्य के प्रारम्भ से ही उसकी अनुमति प्रदान की है, जैसे मूलवंश अथवा 
जन्मस्थान के आधार पर विभेद का अन्त । 
संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा शामिल अनुच्छेद १५ का प्रकरण (४) निःसंदेह 
एक प्रकार का विभेद है और एकता की सच्ची आत्मा|के विरुद्ध हैक्योंकि यह एक 
राज्य को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के सदस्यों अथवा अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के हेतु विरोध उपबन्ध बनाने 
का अधिकार देता है; यह प्रकरण अनुच्छेद के प्रथम दो प्रकरणों की सामान्य आत्मा 
का अपवाद है। लेकिन चूंकि संविधान का ध्येय सच्चे जनतन्त्र की स्थापना है जिससे 
जनता स्व-उन्नति के हेतु पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगी; यह उन्नतिशील वर्गों 
ओर जातियों के हित में भी है कि जनता को, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी विदेशी शासन 
के अन्तर्गत सामाजिक दोषों और विभेदों को जो सामाजिक और शिक्षात्मक उन्नति के 
न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के मार्ग में बाधक थे, के कारण क्षति उठायी थी, एक 
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निश्चित स्तर पर लाया जाये । उनका पिछड़ा रहना भारत के राज्य पर बहुत बड़ा 
भार होगा और उन्हें संविधान का उतना सच्चा तथा उत्साही समर्थक न बनायेगा 
जितना गणराज्य की एकता और उसे शक्तिशाली बनाये रखने के लिए आवश्यक 
है। अत: इस आधार पर विशेष उपबन्ध जो अन्तत: अनावश्यक हो जायेंगे, न्यायोचित 
हैं । वस्तुत: एक सुखी और समृद्धिशाली जनतन्त्र वही है जिसमें विभिन्न वर्गों और 
आदिम जातियों के मध्य अत्यधिक असमानता नहीं होती और केवल व्यक्तिगत 
लाभों में ऐसी असमानताएँ होती हैं जो मस्तिष्क और शरीर के प्राकृतिक गुणों के 
अ्रतिफल हैं । भारत का लक्ष्य एक ईदवरीय समाज की रचना है जिसमें सामाजिक 
'विषमताओं अथवा राज्य की उदासीनता के परिणामस्वरूप उत्पन्न असहनीय असमान- 
ताओं का अस्तित्व नहीं है। इन्हें दूर करना आवश्यक है और चूँकि यह एक संक्रामक 
रोग है। इसके लिए विशेष उपचार और इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद १५ खण्ड (४) 
का आश्रय ग्रहण किया जा सकता है। 


कार्य-समता का अर्थ किसी भी दशा में समस्त नागरिकों द्वारा समान प्राप्ति नहीं 
'है। इसका अर्थ केवल यही है कि उन्हें समान अवसर उपलब्ध है और किसी वर्ग विशेष, 
या जाति, या मूलवंश या लिंग के साथ विशेष पक्षपात अथवा उसके विरुद्ध विभेद 
नहीं है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में ऐसी समानता का होना जनतनत्र 
के लिए अनिवार्य दशा है और संविधान के अनच्छेद १६ द्वारा इसका उपबन्ध किया 
गया है जो यह प्रतिपादित करता है :-- 


अनुच्छेद १६--( १) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब 
गरिकों के लिए अवसर की समता होगी 

(२) केवल धर्म, मूलबंश, जाति, लिंग उद्भव,जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें 
से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए किसी नौकरी या पद के विषय में अपा- 
त्रता ( ४०४80 ) होगी और न विभेद किया जावेगा । 

अनुच्छेद १६ के यह दोनों खण्ड केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी 
यद पर नियुक्ति अथवा नौकरी के सम्बन्ध में सब नागरिकों की समता की प्रत्याभूति 
करते हैं। भारत में किसी सरकार के अधीन बिता किसी पक्षपात अथवा विभेद के 
स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के नागरिकों को बिता धर्म या जाति, या मूलवंश या 
उद्भव,या जन्मस्थान की अपेक्षा के समान रूप से नौकरी प्राप्त करने का अधिकार 
प्राप्त है। लेकिन खण्ड ३ संसद को एक राज्य अथवा स्थानीय अधिकारी के अधीन 
किसी श्रेणी अथवा किन्‍्हीं श्रेणियों के पद की नौकरी के लिए निवास योग्यता निर्धारित 
करने के हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक राज्य 
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सरकार के अधीन लोक-पद ( ?प०७४० 098०6 ) के भर्ती के सम्बन्ध में यह 
निर्धारित किया जा सकता है कि उम्मीदवार उस राज्य के क्षेत्र में जन्मे अथवा निवास 
करनेवाले नागरिक ही हों । खण्ड ४ राज्य को नागरिकों के पिछड़े वर्गों के सदस्यों 
के लिए नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध बनाने की अनुमति 
देता है । यदि राज्य की राय है कि लोक सेवाओं में एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व 
पर्याप्त रूप में नहीं हो पाया है । यह उपबन्ध यद्यपि समता-सिद्धान्तों के ठीक-ठीक 
अनुकूल नहीं है, उन्हीं आधारों पर और सीमित युग के लिए उचित है जिस प्रकार 
अनुच्छेद १५ में दिए हुए विशेष उपबन्ध । लेकिन ऐसे रक्षण उन आधारों पर चाहे 
न्‍्यायोचित ही क्‍यों न हों ये जैसा कि अनुभव बतलाता है, भर्ती के स्तर और इस तरह 
लोक सेवाओं में प्रशासन के स्तर को अवनति की ओर भग्रसर करते हैं । व्यवहार में 
प्रत्येक लोक सेवा आयोग ( +िपॉ०४०७ $७70708 ए०णाएं 88४07 ) राज्य अथवा संघ, 
लोक पदाधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों आदि को प्रतियोगिता परीक्षा 
में प्रदशित की जाने वाली आयुसीमा और योग्यतामान के सम्बन्ध में छट देता है । 
यद्यपि इन छूटों का अर्थ विशेष रूप से पिछड़ी हुई जातियों को छोक-सेवाओं में प्रति- 
निधित्व प्राप्त करने के योग्य बनाना है, यह बच्चे को चम्मच से दूध पिलाने के समान 
है जो कि स्वतन्त्र उपयोगिता और लोकपद पर सब से अधिक योग्य व्यक्तियों की भर्ती 
के विरुद्ध है। लम्बी अवधि में ऐसी छूटे अथवा कम से कम दिनों तक उनका लागू रहना 
. इन जातियों को योग्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में दूसरों का मुकाबिछा करने अथवा 
अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उत्साहहीन बना देती हैं। एक बार वैधानिक मान्यता 
प्राप्त हो जाने पर छुटों का हटाना बड़ा कठिन है भले ही उनकी आवश्यकता न रह 
गयी हो, वे एक प्राप्त अधिकार को जन्म देते हैं, जिसे उसकी प्रकृति के कारण नष्ट 
अथवा समाप्त करना कठिन है । देश में पायी जाने वाली विशेष परिस्थितियों में तथा 
शताब्दियों के इतिहास वाले जात-पाँत पर आधारित समाज में, जिसमें वर्ण व्यवस्था 
अरष्ट होकर जाति व्यवस्था में बदछ गयी हो और जिसके फलस्वरूप समस्त हिन्दू 
समाज प्राय: युद्धरत समूहों में विभाजित होकर टुकड़े-टुकड़े हो गया हो, इन दोषों 
जो तथाकथित नीच जातियों पर उच्च जातियों के आधिपत्य के परिणामस्वरूप 
अस्तित्व में आये, का उन्मूलन अथवा विनाश न केवल देशभक्ति ही है वरन्‌ राज्य 
तथा नागरिकों का भी यह नैतिक कर्तव्य है। क्‍ 

अनुच्छेद १७ के अनुसार “अस्पृश्यता” ( एग्रा०ण्ककष४।09 ) का किसी 
भी रूप में अन्त कर दिया गया है। अर्थात्‌ राज्य इसे स्वीकार नहीं करता और इसके 
द्वारा अपनी उपजी अथवा उत्पन्न किसी निर्योग्यता को छाग्रू करता “विधि के अनुसार 
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दण्डनीय अपराध” घोषित किया गया है । विशेषकर हिन्दू समाज में यह दोष इतना 
अधिक भयंकर बन गया था कि इसने बहुत काफी संख्या में लोगों को क्षुद्र जीव का 
यद प्रदान कर उन्हें बहिष्कृत कर दिया। देश पर इस दोष के. भयंकर प्रभावों से परिचित 
राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती जसे समाज सुधारकों ने इसके 
विरुद्ध संघर्ष किया | लेकिन पुरानी आदतें और पक्षपातपूर्ण विचार अन्त तक झलकते 
रहते हैं। चाहे जितना इनको उन्त लोगों का अन्याय समझा जाय जो ऐसा दूषित कायें 
करते हैं, उनके लिए भी इन्हें त्यागता कठिन होता है। अस्पृव्यों के सब से अधिक शुभ- 
चिन्तक गांवी जी इन्हें हरिजन कहते थे और अपने उदाहरण द्वारा यह प्रमाणित करने 
के लिए उनके साथ रहते थे कि यह तथाकथित अस्पृश्य लोग समान व्यवहार पाने 
के उसी प्रकार अधिकारी हैं जिस प्रकार उच्च जाति के छोग । उनका दृढ़ विश्वास 
था कि यदि यहु व्यवस्था चलती रही तो देश और भी अधिक शकक्तिहीन हो जावेगा 
तथा उन्होंने मृत्यु पर्यन्त उपवास रखा जब तक सामान्य हिन्दू समाज से अस्पृश्य अलग 
करते का रामजे मैक्डानल्ड एवार्ड ( हि070589 7४००१००७ व &फ़&70 ) संशो- 
'धित नहीं किया गया। अतः अनुच्छेद १७ सब व्यक्तियों को राज्य द्वारा मान्य समता, 
निःसन्देह सामाजिक समता का पोषक है। यद्यपि केवल वैधानिक उन्मूलन स्वयं अस्पू- 
इयता जैसे दोष का अन्त नहीं कर सकता है, यह नि:संदेह लोगों की दृष्टि में पीड़ितों 
के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठा देता है और उन लोगों से अपील करने में समाज 
सुधारकों को बल प्रदान करता है जो इस दोष को समाप्त करने में विश्वास 
रखते हैं । 

अनुच्छेद १८ विद्या अथवा सेना सम्वन्धी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सब 
उपाधियों को समाप्त करता है। भारत का कोई नागरिक विदैशी राज्य द्वारा प्रदान 
की गयी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, और न भारत में राज्य के अधीन सेवारत 
विदेशी छोग विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, और न राज्य के अधोन 
लाभ का पद या विश्वास पद पर आसीन कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सम्मति के बिना 
विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। समता की स्थापना 
का प्रयास करते हुए ये निवन्धन नागरिकों को अपने व्यक्तिगत आचरण में अथवा 
अन्य प्रकार से गणराज्य के प्रति वफादार बनाने के लिए चौकसी रखता है। 

भारत सरकार ने भारतरत्न से लेकर पद्मश्री तक पदवियों की विभिन्न श्रेणिग्रों 
को स्थापित किया है जिन्हें राष्ट्रपति ऐसे लोगों को प्रदान करता है जो देश की अतुल- 
नीय सेवा करते हैं अथवा किसी क्षेत्र में उच्च स्तर की निपुणता प्राप्त करते हैं। इन 
पदवियों का वितरण चाहे जितना अधिक अनुच्छेद की आत्मा से वैधानिक रूप से 
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मक्‍त रखा जाय, ये सम्भवतः कछ दिनों बाद सहाययुक्‍त व्यक्तियों के वर्ग का निर्माण 
करते हैं, और एक सच्चे ईश्वरीय समाज के निर्माण के हेतु इनका अवश्य ही उन्मूलन 
होना चाहिए 


(२) स्वतन्त्रता अधिकार ( 800 ४0 #7००९०० ) 

द्वितीय, लेकिन नागरिकों के समस्त मूल अधिकारों में सब से अधिक महत्वपूर्ण, 
ध्वातन्व्य अधिकार है । संविधान का अनुच्छेद १९ नागरिकों को 

(क) वाक्‌-स्वातन्त्रयः ( 7०९५० ० 8968० ) और अभिव्यक्ति 
स्वातन्त्रय ( +#7660070 ० म579768807॥ ) का, 

(ख) शान्तिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का; 

(ग) संस्था या संघ बनाने का; 

(घ) भारत राज्य क्षेत्र में सर्वेत्र अबाघ संचरण का; 

(ड ) भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का 

(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; तथा 

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या काराबारः करने का अधिकार प्रदान 
करता है। 


स्वतन्त्रता की यह सात श्रेणियाँ नागरिक के व्यक्तिगत विकास तथा सुखी 
जीवन के लिए आवश्यक हैं और उनके बिना राज्य के लिए, जिसके प्रति वह निष्ठा 
रखता है, उसमें उत्साह की अनुमति नहीं हो सकती । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महान्‌ 
पोषक मिल” ( वा] ) व्यक्ति को जहाँ तक उसके स्व' ( 5०४ ) का सम्बन्ध 
है, यह समस्त स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास अथवा वृत्ति' 
(:९7०6४»0०॥ ) की स्वतन्त्रता में इस सीमा तक निर्बन्धों के अधीन कर देता है 
जहाँ तक लोकहित अथवा अन्य लोगों की समान स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है । विचार 
करने पर यह स्पष्ट हो जावेगा कि बिना समचित नियंत्रण के स्वतन्त्रता भ्रष्ट होकर 
सनद तथा स्वेच्छाचारिता का रूप धारण कर लेती है जो अन्त में समाज को शवित- 
हीन और खण्ड-खण्ड कर देती है। जेसा कि कैनिंग ( 0४०४४४४ ) का विचार है: 
“केवल वही स्वतन्त्रता प्राप्त करने योग्य है जो जनता की शक्ति, बुद्धि तथा सदगुण 
में वृद्धि करती है । . . . प्रगति, बुद्धि एवं शक्ति का विकास ही स्वतन्त्रता का लक्ष्य 
ओर प्रसाद है, और इसके बिना एक जनता नाम के लिए जनता हो सकती है, लेकिन 
स्वतन्त्रता के सार और आत्मा का उसमें अभाव होगा ।” ऐसी स्वतन्त्रता एक नागरिक- 
समाज प्राप्त होती है जिसके सदस्य एक दूसरे की समान स्वतन्त्रता का आदर करते 
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हैं और समाज की विधियों का पालन करते हैं चाहें विधियाँ सरकार द्वारा बनाई 
गयी हों अथवा राज्य के नियमों के रूप में--नैतिक विधियाँ--स्वीकृत हों । अतः 
स्वतन्त्रता की उचित सीमा के उल्लंघन का कोई प्रयास विधियों द्वारा रोका जाता 
है। अत: अनुच्छेद १९ खण्ड (१) द्वारा प्रदान की गयी सातों स्वतन्त्रता उचित निव॑न्धनों 
के अधीन हैं जो किसी वर्तमान विधि अथवा भविष्य में राज्य द्वारा निर्मित होने वाली 
विधियों द्वारा राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक 
व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या न्‍्यायाठलय अवमान (007/०॥07४ 
0०0: ८०४०४ ), मानहानि या अपराध उद्दीपन के सम्बन्ध में,” जहाँ तक अनुच्छेद १९ 
(१) (ख) के उपखण्ड (क) का सम्बन्ध है, “सार्वजनिक व्यवस्था”, जहाँ तक अन॒- 
च्छेद १९ (१) (ख) का सम्बन्ध है, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार”, जहाँ 
तक अनुच्छेद १९ (१) (ग) का सम्बन्ध है, सामान्य जनता तथा अनुसूचित आदिम 
जातियों के हितों की रक्षा के हेतु”, छागू किये जाते हैं । 

उपखण्ड ६ के अन्तर्गत अधिकार का उपभोग करने के सम्वन्ध में कोई वृत्ति 
उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए राज्य आवश्यक प्रावधिक योग्यताएँ 
निर्धारित कर सकता है। राज्य भी पूर्ण या आंशिक रूप में स्वयं अथवा अपने निद्ञी 
या नियंत्रित निगम द्वारा व्यापार या कारबार कर सकता है। 

अनुच्छेद २० राज्य की स्वेच्छाचारिता से व्यंक्ति की रक्षा यह निर्धारित करते 
हुए करता है कि (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया 
जावेगा जब कि अपराधारोपित क्रिया करने के समय वह एक अपराधी नहीं है और 
न उसे अपराघ के लिए उपबन्धित दंड से अधिक दंड प्रदान किया जावेगा; (२) 
कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सिद्ध दोष नहीं ठहराया 
जावेगा, (३) कोई अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य न किया 
जायेगा, अर्थात्‌ अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अतरिक्त अपना अपराध स्वीकार करवे 
के लिये उसे क्लेश अथवा शक्ति के अबीन न किया जावेगा । 

अनच्छेद २१ व्यवित की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करता है जो अपने प्राण 
अथवा देहिक स्वतन्त्रता से “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर" अन्य प्रकार 
से वंचित नहीं किया जा सकता । 

यह इस बात को निश्चित करता है कि यदि कमी किसी व्यक्ति, नागरिक अथवा 
विदेशी को उसके जीवन अथवा देहिक स्वतन्त्रता से वंचित किया जाता है तो राज्य 
की ओर से किसी प्रकार की स्वेच्छाचारिता नहीं होगी । उस पर उसी प्रक्रिया के अतु- 
सार म्‌ कदमा चलाया जायेगा जो उस उद्देश्य के लिए निर्मित विधि द्वारा निर्धारित 
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की गयी है। जब कि यह विधिवत शासन ( फ़रैणे७ ०६ 7,99 ), जिस प्रकार यह 
इंगलैड में लागू है, जो छागू रहने के लिए निश्चित कर देता है, यह संयुक्त राज्य 
अमरीका में प्रचलित व्यवहार से भिन्न है जहाँ कि एक अभियुक्त पर “विधि की उचित 
प्रक्रिया के अनुसार म्‌ कदमा चलाया जाता है, और इस प्रकार न्यायालूय को यह छूट 
प्रदान की जाती है कि वह यह पता लगाये कि अभियुक्त को पकड़ने और उस पर म्‌ क- 
दमा चलाने में विधि का उचित ढंग से पाछन किया गया है। संविधान सभा के एक 
भाग ने उचित प्रक्रिया' वाक्य खण्ड को शामिल करने के हेतु कठिन संघर्ष किया था, 
लेकिन अन्त में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के पक्ष में इसे अस्वीकृत कर दिया 
गया। यह इसलिए किया गया था क्योंकि अमरीकी सुप्रोमकोर्ट के न्यायाधीश फ्रैल्क- 
फर्टर ( गए४४०४ ऋः३०४ाएए४७/ ) ने प्राह्प समिति ( 9787ए8 0०फएं- 
0४०० ) के सांविधानिक परामर्शदाता सर बी० एन० राव (ह7 फे. ऐ. छे8ए), 
को यह परामर्श दिया था कि उचित प्रक्रिया” वाक्य खण्ड ने अमरीका में जनतन्त्र 
के विकास में बाधाएँ उपस्थित की थीं, और इसलिए भारत में इसे व अपनाना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त देश के कुछ भागों विशेषकरतेजलंगाजा में हुई अवेबानिक कार्य वाहियों 
ने विधि और व्यवस्था को बनाये रखने के सम्बन्ध में भारत सरकार के लिए गम्भीर 
समस्याएँ पेदा कर दी थीं। उचित प्रक्रिया' के विरुद्ध चाहे जो कुछ भी कहा जायें, 
इस पर कोई शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता कि विधानमण्डल अभियुक्त के मुकदमे 
के लिए प्रक्रिया' निर्धारित करने के हेतु ऐसी विधि बना राकता है जो वस्तुतः व्यक्ति 
की वेब कार्यवाहियों का भी उल्लंघन करती हो। कई बार उच्च न्यायाटूयों ने व्यक्तियों 
को बन्दी बनाने से सम्बन्धित सरकारी आदेशों को रह कर दिया क्योंकि बच्दी बनाने 
की प्रक्रिया अथवा सिद्ध दोष और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों में परस्पर संघर्ष पैदा 
हो गया था । 


अनुच्छेद २२ यह निर्धारित करते हुए व्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्रक्षित रखने 
का ओर आगे लक्ष्य करता है :-- 


अन च्छेद २२-( १) “कोई व्यक्ति, जो बन्दी बनाया गया है, ऐसे बन्दीकरण के 

कारणों से यथाशक्ति शीघ्र अवगत कराये गए हुए बिता हवालात में निरुद्ध नहीं किया 

जायेगा ओर न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा करने 
के अधिकार से वंचित रखा जायेगा ।* 

जहाँ तक इस उपबन्ध का सम्बन्ध है यह उत्तम है लेकिन अनुच्छेद २२ का खण्ड 

(२) बन्दी बनाये गए व्यक्ति के मिरोध की २४ घंटे के लिए अनुमति प्रदान करता 

है, और इसके बाद यदि दंडाधिकारी के प्राधिकार से उसे और आगे की अवधि के लिए 
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'निरुद्ध किया जा सकता है। पुलिस द्वारा हिरासत में लाये हुए व्यक्तियों को निरुद्ध 
रखने तथा उन्हें यातनाएँ प्रदान करने का पुराना रवेया यद्यपि पर्याप्त रूप से सुधारा 
गया है, फिर भी यह व्यक्ति की देहिक स्वतन्त्रता में बाधक है । और अनुच्छेद २२ 
'खण्ड (३) उस व्यक्ति को, जो छात्र अन्यदेशीय है अथवा जो तिवारक निरोध करने 
वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, अनुच्छेद २२ खण्ड (१) तथा (२) 
में दिये गये अधिकारों से वंचित रखता है। वर्तमान निवारक निरोध अधिनियम सरकार 
कोतीन महीने के लिए किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के निरुद्ध रखने और ऐसे व्यक्ति 
को बिना मुकदमें के तिरुद्ध रखने और (ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्‍्याया- 
चघीश रह चुके हैं अथवा है बनी हुई) मंत्रणा मण्डछी के प्रतिवेदन पर अधिक अवधि 
'के लिए (अधिनियम से उपबन्धित अधिकतम कालावधि तक) विरुद्ध रखते का 

अधिकार प्रदान करता है । 
निवारक निरोध अधिनियम के अबीन अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित 
“किये जाने वाले व्यक्तियों के अगणित मुकदमें अस्तित्व में आ चुके हैं और कुछ मुकदमे " 
१८ उच्च न्यायाछयों ने इस प्रकार से निरुद्ध व्यक्तियों के निरोध अथवा सिद्ध 
दोष को रह कर दिया है | अधिनियम ने कार्यपालिका को ऐसे व्यक्तियों को बिना 
उचित मुकदमे के कम से कम तीन माह तक निरुद्ध रखने की विस्तृत ऑर लगभग 
अनिर्बन्बित शक्तियों से सुसज्जित किया है जिन्हें वह किसी एक या दूसरे कारण से 
अवांछनीय समझती है । निरोध शक्ति का उच्छु खल प्रयोग सीमाओं को लाँब चुका 
'है । इसने विश्वविद्यालय अथवा कालेज के विद्याथियों को अपने विश्वविद्यालय के 
आधिकारियों के कुछ कृत्यों के विरुद्ध आंदोलन करने अथवा अपनी वध शिकायतों 
को दूर करने के हेतु आन्दोलन करने के लिए निरुद्ध किया है । इस सम्बन्ध में उत्तर 
प्रदेश की सरकार, जिसने निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा शान्तिपू्णं आचरण का विश्वास 
दिलाये जाने पर भी, नवयुवकों को तुच्छ कारणों के आधार पर स्वतन्त्रता से वंचित 
कर दिया, सब से अधिक पातकी ( ७४७० ) रही है। इन आपात शक्तियों का 
'दुरुपयोग निःसन्देह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का निषेध है और जनतनत्र के सिद्धान्तों 
'अथवा स्वतन्त्रता के नैतिक नियमों के भी विरुद्ध है। और जब यह स्मरण किया जाता 
है कि अनुच्छेद २२ खण्ड (७) संसद को ऐसी परिस्थितियाँ निर्धारित करने योग्य 
बनाने के हेतु विधि अधिनियमित करने की शवित प्रदान करता हैं जिसके आधीन 
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तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए निरोध किया जा सके, तब अनुच्छेद २२ 
खण्ड (१) के अन्तर्गत संविधान जो भी संरक्षण दायें हाथ से प्रदान करता है वह उसे 
बायें हाथ से वापस ले लेता है। अतः आपात्‌काल को छोड़कर साधारण युग में सर्वा- 
घिक अक्षय विधि ( 774०९४४४०]७ 7&७ ) के अधीन प्रदान की गयी ऐसी निरोधः 
शक्तियों के प्रयोग के हेतु कार्यपालिका की सत्ता न्‍्यायोचित नहीं ठहरायी जा सकती । 


(३) शोषण के विरुद्ध अधिकार ( 'िं80॥ 88४80 ॥>907086800 ) 
कुछ सामाजिक और आश्िक परिस्थितियों में निर्भभता और असहायता ने 

स्त्रियों और बच्चों पर जीवन की दशायें जबरदस्ती लाद दीं और इन बच्चों के जनकों' 
ने कष्टदायक निर्घनता से विवश होकर, अपने बच्चों को धनिकों, पूँजीपतियों अथवा 
जमीदारों द्वारा शोषित होने की अनुमति दे दी । अनुच्छेद २३ और २४ में संविधान 
ने मानव जीवन से बेगार तथा उचित श्रम दिये बिना शारीरिक श्रम के उपभोग पर 
रोक लगाकर इस प्रकार के शोबण का अन्त करता है, और इसका कोई भी उल्लंघन 
विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है। फिर यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए बिना विभेद के अनिवाय॑ श्रम लागू करने की शक्ति देता है। 'चौदह वर्ष से कम 
आयु वाले किसी बालूक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रक्खा जायगा ।” 
नेतिकता, बालक के हिंत और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर यह आवश्यक अधि- 
कार है। इसका उल्लंघन मनृष्य की भली-चेतना के प्रति विद्रोह है और यह अनेतिकता 
की वृद्धि करता है। सौमाग्यवश हमने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कदम 
उठाया है और इसलिए असहायों तथा निर्धनों के शोषण को रोकना राज्य का 
कतंव्य है। द 

(४) धर्म-स्वातन्त््य का अधिकार ( छ806 ६० #7००१०४७ ० छेथ्ांह्ठांग ) 


हमारे गणराज्य की भाँति एक बहु घामिक राज्य में यह उचित ही है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को धामिक असहिष्णुता के विरुद्ध सुरक्षित रखा जाये । हमारा राज्य धर्म- 
निरपेक्ष राज्य है जिसमें किसी विशेष धारमिक विश्वास के प्रति पक्षपात प्रदर्शित नहीं 
किया जाता और न किसी घारमिक आचरण पर रोक लगायी जाती है यदि वह नैतिकता" 
अथवा लोक-मर्यादा से संघर्ष में नहीं आता । भूतकाल में धार्मिक झगड़े और दंगे काफी 
मात्रा में हुए थे। अतः यह आवश्यक था कि सम्प्रदायों के लोगों को अपने धर्मपालन' 
को स्वतन्त्रता प्रदान की जाये । अनुच्छेद २५ उन चारों अनुच्छेदों में, जिन्हें संविधान 
घामिक स्वतन्त्रता की प्रत्यामृति के लिए शामिल करता है, सब से अधिक महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि यह कहता है :-- 


भारतीय संघवाद में नागरिकता तथा सूलाधिकार. रे९५ 


अनुच्छेद २५ (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस माग 
के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों की अन्त:करण की स्वतन्त्रता 
का तथा धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान 
अधिकार होगा । 
(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव,. 
अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो-- 
(क) धारमिक आचरण से सम्बन्ध किसी आर्थिक वित्तीय, राजनंतिक अथवा 
अन्य किसी प्रकार की लछौकिक क्रियाओं का विनयमन अथवा निर्बन्धन करती हो; 
(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धवित करती हो, अथवा हिन्दुओं 
की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं, हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए 
खोलती हो । 
अनुच्छेद में प्रयुक्त हिन्दू शब्द सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म के माननेवाले लोगों 
को शामिल करता है। और कृपाण घारण करना तथा लहेकर चलना सिक्‍ख धर्म मानते 
का अंग समझा गया है। 
अनुच्छेद २६ प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को सामाजिक 
व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधीन रहते हुए धामिक और पूतं-प्रयोजनों के 
लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने सधर्म सम्बन्धी विषयों का अपने: 
ढंग से प्रवन्ध करने का, चल और अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और 
उसका विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह सब किसी 
भी सम्प्रदाय के लोगों के लिए धर्मस्व को अथवा अपने धर्म के मानने और प्रचार करने 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाने को जारी रखने में सुरक्षित रखंता है। कोई भी 
व्यक्ति ऐसे करों को दिए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनका आगम 
( ?70०6608 ) किसी धर्म विशेष के लिए प्रयोग किया गया हो। (अनुच्छेद २७) 
राज्य-निधि से पूर्ण रूप से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धामिक शिक्षा न दी 
जावेगी । (अनुच्छेद २८) में उपबन्ध समस्त धामिक सम्प्रदायों के प्रति व्यवहार- 
समता को सुरक्षित रखते हैं, राज्य के निरपेक्ष अथवा लौकिक रूप को निदिचत 
करते हैं तथा धार्मिक-स्वतन्त्रता की (प्रत्याभृति करते हैं । 
(५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धित अधिकार (00ए7७ & परत०&#ं०एशी 
छह. गा 
भारत जैसे बहु-संस्क्ृति वाले राज्य में समस्त सांस्कृतिक समूहों अथवा विभिन्न 
विभागों के लोगों को अपनी संस्क्रति की रक्षा करने तथा अपने बच्चों की शिक्षा के 
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लिए उपबन्ध बनाने, जिस प्रकार वे उचित समझते हैं, के हेतु स्वतन्त्रता निश्चित 
“करना आवश्यक है। अनुच्छेद २९ सब लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष 
"भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने के अधिकार संरक्षित करता है। राज्य-निधि 
से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में नागरिकों को प्रवेश से केवल धर्म, 
'मूलवंश, जाति, माषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा।” 
धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने और 
'उनको बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, और राज्य इनमें से किसी को सहायता 
देने में विभेद नहीं करता है । 


(६) सम्पत्ति का अधिकार ( फां89 $० ?709००४५ ) 


व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति का अधिकार, उसकी प्राप्ति, सुरक्षा तथा उसका विक्रय 
एक प्रिय अधिकार रहा है जिसे मानव जाति का इतिहास प्रदर्शित करता है। संविधान 
का अनुच्छेद ३१ कहता है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विचा अपनी सम्पत्ति 
से वंचित नहीं किया जायेगा ।” राज्य विधि के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति को सार्व- 
जनिक प्रयोजन के लिए ऐसे कानून के अनुसार अजित करने अथवा अधिग्रहीत करने 
'की शक्ति रखता है जो या तो प्रतिकर की राशि को नियत करता है या उन सिद्धान्तों 
'को निर्घारित करता है जिसके आधार पर प्रतिकर निश्चित किया जाता है। प्रत्येक 
'न्यायालय ऐसी प्रत्येक विधि को मानने के लिए बाध्य है। संविधान के अस्तित्व में 
आने के शीघ्य बाद ही कई राज्य विधान मण्डलों ने ज़मींदारी पद्धति के उन्मूलन के 
लिए विधियाँ पारित की तथा इन विधियों को अवैध करार देने के हेतु उच्चतम न्याया- 
'लय के समक्ष मुकदमे पेश गये, क्योंकि इनका अर्थ व्यक्तियों को अनुच्छेद ३१ खण्ड 
(१) के अधीन मान्य अधिकार के विरुद्ध उनकी सम्पत्ति से वंचित करने से था।। भारत 
'की सरकार जमींदारी पद्धति को समाप्त करने पर तुली हुई थी और इसने संविधान के 
'अयम संशोधन को आगे बढ़ाया जिसने सम्पत्ति के अर्जन के लिए राज्य विधान मण्डलों 
की उपलिखित शक्ति को प्रतिस्थापित किया (प्रथम संशोधन, १९५१) । यह उपंबन्ध 
करते हुए संविधान में एक नया अनुच्छेद ३१ (क) जोड़ दिया गया कि किसी सम्पदा 
के अर्जेन के लिए राज्य द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण शून्य न समझी जायेगी 
“कि वह अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १९ अथवा अनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों में 
से किसी से असंगत है या उसको छीजती हैं या न्यून करती है ।” और एक अन्य नये 
अनुच्छेद ३१ (ख) ने इसके अतिरिक्त (नयी जोड़ी गयी नवम्‌ अनुसूची में उल्लिखित 


जे पंप 


बीस विधियों को मले ही उन विधियों में संविधान के अन्य अनुच्छेदों के विरुद्ध विषय 
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हों, वंध कर दिया। निःसन्देह जागीरदारी, जमींदारी और अन्य भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति 
जिसके उन्मूलन पर विचार किया गया था, का उन्मूलन करना एक क्रान्तिकारी कदम 
था । पं० नेहरू ने खुलेआम घोषणा की थी कि उनकी सरकार किसी भी न्यायारूय 
के ऐसे निर्णयों द्वारा बाध्य होने की परवाह न करेगी जिन्होंने जमींदारी पद्धति के 
उन्मूलन के हेतु अधिनियमित राजविधियों को अवेध कर दिया और न्यायालयों को 
ऐसी विधि को अवैध करने की शक्ति से वंचित करने के हेतु संविधान में आवश्यक 
संशोधन करेगी । अत: सन्‌ १९५१ का प्रथम संशोधन पारित किया गया । 
समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए दुढ़ निश्चित प्रधान मंत्री नेहरू ने संविधानः 
के प्रारम्भ से ही अत्यधिक व्यक्तिगत सम्पत्ति के संचय को समाप्त करने के हेतु संवि- 
धान में आवश्यक उपबन्धों को शामिल करने का प्रयास किया था, और संविधान 
के मूल-उपबन्ध में न्यायालयों के निर्धारण के लिए यह निकास छोड़ दिया था कि उप- 
बन्धित प्रतिकर उचित है अथवा नहीं और उन विधियों को झृन्य घोषित करने का" 
अधिकार भी दिया था जो न्यायालरूय के विचार में उचित प्रतिकर का उपबचन्ध नहीं 
करते । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सम्पत्ति के अर्जंन अथवा जमींदारी उन्मू- 
लन के हेतु राज्य द्वारा उठाई गई विधि को शून्य करने की शक्ति से न्‍्यायारूयों को 
वंचित करनेवाला प्रथम संशोधन पारित किया गया था। एक नयी अनुसूची नवम्‌ 
भी जोड़ी गयी थी जिसमें जमींदारी के उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्य विधानमण्डलों 
द्वारा पारित १३ विधायिनी प्रस्ताव थे; चतुर्थ संशोधन ने इस सूची में अन्य ७ विधियाँ 
और जोड़ दीं। इन संशोधनों का प्रभाव ऐसी विधि को पर्चाददर्शीय रूप में वैध मानना 
था, इस प्रकार इसने कुछ न्यायिक निर्णयों को प्रभावहीनव बना दिया। 
(७) सांविधानिक उपचारों का अधिकार ( खं800 60 एण्ढधापरध्न॑ठणओं 
9०707८०५१68 ) 

संविधान के अनुच्छेद ३२ में समाविष्ट यह अधिकार सबसे महत्वपर्ण अधिकार 
है जिसे पूर्णरूपेण उसी प्रकार रखा जाता है-- 

अनु ० ३२ (क) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के 
लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का 
अधिकार प्रत्यायृूत किया जाता है । 

(२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के: 
लिये उच्चतम न्यायारूय को ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेघ, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकारं के लेख; 
भी हैं, जो भी समुचित हों निकालने की शक्ति होगी । 
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(३) उच्चतम न्यायालय को खण्ड (१) और (२) द्वारा दी गयी शक्तियों 
पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, संसद विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने 
क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (२) 
के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की 
शक्ति दे सकेगी । । 

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अनुच्छेद 
द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित न किया जायेगा। 

यह अनुच्छेद नागरिकों के लिये निर्धारित अधिकारों के प्रवर्तन की प्रत्याभूति 
करता है। इन अधिकारों का औचित्य कार्यपालिका के नागरिकों के प्रति 
व्यवहार करने में सब प्रकार की स्वेच्छाचारिता से वंचित कर देता हैँ और 
'कार्यपालछिका के किसी कार्य, जिससे मूठ अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता 
है, अथवा विधान मण्डल की कोई विधि, जो इन अधिकारों में से किसी का 
अतिक्रमण कर सकती है, वे विरुद्ध नागरिकों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता 
है । इस अनुच्छेद के अधीन न केवल उच्चतम नन्‍्यायारूय को वरन्‌ संविधान के 
२२६ के अन्तर्गत उच्च न्‍्यायारूयों को भी नागरिक के अधिकारों की रक्षा के 
लिये, यदि वह न्यायालय के पास अनुरोध पत्र लेकर आता है, लेख या आदेश 
“निकालने की शक्ति दी गयी है। 

यह केवल अनुच्छेद ३५९ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की आपात की घोषणा के 
सम्बन्ध में ही सत्य है कि इन अधिकारों को निरूम्बित किया जा सकता है और 
-वहु भी केवछ उस समय तक के लिये जब तक उद्घोषणा प्रभावशाली हो। हमारी 
“न्यायिकपद्धति ब्रिटिश न्यायिक पद्धति पर आधारित है जिसे सर्वप्रथम बंगाल, बम्बई 
तथा मद्रास की तीन प्रेस्तीडेंसियों जिनके उच्च न्यायालयों को उपरोक्त अनुच्छेद 
'में उल्लिखित लेख जारी करने की शक्ति दी गयी थी, चालू किया गया था। 
लेकिन अब संविधान ने उच्चतम न्यायारूय, उच्च न्यायालयों तथा ऐसे न्यायालयों 
'को जिन्हें संसदीय विधि द्वारा शंक्ति प्रदान की गयी हो, को यह शक्ति दी है। 

इन सब लेखों में बन्दी प्रत्यक्षीकरण (इंग्लैण्ड में मूलरूप से हैबियस कार्पस एक्ट 

१६१९, पर आधारित ) व्यक्ति की देहिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण हूँ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण (सशरीर उपस्थित करना) लेख की प्रार्थना या 
'निरुद्ध अथवा गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा 
सकती है । जबकि एक न्यायालय ने निरुद्ध व्यक्ति को अधिकृत अधिकारी को सम्बो- 
घित करते हुए लेख जारी कर दिया है तब निश्चित तिथि को निरुद्ध व्यक्ति को 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता उस अधिकारी को आवश्यक है । यदि प्रार्थी ने 
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अपने विचार के समर्थन में अवसर प्रदान करने के उपरान्त न्यायालय को यह विश्वास 
हो जाता है कि उसे विधिपयूर्वंक निरुद्ध किया गया है तो उसे जेल वापस मेज दिया 
जाता हैँ । ढेकिन यदि न्यायालय निरोध के कारण या ढंग को विधि के विरुद्ध 
भाता हैँ तो शीघ्र ही उसकी मुक्ति अथवा रिहायी का आदेश देता है। कार्यपालिका 
की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध यह अधिकार सबसे अधिक मूल्यवान रहा है । व्यक्ति, 
जिसके नाम लेख जारी किया गया हैं, द्वारा न्यायालय के लेख का किसी प्रकार 
का निरादर न्यायालय का अपमान समझा जाता हैँ और उसे उचित दंड दिया 
जाता है । द 

परमादेश लेख ( शैण॥ ०६ ४७00&70४४ ) उपचार सम्बन्धी प्रकृति का 
'छेख है । इसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये होता है ताकि उस पक्ष को, 
“जिसको यह जारी किया गया है, इसमें निर्घारित कतंव्य की पूति के लिये विवश 
'किया जा सके। विशिष्ट मुक्ति अधिनियम का खण्ड ४५ ऐसे आदेश जारी करने 
का उपबन्ध पहले से ही कर रखा है । अनुच्छेद ३२ इस अधिकार की अतिरिक्त 
अत्याभूति है । 

प्रतिषेव का अर्थ है कि अपेक्षाकृत उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को यह 
आदेश दिया जाना कि उनके समक्ष विचाराधीन मुकदमों पर वह आगे विचार न 
करे और तब जारी किया जाता हैँ जब कि निम्न न्यायालय अधिकार क्षेत्र को 
चुनौती देते हुए समुचित' हलफनामे के साथ प्रार्थनापत्र दाखिल किया जाता है। 

उल्रेषणलेख ( शर्णा। ० 0०:४०:७४ए ) इंग्लैण्ड में अपेक्षाकृत एक उच्चन्याया- 
लय द्वारा इसलिये जारी किया जाता था कि निम्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी 
मुकदमे से सम्बन्धित अभिलेख अपेक्षाकृत उच्च न्यायाछय के पास भेज दिया 
जाये | भारत में न केवल एक निम्न न्यायालय को वरन्‌ न्यायिक अथवा अधें- 
न्यायिक शक्ति का प्रयोग करनेवाली समस्त निम्न संस्थाओं को यह जारी किया 
जा सकता है। 

अधिकार-पुच्छालेख ( शै्त॥ ०६ 0प४ फक्ए&708 ) उस व्यक्ति के 
“विरुद्ध जारी किया जाता हैँ जिस पर अवैधानिक रूप से पद प्राप्त करनेवाले 
के पक्ष में न्यायालय ऐसा लेख जारी करने के हेतु उस व्यक्ति को, जिस पर अवैधा- 
निक रूप से पद प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है, अस्थायी रूप से बंचित 
करने तथा उस हैसियत से काम करने पर रोक लगाने के लिये, जब तक कि न्याया- 
लय उसे न सुन ले और पद पर कब्जा करने की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता 
पर अन्तिम निर्णय न दे दे, निबेधादेश की अनुमति दे सकता है। 
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मूल-अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिये संविधान 
में उपबन्धित यह समस्त उपचार नागरिक के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रत्या- 
भूति है कि अपने अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिये उसके पास न्यायिक उप- 
चार है। अतः अनुच्छेद ३२ में उल्लिखित सांविधानिक उपचारों का अधिकार घर-- 
घर अथवा प्रत्येक व्यक्ति तक उस सच्ची स्वतन्त्रता 'को ले जाता है जो स्वतन्त्रता 
संग्राम में भाग लेने वालों की, जिन्होंने छगभग एक शताब्दी तक विदेशी शासन का! 
विरोध किया और अन्त में देश के लिये राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की, आशा _ 
थी । मूल-अधिकारों के उपभोग में ही भारत के संविधान की सच्ची लोकतान्त्रिकः 
आत्मा और प्रस्तावना में विहेत अभिलछाषाओं का औचित्य' निहित है। 


अध्याय १५७ 
सं घीय संविधानों की संशोधन विधियाँ 


अमरीकी संविधान 

संघीय संविधानों की एक विशेषता उनकी अपरिवर्तेनशीलता है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि संघीय संविधान पूर्णतः: अपरिनतेनशील है । पर आवश्यकता 
पड़ने पर उनमें समयानुसार तथा परिस्थितिनुकूल परिवर्तेत किया जा सकता है। 
प्रत्येक संविधान में परिवर्तत करने की पृथक्‌ पृथक प्रणाली अपनाई गई है। 

विश्व के समस्त संघीय संविधानों में संयुक्त राज्य अमरीका का विधान सबसे 
अधिक अपरिवतंनशील है । इस संविधान में इकाई राज्यों (उपराज्य ) को अधिक 
महत्व दिया गया है, क्योंकि संघीय सरकार की स्थापना इकाई राज्यों (उप' राज्यों ) 
के पारस्परिक अनुबन्ध से हुई है और इकाई राज्यों ने स्पष्ट रूप से वणित शक्तियाँ 
ही संघीय सरकार को दी हैं | संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि भविष्य 
में आवश्यकता पड़ने पर और अनुभव के कारण परिवरतंतन करना अनिवायें भी हो 
सकता है। अतः उन्होंने संविधान के परिवर्तेत की ऐसी प्रक्रिया निश्चित की जो 
केवल उसी दशा में पूरी हो सकती है जब संविधान में संशोधन करने की आव- 
इ्यकत देश के इकाई राज्यों और कांग्रेस के भारी बहुमत को स्वीकार हो । इस 
प्रणाली में कांग्रेस तथा इकाई राज्यों, दोनों को ही' संशोधन प्रस्तुत करने तथा 
अन्त में इकाई राज्यों की विशेष बहुमत सम्मति से अनुसमर्थन (हिरणी&000 ): 
होने का ढंग रखा गया है । अमरीकी संविधान में साधारण विधि (0एवॉ०७ए 
१,09 ) और संवेधानिक विधि (0०0४४/प्र४००७ 79 ) में बड़ा अन्तर रखा 
गया है जो किसी ऐकिक संविधान में साधारणतया नहीं होता, और इंगलैण्ड में तो 
कोई ऐसा मेद नहीं है । 

अमरीकी सविधान में संशोधन ( 477०0077०7४ ) करने की प्रक्रिया संविधान 
में पाँचवें अनुच्छेद में इस प्रकार वर्णित हँ:--- कांग्रेस, जब कभी उसके दोनों सदन 
आवश्यक समझेंगे, इस संविधान के संशोधन का प्रस्ताव रखेगी अथवा, विभिन्न 
उपराज्यों के दो तिहाई उपराज्यों के विधान मंडलों की प्रार्थना पर संशोधन प्रस्तुत 

२६ 


४०२ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


करने के लिए एक सभा (0०7ए०४४०॥ ) बुलावेगी । ये संशोधन, कैसे भी प्रस्तुत 
हुए हों, तभी सर्वप्रकार मान्य और वध होंगे जब उनका अनुसमर्थन तीन चौथाई 
उपराज्यों के विधान मंडलों अथवा तीन चौथाई उपराज्यों में (इसी उद्देश्य से 
ब्‌लाए गए ) सभा सम्मेलनों ( 007ए०॥४००७४ ) द्वारा हो जावेगा । यह बात 
कांग्रेस निश्चित करेगी कि किस प्रकार (विधान-मंडलों अथवा सभाओं द्वारा) 
अनुसमर्थन हो : परन्तु सन्‌ १८०८ के पूर्व किया हुआ कोई भी संशोधन, प्रथम 
अनुच्छेद के खण्ड ९ के पहले और चौथे उपखण्ड में परिवर्तत न करेगा, और न किसी 
भी उपराज्य को, उसकी सहमति के बिना, सीनेट में समान मताधिकार से वंचित 
किया जावेगा ।” 

इस से स्पष्ट होता है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में दो अवस्थाएं हैं, 
एक तो संशोधन में प्रस्ताव प्रस्तुत करता और दूसरी उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन 
( #७४0०8४0॥ .) । पाँचवें अनुच्छेद के अनुसार संशोधन निम्नलिखित दो 
प्रकारों में से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है:-- 

(१) कांग्रेस स्वयं ही शासन-विधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। 
यदि दोनों सदनों में पुथक दो तिहाई बहुमत उसकी आवश्यकता को स्वीकार 
करता हो । 

(२) दो तिहाई उपराज्यों के विधान-मंडलः कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना 
कर सकते हैं । ऐसा किया जाने पर कांग्रेस को इन संशोधनों का प्रस्ताव करने के 
लिए एक सम्मेलन बुलाना पड़ता है । 

दोतों अवस्थाओं में संशोधन तभी वैध और लागू समझा जाता है जब या तो 
तीन चौथाई उपराज्यों की विधान-मंडलों द्वारा वह अनुसमर्थित अथवा स्वीकृत 

हो जाता है या तीन चौथाई संस्था के उपराज्यों में इस कार्य के लिये बुलाए हुए 
. सम्मेलनों में वह स्वीकार हो जाता है। 

संशोधन प्रणाली से यह स्पष्ट है कि संघ-सरकार और उपराज्य दोनों ही 
का संविधान संशोधन में हाथ रहता है । यह संशोधन रीति सहज-साध्य नहीं है। 
अतः सन्‌ १७८९ व १९५१ के बीच यद्यपि १९०० से अधिक संशोधन प्रस्ताव 
रखे गए पर उनमें केवछ २२ संशोधन ही स्वीकृत हुए हैं शेष निरर्थक होने से 
रह कर दिए गए । इन २२ संझोधनों को तीन श्रेणियों में बाँठ सकते हैं। पहली 
श्रेणी में नागरिकों के अधिकार-सम्बन्धी संशोधन है (मूल संविधान में यह्‌ अधिकार 
न रखे गए थे) । यह सन्‌ १७९१ में किए गए प्रथम १० संशोधन हैं और १७९८ 
व १९०४ में किए गए ११वें व १ रवें संशोधन हैं। दूसरी श्रेणी में १३वाँ (१८६५) 
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और १५वाँ (१८७०) जिससे सब उपराज्यों में समान अधिकार दिए गए । इसके 
द्वारा ग ह-युद्ध (०४४। ४७% ) के वेघानिक परिणामों को लिखित रूप दिया गया ॥ 
'तीसरी श्रेणी में बचे हुए ६ संशोधन हैं जिनमें से सत्‌ १९१३ का संशोधन कांग्रेस 
को प्रत्यक्ष कर लगाने व वसूल करने की शक्ति देता है , सन्‌ १९१३ के दूसरे 
संशोधन के अनुसार सीनेटरों का निर्वाचन प्रत्यक्ष छोकमत से होने छगा। सन्‌ 
१९१९ के संशोधन से मद्य बनाना, बेचना व संयुक्त राज्य की सीमा के भीतर बाहर 
से मद्य मेंगाने का निषेध किया गया, सन्‌ १९२९ के संशोधन से स्त्रियों को मता- 
'घिकार दिया गया, सन्‌ १९३३ के संशोधन से १९१९ के मद्य निषेध करनेवाले 
संशोधनों को समाप्त कर दिया और उस साल के दूसरे संशोधन से प्रेसीडेंट व 
प्रतिनिधियों की अवधि समाप्ति के दिनांक निश्चित कर दिए गए । सन्‌ १९५१ 
“के संशोधन के अनुसार कोई. व्यक्ति अब दो बार से अधिक राज्य का राष्ट्रपति 
नहीं हो सकता । 

संयुक्त-राज्य के शासन-विधान में संशोधन करने की प्रणाली ऐसी है कि एक 
ठयक्ति भी कार्यान्वित होने में रुकावट डाल सकता है। उदाहरण के लिए यदि 
सीनेट के १०० सदस्यों में से ८५ उपस्थित हों जिनमें से ५६ संशोधन के पक्ष 
में मत दें और २९ उसके विरुद्ध मत प्रकट करें तब वह संशोधन सीनेट में दो तिहाई 
संख्या पक्ष में न होने से स्वीकार नहीं समझा जा सकता चाहे प्रतिनिधि सदन में 
दो तिहाई मत प्राप्त हो चुका हो क्योंकि ८५ सीनेटरों में से कम से कम ५७ 
समर्थक दो तिहाई संख्या होंगे । 
आस्ट्रेलिया 

आस्ट्रेलिया के संविधान के संशोधन की रीति अमरीकन प्रणाली से मिलती 
जुलती है और कनाडा की रीति से भिन्न है। कनाडा के संविधान में संशोधन 
ब्रिटिश पालियामेन्ट ही कर सकती है, परन्तु आस्ट्रेलिया का शासन विधान अधिक 
'छोकतन्त्रात्मक है, उसका संशोधन आगे दी हुई दो रीतियों में से किसी एक के 
अनुसार हो सकता है। 

(१) प्रस्तावित संशोधन पहले दोनों सदनों में अधिक बहुमत से स्वीकृत 
होना चाहिए | उसके दो मास बाद, लेकिन छः: मास से पूर्व यह संशोधन प्रत्येक 
'उपराज्य के उन निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाना चाहिए जो प्रतिनिधि सदन के 
सदस्यों को चुनते हैं । 

(२) यदि प्रस्तावित संशोवत एक सदन में अधिक बहुमत से स्वीकृत हो 
जा यपर दूसरा सदन स्वीकृति न दे, या रह कर दे या ऐसे परिवर्तत करके स्वीकृति 
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दे जो पहले सदन को मान्य न हों और यदि तीन मास व्यतीत होने पर पहला सदन 
उस प्रस्तावित संशोधन को फिर अधिक बहुमत से स्वीकृत कर दे (उसी सत्र में या अगले: 
सत्र में) और यदि दूसरा सदन पूर्व सदन की अनुमति के अनुसार उसे स्वीकृति न देने 
पर दृढ़ रहे, तो गवर्नर जनरल पूर्व सदन से अन्तिम बार प्रस्तावित संशोधन को 
बिना उन परिवर्त॑नों के या उन परिवतंनों के साथ जो बाद में दोनों सदनों ने स्वीकार 
कर लिए हों, उपराज्यों के निर्वाचकों के सम्मुख रख सकता है जो प्रतिनिधि सदन 
के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं । 
संशोधन का प्रस्ताव निर्वाचकों के सम्मुख रखे जाने पर यदि बहुसंख्यक उप- 
राज्यों के बहुसंख्यक मतदाता और सारे आस्ट्रेलिया संघ के मतदाताओं की अधिकः 
संख्या उस संशोधन को स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है ४ 
इसके पदचात्‌ यह स्वीकृत प्रस्ताव सम्राट की ओर से सम्मति देने के लिए गवर्नर 
जनरल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । यह सम्मति अब व्यवहार में रोकी नहीं' 
जा सकती । 
संविधान-संशोघन के सम्बन्ध में पालियामेन्ट पर प्रतिबन्ध--पालियामेन्ट विधान 
संशोधन : १. संविधान की धारा १२९ के द्वारा किसी भी केन्द्रीय. सदन में किसी 
उपराज्य के अनुपाती प्रतिनिधित्व को या प्रतिनिधि-सदन में उसके प्रतिनिधियों की' 
कम से कम संख्या को घटा नहीं सकती। न किसी उपराज्य की सीमा, न' 
संविधान के वे प्रविधान जिनसे उपराज्य का पद स्थिर हुआ हो, बदले जा सकते 
हैं, जब तक उस उपराज्य में मतदाताओं के बहुसंख्यकों ने इसे स्वीकार न कर 
लिया हो । 
स्विटज रलेण्ड 
स्विटज़रलैण्ड के संविधान में दो प्रकार से संशोधन हो सकता है :--( १) 
सम्पूर्ण संविधान का या (२) उसके किसी भाग का । ऐसा आयोजन स्वयं शासन 
विधान में कर दिया गया है। संविधान में संशोधन किसी समय भी हो सकता है। 
फेडरल एसेम्बली का कोई सदन जब संविधान को पूरी तरह से संशोधन करने का 
प्रस्ताव पास कर दे और उस प्रस्ताव को दूसरा सदन स्वीकार न करें तो संशोधन 
का यह प्रश्न प्रजा के निर्णय के लिए रखा जाता हैँ । ऐसे लोकनिर्णय के लिए उस' 
प्रस्ताव को भी प्रस्तुत किया जाता है जो पूरे शासन विधान के संशोधन के लिए 
५०,००० मतधारकों द्वारा भेजा गया हो । दोनों अवस्थाओं में यदि मत देनेवालों' 
को अधिक संख्या संशोधन के लिए मत देती है तो दोनों कौंसिलों के लिए नया: 
निर्वाचन किया जाता है और नया सदन संशोधन कार्य को अपने हाथ में लेते हैं । 
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आंशिक संशोधन--आंशिक संशोधन दो प्रकार से हो सकता ;है (१) जब 
७०,००० मतधारक आंशिक संशोधन का प्रस्ताव, केवल इच्छा प्रकट करके या संशोचन 
का पूरा मसविदा तैयार करके उपस्थित करे । इस संशोधन की माँग. को जब फेंडरल: 
असेम्बली सामान्य ढंग से स्वीकार कर लेती हूँ तो फेडरल कोंसिल उस संशोधन 
का मसविदा तैयार करना आरम्म कर देती है । यदि फेडरल असेम्बली इस माँग 
को अस्वीकार कर देती है तो संशोवन हो या न हो, यह प्रश्न लोकनिर्णय के लिए रखा 
जाता है । यदि ५०,००० मतघारक संशोधन का पूरा मसविदा प्रस्तुत करते हैं, 
उस दशा में असेम्बली अपना मसविदा भी प्रस्तुत कर सकती हैं और दोनों मसविदें 
लोकनिर्णय के लिए रखे जाते हैं। (२) असेम्बली के एक या दोनों सदन संघ-विधेयकों 
के ढंग पर विधान के संशोवन का प्रस्ताव कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि 
विधान मंडल और जनता दोनों संशोवन का प्रस्ताव रख सकते हैं । 

विधान संशोवन के लिए लोक निर्णय अनिवार्य--उपयु क्‍त दोनों अवस्थाओं में 
संशोधन लोक-निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बहुसंख्यक कैटनों में बहुमत. 
से संशोधन स्वीकार हो जाता है तो यह पास समझा जाता है। बहुसंख्यक कंटनों 
की गिननी करने में पूरे कैंटन का एक मत और आधे कैंटन का आधा मत गिना 
जाता है। पास होने के लिए सब कैंटनों में मतदाताओं की अधिक संख्या उसके पक्ष 
में होती चाहिए, अथवा यों कहा जा सकता है कि संशोधन कम से कम ११३ कौंटनों 
की जनता के बहुमत से भी स्वीकृत होना चाहिए । अब तक १०१ के लगभग संशो- 
बन लोकनिर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए जिनमें से ४५ को छोड़ कर सभी स्वीकृत 
हो गए । इनमें से लगमग १५ का प्रस्ताव जनता द्वारा (उपक्रम) प्रस्तुत किया 
गया था । एक संशोधन का प्रस्ताव ११७,४९४ मतों से किया गया था । यह 
संशोचन प्रस्ताव जुआघरों (७»7१0॥78 ००४०४ ) के सम्बन्ध में था और इसका पूरा 
झसविदा (0००7।७४० 07४ ) तैयार करके मतदाताओं की ओर से संघ कौंसिल 
(_०१७:६) 0००००! ) को भेजा गया था । संघ असेम्बली (6 १०7७ 88077 ) 
जे अपना निजी वैकल्पिक मसविदा तैयार किया । दोनों मसविदे जनमत के लिए 
रखे गए | इन जनमत का निम्न प्रकार विरोध अथवा समर्थन हुआ और दोनों हो 
अस्वीकृत हुए :-- 


मतदाताओं की संख्या | कंटनों को संख्या 
+ पक्ष में | विरोध में । विरोधमें |पक्ष में 


सममपीवाकाकराााया्राामभापाकमभकाभमाकाकर 


उपक्रम किया हुआ मसविदा_ | २६९,७४० [| २३१५९९६ | १३२ | <२ 


उपक्रम किया हुआ मससविद | एय -+ 
असेम्बलो का मसविदा १०७,२३० | २४४९ १४ | + न रश 2 5 | १५ 
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एक संशोधन इस अभिप्राय से रखा गया कि स्विस निर्वाचनों में स्त्रियों को 
मताधिकार दिया जावे, किन्तु यह भारी मत से अस्वीकृत हुआ । यद्यपि 
स्विटजरलैण्ड आधुनिक संसार का सबसे अधिक जनतंत्रीय राज्य है किन्तु वहाँ 
राजनीतिक निर्वाचनों में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है । 
भारतीय संविधान 


भारतीय संविधान की संशोधन विधि अन्य संघीयों देशों के संविधानों की 
संशोधन विधि से भिन्न है। इसका मूल कारण देश की परिस्थितियाँ हैं । 

. संविधान के भाग २० अनुच्छेद ३६८ में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का 
वर्णन इस प्रकार है : 

“इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिए उस विधेयक को 
संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक 
सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से वह विधेयक पारित होः 
जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जायेगा तथा 
विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निबन्धनों के अनुसार 
संविधान संशोधन हो जायेगा :-- 

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन-- 

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२ या अनुच्छेद 

२४१ में, अथवा 
(ख) भाग५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय 
१ में, अथवा 

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, अथवा 

(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, अथवा 

(झ ) इस अनुच्छेद के उपबचन्धों में 
कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करनेवाले विधेयक को राष्ट्रपति 
के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किए जाने के पहिले उस संशोधन के लिए राज्यों 
में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिए उन विधान- 
मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थत भी अपेक्षित होगा ।” 

इस प्रकार संविधान ने अनुच्छेद को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया है 
ओर उनके संशोधन की तीन विभिन्न प्रक्रिया हैं, अर्थात्‌ 

(१) जिनका संशोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है; 
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(२) जिनका संशोधन संसद सदनों के समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा 
उपस्थित ओर मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई अन्यून बहुमत से ; 
तथा 

(३) वह अनुच्छेद जिनके संशोधन के लिए राज्यों में से कम से कम आधे 

.. विधान-मंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित होगा । 

प्रथम श्रेणी के अनुच्छेद संपूर्ण संविधान में विस्तृत है। दूसरी श्रेणी के वह 
अनुच्छेद हैं जिनका वर्णन स्पष्ट रूप से अनुच्छेद ३६८ में नहीं किया गया है। 
तीसरी श्रेणी के अनुच्छेदों का वर्णन अनुच्छेद ३६८ में किया गया है। 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान की संशोधन विधि 

कुछ विषयों के लिए रूचीली तथा कुछ विषयों के लिए क्लिष्ट है और संसद संशोधन 
कर सकती है, तथा राज्यों के विधान-मंडलों को भी उनसे सम्बन्धित विषयों में 
संविधानिक परिवर्तत का अधिकार प्रदान करता है । 

संविधान के लागू हो जाने के पश्चात्‌ सन्‌ १९६३तक १६ संशोधन हो चुके हैं। 

इन संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण सातवाँ संशोधन (१९५६ का) है जिसके द्वारा 
उपराज्यों का पु]न्निर्माण हुआ, ख और ग॒ वर्ग के राज्यों का विकूयन अन्य बड़े राज्यों 
में कर दिया गया । 


अध्याय १६ 
संघवाद का भविष्य 


सम्मवतः संसार के मनुष्य प्राणी में शान्ति की स्थापना बड़े-बड़े धर्म प्रवतंकों 
तथा धर्मोपदेशों द्वारा ही हुई है और वास्तविकता में इन्हीं लोगों ने संसार को 
वसुधैव कूटुम्बकम्‌ के रूप में रहने की शिक्षा दी है। यदि यह्‌ मान लिया जाय कि विश्व 
के सभी प्राणी एक ही ईश्वर की सन्‍्तानें हैं तो वे आपस में फिर क्‍यों एक दूसरे से 
लड़ते हैं ? क्योंकि सभी धर्मों की यही शिक्षा रही है कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति एक 
ही ईश्वर की सन्‍्तान है और उसे आपस में मिलकर रहना चाहिये । महात्मा गौतम 
बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी और यह शिक्षा न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों 
भी बड़ी तेजी से फैली । परन्तु थोड़े दिनों के पश्चात्‌ ही बौद्ध राजाओं ने युद्ध करना 
. प्रारम्भ कर दिया और हजारों की संख्या में हत्यायें कीं उस समय अपने धर्मप्रवर्तेक 
भगवान बुद्ध को मूल गये । दो हजार वर्ष पूर्व ज्यूसुस क्राइस्ट ने संसार को शांति 
एवं प्रेम की शिक्षा दी उनकी शिक्षा सम्पूर्ण योरुप में फेली परन्तु कुछ दिनों के बाद 
ही ईसाई राजाओं ने धर्म को लेकर युद्ध करना प्रारम्भ किया और जिन लोगों ने 
ईसाई घमम मानने को अस्वीकार कर दिया उन पर अत्याचार किया। यह अत्याचार 
यहाँ तक बढ़" कि छोग काइस्ट को बिना धर्म के ही याद किया करते थे। इस प्रकार 
योरुप का ईसाई राष्ट्र अपने पापों के लिये, रंगीन जातियों के दासत्व तथा निर्धन 
एवं निःसहाय लोगों के शोषण और युद्ध में निक्ृष्ट तरीकों के प्रयोग के लिये आधु- 
_निक इतिहास में याद किया जाता है । 

प्रत्येक युद्ध में विजेता को केवल लड़ाक्‌ योद्धा को विनाश करने के अतिरिक्त 
कुछ न मिला था | युद्धों ने युद्धों को जन्म दिया। युद्धों को केवल दोषी ठहराया गया 
और पुनः युद्ध हुए, धर्म उनको न रोक सका। मित्रीय संधियाँ मी हुई लेकिन यह 
संधियाँ भी युद्धों को न रोक सकी । अतः युद्धों को तेजी से बन्द करने का प्रयत्न किया 
गया और आपस में मिलजुलछ कर रहने के सिद्धान्त को अपनाया गया । 

हेनरी चतुर्थ का सस्पूर्ण परिकल्प (706 07804 00289 ०४ फ्र०७००७५ 77.) .... 
१५ वीं एवं १६वीं शताब्दी में योर्प में कैयोलिक तथा प्रोटेस्टैन्ट नामक 
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बदो शकक्‍्तियाँ घर्मं को लेकर आपस में लड़ रही थीं। इसी समय फ्रांस के राजा हेनरी 
चतुर्थ ( १५८९-१६१० ) ने सर्वेप्रथम धामिक युद्ध समाप्त करने का प्रयत्न किया । 
उन्होंने धर्म को लेकर युद्ध करने के लिये प्रोटेस्टेल्ट तथा कैयोलिक में घृणा पैदा 
कर दी और योरुप की विभिन्न शक्तियों में मित्रमाव पैदा करने का प्रयत्न किया। 

उपरोक्त ध्येय को प्राप्त करने के लिये हेनरी चतुर्थ नें उस समय के समयाकाली न 
'राजाओं की सहायता से प्रसिद्ध सम्पूर्ण परिकल्प ( न्‍कणाणा8 67७7० ॥062ं80 -) 
तैयार किया, जिसके द्वारा सम्पूर्ण योरुप में युद्ध समाप्त करने तथा आपस 
में प्रेम भाव-उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया । इस योजना का ध्येय सम्पूर्ण 
योरुप को कई भागों में विभाजित करना था ताकि वे आपस में समानता को लेकर 
कोई ईर्ष्या न रखें और न शक्तियों के संतुलन को छेकर कोई भय भी उत्पन्न करें ॥ 
जिसके परिणामस्वरूप उन राज्यों में से ६ गणतंत्र राज्यों ने मिलकर योरुप 
के ईसाई गणतन्त्र ( 0॥78४॥ ००ए०४० ) की स्थापना की । इनमें ग्रेट 
“ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, डेन्मार्क तया लम्बरडाई सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त 
पाँच निर्वाचित राजतन्त्र जिसमें पवित्र रोमन राज्य, पेपसी (2०7०7 ), पोलैंण्ड, 
ऋंगरी और बोहिमिया सम्मिलित थे, अपना साम्राज्य स्थापित किया और चार 
"राजतन्त्रों जिसमें वेनिसी, इटली, स्विट्जरलेण्ड और डच गणतन्त्र सम्मिलित थे 
इतने गणतन्त्र राज्य सम्मिलित थे। 

ईसाई गणतन्त्र को शक्तियाँ, कानून तथा संविग्ध ( 50&ए68 ) के 
“निर्माण में निहित थीं जिसके द्वारा संब राज्य शान्ति स्थापित कर सकते थे। धर्म 
प्तथा राजनीतिक शपथ एवं प्रतिज्ञा, व्यापार की स्वतन्त्रता का आपसी आश्वासन 
सभी दलों के अन्तव॑स्त द्वारा निर्बारित होता था। विधायिनी सभा ग्रांड कौसिल 
( 67870 00ए0००ं ) कहलाती थी जो प्राचीन ग्रीक की ऐम्फीटानिक कौंसिल 

( 470०79०59०४ं० 0०7४ ) के आवार पर बनायी गयी थी । कौंसिल या तो 

एक निश्चित स्थान पर मिलती थी या समय-समय पर अन्य स्थानों पर । 

ईसाई गणतंत्र के पास अपनी सेना तथा नौ सेना थी जो प्रत्येक राज्य के सिपा- 
हियों की निश्चित संख्या द्वारा संगठित होती थी । सम्पति सम्बन्धी सहायता भी 
प्रत्येक राज्य को अपने निश्चित अनुपात से देना पड़ता था। हेनरी ने ७०,००० पैदल, 
५३,००० घोड़े, २०३ तोपें तया १२० युद्ध-जहाजों को एक फौज के लिये अनिवार्य: 
बताया था। थलर तथा नौ सेना के व्यय के लिये हेनरी चतुर्य ने अपनी योजना में कहा 
था कि राज्य स्वयं मिलकर करारोपित करें और दूसरे खर्चों के लिये जनरंल 
धकोंसिल स्वयं धन को निर्वारित करे । 


४१० संघवाद और संघात्मक शासन 


यद्यपि यह योजना सम्पूर्ण थी और बहुत से योरुपीय राजाओं ने इसकी प्रशंसा 
भी की थी, परल्तु कार्यान्वित न हो सकी । इसका कारण यह था कि उसमें त्रुटियाँ 
अधिक थी इसीलिये वह लागू न हो सकी। सर्वप्रथम यदि वह स्थापित की जाती तो 
वह तो केवल ईसाई राज्यों के लिये ही बनी थी अतः जो राज्य इसाई न थे वह उसका 
विरोध करते । द्वितीय वह योजना केवरू योरुपीय शक्तियों के लिये ही बनाई गयी" 
थी। 
इमनुयेल कांट की शावइवत शान्ति ( 7ए0०४४४०० हिक00 00 एिश००प 
?०७००५७ ) 
योरुप में शान्ति स्थापित करने के लिये दूसरा कदम उठाया गया। यह कदम" 
किसी राजा द्वारा न उठाकर बल्कि एक दाशिनिक द्वारा उठाया गया था जो किसी 
भी प्रकार से राजनीति में भाग न लेता था। इन्हीं कांट महोक्य ने सन्‌ १७२४ में' 
अपने निबन्ध शाइवत शान्ति ( ?७.००४०७| 2९8०० ) द्वारा योरुप के विभिन्न 
देशों में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया | कांट समाज के प्रत्येक व्यक्ति की" 
स्वतन्त्रता, समानता तथा स्वयं निर्मरता में विश्वास करता था । उसका मुख्य ध्येय 
था कि संसार के सभी राजनंतिक दल सभी देशों में शाच्ति स्थापित करें। वह 
विश्वास करता था कि सभी राष्ट्रों का एक संघ हो तभी युद्ध समाप्त हो सकता है, 
मनष्य प्राणी को सख मिल सकता है। 
विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये उसने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे थे जो' 
इस प्रकार हैं :-- 
(१) शान्ति की जिस संधि में भविष्य में युद्ध का मसाला रखने का प्रयोजन' 
होगा वह ठीक नहीं समझी जावेगी । 
(२) किसी भी राज्य की अपनी स्वतन्त्रता न होगी ओर न ही कोई राज्य, 
परिवर्तन, दान अथवा खरीददारी से दूसरे राज्य को ग्रहण कर सकेगा $ 
(३) सेना को कुछ समय के लिये समाप्त कर देता चाहिये । 
(४) कोई भी राष्ट्रीय ऋण राज्य के विदेशी मामले से सम्बन्ध न रखेगा। 
(५) कोई भी राज्य दूसरे राज्य के संविधान में बाधा न डालेगा। 
(६) कोई भी राज्य भविष्य की शान्ति को भंग करने के लिये दूसरे राज्य से 
अपने सम्बन्ध न रखेगा। क्योंकि वह उसी प्रकार होगा कि यदि किसी 
भी घातक तथा विष सम्बन्धी ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति को नौकरी न 
देना, शत्रु के हाथ सम्मपेण होने की हतं को तोड़ना तथा युद्धवाले राज्य के 
खिलाफ राजंद्रोह का अन्वेषण करना आदि । 
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कांट ने कुछ दक्षायें भी निर्धारित की थीं । 

(१) प्रत्येक राज्य का संविधान प्रजातन्त्रात्मक होना चाहिये । 

(२) राष्ट्रों के कानून स्वतंत्र राज्यों के संघवाद के सिद्धान्त पर बनाना चाहिये ४ 

मनुष्यों के अधिकार संसार के नागरिक होने के नाते सांसारिक अतिथि सरकार" 
की दशाओं द्वारा सीमित होना चाहिये । 

संसार में शान्ति स्थापित करनेवाले कांट के उन उत्तेजक विचारों का व्यव- 
हार रूप में कोई प्रभाव न पड़ा । केवल १९१९ में विश्व-शान्ति स्थापित करने के- 
लिये लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना की गयी। यह लीग आँफ नेशन्स संघवाद के आरम्म- 
होने वाले ध्येयों पर बनाया गया। छीग आफ नेशन्स अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सह- 
योग की भावना स्थापित कर सका लेकिन अन्त में वह भी असफल रहा। तत्पदचात्‌- 
द्वितीय विश्वमहायुद्ध ने श्पना कदम रखा। इसके संगठन, ध्येय तथा कार्य प्रणाली" 
के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि संसार के कितने राष्ट्रोंने शान्ति स्थापित करने 
के ध्येय से अपनी प्रभुसत्ता को इसके हाथों में दे दिया । 

लीग के नियमों में. २६ अनुच्छेद थे जो लीग के ध्येय तथा संगठन, सदस्य बनानें- 
की दशायें एवं अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के तय करने के तरीकों पर प्रकाश डालते थे । 

सर्वप्रथम इसमें २४ सदस्य थे जो १९ राष्ट्रों के वरसाइल संधि के हस्ताक्षर- 
करने के बाद बने थे, इनमें आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिवा, वार्जिल, कनाडा, योगो-- 
स्‍लाविया, फ्रांस, गौठेनमाला, भारत, इटली, जापान, न्यूजीलेण्ड, पनामा पेरु,, 
पोलेण्ड, स्याम, दक्षिणी अफ्रीका और उरुगुवे ( (7ण४०७9 ) सम्मिलित थें और 
५ तटस्थ राज्य जिसमें अर्जेन्टायना, चिली, पेरागुए, परसिया तथा स्पेन सम्मिलित थे ॥ 

लीग ऑफ नेशन्‍न्स दो कार्यों के लिये स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम विश्व 
के विभिन्न राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ नियमों तथा कानूनों द्वारा शान्तिः 
स्थापित करना | द्वितीय भविष्य में कोई युद्ध न हो ।।लीग के यह ध्येय उसके प्रथम" 
पैराग्राफ से ही स्पष्ट हो गया था जिस पर हस्ताक्ष रकर्त्ताओं ने यह मान लिया था- 
कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा स्रक्षा के लिये एवं न्याय स्थापित 


करने के लिये यह लीग ऑफ नेशन्स बनाया गया है। 
प्रारम्भ में संधि पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं के अतिरिक्त तटस्थ राज्य जो यद्ध से 


अलरूग रहे थे तथा अन्य राष्ट्र भी लीग ऑफ नेशन्स में सम्मिलित हुए और लीग के": 
नियमों पर हस्ताक्षर किये । लीग की सदस्यता के लिये लीग के प्रथम अनुच्छेद में" 
कहा गया था कि “यदि संसद के २।३ सदस्य चाहें तो कोई मी स्वशासित राज्य अथवा" 
उपनिवेश जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, ठीग का ,सदस्य हो सकता है ४ 
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“प्रतिबन्ध केवल यह था कि ऐसा राज्य जो लीग में सम्मिलित होना चाहता था- उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व, लीग के सैनिक, नाविक तथा हवाई शक्तियों एवं आयुद्ध 
“सम्बन्धी नियमों को मानना पड़ता था। यदि कोई राष्ट्र लीग से अलग होना चाहता 
थथा तो उसके लिये आवश्यकीय था कि दो वर्ष पहले लीग को सूचित करना पड़ता 
आ तथा सम्बन्ध विच्छेद के समय लीग के सभी नियमों को मानना पड़ता था । 
लीग के नियमों को कार्यान्वित करने के लिये लीग में एक संसद, परिषद्‌ तथा 
“स्थायी सचिवालय का प्रयोजन किया गया था। लीग के कार्यालय स्विट्जरलैण्ड में 
“जिनेवा में स्थापित किये गये थे । हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की स्थापना की गयी 
थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने का उच्चतम न्यायालय था। इसके अति- 
रेक्‍्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की भी स्थापना की गयी थी। लीग में बहुत से 
'प्राविधिक तथा सलाहकारी कमेटियाँ भी थीं । द 
. संसद में सदस्य राज्य अपने तीन सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मेजते थे । यह एक 
'ऐसी संस्था थी जो राज्यों के विधानमण्डलों से बहुत कूछ मिलती जुलती थी। किसी 
"भी राज्य के चाहे जितने सदस्य संसद की कार्यवाही में माग लेते थे परन्तु उनका 
अत एक ही गिना जाता था । इस प्रकार लीग के सदस्य राज्य को चाहे छोटा हो 
“अथवा बड़ा सभी को बराबर मान्यता प्राप्त थी । 
जिस देश का सदस्य संसद में प्रतिनिधित्व करता था वह उस देश का मत माना 
'जाता था। 
संसद को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त थीं। लीग के विधान के| अनुसार अनुच्छेद 
हे में कहा गया था कि “संसद विश्व में शान्ति स्थापित करनेवाले किसी भी कार्य 
“पर विचार कर सकती है।” वह लीग के नियमों में संशोवन कर सकती थी, नये 
“सदस्यों को भर्ती कर सकती थी और परिषद्‌ के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती 
थी; छीग के बजट पर नियंत्रण रखती थी। सदस्य राज्यों के बीच घन का विभाजन 
“करना, विश्व की शान्ति के लिये किसी संधि पर विचार करना, परिषद्‌ तथा सचि- 
चालय के कार्यो पर दृष्टि रखना तथा भविष्य में कार्यो के लिये निर्देशन देना था। 
संसद में ६ उपकमेटियाँ थीं जो राजनैतिक प्रश्नों जिसमें छीग में नवीन राज्यों 
"का प्रवेश, आयुद्ध, लीग के नियमों में संशोधन, प्राविधिक, वित्त, बजट, अन्तर्राष्ट्रीय 
'अशासन तथा सामाजिक कल्याण जिसमें रोगों की रोक-थाम, अफीम पर नियंत्रण 
था दूसरी विपदाजनक बातें, स्त्रियों तथा बच्चे, यातायात भी सम्मिलित था, 
करती थीं । 
संसद के निर्णय साधारणतय: सदस्य राज्यों के एकमत द्वारा तय किये जाते 
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थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि छीग के सदस्य राज्य चाहे छोटे थे अथवा+ 
बड़े सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई मामला एक मत से पारित नहीं 
होता था तो संसद मताधिक्य से पारित कर देती थी परन्तु सदस्यराज्यों को पूर्ण; 
अधिकार प्राप्त था कि उसे माने या न माने । इसके अतिरिक्त परिषद्‌, संविधान" 
के अनुच्छेद ४ के अनुसार विश्व में शान्ति स्थापित करने के किसी भी मामले: 
पर कीई भी मींटिंग बुला सकती थी। परिषद्‌ को कुछ विशेष शक्तियाँ भी- 
प्राप्त थीं । 

अनुच्छेद ६ के अन्तर्गत लीग के कार्य संचालन के हेतु एक स्थायी सचिवालय" 
की स्थापना का भी प्रयोजन किया गया था। यह सचिवालरूय जेनेवा में स्थित था: 
तथा छीग के अन्य कार्यालय भी वहीं थे । सचिवालय का सबसे बड़ा आफीसर मुख्य 
सचिव होता था उसकी सहायता के लिये एक उपसचिव और ३ अनुसचिव होतें- 
थे छीग के सर्वप्रथम मुख्य सचिव सरजेम्स एरिक ड्र,मण्ड ( जिंए 7७008 70- 
णप्शाठणत ) हुए थे। | 

कार्यों के अनुसार सचिवालय कई भागों में विभाजित था प्रत्येक विभाग में- 
विभिन्न देशों के कर्मचारी रहते थे । सचिवालय का प्रत्येक भाग कमेटी के कार्यों से 
सम्बन्धित था । 

मनष्य प्राणी की उन्नति में लीग को बड़ी सफलता मिली । उसने टर्की तथा- 
ग्रीक के रिफ्यूजियों की समस्या को बड़ी सावधानी से सुलझाया। युद्ध के बन्दियों के- 
परिवततंन में बड़ी सहायता की, इसने अफीम कमीशन द्वारा अफीम की उत्पत्ति तथा- 
उसके प्रयोग तथा खतरनाक औषधियों पर नियंत्रण किया । इसने हेल्‍थ आरगनाइ- 
जेंशन (०४४ 078०7५७४०॥ ) द्वारा मलेरिया, प्लेग आदि नामक बीमारियों 
पर नियंत्रण किया । इसने बहुत से राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा किया ॥ 

लीग ने राजनैतिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सुधार किया वह था शासन प्रणाली: 
में सुधार । युद्ध के पदचात्‌ जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश तथा समुद्री अधिकारु- 
खो दिये, इसी प्रकार टर्की का कुछ भाग योरुप में चला गया | छीग के अनुच्छेद २२ 
में इन राज्यों के भविष्य के प्रशासन के लिये इन्हें प्रशासन राज्य ( १ 8॥8९५ 
पुछए)007768 ) कहा गया। 

इन प्रशासन राज्यों के प्रशासन के लिए लीग ने एक कमीशन की नियुक्ति की“ 
जिममें विभिन्न राज्यों के ७ सदस्य थे । यह सदस्य पिछड़े हुए राज्यों के प्रशासन कौ 
देखभाल करते थे । 

परिषद्‌ में तीन प्रकार के सदस्य राज्य होते थे, स्थायी, अस्थायी तथा 
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अनास्थायी। प्रारम्भ में ग्रेटब्रिटे न, फ्रांस, इटली तथा जापान स्थायी सदस्य थे। यह राष्ट्र 
विश्व की शान्ति के इच्छुक थे इसलिये इनको लीग का स्थायी सदस्य बनाया गया । 
प्रारम्भ में जब लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना की गयी थी उस समय यह तय किया 
'गया था कि अमरीका इस परिषद्‌ का स्थायी सदस्थ होगा ।) नौ अनास्थायी सदस्य 
'थे जो ३ वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते थे। यह अनास्थायी सदस्य प्रत्येक ३ वर्ष 
के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे । इस समय के अन्तर्गत कोई भी अवकाश ग्रहण 
सदस्य राज्य पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता था जब तक संसद दो तिहायी मता- 
"पघिक्‍्य से यह पारित न कर देती थी कि अमुक राज्य को पुनः निर्वाचित किया जाय। 
'परिषद्‌ के सभी आवश्यकीय कार्यों में अनास्थायी सदस्य प्रतिनिधित्व करते थे । सन्‌ 
१९२० में ४ ही अनास्थायी सदस्य थे परन्तु परिषद्‌ के कार्यों का अवलोकन कर 
१९२२ में इनकी संख्या ६ हो गयी और १९२६ तक इनकी संख्या बढ़कर ९ हो गयी। 
. परिषद की मीटिंग वर्ष में तीन बार अर्थात्‌ जनवरी, मई और सितम्बर के माह 

'में होती थी। यह मीटिंग जेनेवा में हुआ करती थी परन्तु आवश्यकतानुसार दूसरे 
स्थान पर भी हो सकती थी। परिषद्‌ की आपतकालीन मीटिंग किसी भी समय 
हो सकती थी । परिषद्‌ के प्रेसीडेण्ट ऋमश: प्रत्येक सत्र के लिये नियुक्त किये जाते 
थे । वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक सदस्य राज्य को राष्ट्रपति का पद सम्भालने का 
'समय मिलता था। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को बारी बारी से ऐसे महत्वपूर्ण पद पर 
"रहने का समय मिलता था। परिषद्‌ की मींटिंग सार्वजनिक हुआ करती थी परच्तु 
आवश्यकता पड़ने पर गोपनीय भी हो सकती थी। लीग यदि विश्व के दो प्रमुख मामलों 
के ऊपर सफलता पा ली होती तो वह अच्तर्राष्ट्रीय संगठन की वास्तविक आवश्यकता 
'की पूर्ति करती । विद्व में शान्ति स्थापित करने के लिये आयुद्ध की घोषणा जो उस 
समय की विशेष आवश्यकता थी तथा राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा जो 
उसके सदस्य थे । परन्तु इन दोनों विषयों में लीग सफलता' न प्राप्त कर सकी । इसमें 
'कोई संदेह नहीं है कि आयुद्ध सम्मेलन एक दूसरे के बाद हुए, आयुद्ध के प्रस्ताव भी 
रखे गये परन्तु बड़ी शक्तियों के सामने कोई भी राज्य एकमत से इसे स्वीकार 
'न॒ कर सके । लोग, इटली को अबीसीनिया ( 4098आंए४७ ) के विरुद्ध यद्ध 
की घोषणा करने को रोक न सकी और अन्त में अबीसीनिया को इटली के हाथों 
में जाना पड़ा। यद्यपि जर्मनी लीग का स्थायी सदस्य था परन्तु बह लीग की अनमति 
मानने को तैयार न हुआ। लीग जापान को जो परिषद्‌ का स्थायी सदस्य था, मन्चू- 
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रिया को जीतने के लिये मता न कर सका। लीग ने जापान को एक लड़ाक्‌ राज्य 
घोषित कर दिया इससे अधिक वह न कर सकी । इन दो मामलों द्वारा छीग ने जो 
अपने प्रारम्भिक काल के राज्यों के आपसी झगड़ों को तय करके ख्याति प्राप्त 
की थी सदा के लिये समाप्त हो गयी । 

यद्यपि जर्मंन्री वरसाइल की संधि द्वारा पूर्णछूप से आयुद्ध घोषित कर दिया गया 
था, परन्तु इंग्लैण्ड तथा फ्रांस अपने विशेष मामलों में कड़ाई की नीति केसंचालन में 
असफल रहे। नाविक शक्ति की माँगपर जरमनी तथा रूस में पहला भेद उत्पन्न हुआ। 
योरुपीय राजनीति में हिटलर के नेतृत्व में जर्मती की सर्वप्रथम इच्छा थी कि वह 
अपनी शक्ति पुनः ग्रहण करे । हिटलर ने फ्रांस तथा ब्रिटिश को बीच की खाड़ी समझ 
कर वरसाइल की संधि को एक एक करके समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि फ्रांस सित- 
स्वर १९३८ के मुनिच पैक्ट ( धण्मंक। 98० ) का एक दलहीनों की स्वीकृत 
देदी। 
... साम्यवाद के विरोध में रोम, बलिन, टोकियो का एक संगठन बनाया गया तत्प- 
इचात्‌ सम्पूर्ण विश्व फासिस्ट तथा साम्यवाद नामक दो दलों में विभाजित हो गया 
संयुक्त राज्य अमरीका पहले से ही लीग का सदस्य न था। इंग्लैण्ड अपनी पुरानी नीति, 
शक्तियों की समता को बनाये रखने का प्रयत्न करता रहा । जिसका परिणाम यह 
हुआ कि जर्मनी ने पोलैण्ड पर चढ़ाई कर दी और द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया 
और एक वर्ष के अन्दर ही लीग की जो योजना विश्व में शान्ति स्थापित करने की 
वत्ती थी सदा के लिये समाप्त हो गयी और पूर्ण रूप से युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित होने 
लगी। युद्ध समाप्त होने के कुछ महीनों बाद सन्‌ १९३९ में विश्व संघवाद के सुझाव 
दिये गये । यह विचार तो अच्छे थे परन्तु विश्व संघ की स्थापना करना कठिन था। 

संभागीय ज्ञान शक्तियाँ अथवा पित्त सम्बन्धी संधियाँ (87]80978| १78&६68 ) 
भी लीग के अतिरिक्त बनी थीं जिससे स्पष्ट हो जाता हैकि अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा एक डोरे 
द्वारा लटका रखी गयी थी। इस वास्तविकता का केलाग समझौता (5०॥08 ९००४) 
ही सही प्रमाण था। योरुपीय संघीय संघ के ब्रेन्ड के समझौते को (-3ए&7078 ९8०४) 
उच्च शिखर पर पहुँचा दिया | १७ मई सन्‌ १९३० के प्रसिद्ध ज्ञापन (7०00०- 
79707 ) नें यह पूर्ण रूप से यह मान लिया कियोरुपीय सामग्री तथा नैतिक शक्तियों 
के संयोग की कमी के कारण राजनैतिक एवं न्याय क्षेत्र की उन्नति में बाधायें पड़ी 
जिसके ऊपर शान्ति का संगठन निर्भर था । ज्ञापन में कहा गया था कि सम्पूर्ण प्रभु- 
सत्ता ओर सम्पूर्ण राजनैतिक स्वतन्त्रता केवल योजना द्वारा ही योर्पीय देझ्षों के 
मध्य स्थापित की जा सकती है। इन सब बातों से अन्य देशों के निवासियों तथा एशिया 
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एवं अफ्रीका के लोगों में संदेह उत्पन्न हो रहा था कि योरुपीय राजनीतिज्ञ संगठन" 
बनाने के लिये इसलिये अधिक उत्सुक हैं कि वह एशिया तथा अफ्रीका के सामग्री से" 
लाभ उठायेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता योरपीय राजनीतिज्ञों के लिये कुछ समझौते" 
तथा नियम थे जो योरुपीय देशों को वाधित करते थे कि वे दूसरे राष्ट्रों को अधिकारों 
तथा इच्छा से प्रभावित करें । शक्तिहीन राज्यों को योरुप में मिलने के लिये कोई 
नैतिक आधार न था। यूरोपीय राजनीतिज्ञ विश्व में शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना' 
करना चाहते थे । इन विचारों के आधार पर जापान ने मन्चूरिया को और इटली ने 
अबीसीनिया के प्रति अच्छे व्यवहार किये । योरुप में युद्ध बन्द हो गया । 

यदि वरसाइल की संधि तथा उसके सिद्धान्त तथा कार्यरूप को स्वतन्त्र राष्ट्र: 
मान लेते और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सोचने का अधिकार होता तो विश्व को द्वितीय 
महायुद्ध में अति ही कष्टों का सामना करना न पड़ता । जिसमें मनुष्यता को प्रजा- 
तन्‍्त्र तथा विश्वरक्षा के नाम पर साम्राज्यवाद की बेदी पर चढ़ा दिया गया। 

द्वितीय महायुद्ध ने योरुप को विश्वशान्ति पर सोचने के लिये आँखें खोल दीं । 
राज्य के नये सिद्धान्त के अनुसार जब टोटलीटेरियन' ( 7०४ ६७780 08068 ) ने 
अपनी फोौजें तैयार की और रोम, बलिन, टोकियो नामक समुदाय का संगठन किया 
गया तब कुछ अंग्रेजों ने ब्रेंड प्रोजेक्ट ( फ्रैशं४०५ ९०००४ ) के विचार पर 
विचार करके विश्व संघ के स्थापना करने की सोची । सी० के० स्ट्रीट ( ९ #. 
80०४ ) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “यूनियन नाऊ ( 0४7०० ०७ .) प्रकाशित 
की जिसमें उसने नवीन राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डाला था। लूुंदन में, विश्व 
में शान्ति स्थापित करने वाले मित्रों ने एक संघीय संघ का संगठन किया और राष्ट्रीय 
प्रमुसत्ता को समाप्त कर नवीन संघ की स्थापना पर जोर दिया गया । 

.. डब्ल, बी० करी जो संघीय संघ के सदस्य भी थे उसने विश्व के मौलिक आज्ञायों 
पर बहस द्वारा विश्व संघ की स्थापना पर जोर दिया। उसने विदेशी कार्यालयों को' 
समाप्त करके एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय नीति की स्थापना पर बल दिया, क्योंकि उसका 
विश्वास था कि इस प्रकार विश्व के राजनीतिज्ञों से मुक्ति मिल जावेगी और मनुष्य- 
प्राणी की सेवा हो सकेगी । द्वितीय उसकी इच्छा थी कि यदि विश्व की सभी सेनायें- 
एक में संगठित हों तभी विश्व संघ कार्यान्वित हो सकेगा। तृतीय विश्व की आर्थिक 
प्रणाली संघ के एक अंग द्वारा कार्यान्वित हो सकेगी । चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
सम्बन्धी मामले पर संघ का नियंत्रण रहेगा। 

संघीय संघ की इस विचारधारा ने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को जैसे अर्के एटलीः 
[ आ80 20४०० ) और पं० जवाहरलाल नेहरू की विचार धाराओं को अक 
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जकड़ रखा है। क्योंकि यह लोग राष्ट्रीय प्रमुसत्ता की सम्पूर्ण निरर्थकता की 
वास्तविकता से परिचित हैं। यह लोग कम से कम सिद्धान्त: यह जानते हैं कि कोई 
भी राष्ट्र शक्तिह्वीन राष्ट्र के भाग्य निर्माण में सहायता नहीं दे सकता । इन लोगों ने 
यह भी अनुभव किया है कि मानव की मौलिक एकता और रंग, जाति तथा भौगों- 
लिक दशाओं के अनुसार मनुष्य प्राणी में भेद पाये जाने की निरर्थकता से परिचित 
हैं। इन लोगों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि यूद्ध विजेता को कोई हानि नहीं होती 
है। इन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सम्बन्धों 
को मली प्रकार बना रखा है । 

विश्व-संघ की व्यावहारिकता का वर्णन करने के पूर्व हमें इस प्रइन पर विचार 
करना है कि क्या विश्व की ऐसी परिस्थितियाँ है जिनके आधार पर विश्व संघ की 
स्थापना हो सकती है। सर्वप्रथम सब से प्रमुख बात यह है कि राज्यों की बीच समा- 
नता की स्थिति हो । निःसंदेह सीमा तथा जनसंख्या के आधार पर सभी देशों में 
विभिन्नतायें पायी जाती हैं परन्तु यहाँ पर समानता का अर्थ अविकारों की समानता 
से है। लीग ऑफ नेशन्स ने इस समानता को बनाये रखने का प्रयत्न किया था, परन्तु 
इंग्लेण्ड तथा फ्रांस ने योस्प के अन्य देशों पर अपना प्रम॒त्व स्थापित कर रखा था। इस 
प्रकार देश की दक्ति जनशक्ति तथा अन्य बातों द्वारा ही आँकी जाती है तो ऐसी 
दशा में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता किस प्रकार से स्थापित की जा सकती है छीग ऑफ 
नेशन्स अपने कार्यों में तब तक असफलता न प्राप्त कर सकी जब तक राष्ट्रों की 
विचारधारा में परिवर्तन न हुआ था यद्यपि उसके विधान में त्रुटियाँ थीं। संयुक्त राष्ट्र 
संघ ने यद्यपि सभी राज्यों को समान स्थान दिया है, परन्तु सुरक्षा परिषद में वीटो 
की शक्ति द्वारा समता पर प्रत्याघात किया गया है। 

यद्यपि जिस विचारधारा के अनुसार संघीय संघ की स्थापना प्रस्तावित की 
गयी है वह आपसी समझौते द्वारा ही कार्यान्वित हो सकती है परन्तु यह विचारधारा 
आजकल नहीं पायी जाती है। जब तक मनुष्य का स्वभाव स्वयं नहीं बदलेगा तब तक 
यह विचारधारा नहीं आ सकती । विश्व की महान्‌ श््तियाँ अपनी शक्तियों को किसे 
प्रकार विश्व संघ के हाथों में दे सकती हैं । उदाहरणार्थ क्या इंग्लैण्ड यह चाहेगा 
कि जिबराल्टर ( 0097७#०० )3 माल्टा (४«8) , एडेन ( 46७ ) और सिंगा- 
पुर विश्वसंघ द्वारा शासित हो ? ब्रिटिश इतिहास तथा राजनय इस सम्पूर्ण आशाओं 
की निरर्थकता पर प्रकाश डालती हैं | तृतीय जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का प्रश्न है 
संघ के अन्तर्गत दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ झगड़े उत्पन्न होते ही रहते हैं। ऐसी दज्ा 
में यदि कोई राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है तो किस प्रकार वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
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के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा ? चतुर्थ जब तक बड़े-बड़े राष्ट्रों के पास लड़ाक्‌ 
शक्तियाँ, सेनायें, नौसेनायें तथा नमसेनायें एवं अण शक्तियाँ हैं तब तक विश्व संघ 
की स्थापना करना कठिन है क्योंकि यदि यह आशा की जाय कि यह शक्तियाँ शक्ति- 
शाली राष्ट्र विश्वसंघ को दे देंगी तो दिन का स्वप्न ही होगा । 

संघीय विचारधारा के लिये भाषा सम्बन्धी समस्या ही सबसे कठिन समस्या 
है। स्विट्ज़रलेण्ड में चार, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में दो-दो सरकारी भाषाएँ हैं । 
अतः यदि संघ के अन्तर्गत विदव की सभी भाषाओं को न अपनाकर बल्कि प्रमुख 
भाषाओं को ही अपनाया जाय तो संघ की कार्यप्रणाली में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ेंगी । 
संघ-के विधान मण्डल की स्थिति, कार्यकारणी के संविधान तथा न्यायपालिका सम्बन्धी 
प्रश्नों को हल करने में ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | जहाँ तक सेना. 
के विभाजन का प्रश्न है क्या विश्व के शक्तिशाली राज्य चाहेंगे कि उनकी सेना का 
विभाजन हो ? क्‍या अमरीका तथा रूस जो संघ की शक्तियाँ हैं समय पड़ने पर बिना 
एटठम बम के क्षेत्र में आवेंगी ? उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि विश्वशान्ति की 
समस्या को स्‌ लझाने के लिए विश्व संघ की स्थापना दूसरी कल्पित कथाओं के अनुसार 
ही रहेगी । 
संयुकतराष्ट्र-संघ 

: विद्व के मैत्री राज्य जब नाज़ी शक्ति से लड़ रहे थे उस समय उन्होंने विद्व में 

शान्ति तथा सु रक्षा स्थापित करने के लिये छीग ऑफ नेशल्स के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र 
संघ को स्थापना की ताकि भविष्य में युद्ध होने की संभावना का अन्त हो जाय। इन 
राष्ट्रों ने विश्व संघ की स्थापना के लिये कोई प्रचार नहीं किया बल्कि बहुत से शान्ति 
चाहनेवाले देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की । 

कुछ लड़ने वाले देशों ने इस संघ में भाग लिया। १२ जून सन्‌ १९४१ की सभा 
में जो जेम्स के महल में हुई थी कहा गया था कि संसार के सभी स्वतन्त्र मनृष्य सहयोग 
की भावना रखनेवाले इस संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। उन समी की शान्ति तथा 
युद्धकाछ में आथिक एवं सामाजिक सुरक्षा की जावेगी । 

दो माह के बाद अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री 
ने मिलकर १४ अगस्त को एक घोषणा प्रकाशित की जो बाद को अटलांटिक चार्टर 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसमें युद्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के प्रति नीति का 
वर्णन किया गया था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने £ जनवरी, १९४२ को स्वीकार कर 
लिया । 


एक वर्ष बाद संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैण्ड, सोवियत संघ और चीन ने अक्टू- 
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खबर, १९३० सन्‌ १९४३ को मास्को में एक सम्मेलन किया तत्पश्चात्‌ एक घोषणा 
क्री कि वह एक ऐसी तिथि स्थापित करना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत सभी शान्ति 
चाहने वाले देश, अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के आधार पर चाहे वह छोटे हों अथवा बड़ें, 
विश्व में शान्ति स्थापित रखने के लिये सदस्य बनाये जावेंगे। 

१ दिसम्बर सन्‌ १९४३ को रूजवेल्ट, स्टैलिन तथा चचिल ने मिलकर तेहरान 
में दूसरी घोषणा पर हस्ताक्षर किये जिसके अन्तर्गत कहा गया था कि विश्व में शान्ति 
की स्थापना की जावेगी और सभी राज्यों का चाहे वह छोटे हों अथवा बड़े सहयोग 
प्राप्त किया जावेगा, जिसके द्वारा हम दासत्व की भावना को समाप्त करेंगे और हम 
उन राज्यों का स्वागत करेंगे जो राज्य इस विश्व परिवार में सम्मिलित होंगे । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि पुनः अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के संविधान पर वाद- 
विवाद करने के लिये सेनफ्रांसिसको में मिले और तत्पदचात्‌ २६ जून सन्‌ १९४५ 
फो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ कई 
नवीन आश्ाओं को लेकर शान्ति चाहनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना कदम रखा 
और १ वर्ष बाद लीग ऑफ नेशन्‍्स ने अपना भार संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्येय तथा उद्देश्य 

संयुक्त राष्ट्र संघ के राजपत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य :( १) अन्त- 
रष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखना, (२) राष्ट्रों के मध्य मैत्रीभाव का उत्थान 
करना, (३) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सामाजिक, आर्थिक समस्याओं तथा मनुष्यों 
के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की देखभाल करना और (४) राष्ट्रों के कार्यों को करने 
के लिए आपसी सम्बन्धों को बनाये रखना है। 

संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन सात सिद्धान्तों पर आधारित है; सभी राज्यों की 
प्रभुसत्ता में समानता; सभी सदस्यों के कार्यों को करना; सभी सदस्यों द्वारा शान्ति- 
पूर्ण तरीकों से उनके झगड़ों को निपटाना; शक्तियों के प्रयोग का आत्मत्याग; 
राजपत्र के प्रत्येक कार्य में प्रत्येक राज्य से सहायता, संगठन में सम्मिलित होने वाले 
सभी राज्य उसके सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेंगे; संगठन किसी भी “राज्य सदस्य 
के व्यक्तिगत कार्यों में बाधा न डालेगा जब तक कि उस कार्य से शांति न भंग होती 
हो तथा अन्य सिद्धान्त लीग ऑफ नेशन्स के सिद्धान्तों पर ही आधारित थे । 


सदस्यता 


संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी राज्य सदस्य हो सकता है यदि सुरक्षा परिषद्‌ 
महासभा को सिफारिश कर दे कि अमुक राज्य को संघ का सदस्य बना लिया जावे | 
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इसी प्रकार यदि सुरक्षा परिषद्‌ महासभा को इस बात की सिफारिश कर दे कि अमुक 
राज्य ने संघ के नियमों की अवहेलना की है तो वह राज्य संघ से अलग किया जा सकता 


है। 


महासभा 
महासभा के सभी राज्य सदस्य होते हैं, परल्तु प्रत्येक राज्य का एक ही मत गिना' 

जाता है। संसद में शान्ति तथा परिषद्‌ के चुनाव सभी प्रश्न दो तिहाई मताधिक्य 
से पारित किये जाते हैं। और साधारण प्रइन साधारण मताधिक्य से पारित किये 
जाते हैं । द 
महासभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन होता है। यह वर्तेमाव राजपत्रीय क्षेत्र में 
आने वाले सभी विषयों पर विचार करती है और सिफारिशों देती है। प्रतिबन्ध केवल 
इतना है कि महासभा से जब तक सुरक्षा परिषद्‌ किसी विषय पर राय न माँगे वह 
किसी भी प्रकार अपनी राय नहीं दे सकती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा सम्बन्धी कोई भी प्रश्नया तो वादविवाद के एव 
या बाद को महासभा स्रक्षा परिषद्‌ के पास भेज देती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि महासभा को सुरक्षा परिषद्‌ से सिफारिश करने की बहुत कम शक्तियाँ 
प्राप्त हैं। परन्तु महासभा सामाजिक तथा संस्क्ृतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की उन्नति पर अध्ययन कर सकती है तथा सिफारिशें दे सकती हैं । 

महासभा प्रतिवर्ष सुरक्षा परिषद्‌ के विशेष विवरण तथा अंगों के विवरणों को 
ग्रहण करती है और विभिन्न निर्वाचित सदस्यों के वित्त सम्बन्धी प्रइनों को तय करती 
है । 
सुरक्षा परिषद्‌ 


इसमें, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेव तथा संयुक्त राज्य अमरीका ५ स्थायी 
सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त ६ अस्थायी सदस्य होते हैं जो दो वर्ष के लिए चुने जाते 
हैं इसमें से ३ प्रतिवर्ष अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और पुनः नहीं चुने जाते हैं । 

प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और परिषद्‌ के सभी मामले ७ सदस्यों द्वारा 
स्वीकार करने पर मान्य होते हैं और अन्य सभी मामके भी ७ सदस्यों की मान्यता 
पर ही मान्य समझे जाते हैं इसमें स्थायी सदस्यों के मत भी सम्मिलित होते हैं। केवल 
प्रतिबन्ध इतना है कि झगड़े वाले सदस्यों का मत नहीं लिया जाता है। सुरक्षा परिषद्‌ 
में प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है यहु समय समय पर मिला करती है । यह किसी 
भी राज्य को जो उसका सदस्य न हो, परन्तु किसी मामले से सम्बन्धित हो तो उसे 
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खुला सकती है। ऐसा राज्य सुरक्षा परिषद्‌ की कार्यप्रणाली में भाग ले सकता है, परन्तु 
अपना मत नहीं दे सकता है। इसके दो प्रमुख कर्तव्य हैं। सर्वप्रथम सभी झगड़ों को 
शान्तिपूर्वंक निपटाना और यदि कोई राष्ट्र शांति को भंग करता है तो उसके विरुद्ध 
'कार्यवाही करना | यह किसी भी झगड़े के बारे में खोज कर सकती है और झगड़ा 
'करनेवाले दलों को बुलाकर कह सकती है कि वह शांतिपूर्वक झगड़े को तय करें या 
'वह स्वयं झगड़े तय करनेवाले तरीकों की सिफारिश कर सकती है। 
(अ) यदि कोई शान्ति भंग करने की धमकी देता है तो वह झगड़ा करनेवाले 
'दलों की अन्त:कालीन कार्यवाही को ग्रहण करने के लिये कह सकती है । 
(ब) अपने निर्णय लछागू करने के लिए संघ के किसी भी सदस्य को बुला कर 
सम्पूर्ण राजनीति तथा आशिक पूर्ति को छाग्रू करने के लिए कह सकती है। 
(स) अन्‍्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए वायु, समुद्र तथा थरू सेनाओं 
द्वारा कार्यवाही कर सकती है। 
शान्ति स्थापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सुरक्षा परिषद्‌ के 
बुलाने पर एक आवाज रखेंगे और इसके लिए किसी भी एक देश को हवाई शक्ति 
'दी जा सकतीं है। विधान में यह भी कहा गया है कि एक सैनिक कर्मचारी कमेटी होगी 
“जिसमें स्थायी सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों के प्रमुख परिषद्‌ को अपना सहयोग 
तथा परामर्श देंगे और शक्तियों पर नियंत्रण रखने के उत्तरदायी होंगे । 
संभागीय प्रबन्ध ( २०४7००४ 4ए7६87६००7९768 ) 
राजपत्र में व्यक्तिगत राज्य के व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के बारे में आंशिक 
रूप में कहा गया है कि जब तक सुरक्षा परिषद्‌ शान्ति स्थापित करने का कोई उपाय 
न करे। राजपत्र में संभागीय प्रबन्ध के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है। यह स्थानीय 
झगड़ों को तय करने के लिये प्रत्येक प्रकार के कार्य करता है, परन्तु बिना सुरक्षा परि- 
शयद की सम्मति के किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कियाजा सकता, परन्तु द्विंतीय 
'महायुद्ध के शत्रु राज्यों के विरोध में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय आथिक परिषद्‌ 


संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक उद्देय आथिक, सामाजिक, सांस्क्ृतिक व मान- 
खीय ढंग के विश्व समस्याओं के निराकरण में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना 
व सानव मात्र के लिये मानव अधिकारों एवं आधारमूत स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान 
ब्को प्रोत्साहित करना है । 
जैसे जैसे आ्थिक दृष्टि से कम विकसित देशों के निवासियों की आवश्यकताएँ 
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और अधिक स्पष्ट होती गयीं परिषद्‌ उन क्षेत्रों में रहन-सहन की स्थिति को उन्नतिः 
करने, सम्बन्धी जातियों को अधिक बढ़ावा देने पर केन्द्रित कर रही है। उसने अन्त- 
रष्ट्रीय कार्यवाही के लिये अनुकूल विश्वमत स्थापित करने में भारी सहायता पहुँचायी" 
है । द 

परिषद्‌ के १८ सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। परिषद्‌ के: 
कार्यों की सततता बनाये रखने के लिए प्रतिवर्ष ६ का निर्वाचन ३ वर्ष की अवधि के" 
लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को: 
उस मामले में जिसका उससे विशेष सरोकार है, पर विचार-विनिमय में बिना मता-. 
धिकार के भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है । आथिक परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्यः 
का एक मत होता है और निर्णय साधारणत: मताधिक्य द्वारा तय किये जाते हैं। 
उपनिवेश तथा निपक्षाघारी ( 0००७४०४ ध्ा्वे 7प80०९४४७० ) 


शासन पत्र के दो अनुच्छेद उपनिवेशों के ऊपर प्रकाश डालते हैं प्रथम अनुच्छेद' 
उपनिवेशों से सम्बन्धित सावंजनिक सिद्धान्तों के बारे में बताता है। संयुक्त राष्ट्र: 
के सदस्य इन उपनिवेश्ों के निवासियों के हित का ध्यान रखते हैं और इन निवासियों 
के स्व-सरकार के उत्थान तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं दौक्षिक उन्नति 
का ध्यान उनके हित में सम्मिलित है यह उपनिवेश अपने पड़ोसियों के हितों की सूचनाः 
मुख्य सचिव को देते रहते हैं । 

दूसरे अनुच्छेद में अन्तर्राष्ट्रीय निपेक्षाधारी प्रणाली के बारे में कहा गया है ॥ 
वे राज्य जो द्वितीय विश्व महायुद्ध द्वारा शत्रुओं ने हड़प लिये थे उनका शासन संयुक्त" 
राष्ट्र संघ की निपेक्षाघारी प्रणाली द्वारा होगा । 

इस प्रणाली का ध्येय शान्ति, स्वशासन तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करना है 
इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं उनके निवासियों के अधि-- 
कारों तथा व्यापारिक मामलों में समता स्थापित करना है । 

निपेक्षाघारी परिषद्‌ में प्रशासित निपेक्षाघारी प्रादेशिक सदस्य तथा जो महा- 
सभा द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्य न चुने गये हों, वह इसके सदस्य होते हैं। इसका' 
मुख्य कार्य यह है कि वह झगड़ों का निपटारा करे तथा ग्रहण करें। विश्वासित प्रदेशों 
में ँ्रमण करना तथा प्रशासकीय शक्तियों के पास प्रश्न भेजना एवं महासभा को कार्यों 
की रिपोर्ट देना भी इसका कार्य है। 

, संशोधन 


वर्तमान प्रशासन-पत्र का संशोधन महासभा के २।३ मताधिक्य से हो सकता 
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है । २।३ मताधिक्य सदस्य एक सम्मेलन भी बुला सकते हैं जिसमें सम्पूर्ण प्रशासन 
पत्र के संशोधन पर विचार किया जा सकता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 


विश्व के झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की 
: व्यवस्था की गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समी सदस्यों को इसके निर्णय को मानना 
पड़ता है । द 

संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लोगों के दो विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 
संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं है केवल पुरानी शराब को नई बोतल में मर देना है केवल 
लीग ऑफ नेशन्स का नाम ही बदल कर संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया गया है ताकि 
उससे प्रतिकूल भाव न रखे । दूसरे लोगों का विचार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ लोग 
ऑफ नेशन्स का वास्तविक सुधार है क्योंकि सुरक्षा परिषद्‌ विश्व में शान्ति स्थापित 
करने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सकती है। इसके अतिरिक्ति निपेक्षाधारी प्रणाली 
के द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने समुचित उन्नति की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका 
तथा सोवियट रूस के सदस्य होने के नाते विश्व में इसका अधिक प्रभाव है। 

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने बहुत से अंगों द्वारा कार्य करता है जैसे खाद्य व 
कृषि संगठन (7", 4. 0.) , अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (7. ४. 7.) , विश्व बैंक, विश्व 
स्वास्थ्य संघ ( भें. प्र. 0. ); संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति संगठन 
(0. ४. 8. 8. 0. 0.) विश्व डाक संघ (0. ९. छ,) । 

इन एजेन्सियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को एक दूसरे से 
निकट लाता जा रहा है और विश्व के मनुष्य तथा स्त्रियाँ एक दूसरे से निकट आती 
जा रही हैं परन्तु विश्व संघ की स्थापना व्यवहारिक रूप में होना कठिन है क्योंकि 
सर्वप्रथम इसमें राष्ट्रीय प्रमुसत्ता का प्रश्न है, द्वितीय विश्व की दो महान्‌ शक्तियों 
की विचारधारा में अन्तर होने के कारण विश्व दो भागों में विभाजित हो गया है। 
त्‌तीय सुरक्षा परिषद्‌ में ५ स्थायी सदस्यों में से दोनों शक्तियों को शक्तियाँ प्राप्त 
हैं अतः शेष लोगों का निर्णय खतरनाक साबित होगा । 

जैसा कि वेण्डेल विललाइके ( श००व१०ा श्रीपराट्ं8 ) और. अन्य लोगों ने 
कहा है कि विश्व एक है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस विदव में १०० से 
अधिक ऐसे राज्य हैं जो अपनी प्रभुसत्ता देने के लिये तैयार नहीं हैं परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि कोई युद्ध का खतरा है। युद्ध के खतरे को भी कम किया जा सकता है, 
शान्ति भी स्थापित की जा सकती है,परन्तु विश्व की एक सरकार होना असम्भावित 


४२४ संघवाद और संघात्मक शासन 


है। जब तक सम्पूर्ण विश्व के स्त्री तथा पुरुष अपने प्रत्यक्ष मत द्वारा एक विश्व राज्य 
की स्थापना नहीं करते तब तक विश्व की एक सरकार नहीं हो सकती है। विज्ञान ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि तलवार में दो मुठियाँ हैं और जब तक यह मनुष्य के हाथ 
में रहेगी तब वह विश्व संघ की स्थापना नहीं कर सकता है अतः विश्व संघ की स्थापना 
कभी नहीं हो सकती है यद्यपि विश्व में शांति की स्थापना सरलतापूर्वक की जा सकती 
है परन्तु विश्व संध की नहीं । 


परिश्िष्ट (क) 


भारतीय संघवाद में केन्द्रीय शासन और उपराज्यों के सम्बन्धों को इतना घनिष्ठ 
कर दिया गया है कि संविधान के भाग ११ में घारा२४५-२५० में उनके विधायी 
सम्बन्ध, धारा २५६-२६३ में प्रशासन सम्बन्ध साधारण और जल-सम्बन्धी विवाद 
और सामान्य समन्वय की प्रक्रियाओं तथा माग १८ की ३५२-३६० घारा में आपात- 
उपबन्धों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है | इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 
भारतीय संघवाद में संघात्मक प्रणाली का रूप राष्ट्रीय एकता को दढ़ करता है। इनके 
अनुसार सामान्यतया मारतीय गणराज्य संघात्मक ही है, किन्तु आपत्तिकाल में केन्द्रीय 
हासन को ऐसी विशिष्ट शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं कि गणराज्य का रूप ऐ किक- 
राज्य ( एपं।४०४४ 8090० ) का जैसा हो जाता है । 

उपरोक्त धारायें संविधान में निम्न हैं :--- 


भाग ११ 
संघ राज्यों के सम्बन्ध 
अध्याय १--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


धारा २४५ : (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत 
के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा 
किसी राज्य का विधान मण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिये 
विधि बना सकेगा । न्‍ 

(२) संसद द्वारा निर्मित कोई विधि,इस कारण से कि उसका राज्य क्षेत्रातीत 
प्रवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी । 

धारा २४६: (१)खंड,(२)और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद को 


१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अ्नु० २४६ में खंड (१) “खंड (२) 
और (३) में किसी बात के होते हुए मी?” शब्द, कोष्ठक और अंक तथा “खंड (२), (३) क्‍ 
और (8) लुप्त कर दिये जायेंगे | | 


४२६ संघवाद ओर संघात्मक शासन 


सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में “संघ सूची” के नाम से निर्दिष्ट 
है) प्रगणणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 

(२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद को, तथा खंड (१) के 
अधीन रहते हुए, ' कियी राज्य के विधान मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची 
(३) में (जो इस संविधान में 'समवर्ती-सूची” के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों 
में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। 

(३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए* किसी राज्य के विधान 
मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में “राज्य-सूची” के' 
नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उसकेः 
किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 

(४) संसद को मारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिए, 3 [जो किसी राज्य] 
के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है चाहे फिर 
वह विषय “राज्य-सूची” में प्रगणित क्यों नहो। 

घारा २४७ : इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद-निर्मित विधियों के, 
अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो संघ-सूची में प्रगणित विषय के बारे में है, अधिक 
अच्छे प्रशासन के लिए संसद 'किन्‍्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा 
उपबन्ध कर सकेगी । 

धारा3 २४८ : (१) संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो 'समवर्ती-सूची” 
अथवा राज्य-सूची” में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 

(२) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के, जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित 
नहीं है, आरोपण करने के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति भी है। 

धारा २४९ : (१) इस अध्याय के पूव॑ंगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए. 
भी, यदि राज्य-सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या: 
द्वारा समथित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक तथा 
इष्टकर है कि संसद राज्य-सूची में प्रगणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी 





१. “प्रथम अनसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित”” शब्द और अक्षर 
स विधान ( सप्तम संशोधन ) अधिनियम, १९४६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर 
दिये गये। . 

२. स विधान ( सप्तम स'शोधन ) गअ्रधनियम, ९९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा 
. “जो प्रथम ग्रनुसूची के माग (क) या मांग (ख़)” के स्थान पर रखे गये। 
३. अ्नु० २४८ और २४५९ जम्मू और कव्मीर राज्य को लागू न होंगे । 


परिद्िष्ट (क) ४२७. 


विषय के बारे में विधि बनाये तो जब तक यह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस" 
विषय के बारे में भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि: 
बनाना विधिसंगत होगा । 

(२) खंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि- 
के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उसमें उल्लिखित हो । 

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रव॒त्त बनाये रखने का" 
अनुमोदन करनेवाला संकल्प खंड (१) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो" 
ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे, जिसको कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवत्त 
न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा। 

(३) संसद द्वारा निरमित कोई विधि, जिसे संसद खंड (१) के अधीन संकल्प" 
के पारण के अमाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छः मास 
की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावी: 
न होगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई: 
है । 

धारा"*२५० : (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को, जब: 
'त्तक आपात की [उद्घोषणा प्रवर्तन में है, मारत के सम्पुर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उसके" 
किसी भाग के लिये राज्य-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने" 
की शक्ति होगी । द द 

(२) संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद्‌ आपात की उद्घोषणा के अभाव: 
में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा के प्रवर्तत की समाप्ति के पश्चात्‌ छः मास" 
की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के अतिरिक्त" 
प्रवर्तनहीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़” 
दी गयी है । 

धारा* २५१: इस संविधान के अन ० २४९ और २५० की कोई बात किसी राज्य 


१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनु० २४० में “राज्य- सूची मेँ“ 
प्रगणित विषयों में से किसी के बारे मेँ” शब्दों के स्थान पर “संघ-सूची में प्रगणित न किये 
गये विषयों के बारे में मी” दब्द रख दिये जाएंगे | 

२. जम्मू और काइमीर राज्य को लागू होने में अनु० २४९ में “अनुछेद २४९ और 
२५०” डाब्दों और अंकों के स्थान पर “गअनु० २४०” शब्द रख दिये जायेंगे और “इस 
स विधान के ग्रधीन'' शब्द लुप्त कर दिये जायेगे, और “उक्त दोनों में से किसी अनु०- 
के अधीन” शब्द के स्थान पर “उक्त ग्रनुछेद के अधीन” शब्द रख दिये जायेंगे 


४२८ संघवाद और संघात्मक शासन 


'के विधान मण्डल की कोई विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन 
'बनाने की शक्ति उसे है, निर्बन्धित न करेगी, किन्तु यदि किसी राज्य के विधान मंडरू 
'द्वारा निभित विधि का कोई उपबन्ध, संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद उक्त 
दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के 
'विरुद्ध है तो, संसद्‌ द्वारा निमित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान 
“मण्डल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो तथा राज्य के विधान 
'सण्डल द्वारा निर्मित विधि विरोब की मात्रा तक प्रवतंन शून्य होगी, किन्तु तभी 
“तक जब तक कि संसद द्वारा निरमित विधि प्रभावी रहे । 
धारा २५२: (१) यदि किन्‍्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मण्डलों को 
“यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से जिनके बारे में संसद को अनु ० २४९ और 
२५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति 
“नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे तथा 
याद उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकलपों का 
“पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूछल विनियमन करने के लिए किसी 
“अधिनियम का पारण करना संसद के लिये विधिसंगत होगा, तथा इस प्रकार 
"पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को छागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो 
"तत्पशचात्‌ अपने विधान मण्डल के सदन अथवा जहाँ दो सदन हों, वहाँ दोनों सदनों 
में से प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार करे, लागू होगा। 
(२) संसद्‌ द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति से पारित या 
“अंग्रीकृत संसद के अधिनियम से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी 
राज्य के संबंध में, जहाँ कि वह लागू होता है उस राज्य के विधान मंडल के अधिनियम 
“से संशोधित या निरसित न' किया जायेगा । 
धारा २५३: इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्धों में से किसी बात के होते हुए 
' भी,संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुईसंधि, करार या अभिसमय अथवा 
किसी अन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय 





१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में ग्रनु० २४३ में निम्नलिखित परन्तुक 
'जोड़ दिया जायेगा, ग्रर्थात्‌-- “ 

_ ४, रन्तु संविधान ( जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के झारम्म के 
रचा जम्मू और कश्सीर राज्य के व्यपन को प्रभावित करनेवाला कोई विनिश्चय मारत 
सरकार द्वारा उस राज्यों की सरकार की सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा |” 


परिदिष्ट (क) ४२९: 


के परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोईः 
विधि बनाने की शक्ति है । 

धारा) २५४:( १) यदि किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधि का कोई 
उपबन्ध अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि 
के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति: 
संसद द्वारा निमित विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान मंडल द्वारा निरमित विधि: 
के पहिले या पीछे पारित हुई हो या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस राज्य 
के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी । 

(२) जहाँ * राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूची - 
में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, कोई ऐसा उपबन्ध अन्तविष्ठ हो जो संसद - 
द्वारा पहिले निर्मित की गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान" 
विधि के विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस- 
राज्य में अभिभावी होगी यदि उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है- 
और उस पर उसकी अनमति मिल चकी है। 

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद को किसी समय उसी विषय के सम्बन्ध में कोई: 
विधि, जिसके अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो राज्य के विधानमंडल् द्वारा इस प्रकार- 
निर्मित विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तेन या निरसन करती है, अधिनियमित - 
करने से न रोकेगी । 

घारा? २५५ : यदि संसद के अथवा **** किसी राज्य के विधान मंडल के - 
. किसी अधिनियम को-- 
(क) जहाँ राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहाँ राज्यपाल या राष्ट्रपति नें, .. 
(ख) जहाँ राज्यप्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहाँ राज्यप्रमुख या राष्ट्र-. 

पति ने, 


७ ााणाण॥आ॥७४७७७शंणाआ ७७०७ ाणाणाणाभाणाा का कल नम व भर 


९. जम्मू ग्रौर कर्मीर राज्य को लागू होने में अनु० २५४ के खंड (९५) में “किसी - 
उपबध अथवा समीपवर्ती-सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के, 
किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो; खंड (२) के उपब' धों के ग्रधीन रहते हुए यथास्थिति'' डब्द, 
_कोष्ठक और अंकों के स्थान पर “किसी उपब ध के विरुद्ध हैं तो” शब्द रख दिये जायेगे और - 
“या वरतंमान”! दइब्द लुप्त कर दिये जायेंगे और सम्पूर्ण खंड (२) लुप्त कर दिया जायेगा। .. 

२. प्रथम अनुसूची के माग (क) या भाग (ख) में उल्लिख़ित शब्द और शअक्षर संविध्रान - 
(सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५१६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये । 

३. अनुच्छेद'२५४ जम्मू और कट्मीर राज्य को लागू न होगा । 


४३० संघवाद और संघात्सक शासन 


(ग) जहाँ राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्ण मंजूरी अपेक्षित थी वहाँ राष्ट्रपति ने, 
अनुमति दी तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का उपबन्ध केवल 
“इस कारण अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश न की 
गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी। 

धारा" २५६. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोगहोगा, कि 
(जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्‍्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस 
'राज्य में छागू है, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
/किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि मारत सरकार को उस प्रयो- 
जन के लिये आवश्यक दिखाई दें। 

घारा २५७ : (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा 
(कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव 
न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने 
'तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे। 

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को किसी ऐसे संचार 
'साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निर्देश देने तक भी विस्तृत 
'होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया 
हो । । 

परन्तु इस खंड की कोई बात राजपथों या जलूपथों को राष्ट्रीय राजपथ या 
राष्ट्रीय जलपथ घोषित करने की संसद की शक्तियों की, अथवा इस प्रकार घोषित 
"राजपथ या जलपथ के बारें में संघ की शक्ति को अथवा नौ-बल, स्थलबल और 
विमान-बल कर्मशालाओं विषयक अपने कृत्यों का भाग मानकर संचार साधनों के 


निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निर्बन्धित करने वाली न मानी 
जायेगी । 





१. जम्मू और करमीर राज्य लागू होने में अनु० २५६ को अपने खंड (१) के रूप 
सें पुनः संख्यादड्डठित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जायेगा, 
अर्थात्‌-“(२) जम्मू और कर्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का ऐसे प्रयोग करेगा 
जिससे कि उस राज्य के संब'ध में सविधान के त्रधीन संघ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों 
का स'घ द्वारा निवहन सुगम हो; और विशेषतयः उक्त राज्य, स'घ द्वारा बसी श्रपेक्षा किये 
जाने पर, संघ की ओर से और उसके व्यय पर सम्पति का ग्रर्जन या अधिग्रहण करेगा 
झथवा यदि सम्पत्ति उस राज्य की है तो ऐसे निबन्धनों पर, जेसे कि करार पाये जाये, या ' 
'करार के अमाव में जेसे कि मारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति द्वारा नियुक्ति मध्यस्थ द्वारा निर्धारित 
किये जाये, संघ को हस्तान्तरित करेगा।” 


परिशिष्ट (क) ४३९१ 


(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के 
बारे में उस राज्य को निर्देश देने तक भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
होगा । 

(४) जहाँ खंड (२) के अधीन संचार साधनों के निर्माण अथवा उनको बनाये 
रखने के बारे में अथवा खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये 
जाने वाले उपायों के वारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निर्देश के पालन 
में उससे अधिक खच्च होता हैँ जो, यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया होता जो, 
राज्य के मामूली कतंव्यों के पालन में खर्च होता, वहाँ उस राज्य द्वारा किये गये 
अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी 
जो करार पायी जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे मारत के मुख्य न्यायाधिपति 
द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करें । 

धारा २५८ : (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य 
की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों 

ऐसे किसी विषय संबंधी कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार है, शर्ते के साथ या बिना शर्त सौंप सकेगा । 

(२) ऐसे विषय से, जिसके बारे में राज्य के विवानमंडल को विधि बनाने की 
शक्ति नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसद निर्मित विधि, जो किसी राज्य में लागू 
है, उस राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति दे सकेगी 
और कतंव्य आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियाँ दिया जाना और कर्तव्य आरो- 
पित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी । 

(३) जहाँ इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों 
या प्राधिकारियों को शक्तियाँ दी गई हैं, अथवा कतंव्य आरोपित कर दिये गये हैं 
वहाँ उन शक्तियों और कर्त॑व्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये 
गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में मारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी 
जायेगी जो करार पाई जाये, अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे । 

धारा! २५८ : (क) उस संविधान में किसी बात के होते हुए भी मारत सरकार की 
सम्मति से किसी राज्य का राज्यपाल उस' सरकार को या उसके पदाधिकारियों 
को ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य जिन पर, उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 
पिस्तार हे, शर्तों के साथ या शर्तें बिना सौप सकेगा । 





१. स'विधान (सप्तम स'शोधन) अधिनियम १९४६६, धारा १८ द्वारा अन्तः स्थापित 


४३२ संघवाद और संघात्मक शासन 


धारा २५९: [प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के सहस्त्र बल] संविधान" 
(सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा निरसित। 

धारा २६० : भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य-. 
क्षेत्र का भाग नहीं, करार करके ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्य- 
पालक, विधायी या न्यायिक क्ृत्यों को ग्रहणकर सकेगी, किस्तु प्रत्येक ऐसा करार. 
विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन” 
रहेगा और उससे शासित होगा 

धारा २६१: (१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघ की और प्रत्येक राज्य की, 
सार्वेजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और 
पूरी मान्यता दी जायेगी । 

१(२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेखों और कार्यवाहियों की सिद्धि" 
की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद निर्मित विधि द्वारा उप- 
बन्धित रीति के अनुसार होगा । 

(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के में व्यवहार न्यायाण्यों द्वारा दिये गये 
अन्तिम निर्णय या आदेश उस राज्य-स्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन 
योग्य होंगे । 

घारा २६२:( १) संसद विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के या 
में, जलों के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के' 
न्‍्याय-निर्णयन के लिये उपबन्ध कर सकेगी' । 

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबन्ध' 
कर सकेगी कि न तो उच्चतमनन्‍्यायालय और न अन्य कोई न्‍्यायारूय खंड (१) 
में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। 

धारा २६३ : यदिकिसी समय राष्ट्रपतिकों यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद की" 
स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर 

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की जाँच करने और 
उन पर मंत्रणा देने; 

(ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के, 
पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों का अनुसंधान और चर्चा करने का; अथवा 


१. जम्मू और कदमीर राज्य को लागू होने में अ्नु० २६९१ के खंड (२) मैं “संसद! 
निर्मित” शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे 


परिशिष्ट (क) ४३३ 


(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, और विशेषत: उस विषय के बारे 
में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिफारिश करने, 
का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कि वह आदेश द्वारा 
ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करें तथा उस परिषद्‌ के द्वारा किये जाने वाले कतंव्यों 
के स्वरूप को और उसके संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे । 


२८ 


भाग १८ 
आपात--उपबन्‍न्ध 


अनुच्छेद ३५२१:( १) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात 
विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति भारत या 
उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस 
आशय की घोषणा कर सकेगा । 

(२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा-- 

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी । 

(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी; द 

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद के दोनों 
सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालाबधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न. 
कर दी जाये; 

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि छोकसभा 
का विघटन हो चुका है अथवा छोकसभा का विघटन इस खंड के उपखंड (ग) में 
निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है तथा यदि उद्घोषणा का 
अनुमोदन करनेवाल। संकल्प राज्य-समा द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्‌- 
घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस काछावधि की समाप्ति से पहिले कोई 
संकल्प पारित नहीं किया गया हैँ तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसमें कि छोक- 
सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर 
प्रवर्तेन मे न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व 
उद्घोषणा को अनुमोदन करनेवाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं हो 
जाता । 


१. जम्मू ग्रौर कश्मीर राज्य को लागू होने में अनु० ३५२ में निम्नलिखित नया खंड 
जोड़ दिया जायेगा, त्र्थात--"(४) केवल आमभ्यान्तरिक अशान्ति या उसके सच्रिकट संकट 
के ही आधार पर की गयी आपात की उद्गघोषणा ( गनु० ३४४ के विषय के सिवाय ) जम्मू 
और करमीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक लागू न होगी जब तक कि वह उस राज्य की 
सरकार की प्रार्थना पर या उसकी सहमति से नहीं की गईं है ।" 


 आपात--उपबन्ध ४३५ 


(३) यदि राष्ट्रपति का समाघान हो जाये कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्य- 
न्‍्तरिक अशान्ति का संकट सचन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई 
आक्रमण या अशान्ति नहीं हुई तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के 
(किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में है ऐसे घोषित करनेवाली आपात की 
उद्घोषणा की जा सकेगी । 

अनु ० ३५३ : जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब-- 

(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्य की कार्य- 
पालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निदेश देने तक होगा कि 
वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे; 

(ख) किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के अन्तर्गत 
ऐसी विधियाँ बनाने की शक्ति भी होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ 
के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ देती तथा कतंब्य सौंपती हो : 
अथवा दक्तियों का दिया जाना और कर्तव्य सौंपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे 
फिर वह विषय ऐसा हो जो संघ सूची में प्रगणित नहीं है । 

अनु० ३५४ : (१) जब कि आपात की उद्घोषण प्रवर्तन में है, तब राष्ट्र आदेश 
द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७९ तक के सब या कोई 
उपवन्ध ऐसी किसी कालावधि में, जैसी कि उस आदेश में उल्लिखित की जायें और 
जो किसी अवस्था में भी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे विस्तृत न होगी, 
जिसमें कि उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या रूप भेदों के अधीन 
प्रभावी होंगे जैसा कि वह उचित समझे । ह 

(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उसके दिये जाने के पदचात्‌ 
यथासंभव .संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेंगा। द 

अनु ० ३५५ : बाहय आक्रमण और आमभ्यन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का 
संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार 
चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कतंव्य होगा । 

अनु ० ३५६) : (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर 
या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें 





५, अनु० ३४६ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न॑ होगा | | 
२. “या राजप्रमुख'”” दब्द संविधान ( सप्तम सशोधन ) अधिनियम, १९५४६, धारा २९ 
और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये । 


४३६ संघवाद और संघात्मक शासन 


कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-- 

(क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा [राज्यपाल | में, 
अथवा राज्य के विधान मंडल को छोड़ कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी 
में निहित,या एतद्‌ द्वारा प्रयोक्तव्य सबयाकोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा; 

(ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मंडलः की शक्तियाँ संसद के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्‍तव्य होंगी; 

(ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबद्ध इस संविधान के' 
किन्‍्हीं उपबन्धों के प्रवर्तत को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपवन्ध 
सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को' 
उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछतीय दिखाई दे । 

. परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह प्राधिकार न होगा कि वह 
. उच्च न्यायालय में निहित या एतद् द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने 
हाथ में के अथवा इस संविधान के उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किन्‍्हीं उपबन्धों के 
प्रवर्तेन को पूर्णतः या अंशतः निल्‍रूम्बित कर दे । 

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहत या' 
परिवर्तित की जा सकेगी । 

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद्‌ के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहाँ बह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहत करनेवाली' 
उद्घोषणा नहीं है वहाँ वह दो महीने की समाप्ति पर, उस कालावधि को समाप्ति 
से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित नहीं हो जाती तो, 
प्रवर्तेन में नहीं रहेगी : 

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रतिसंहृत' 
करनेवाली नहीं है) उस समय निकाली गई है जब कि लोकसभा का विघटन हो 
चुका है अथवा लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि' 
के भीतर हो जाता हैं तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करनेवाला संकल्प राज्य- 
समा द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोकसभा द्वारा 
.. उस कालावधि की समाप्ति से पहिके कोई संकह्प पारित नहीं किया गया है तो' 

उद्घोषणा उस तारीख से, जिसमें कि छोकसभा अपने पु#र्गठन के पदचात्‌ प्रथम 





१. उपरीक्त के द्वारा “यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख” के स्थान पर रखे गये | 


आपात--उपबन्ध ४३७ 


् 


बार बठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नं रहेगी जब तक कि उक्त 
तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करनेवाला 
संकल्प लोकसभा से भी पारित नहीं हो जाता । 

(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहत नहीं हो गई हो तो, 
इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करनेवाले संकल्पों 
में से दूसरे के पारित हो जानें की तारीख से छः महीने की कालावधि की समाप्ति 
पर प्रवरतंन में नहीं रहेगी । 

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखने के लिये अनुमोदन करनेवाला संकल्प 
यदि और जितनी बार संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, और 
उतनी बार, वह उद्घोषणा, जब तक कि वह प्रतिसंहृत न हो जाये, उस तारीख 
से जिससे कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छः महीने की 
और कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था 
में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी । 

परन्तु यह और भी कि यदि लोकसभा का विघटन छ: मास की किसी ऐसी 
कालावधि के भीतर हो जाता है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने का 
अनमोदन करनेवाला संकल्प राज्य-सभा द्वारा पारित हो चुका है, किन्तु ऐसी उद्‌- 
घोषणा को प्रवत्त बनाये रखने के बारे में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त काला- 
वधि में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसमें कि लोकसभा 
अपने पुनर्गठन के पद्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन 
में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की.कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा 
को प्रवर्तन में बनाये रखने का अनुमोदन करनेवाला संकल्प लोकसमा द्वारा भी 
पारित नहीं हो जाता । 

अनु०१ '३५७:(१) जहाँ अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन निकाली गई 
उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान मंडल को 
शक्तियाँ संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्‍तव्य होंगी वहाँ--- 

(क) राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने के 
लिये तथा ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति, उस 
लिये उल्लिखित करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें आरोपित करना वह उचित 
समझे, प्रत्यायोजन करने के राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद्‌ की, 





१. अनु० ३४७ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा । 


४३८ संघवाद और संघात्मक शासन 


(ख) संघ अथवा उसके पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति देने या 
कर्तव्य आरोपित करने के लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना या कतैव्यों का 
आरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिये विधि बनाने की संसद की अथवा 
राष्ट्रपति की या ऐसी विधि बनाने की शक्ति जिसे अन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) 
के अधीन निहित है उसकी, 

(ग) जब लोकसभा में न हो तब व्यय के लिये संसद की मंजूरी लंबित रहने 
तक राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिक्ृत करने की राष्ट्रपति की, 
क्षमता होगी । 

(२) राज्य के विधान मंडल की दाक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति 
अथवा खंड (१) के उपखेंड (क) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी द्वारा निरमित कोई 
विधि, जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में संसद या 
राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये सक्षम न होता, उद्घोषणा के 
प्रवर्तन में न रहने के पश्चात्‌ एक वर्ष को कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की 
मात्रा तक सिवाय उन वातों के प्रभाव में न रहेगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति 
से पूरे की गई या की जाने से छोड़ दी गई थी जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस 
प्रकार प्रभावी न रहेंगे, समुचित विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उससे पहिले ही 
या तो निरसित और या रूप मेंदों के सहित या बिना पुनः अधिनियमित न कर दिये 
गये हों । 

अनु ० ३५८ : जब आपात की उद्घोषणा प्रवतेनमें है तव अनु ० १९ की किसी 
बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्य- 
बाही करने की भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में अच्तविष्ट 
उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये सक्षम होता, निर्बन्धित नहीं होगी, 
किन्तु इस प्रकार निर्मित कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता 
की मात्रा तक तुरन्त प्रभावशून्‍्य हो जायेगी सिवाय उन बातों के जो विधि के इस 
प्रकार प्रभावशून्य होने से पहिले की गई या की जाने से छोड़ दी गई थी। 

अनु ०३५९: ( १) जहाँ कि आपात की उद्घोषणा प्रवतेन में हैं वहाँ राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसे को प्रवर्तित 
कराने के लिये, जैसे कि उस आदेश में वरणित हों, किसी न्‍्यायाऊय के प्रचालन का 
अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये, जिसमें 
“कि उद्घोषणा लागू रहतीं है, अथवा उससे छोटी ऐसी कछाविधि के लिये, जैसी 
कि आदेश में उल्लिलिखत की जाये, निलरूम्बित रहेगी । 


आपात--उपबन्ध ४३९ 


(२) उपरोक्त प्रकार से दिया हुआ आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अथवा 
उसके किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा । 

(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उसके दिये जाने के पश्चात्‌ 
यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा । 

3३६० : यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है 
कि उससे भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या 
प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा | 

(२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन निकाली 
गईं उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के, अधीन 
निकाली गई आपात की उदघोषणा के लिये छाग होते हैं। 

(३) उस कालावधि में, जिसमें कि खंड (१) में वणित कोई उद्घोषणा 
प्रवर्तेन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य 
सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निदेश देने तक, जैसे कि निदेशों में 
उल्लिखित हों, तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगा । 

(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 

(क) ऐसे किसी निर्देश के अन्तर्गत--- 

(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करनेवाले व्यक्तियों के सव या किन्‍्हीं 
वर्गों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करनेवाले उपबन्ध, 

(२) धन विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिनको अनुच्छेद २०७ के 
उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान मंडल के द्वारा उनके पारित किये जाने के परचात्‌ 
राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपबन्ध, भी हो सकेंगे; 

(ख) उस कालावधि में, जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गईं उद्‌- 
घोषण प्रवर्तत में है, उच्चतम न्‍्यायाछय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 
सहित संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करनेवाले व्यक्तियों के सब या किसी 
वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति.सक्षम 
होगा । 


१. अनुच्छेद ३६० जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा | 
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